प्रकाशक :_ 
4 प्रेम प्रकाशन मन्दिर, 
आगरा । 


मुद्रक 
कै आगरा पॉपुलर प्रेस, 
आगरा । 


मुल्य : 


4१०) रुपये । 


प्रस्तावना 


श्रव तक राजनीति बिज्ञान के स्नातकोत्तर विद्यार्थियों के लिए हिन्दी में पुस्तकों 
की नितान्त कमी रही है | इस कमी को पूरा करने के लिए इस पुस्तक की रचना की 
गई है | पुस्तक में एम० ए० राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए कुछ चुने हुए 
निवन्ध हैं। थ्राज की मुख्य समस्या क्या प्रजातन्त्र सफल हो सकता है” के विश्लेपरा 
को मुख्य स्थान दिया गया है । विभिन्न देशों की विदेश नीतियों का भी उचित विश्लेपरा 
किया गया है । पुस्तक का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों के अनेकानेक पुस्तकें पढ़ने के भार 
को न्यूनतम करना है । यह विज्येपरूप से उन विद्यार्थियों के लिए श्रधिक उपयोगी है जो 
कीमती पश्चिमी पुस्तकों को क्रय नहीं कर सकते हैं और उनमें से अपने लिए उपयुक्त 
सामग्री नहीं निकाल सकते हैं । आशा है कि यह पुस्तक राजनीति विज्ञान, इतिहास एवं 
प्रतियोगी परीक्षाश्रों के लिए उपयोगी सिद्ध होगी । 


पु 


विद्यार्थियों एवं सहयोगियों ने मेरी पुस्तक 7255995 7 70]004! $0०॥०९ 
का स्वागत किया हैं उसके लिये में उनका आ्राभारी। उसी से प्रोत्साहित होकर हिन्दी 
रूपान्तर निकाला जा रहा हैं । श्राशा है कि इसका भी उसी प्रकार स्वागत होगा । 
में श्री प्रेम नारायरा सिंह एम. ए. का आभारी हूँ, जिन्होंने इस पुस्तक की पाण्डलिपि 
झुद्ध करने एवं प्रफ पढ़ने में मेरी अनुपम सहायता की है । क 
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ज 
प्लेडो और अरस्तू के राजनो तिक विचार 








ग्रादिकालीन यूनानी दार्शनिकों में अर्रतू और ग्लेटो को मि संकोच राजनीति 
आजद्न के सर्वश्रेष्ठ विचारकों में स्थान दिया जा सकता है। उनकी, राज्य की प्रक्षत्रि 
और सिद्धान्त के सम्बन्ध में, इतनी अधिक मौलिक देन है कि लगभा दो सहस्त वर्षों 
से भी अधिक समय तक इस त्रिपय पर कुछ भी नहीं लिश्वा गया और थ कुछ लिखा 
भी गया वह उनके दर्शन (की टिप्पणियाँ मात्र हूँ " स्थानाभाव के कारगा हम यहाँ पर 
उनके राज 7तिक वित्रारों का त्रिस्तारपूर्वक् वर्णान नहीं कर सकते हैं, क्रिन्चु उनके 
मुख्य-मुख्य विचारों का सारांश ही दे रहे है । 

दोनों को ही, अभ्रधिकांश रूप से, मूच विवारों और प्रेरणा की प्राप्ति सुकरात 
से हुई थी। लेटो की प्रमुख क्ृतियाँ 'गणतन्त्र ((॥6 ॥२९०००॥०)!, “राज्य विभारद 
( प॥३ $(&०थआशा ), और 'कानुन ( [॥6 7.890५5 )' हैं। 'गणतन्त्र' का मूल 
विचार सुकरात का सिद्धान्त 'सदगुणग ही ज्ञान है है। इसके अनुसार 'श्रप्ठत्वा 
का ज्ञान ताकिक अचेपणों हारा हो सकता है और इसकी शजलिक्षा भी दी 
जा सकती है। श्रतः गणतन्तव' को प्रमुख देन यह है कि दाशनिक श्रर्थात्‌ वह 
पुरुष जो कि ज्ञात” है, शासक भी होना चाहिए। उसका ज्ञान ही उसे शासन का 
अधिकारी बनाता है। प्लेटों का विचार है कि समाज, व्युतक्रम आवश्यकताशों पर 
तथा अनुवर्ती वस्तुओं तथा संवाग्रों के आदान-प्रदान पर आधारित है। प्लेटो के 
सिद्धान्त के दो प्रमुख नियम ये है--(ञ्र) शासन एक कला हैँ जिसके लिए विशिष्ट एवं 
यथार्थ ज्ञान की श्रावश्यकतः है और (व) समाज की स्थापना पारस्परिक श्रावश्यक- 
ताश्रों की सन्तुष्टि के निमित्त हुई थी और यह केवल तभी सम्भव है जब कि प्रत्येक 
सदस्य को वह स्थान प्रदान किया जाय जिसके लिए वह सर्वोपयुक्त है । 

प्लेटो को राजनीतिक प्रखरता और अन्त ह्टि का दिग्दशंत इसी तथ्य हारा हो 
जाता, कि उसने युनान के नागर राज्यों में प्रत्यक्ष प्रजातस्त्रीय कार्यप्रशाली के आत्म निरी- 
क्षण द्वारा, यह झवुभव किया और निष्कर्ष निकाला कि प्रजातन्त्र अ्रयोग्यता की उपासना है 
और प्रत्येक राज्य की अधिकांश वुराइयाँ राजनी तिज्ञों अथवा राज्यविज्ञारदों की श्रयोग्यता 
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के कारण है। अतः उनके राजनीतिक सिद्धान्त का प्रमुख निर्देश है. कि राज्य- 
विद्ञारदों को शासन कला में शिक्षित किया जाय । उसे राज्य वैज्ञानिक अवश्यमेव 
होना चाहिए और साथ ही अपने कर्तव्यों की प्रकृति एवं सीमाओं का यथार्थ ज्ञान 
रखना चाहिए । आदर्श राज्य की स्थापना तभी होगी जबकि उसका शासन राज्य 
वज्ञानिकों हवरा होगा। उसका कथन है कि जब तक राजा तर दार्शनिक न हो अथवा 


दाशंनिक राजा न हो, आद्ज्न राज्य की स्थापना नहीं होगी | प्रौ० वार्कर के 
शब्दा मे ३--- मर 


“विशिष्टीकरण का मार्ग प्लेटो के लिए एकीकरण का मार्ग भी था। यदि 
सरकार के कार्यों के लिए एक प्रथक वर्ग की नियुक्ति हो तो सरकार को 
नियंत्रस में लाने के लिए, - शायद ही संघर्ष के लिए कोई स्थान रहे । यदि 
प्रत्येक वर्ग अ्पत्ती ही सीमाओं में वद्ध रहे और अपने ही कार्यों में एकाग्र 
चित्त हो, तो वर्गों में संघयं नहीं होगा । विशिष्टता के अ्रभाव के ही कारण 
नागरिकों में मतभेद सम्भव हुआ है। विशिम्दता के साथ-साथ यह चीज़ें रुक 
जाएँगी और प्रत्येक वर्ग प्रसन्नतापुर्वक अपने लिए- नियुक्त हुए कार्यों को 
करेगा । स्वार्थंपरता अन्तंव्यान हो जायगी और राज्य में एकता का साम्राज्य 
होगा ।” . - (प्लेटो और उसके पूर्वाधिकारी ए० १४२) 
प्लेटो, आदर्श राज्य की समस्त जनसंल्‍था को तीन वर्गों में विभक्त करता है।. 
उनमें स्व प्रथम संरक्षक हैं, जिनको पुनः सैनिकों और ज्ञासकों में विभक्त किया गया 
'है। दूसरे मजदूर हैं जों कि जनसख्या का अधिकतम भाग हैं। उनका मुख्य कार्ये 
उत्पादन, अथवा वह काम जो उन्हें वताया जाय, करना हैं ।, इनमें से प्रत्येक वर्ग के 
अपने विश्विष्ट गुण थे जिनके द्वारा उन्हें शन्रन्य वर्गों से अलग किया जाता था | इस 
प्रकार दाशंनिक शासकों में वुद्धिमत्ता होता, सैनिक संरक्षक में साहस एवं उत्साह 
होना और मजदूरों में अ्रभिरुचि होना ही उनके विभेद के प्रमुख लक्षरणा हैं। 
प्रत्येक को उसका औचित्य प्रदान करना' ही प्लेटों के सामाजिक न्याय के 
सिद्धान्त की परिभाषा है। इस विचार के प्रकाश -में शिक्षा प्रत्येक के सामर्थ्यानुसार 
होगी और आदान में समाज को यह आजा रहेगी कि व्यक्ति अपने सामश्यं और जीवन 
में अपने पद के अनुरूप ही ईमानदारी से सामाजिक हितों का अनुदान करेंगा। प्रौ० 
वा्कर के शब्दों में :--- 
“अत: सामाजिक न्याय को, उस समाज का सिद्धान्त कह सकते हैं, जो कि, 
भिन्न-भिन्न प्रकार के मनुष्यों द्वारा निर्मित हुम्ना हो और जो एक दूसरे के प्रति 
अपनी आवश्यकताओं की प्रवृत्ति में संबुक्त हुए हों--इस प्रकार एक समाज में 
संदुक्ति और अपने थक कत्तंव्यों में एकाग्रचित्त होकर एक सम्दूश का - 


ह 2] 
निर्मास्स किया हो--जो कि पुण है। क्योंकि यह सम्पूर्ण मानव-परितप्क का 
प्रतिफल और प्रतिबिब है ।” 
(प्लेटो और उप्तके पुर्वाधिकारों ए० १७६) 


अतः सामाजिक न्याय का तात्पर्य यह है कि समाज का कुशल निर्देशन तभी 
हो सकता है जब क्रि प्रत्येक को वह स्थान निर्धारित हो जिसके लिए वह सबसे अधिक 
योग्य है ओर व्यक्ति अनने निर्वारित स्थाद पर कार्यों को पूरा करे । 

प्लेटो के साम्यवाद का मुख्य उद्द इय राज्य में अधिकतम एकता सुनिश्चित 
करना और उन्त सब कारणों को समूल नष्ट +* रना था, जो कि समाज में संघर्ष उत्पन्न 
करते है शर उसको विरोधी दलों और वर्गों में विभक्त करते हैं। प्लेटो सब प्रकार की 
चल व अचल निजी सम्पत्ति का निपेव करता है। वह स्थायी योनि सम्बन्ध, जिनको 
साधारणतया पारिवारिक संस्था कहा जाता है, का भी निपेध करता हैं। यह दोनों 
निपेध केवल संरक्षक वर्ग के लिए हैं। सम्पत्ति एवं परिवार की साम्यवादी व्यवस्थाएँ 
एक दूसरे की पूरक है। निजी सम्पत्ति के अधिकार की अनुपस्थिति में शासकों के भ्रष्ट 
होने का कोई कारण नहीं रहेगा । निजी सम्पत्ति की ब्"्बस्था उस समय तक आवश्यक 
है जब तक कि परिवार की संस्था रहेगी। संरक्षक वर्ग की सम्पत्ति की लालसा को 
समूल नष्ट करने के लिए यह श्रावश्यक है कि उतको अपने परिवार, पत्नियों एवं बच्चों 
का निषेव हो । पत्नियों एवं बच्चों का साम्यवाद नस्ल में सुधार के दृष्टिकोण से भी 
आवश्यक है । पा र्रारिक साम्यवाद में नियस्त्रित संतानोत्पत्ति और संरक्षक वर्ग के 
सर्व॑श्रं प्ठ पुरुषों एवं महिलागोों का निश्चित समय पर सहवास होने से श्रं०७ सन्तान 
उत्पन्न होगी । यहाँ पर यह व्यान रखना ग्रावश्यक है कि प्लेटो के साम्यवाद का 
उद्देश्य व तो आर्थिक विपमताओों का अन्त करता था और न समस्त समाज में साम्य- 
वादी व्यवस्था ही उत्पन्न करना था, अपितु राज्य में एकता स्थापित करता और 
संरक्षक वर्य को अपने उत्तरदायित्वों से ज्युत करने वाले उन समस्त संघर्पों का 
अन्त करना था | प्लेटो का यह हृढ़ विश्वास था कि धन का राजनीतिक संस्थाग्रों की 
कार्यप्रशाली पर शबअत्यन्त श्रनुचित प्रभाव पड़ता है और इस्त दोष को मिटाने का 
प्लेटो को केवल एक ही मार्ग दिखाई दिया। यह मार्ग धन का उन्मूलन था | जहाँ तक 
संरक्षक वर्ग का सम्बन्ध है, यदि सम्पत्ति और परिवार राज्य की एकता के मार्ग में 
बाधक हैँ तो सम्पत्ति और परिवार का श्रन्त करना ही होगा । 

आंद्श राज्य के निर्माण में प्लेटो शिक्षा के सिद्धान्त को ग्रधिक महत्व देता 
है | यहाँ तक कि रूम्नो ने उसकी पुस्तक “गणतत्त्र' पढ़ने के उपरान्त उसे 'शिक्षा पर 
सबसे महान कृति' की सज्ञा दी । यदि सदगरुण ही ज्ञान है शौर इसकी शिक्षा दी जाब 
सकती हैं तो इसकी शिक्षा देने वाली शिक्षण-प्रणाली को ग्रादर्ण राज्य में सर्वोत्तम 
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महत्व देना स्वाभाविक है। प्लेटो 'राज्य द्वारा नियंत्रित अनिवाय विक्षा' के पक्ष में 
है। उसकी शिक्षरा प्रणाली को हम दो भागों में विभक्त कर सकते (१) प्रार- 
म्भिक विक्षा, जो कि बीस दर्प तक के तवयुवकों और नवयुवतियों के लिए थी और 
(२) उच्चतर शिक्षा, जो कि केवल ज्ञासक दर्ग के लिए चुने हुए युवकों एवं युवतियों के 
लिए थी। पाउ्यक्ष्म भी दो भागों में विभक्त था। प्लेटो शारीरिक-विकास के लिए 
व्यायाम और मानसिक विकास के लिए सेंगीत को आवश्यक समझता है। राज्य द्वारा 
नियन्त्रित शिक्षा के साथ साथ प्लेटो राज्य द्वारा कठोर परीक्षण की सिफारिश करता 
है ताकि नवीन पीढ़ो पर कोई अर्नतिक प्रभाव न पड़े 
“गणत्तन्त्र' में वशित आदर्श राज्य में सरकार नियमों द्वारा न होकर व्यक्तियों 
द्वारा होगी । यदि दाशंनिकों को शासक होना है, और यदि दाब्वनिक वे व्यक्ति हैं. जो 
कि सुशासन की कला में पुृणंतथा निपुणा है, और यदि उनको सम्पूर्ण ज्ञान प्राप्त है; तो 
उनके कार्य करने की स्वतन्द्रता को नियमों द्वारा नियन्त्रित करने की आवश्यकता 
नही है । वे परिस्थितियों के अनुसार जो भी कार्य उचित समभेंगे, करेगे ; और उनका 
प्रत्येक कार्य आदर्श राज्यानुकूल होगा । परन्तु प्लेटो अपने जीवन काल ,में हो आदश 
राज्य स्थापित करने के स्वप्न को कार्यान्वित न कर सका था। सेरावयुज् में दो वार 
आदर्श राज्य स्था-पत करने के प्रयत्त में श्रसफल होकर प्लेटो इस निष्कपं पर पहुँचा . 
कि, चूंकि आदर्श दा्निक का मिलना कठिन है; इसलिये व्यक्ति के ज्ञासन की अपेक्षा 
नियमों का ज्ञासन अधिक व्यावह्यरिक होगा। उसने अपनी पुस्तक कानून सें नियमों 
के शासन को पुन: स्वीकार किया है। वहीं वह लिखता है :--- 


“सिसली अथवा अन्य नगर, कहीं भी, मानव स्वामी के अधीन ने होकर 
नियमों के अधीन होने चाहिए, ऐसा मेसा सिद्धान्त है। अ्रधीनता, स्वामी और 
प्रजा दोनों के स्वयं के लिए, श्रपनी संतान की संतान के लिए और उनके 
बद्जों के लिए अहितकर है। 
उसने “राज्य विज्ञारद' में पुनः श्रपना यह मत प्रकट किया है कि यदि शासक 
दाशंनिक हों तो निरंकुश शासन ही सर्वश्रे प्ठ शासन हैं :--- 
“शासन के प्रकारों में सबसे अधिक सही और वास्तविक सरकार वह है जिसमे 
कि शासक को सच्चे विज्ञान का ज्ञान हो । न केवल ऐसा प्रतीत होता हो कि 
रियमों से या विना नियमों से, चाहे उनकी प्रजा इच्छा पृरृवक अथवा 
अनिच्छापूर्वक उन्हें चाहे, ज्ञासन करते हैं ।” 


यह पूर्णाठया सिद्ध करता है कि प्लेटो राज्य में नियमों के शासन का मानव 
की अपूर्णाता के कारण ही वाध्य होकर स्वीकार करता हैं । वास्तविकता से परिचित- 
होकर, एवं परिस्थितियों से वाध्य होकर प्लेटों को 'निय्रमों द्वारा शासनः का सदत् प्ठ 
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शासन के रूप में स्वीकार करना पड़ा था। प्लेटो के बाद के दर्शन का राज्य इसलिए 
नियमों के सुनहरे धागों से वंधा होगा :--- 
“नियमों के श्रेष्ठतम मार्ग प्रदर्शक धागों को हमें अवश्य ही सदैव सहयोग 
देना होगा ! यद्यपि तर्क-वितक्क श्रेष्ठ है किन्तु यह दृढ़ न होकऋर कोमतन है। 
इन मार्गप्रदर्शक धागों की सहायता से हमारे अ्रत्दर जो स्वर प्रकार है वह 
दूसरे प्रकारों को सुनिश्चित रूप से हरा देगा ।” 
अरस्तू व्यावहारिक राजनीति की समस्याओ्रों से अधिक सम्बन्धित था। 
राजनीति” के प्रथम भाग में वह आदशंवादी है और एक ग्ादर्श राज्य स्थापित करने 
की कल्पना करता है । यह सुकरात और प्लेटो के प्रभाव के कारण है। दूसरे भाग में 
वह॒ राजनीतिक संम्थाय्रों की कार्य-प्रणाली और उनकी व्यवहारिक समस्याओं से 
अधिक सम्बन्ध रखता है | अरस्तू के दर्शव में हम राज्यों का मौलिक वर्गोकरण पाते 
हैं । इस वर्गीकरण के दो मुख्य आधार थे---शासकों की संख्या और शासन का उद्देष्य 
राज्यों के वर्गकिरण में सर्वप्रथम राजतंत्र या एक व्यक्ति का राज्य हैं जो कि सबके 
हित में शासन करेगा (प्लेटो का प्रभाव) और सबसे निक्ृष्ट प्रजातंत्र है जो कि अरस्तू 
के लिये प्रायः भीड़तन्त्र है (प्लेटों से सहमति) । 
अरस्तू के प्रनुसार वैधानिक शासन के तीन महत्वपूर्ण तत्त्व हैं :--- 
प्रथम, यह वह शासन है जिसका उद्देश्य जनहित है ; 
हितीय, इसमें शासन नियमों द्वारा हागा न कि साधाररा व्यक्तियों हारा होगा । 
तृतीय, इसमें सरकार शासितों की इच्छा पर आधारित होगी । 
ग्रस्तू नियमों द्वारा शासन को नैतिक और सभ्य जीवन के लिए आउच्यक्र 
मानता है। 'राजनीति' में उसने कहा है “मायव सूर्णा. होते पर प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ 
है, किन्तु व्याय व नियमों से पृथक्र होकर सबसे निकट है” । अ्रस्तू रूढ़ि पर आधारित 
नियमों को अ्रधिक महत्व देता है । वह यह स्व्रीकार करता है कि यह तक करना 
सम्भव है कि नियमों के निर्माण में जनता की सामूहिक बुद्धि सवसे बुद्धिमात नियम 
बनाने वालों से श्रेप्ठतर हो सकती है, किन्तु सबसे बुद्धिमान कासुन बनाने वाले भी 
छडढ़िवा ते कानूनों से अच्छे कानून नहीं वना सकते । अ्रतः परम्परा, अ्रस्तू के दर्शन 
में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। परम्परा में निहित ज्ञान अरस्तू के लिए सुशासन 
हेतु मार्गप्रदर्शव करने का सिद्धांत है । ह 
अरस्तू के मतानुसार सर्वाधिक व्यवहारिक राज्य पौलिटी (ए०ार) है जो 
कि एक व्यक्ति और वहुव्यक्ति शासन के समभौते का मार्ग है। इसक्नो हम एक सीमित 
प्रजातंत्र, जिसमें कि सरकार का संचालन नियमों द्वारा होता है, भी कह सकते हैं।. 
इसमें जनतंत्र और अल्प-जनतंत्र दोनों के तत्व सबम्मिश्नत हैं। इसकी जनता का >अधि- 
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कांश भाग एक ऐसे मध्यम वर्ग का होगा जो कि न तो अधिक धनी है और न अधिक - 
निर्घन हो | नागरिक, यदि वह सावारणा सम्पत्ति योग्यता को पूरां करते हैं, तो अपने 
नगर के शासन में भाग लेने के अधिकारी होंगे । संविधान धन और शिक्षा के प्रभाव 
को केवल संख्या के प्रभाव से सन्तुलित करेगा | अरस्तू जनता की सामूहिक बुद्धि में 
विश्वास रखता है तथा उसका यह मत है कि जनता के एक बड़े भाग को अ्रद्ट करना 
अत्यन्त ही कठिन है । इसलिए वह युव्यवस्थित श्ञासन की सुरक्षा, सख्या में ही पाता 
है। राज्य में, प्रशासकीय पद अनुभव और सम्पत्ति वाले व्यक्तियों को ही देने चाहिए । 
ऐसे राज्य में स्थायी एवं सुव्यवस्थित ज्ञासन होगा | पौलिटी (?009) विज्ेपतः एक 
मध्यमवर्गीय राज्य है-और यह मध्यम मार्ग के स्वर्णिम नियम पर आधारिद है | . 
कोई भी विचारक अपने युग के प्रभाव से ऊपर नहीं उठ सकता और अरस्तू 
भी इस सिद्धान्त का अपवाद नहीं है । अपनी श्रति बुद्धिशीलतो और दूरदक्षिता की 
अपेक्षा वह दास-प्रथा की भी रक्षा. करता है । अरस्तू के मतानुसार दास-प्रथा प्राकृतिक 
एवं आवश्यक हैं । समाज में कुछ ऐसे व्यक्ति होते है जिनका मर्तिष्क अति विक- 
सित होता है और दूसरे ऐसे भी व्यक्ति हैं जो कि ज्ञार।रिक रूप से बलवान होते हु। 
जो धानसिक झूप से प्रवल है वे आ्राज्ञा एवं निर्देश दे सकते हैं | वे जानते है कि कोई 
भी कःय॑ कैसे किया जाता है, किन्तु कोई भी कार्य अपने आप नहीं कर सकते । इसके 
_ विपरीत; वे, जो कि शारीरिक रूप से ढलवान हैं और ज्ञारोरिक श्रम के योग्य हैं, कार्य 
तो कर सकते हैं; किन्तु यह नहीं जानते कि उसे कैसे करना चाहिए. । इसलिए अररतू . 
इन दोनों प्रकार के व्यक्तियों को उनके अपने हित में सहयोग करना आवश्यक मानता 
है, जिससे एक काय॑ का निर्देश करे और दूसरा उनको कार्यान्वित करे । परन्तु 
अरस्तू इससे भी एक पग आगे बढ़कर एक साधारण व्यक्ति. के पक्षपादी हटकोण 
को प्रदशित करता है, जब कि वह नियम बनाता है कि यूनानी कभी भी दास नहीं 
बनाये जा सकते | न | “मा । 
| अरस्तू प्लेटो के इस सिन्द्धात से कि “राज्य के लिए एकता अत्यन्त महत्वपूर्ां 
है और इस एकता प्राप्ति के लिए सम्पत्ति व परिवार का साम्यवाद होना चाहिए! 
असहमत है | उसके मतानुसार सामाजिक जीवन का मुख्य झ्राधार विभिन्‍नता है न कि 
एंकता । इसलिए वह प्लेटो की एकतार्थंक व्यग्रता को व्यर्थ मानता है। सम्पत्ति का 
साम्यवाद समाज में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करेंगा जिसमें न तो कोई सामाजिक 
सम्पत्ति की देखभाल ही उचित रूप से करेगा और न समाज में किसी को काय करते ' ु 
के लिए प्रेरणा ही रहेगी । उसके मतानुसार प्रत्येक की सम्पत्ति किसी की भी सम्पत्ति 
नहीं है अ्रतः कोई भी उसकी देख-रेख नहीं करेगा.। महिलाओं का समाजीकरण, 
जिसके फलस्वरूप समाज में कई नवीन समस्याएँ उत्पन्न होंगी, वह अभद्र समेभता है। 
यदि सन्तान को अपने माता पिता का ज्ञान नहीं होगा तो वह सरलतापुबंक अपराध 
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मा, 


की ग्रुमता जाने विना ही पितृधात वैसा जघन्य अपराध कर सकेंगे । इन कारणों से 
वह प्लेटो के साम्यवाद को अस्वीकार करता है और निजी सम्पत्ति के सामान्य उपयोग 
के सिद्धांत को अपनाता है । अरस्तु की दृष्टि में सम्पत्ति परिवार का आवश्यक अंग है । 
इन दोनों को एक दूसरे से पृथक नहीं किया जा सकता और एक की अनुपस्थिति में 
दूसरे का अस्तित्व ही असम्भव है! 

परिवार के दो भाग होते हैं। प्रथम भाग में पति, पत्ति और संतान होते है । 
पुरुष और महिलाएँ मानव जाति की वृद्धि और रक्षा के लिए परिवार में संगठित 
होते हैं। द्वितीय भाग में वह अस्त्र हैं जो कि परिवार के अस्तित्व के लिए श्रावश्यक 
हैं। यह अस्त्र जड़ अ्रथवा चेतन, उत्पादनब्वील अ्रथवा उपभोग्य, हो सकते हैं और 
यह परिवार की सम्पत्ति का निर्माण करते है भ्ररस्तू के अनुसार प्रत्येक परिवार में 
तीन प्रकार के सम्बन्ध होने है. । 

प्रथम ; पति-पत्नि सम्तन्ध, 

द्वितीय : माता पिता संतान सम्बन्ध, और 

तृतीय ; स्वामी-दास सम्बन्ध । 


(४ 
अरस्तू, दास को एक प्रकार का अस्त्र व सम्पत्ति का भाग_समभता है। उसके 
मतानुसमार कतिपय व्यक्ति स्वभावतः दास व कतिपय व्यक्ति स्वभावतः स्वामी होते हैं । 
इन दोनों का इनके अ्रस्तित्व और हितों के लिए पारस्परिक संयोग आवश्यक है । वह 
परिवार की एक ऐसा प्राकृतिक समुदाब मानता है, जिसका उद्देश्य नित्य प्रतिकी 
आवश्यकताओं को पूर्ण करता है । उप्तके लिए यह सम्बन्ध केवल भर थिक अथवा योनि 
सम्बन्ध, नहीं है श्रपितु प्राकृतिक है। इसका श्ावार दोनों भागीदारों के मध्यस्थ जीवन 
पयंन्त मंत्री है । वह परिवार को पितृय्त्तात्मक मानता है और परिवार में वयोवृद्ध को 
शासन का अ्रविकार देता है । 
अररतू न तो सम्पत्ति के पूर्ण उन्मूलन, जिससे कि पारिवारिक जीवन पर संकट 
आयेगा, के पक्ष में ही है और व घन के कुछ व्यक्तियों में अनियत्रित एक््रीकरण के 
, पक्ष में ही । वह निजी सम्पत्ति को सीमित सम्पत्ति के रू4 में चाहता है शह्औौर उसको 
श्रेप्ठ जीवन के लिए आ्रावश्यक मानता है । सम्पत्ति का समष्टीकरण वस्तुओ्रों एवं 
लाभों के वितरण में कठिनाइयाँ उत्पन्न करेगा क्‍योंकि समाज में अनुदान और आव- 
इ्यकताएँ सर्दव विपम रहेंगी । कुछ समय पश्चात्‌ यह जनता में अन्याय की भावना 
को जन्म देगा और इस कारण संघपं और ग्रह-युद्ध होंगे । अरस्तू के अनुसार अनियंत्रित 
सम्पत्ति सामूहिक सम्पत्ति से भी बड़ा दोप है और घन की अत्याधिक विपमताएँ 
समाज में अ्रशान्ति और ग्रहुकलह का कारण बनेगी । सबके पाप्त नागरिकों जंसा 
जीवन व्यतीत व रने के लिए न्यूनतम आवश्यक साधन होने ही चाहिए। इस सम्बन्ध में 
बहु एक ऐसे मध्यम वर्ग का पक्षपाती है जो न तो अधिक घनी हो और न अधिक निर्घन ६ 
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अरस्तू ने व्यावहारिक वैज्ञानिक के हृष्टिकोण से राज्यों में क्रान्ति के कारणों 
'का विस्तृत रूप से विवेवन क्रिया है। वह राज्य में क्रान्ति और अश्ञान्ति को अन्याय 
का परिणाम मानता है। क्रान्ति के सिद्धान्तों के सम्बन्ध में वह पूर्णांतया वास्तविकता 
के आधार पर लिखता है । वह कारणों के साथ साथ उनके दूर करने के उपाय भी 
बतलाता है । उसके लिए राज्य के विधान में परिवर्तन का अर्थ है. आर्थिक, सामा- 
जिक व राजनीतिक व्यवस्था में परिदर्तत और ऐसा परिवर्तन पूर्ण क्रान्ति होगी ।. 
उसके लिए क्रान्ति का हिसात्मक होना आवश्यक नहीं है और वह चुनाव व दृसरे 
वेधानिक सांधनों द्वारा भी हो सकती है । उसने क्रान्ति कां वर्गीकरण इस प्रकार 
किया है :--- | 

(क) पूर्ण अथवा अपुर्ण । 

(ख) झ्ञांतिपूरां अथवा हिंसात्मक । 

' (ग) व्यक्तिगत, जब कि उसका उद्देश्य किसी व्यक्ति अश्रथवा ग्रुट को सत्ता से 
ज्युत करना हो; अथवा अवैयक्तिक, जबकि उसका उद्देश्य समस्त 
आर्थिक व सामाजिक व्यजस्था में परिवर्तत करना हो । 

(घ) जनतंत्रीय 'अथवा अल्पजनतंत्रीय | क्रान्ति के फलस्वरूप जिस वर्ग को 
शक्ति प्राप्त होगी उसके अनुसार इन दोनों में से एक हो सकता है [ 
(ड) डिमोगोगिक जबकि दुस्साहसी राजनीतिज्ञ राजनीतिक सत्ता को अपने 
भाषणों के प्रभाव से अपने हाथ में कर लेने में सफल हो जाते हैं । 


अररतू के अनुसार क्रान्ति के मुख्य कारण निम्नलिखित हो सकते हैं :--- 

(अ) यह अन्याय की भावना के कारण हो सकती है । यदि राज्य के वैतनिक 

पदों क्रे वितरण में पक्षपात होता है, समाज में अत्यधिक आथिक 

: विषपमता है अथवा राज्य की; ओर से आदर व सम्मान के वितरख 
में पक्षपात होता है तो यह जनता में अन्याय की भावना उत्तन्न करते हैं । 
इनको हम क्रान्ति के मनोव॑ज्ञानिक कारण कह सकते हैं । 

(आ) क्ान्तियों का प्राकृतिक कारण भी है । जब समाज में अत्यधिक आधिक 
विपमता होगी और समाज दो निश्चित आ्थिक हितों में विभाजित हो 
जायगा तो समाज में आर्थिक शोपरा अवश्य होगा और उसके फलस्वरूप 
निर्धनों में असन्तोप फैलेगा और निधन वर्ग संख्या में अधिक होने के 
कारण क्रान्ति का मार्ग अपनाएगा । | 

(इ) राज्य के प्रशासकीय पदों द्वारा शक्ति के दुरुपयोग. से भी क्लान्ति की 
संभावना रहती है। पक्षपात, अप्टाचार, घुस, कुंचवा परस्तोी और 
शोपरा आदि सत्ता के दुरुपयोग होने के कृतिपय उदाहरण हैं, जिनके: 
द्वारा क्रान्ति की सम्भावना रहती है । कप 


| 
(ई) मध्यम वर्ग की, जो कि समाज को सन्तुलित करने के लिए आवश्यक है, 
अनुपस्थिति में भी क्रान्ति हो सकती है। वर्ग-संघपं से बचने के लिए 
समाज में शक्तिशाली मध्यम वर्ग का विकास आवश्यक है । 
(3) उग्र विचारधारा भी क्रान्ति की पोपक है। 


क्रान्ति के कारणों को दूर करने के लिए अरस्तू यह सिफारिश करता है कि 
सरकारों के प्रशासकीय पद व राज्य सम्मान के वितरण न्यायपूर्ण होने चाहिए। 
विधान में सब प्रकार के हितों को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए | प्रशासकीय कमंचारी 
योग्य होने चाहिए। विधान का आधार मध्यम मार्ग का रवाणिम नियम होना चाहिए 
और निर्धनों को आजीविका देकर सन्तुष्ट रखना चाहिए। नागरिकों को अपने विधान 
के सदगुगों से परिचित कराना चाहिए। यदि शासक इन सिद्धान्तों को अपनाएँगे तो 
क्रान्ति के कारण दूर हो जाएँगे। 
प्लेटो और अ्ररस्तू दोनों अपने मूलभूत विचारों में भिन्नता रखते हैं। उनकी 
राजनीति दासख्र के अध्ययन करने की प्रणालियाँ भी सवथा भिन्न हैं। प्लेटो अ्रधिकतर 
सुकरात की प्रश्नोत्तर प्रणाली को अपनाता है और वह निगमनात्मक प्रणाली से निप्कप॑ 
पर पहुँचता है| वह पहले मूल सिद्धांतों का निर्माण करता है, तदुपरान्त उनको व्यवहार 
में लाने की चेप्टा करता है। दूसरी ओर अरस्तू अधिकतर आगमनात्मक प्रणाली को 
अपनाता है। उसने अपने बहुत से सिद्धान्तों का निर्माण अपने युग की राजनीतिक 
संस्थाओं का श्रध्ययन करने के पश्चात्‌ किया था । उसने अपने काल के १५८ नगर 
राज्यों की राजनीतिक संस्था और उनकी कार्यंप्रणालिझों का तुलनात्मक अ्रध्ययनन 
किया । इसके फलस्वरूप उसने राजनीति शास्त्र के अनेक सिद्धान्तों का निर्माण किया | 
उसके स्कूल, लाईसियन में अ्रधिकांश विचार उसके और उसके शिष्यों के द्वारा विस्तृत 
अ्नुसंघान के फलस्वरूप बने थे। सैबाइन के अनुसार :--- 
“यह अनुसंधान जिनमें कि विधानों का अध्ययन केवल एक भाग था, मुख्यतः 
दाशंनिक न होकर ऐतिहासिक थे । वास्तव में वे प्रयोग थे और अनुभव पर 
श्राधारित अनुसंधान थे । अररस्तू ने यदाकदा उनके आधार पर 'स्कूल' के 
स्थापित होने के पूंलिखित अपनी कृतियों में परिवतंन किया । 
(राजनीतिक सिद्धान्त का इतिहास छु० ८छ) 


अरस्तू की कृतियाँ मात्र वैज्ञानिक एवं तथ्यपूरां है और उनमें साहित्य का 
कोई स्थान नहीं है । प्लेटो की कृतियाँ महान्‌ साहित्यिक कृतियां भी थी। उनकी भाषा 
में कवित्व है श्रौर वे मुख्यतया दाशंनिक हैं । श्ररस्तू की कृतियाँ अधिक सुथ्यंवरिथित 
- , एवं,विहलेपणात्मक हैं और इसलिए प्लेटो की अपेक्षा उनको समझना भ्रधिक सरल 
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पाठ्य पुस्तक बनी हुई है । अरस्तू को हम सच्चे श्रथों में एक महान्‌ राजनीति विद्यारद- 
कह सकतें 
प्लेटो और अरस्तू दोनों के राज्य की उत्पत्ति के सम्बन्ध में विभिन्न विचार 
प्वटा के अनुसार राज्य की उत्पत्ति हमारी आाथिक आवश्यकताओं के श्रम-विभाजन 
' और कार्यंदक्षता के कारण हुई | कोई भी व्यक्ति अकेला अपनी समस्त आवश्यकताश्रों 
को उत्तम रूप से पुर्णा नहीं कर सकता । सामाजिक और. राजनीतिक अस्तित्व का 
आधार सामाजिक अस्तित्व ही है जो कि, इस प्रकार आधिक आवश्यकता है। व्यक्ति 
आथिक आवश्यकताओं द्वारा. सहयोग के लिए वाध्य होते हैं और राजनीतिक व 
सामाजिक जीवन का यही आवांर है। रुचि एवं कार्य करने की योग्यता भिन्न-भिन्न 
होती है श्र किसी भी समाज में इन विभिन्न कार्यों के समन्वय एवं संठगन के लिए - 
किसी राजनीतिक सत्ता की आवश्यकता पड़ेगी । इस प्रकार इन कार्यों का .समन्वय 
हुए बिना श्रेष्ठ जीवन असम्भव है । श्ररस्तु के लिए राज्य एक प्राकृतिक संस्था हैं। 
बह राज्य को परित्रार के समान ही प्राकृतिक मानता है। आर्थिक आवश्यक्रताश्रों की 
पूति हेतु एक ओर पुरुष . एवं महिलाएं और दूसरों ओर स्व्रासी एवं दात्न परिवारों में . 
संगठित होते हैं | ये परिवार सम्मिलिंत होकर ग्रार्म का, और ग्राम संम्मिलित होकर 
नगर-राज्य का निर्माण करते हैं । इसलिए वह राज्य को परिवार का ही एक बृहद्‌ 
स्वरूप मानता हैं। अरस्तू के बच्दों में : 
/४राज्य शअपती प्रकृति के कारण ही परिवार और व्यक्ति से भी पूर्व था क्योंकि 
है पूर्णा अपने एक भाग से पूर्व का अवव्यम्मावी रूप है |; 7 7' व्यक्ति, जो 
कि समाज-में रहने योग्य नहीं है अथवा जिसको समाज की इसलिए ब्रावश्यकता 
नहीं है कि वह स्वतः पूर्ण है, या तो पशु है या ईइवर । वह राज्य का कोई 
भाग नहों हो सकता | प्रक्षति ने प्रत्येक मनुष्य में सामाजिक प्रकृति का रोपण 
क्रिया है ।? के के हु 
इसलिए अरस्तू के अनुसार व्यक्ति स्वभावत: सामाजिक एंवं राजनीतिक प्रांणी है ।. 
वे राज्यों के वर्गीकरण में भी भिन्नता रखते हैं । प्लेटो के अनुसार सर्वश्रेप्ठः 
राज्य में--जो क्रि केवल संद्धान्तिक रूप 'से ही सम्भव है और जिसका व्यावहारिक 
अस्तित्व सम्भव नहीं है--ज्ञान ही सर्वोच्च होगा ; और शासक इस स्वाज्च ज्ञाच को 
जानने वाले दाशंनिक होंगे। तद्परान्त वे.राज्य आते हैं जिनमें शासन दाहंनिर्का द्वारा न 
होकर, नियमों द्वारा होता हैं । प्लेटो के अनुसार यह दूसरी श्र छी का सर्वेश्र प्ठ राज्य 
और इसलिए श्रपुण है । अन्त में वे राज्य हैं जिनमें न तो दा्शतिक राज्य करते हैं 
ओर न नियम ही, किन्तु जिनमें अज्ञान का जासन है ।.अरस्तू अपने राज्य के वगाकरस 
- में अधिक वैज्ञानिक एवं व्यावहारिक है । उसके अनुसार वर्गीकरण के दो मुख्य आधार 


'है--(१) राज्य में कितने व्यक्तियों के हाथ में झक्ति है-और (२) इस शक्ति का उपयोग 
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'किनके हितों में हाता है। राज्य में एकता बनाए रखने की समस्या पर उनमें स्वंधा 
असामंजरय रहता है। प्लेटो यह समभता है कि यदि समाज में प्रत्येक व्यक्ति की 
अपनी योग्यतानुसार पद मिलें और शासक वर्ग में से वे सब कारण, जो कि उन्हें भ्रप्ट 
करते हैं या शोषण करने के लिए प्रेरित करते हैं, दूर कर दिये जायँ तो एकता 
स्थापित हो सकेगी । प्लेटो के शासक-वर्गं सम्पत्ति और परिवार की साम्यवादी व्यवस्था 
अपनाएँगे और सन्‍्तों की तरह से रहते हुए .राज्य की सेवा करेंगे। अररतू समाज और 
राज्य के विभाजन को दूर करने के लिए प्लेटो द्वारा बताए हुए इन सुधारों को 
अपनाने के पक्ष में नहीं है। उसका विश्वास है कि वे राज्य में एकता के स्थान पर 
एकरूपता स्थापित करेंगे। प्रगति और विकास के लिए विभिन्नता एवं व्यक्ति की 
स्वतन्त्रता आवश्यक है| प्लेटोनिक राज्य आधुनिक छाव्दों में 'सर्वाधिकारी राज्य! कहा 
जा सकता है। प्रौ० जोड ने तो इसकों फासिस्ट राज्य तक कहा है। अररतू के लिए 
सवंश्र ष्ठ व्यावहारिक राज्य वैधानिक-सीमित प्रजातन्त्र है। उसने .अपनी पुस्तक 
+पोलिटिक्स' में कहा है :-- , हे 
“राज्य की प्रकृति बहुवादी है। राज्य से परिवार और परिवार से व्यक्ति; 
क्योकि परिवार राज्य से और व्यक्ति परिवार से अधिक (म.त्वपूर्ण) है । 
इसलिए हमें इस अत्यधिक एकता को प्राप्त नहीं करदा चाहिए। यदि हम 
ऐसा करगे तो राज्य का विनाश हो जायगा । राज्य केवल बहुत से व्यक्तियों 
का ही नही किन्तु विभिन्न प्रवार के व्यक्तियों से वना हुआ है। समान्त व्यक्ति 
मिलकर राज्य नहीं बना सकते । 
यद्यपि उनके दर्शन की उसम्पत्ति नगर-राज्य में हुई थी और नगर-रण्यों 
के युग का उन पर यथेष्ट प्रभाव है; फिर भी, उनके विचार सब कालों के लिए और 
सव प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। ग्रीक राजनीतिक- 
दर्शन का प्रभाव, विशेषतः अ्ररस्तु का प्रभाव, पश्चिमी राजनीतिक विचारधारा पर 
यथेप्ट रूप पड़ा हैं। एक सहस्र वर्ष तक समस्त मध्ययुग में सामाहिक झौर 
राजनीति संस्थाओं के सम्बन्ध में श्ररस्तू के प्रभाव को अ्रन्तिम रूप से माना जाता 
रहा। उसका प्रभाव इतना अधिक था कि केवल उसके नाम लेने मात्र से किसी भी 
बौद्धिक विवाद का निर्णय हो जाता था। छूलास्टिक दर्शेव पद्धति.ने अररतू की 
बुद्धिवादी विचारधारा और संत अगस्ताइन के धामिक उपदेशों का सम्मिश्रण किया 
था और यह मध्ययुग का स्वीकृत दर्शन रहा है । एक प्रकार से इसने अत्यधिक हानि 
पहुँचाई । इसने मौजिकता के नवीन विचारों की ओर झुजन करने की योग्यता का 
एक सहस्त्र वर्षो तक गला घोंटा | अरस्तू के इस दाशंनिक सर्वाधिकार का अ्रन्त केवल 
मेकियावली के युग में ही हुआ, जिस पर ज्ञान के पुनजंन्म का यथेप्ठ प्रभाव पड़ा था, 
और फिर तब से नये विच्वारों का अध्ययन किया जाने लगा । , 
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किन्तु सम्भवतः बहुत लोगों को यह आइचय होगा कि उनके समकालीन यूनान 
और इन दाशंनिकों की मृत्यु के पश्चात्‌ उनके दर्शत और विचारों का नगर-राज्यों की 

राजनीति एवं संस्थाओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा । प्रौ० सैत्राइन के शब्दों में--- 
““लेटो और अरस्तू का राजनीतिक दर्शन विलक्षण रूप से किसी भी प्रकार के 
व्यावहारिक व सद्धान्तिक प्रत्यक्ष प्रभाव से वंचित रहा । अरस्तू के मरने के दो 
शताव्दियों पश्चात्‌ के प्रभाव से यदि उसका मुल्यांकन करें तो हमें उसे 
- एक महान्‌ असकलता ही कहना होगा । उसका कारण यह है कि इन दोनों 
दाशंनिकों ने सम्पूर्णंत: नगर-राज्यों की राजनीतिक संस्थाओं के आदशों 
एवं |सद्धांतों का ऐसा उल्लेख किया, जो कि उनके पश्चात्‌ कोई भी दार्शनिक 
न कर सका और न उनके करने की कोई सम्भावना थी । वास्तव में इस 
ओर कोई प्रगति न हुईं। इसका यह अ्रथं नहीं है कि जो कुछ प्लेटो और अरस्तू 
ने लिखा था वह केवल नगर राज्यों के सम्बन्ध में ही मूल्य रखता है । प्लेटो 
के दर्शन के आधार---जिनको कि मानवीय सम्बन्धों के बौद्धिक अध्ययन का 
लद्दय बनाया जा सकता है और उनका वृद्धि द्वारा निर्देशन किया जा सकता 
है--किसी भी सामाजिक विज्ञान के आधारभूत सिद्धांत हो सकते हैं । अररतू 
के राजनीतिक दर्शन के सामान्य नैतिक सिद्धांत--ओऔर यह विश्वास कि राज्य 
'.  स्वतन्त्र एवं नैतिक दृष्टि से समान नागरिकों के बीच में एक ऐसा सम्बन्ध होना 
चाहिये जो अपने ओपको नियमानुसार चलाता है और जिसका आधार जक्ति न 
होकर वाद-विवाद है--कभी भी यूरोपीय राजनीतिक दर्शन से समाप्त नहीं हो 
सकती .। इस दर्शन के ये महान्‌ गुण इस तथ्य को घ्रिद्ध करते हैं कि भूत से 
वर्तमान तक के विवारकों को बार वार प्लेटो और अरस्तु के दर्शन.का श्राधार 
लेना पड़ा है । यद्यपि उन्होंने जो कुछ भी लिखा उसका अधिकांश भाग स्थाई 
रूप से महत्वपूर्ण है, पर यह तथ्य है कि प्लेटो और अरस्तू केवल उसको नगर 
राज्य से ही सम्बन्धित समभते थे । उन्होंने कभी भी इनका या अन्य राजनी- 
तिक झआदेज्ञों का किसी अन्य प्रकार की नागरिक व्यत्रस्था में कार्यान्वित -होना 
सम्भव नहीं समझा था । उनके अनुमान इन तथ्यों से पूर्रातया सिद्ध होते हैं कि 
राजनीतिक दर्शन के यूनानी नगर-राज्यों की अ्रपेक्षा और किसी समाज में 

उदय होने की सभ्भांवना नहीं कर सते हैं । 

ध (राजर्नतिक सिद्धान्त का इतिहास ४० ११६) 
प्लेटो और अरस्तु दोनों इस तथ्य को पूर्णतया जानते थे कि किसी भी यूनानी 
नगर-राज्य ने इन आदर्शों को न तो प्राप्त किया है और न कर सकता है। यद्यपि 
* उन्होंने वगर-राज्यों की राजनीतिक संस्थाश्रों की निर्मयतापूर्वक आलोचना की है और 
प्रायः बहुत सी संस्थाओं को अस्वीकार भी किया है, तो भी उतका यह विश्वास 
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था कि नगर-राज्य राजनीतिक संगठन का संर्वश्रे प्ठ रूप है, शोर श्रेष्ठ जीवन को प्राप्त 
करना केवल इसी राजनीतिक संगठन के आदशं रूप में होगा। दोनों प्रजातन्त्र के 
विरोधों थे और यद्यपि उन्होंने एक ऐसी श्रेप्ठ राजनीतिक संगठन के विपय में लिखा 
है जिसमें कि सव॑श्रप्ठ जीवन व्यतीत कर सके फिर भी वे एक विशेष वर्ग के दार्शनिक 
थे। उन्होंने नागरिकता या राज्य में हिस्सा लेने के अधिकार को जनत्ता के श्रेल्प भाग 
के लिए, जिनके पास यश्ेष्ठ सम्पत्ति, यथरेष्ठ अवकाश और सार्वजनिक कार्यों में हिस्सा 
लेने की यथेप्ठ चेतना होगी; का विद्येप अधिकारी बनाया । 
दोनों का यह तिश्वास था कि श्र प्ठ जोवन का अर्थ राज्य के कार्य एवं जीवन 
में सक्रिय भाग लेना है । उन्होंते राज्य में नागरिकों के इस भाग को एक नंतिक माप- 
दंड का, न कि अधिकार और कतंब्यों की एक राजनोतिक व्यवस्था का, रूप दिया 
है । नागरिकता उनके लिए केवल अधिकारों और कत्तंव्यों की राजनीतिक व्यवस्था 
थी वे नागरिक को र,ज्य से पृथक प्राणी नहीं मानते है । उनके अनुसार नागरिक 
राज्य का श्रभिन्न अंग है और नागरिकता सामान्य जीवन में भाग लेने का एक 
अधिकार मात्र थी। श्रतः नागरिकता सभी मानवीय वस्तुओं में श्रेप्ठ है और श्रेष्ठ 
जीवन को प्राप्त करने के लिए श्रत्यन्त आवश्यक है| श्रेष्ठ जीवन नगर राज्यों में ही, 
सामाजिक और राजनीतिक जीवन ब्यतीत करते हुए सम्भव है न कि राज्य से प्रथक्र 
बाहर किसी भश्रन्‍्य स्थान पर | राजनीतिक अश्रथवा साव॑जनिक पदों एवं कर्त्तव्यों के प्रति 
उदासीनता उन दोनों के लिए सबसे बड़ा पाप और श्रेष्ठ जीवन के मार्ग में सबसे बड़ी 
वाधा थी। राजनीति विज्ञान को उनकी यह देन शअ्रत्यन्त ही महत्वपुर्ण है और, 
उनके सिद्धांत को यदि हम प्रयोग में लाएं तो हमारे इन श्राधुनिक प्रजातन्त्रों में 
विलक्षण सुधार होगा । 
ग्रीक राजनीतिक दर्शन का विशेपतः भ्ररस्तू का एक मुख्य श्रनुदान यह भी है कि 
उन्होंने सही मनोव॑ज्ञानिक आधारों पर राज्य के सम्बन्ध की कल्पना की है। वे यह मानते 
है कि मनुष्य में सामाजिक प्रवृत्ति श्रत्यन्त ही प्रवल है और इस सामाजिक श्रवृत्ति के 
कारण मनुष्य को सामाजिक एवं राजनीतिक प्राणी माना है। इसलिए राज्य एक 
आवश्यक और सामाजिक संस्था न होकर श्रावश्यक एवं स्वाभाविक संस्था हो जाती 
है । अतः उनका राजनीतिक दर्शन सही मनोवैज्ञानिक आधारों के कारण संतुलित एवं 
स्थापरी है । 


+ 





बे 
मेक्यिवली के राजनीतिक विचार 








साधारणत: मंकियावली की अत्यन्त ही कड़ी आलोचना हुई है और प्रायः 
_ उसको गलत समभा गया है| व्यावहारिक राजनीति की समस्त ब्ुराइयों एवं दोपों 
से हम उनके दल्चंव को सम्बन्धित करते हैं । उनका नाम कपटी, अधम, और वक्ति-के - 
उपासक राजनीत्तिज्षों के लिए पर्यायवाची शब्द के रूप में प्रयोग होता है। 
मंकियावली आधुनिक राजनीति बाज में ज्ञान के पुनंजन्म का प्रतिनिधित्व करते 
हैं,। उनके विचार राजनीति झात्त में मध्यकालीन एवं ग्राश्ल॒निक युग के मध्य की सीमा 
'जिर्धारित--करते. है । किन्तु समस्त आधुनिक राजनीति म॑वियावली के सिद्धान्त पर 
आधारित नहीं हैं | न तो वे चच में सुधारवाद्री-विचारों का प्रतिनिधित्व करते हैं और 
न वह मध्यकालीन युग के सबसे बड़े विचारक सन्‍त टामस एक्वीनास के ही, जिनका 
दर्शन अब भी कैथोलिक चर्च को मान्य है, के सिद्धान्तों का खण्डन करते हैं। प्रत्येक 





विचारक अपने जीवन काल के युग का प्रतिनिधित्व करता है और मैकियावली. इसके 
रा 
अपवाद नहीं हैं। वह देवी श्रधिकारों के- सिद्धान्त एवं एक आदर्श नैतिक व्यवस्था के 


विचार को स्वीकार नहीं करते हैं । वह ज्ञांत्नारिक वस्तुएं जेसे कि ख्याति, वैशिप्ल्य, 
सम्मान और ऐश्वय आदि को महत्व देते है और आवश्यक समभते हैं। इनको प्राप्त 
करने के लिए शक्ति को आवश्यकता है और जक्ति स्वयं भी उत्तम हैं वयोंकि यह 
व्यक्तियों में प्रभुत्व- की प्रकृति को संतुष्ट करती है । शक्ति, राजनीतिक संस्थाओं में 
केन्द्रित है और इसीलिए उनके समरत प्यमर्श प्रिन्स' के प्रति हैं । 








हनन गन लन+-+> जे ही जलन 


ज्ञान के पुनजन्म ने आधुनिक व्यक्ति एवं आ्राधुनिक विचारों को जन्म दिया है। 
यह व्यक्ति के गौरव को नवीन बर्थ में पोषण, व्यक्तिवाद को प्रोत्साहत और उन सब 
सम्बन्धों और दावों को, जो कि जन्म या पद के आवार पर थे, खण्डन करते हैं और 
वुद्धिवादी विचारवारा को प्रेरणा देते हैं। ४न्होंने राष्ट्रीय दृष्टिकोण को प्रोत्साहित किया 
है और उसके परिशामस्वेरूप इस विश्वास को भी प्रसारित किया है कि अश्रधिकतम 
विक्रास्त राष्ट्रीय राज्यों के द्वारा ही हो सकता है । आप असांसारिक और आध्यात्मिक 
आदर्शों को अस्वीकार करते हैं और भौतिकवाद को अपनाते हैं । विलियम टी० जोन्स 


का इस सम्वन्ध में कथन है :--- 
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दूसरी ओर, ज्ञान के पुनर्जन्म के युग के लिए व्यक्ति ,_ईइ्वर से अधिक महत्व- 
पूर्णां है और व्यक्तियों के दूसरे व्यक्तियाँ से सम्बन्ध उसकी आत्मा और 
ईइवर के सम्बन्धों से अधिक महत्वपूरणं हैं। ईइवरीय सम्पूर्णता के झ्रादि- 
भौतिक आदर्श की अपेक्षा व्यक्तिऐसे आदर्श अपनाता है जो कि प्राकृतिक एवं 
मानत्रीय हैं | सांसारिक विपय ही महत्वपूर्ण है, श्रादिभौतिक नहीं । व्यक्ति 
के व्यक्तित्व की समृद्धि, बुद्धि और सौन्दय के प्रत्येक रूप योग्यता का विकास, 
- परिपूर्ण एवं विभिन्न कार्य का उपभोग और दक्ष जीवन ही महत्वपूर्ण है । यह 
संसार ईश्वर की व्यक्ति हेतु योजना का चिह्न या स्थाई दर्पण मे होकर 
प्राकृतिक शक्तियों की एक गतिशील क्रीड़ा हो जाता है ।”” 


(_ राजनीति दर्शन के महान विचारक, भाग २ ४० २७) 


यह आधुनिक व्यक्ति अपने क्षेत्र और योग्यतानुसार अधिक से अधिक रूप में 
उसी प्रकार कार्य कर रहा है जैसा कि म॑ंकियावली ने अपने (प्रिन्स' को परामझशं दिया 
था। शक्तिश.ली राष्ट्रों के श्रन्तर्राट्रीय सम्बन्ध विशेषतया अन्य सब राष्ट्रों के सम्बन्ध भी, 
साधारणतया, मंकियावली के सिद्धान्तों पर ही आधारित हैं। मंकियातवली के अनुसार 
(प्रिन्‍्स! का सर्वप्रथम कत्तंव्य अपनी ग्रौर अपने राज्य की वाक्ति का 'पर शोपण? हारा 
सड़ठ्न है | वह आवश्यकतानुसार बुरा अथवा अच्छा होगा और परिस्थितियों के अनु- 
सार अच्छे या बुरे साधनों का उपयोग करेगा क्‍योंकि जीवन में महत्वपूरां वस्तु सफलता 
है । वह इसलिए सफलता को पाने का पूर्ण प्रयत्न करेगा और उसे न तो इस सम्बन्ध 
में ग्रधिक सचेत होना चाहिए और न उसके लिए, जिनको साधारगा व्यक्ति अबगुण 
समभते हैं, का परित्याग ग्रावश्यक ही है । वे उसके उहंश्यों की पूछि के लिए यदि 
आवश्यक हैं तो उन्हें उसे अपनाना ही होगा । इस सम्बन्ध में मेंकियावली कहता है--- 


“ग्रापको यहु समझना चाहिए कि ''प्रिन्‍्स””, और विशेष तौर से एक नवीन 
राजा, उन समस्त गुणों को, जिनका कि व्यक्ति आदर करते है, पालन नहीं कर 
सकता क्योंकि राज्य को बनाए रखने-के-लिए उसे निष्कपटता, मित्रता, 
मानवता और धर्म के विरुद्ध भी कार्य करना पड़ता है । 
वे समस्त साधन, जो कि राज्य के अस्तित्व के लिए ग्रावध्यक है और उसको 
शक्तिशाली बनाते है, सर्वंसम्मानीय एवं न्‍्यायोचित हैं । यदि हमें बुरे साधनों एवं राज्य 
के अस्तित्व दोनों में से एक का चुनाव करना है तो में कियावलो हमें _राज्य के श्रस्तित्व 
के लिए बुरे साधनों के चुनाव का परामश्न देता हैं। वह कहता हे-- 
3७-७+++++---. 


“मेरा यह विचार है कि जब कभी राज्य के अस्तित्व का भय होता है तो राजा 
एवं गरातन्त्र दोनों ही उसके अस्तित्व को बनाए रखने के लिए विश्वास भंग 
करेंगे और अ्क्ृनतज्ञता दर्शाएंगे । 
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मे कयावली के इन विचारों के अनुसार राजनीतिक हित में जो भी चाहे वह 
नेतिक दृष्टि से अनुचित ही क्‍यों न हो, उचित है और इसीलिए मेक्रियावली के प्रति 
जनसाधारणा का एक विज्येप विचार हो गया है । दूसरी श्रोर वे उसे अनैतिक साधनों 
को अपनाने वाला व्यक्ति मानते हैं । आ्राधुनिक राज्य प्रणालों और इसके योग्यतम 
श्रति जीवन के सिद्धान्त को हम मैकियावली के प्रिन्स' से तुलना कर सकते हैं। कोई 
भी आधु'नक राजनीतिज्ञ स्पप्ट छव्दों में यह स्वीकार नहीं कर सकता कि वह मंकिया- 
वली के विचारों से सहमत हैं किन्तु कोई भी आधुनिक राजनीतिज्न उनकी उस्रेक्षा का 
साहस भी नहीं कर संकता । गम 

मंक्रियावली के दृष्टिकोण को हम आचारही (70०7), न कि अने तक, कह 
सकते हैं । यदि सफलता के मार्ग में न॑तिकता, श्रेप्ठता या आददझ्यं श्रादि कोई भी वस्तु 


आती है तो वह इनको परित्याग करने का परामझ् देता है । किन्तु क्षण भर के 
लिए भी नहीं सोचना चाहिए क्रि उसे गुण से अवग्ुग और साथुता से अ्रमाघुता प्रिय 
है। वह रोमनों और अथेनियों के गुणों का अत्यन्त हो  अद्ंसंक - है। वह केवल यह 


मानता है कि साध्य, साधनों से अधिक महत्वपूरं है और साध्य को प्राप्त.करने के 
लिए किसी भी प्रकार के साधन प्रयोग में लाये जा सकते हैं-।. वह इससे पूर्ण सहमत है 
कि अनंतिकता समाज को छिन्न भिन्न कर देगी और राष्ट्र को दुवंल बना देगीं। इसलिए 
नागरिक और प्रजाजनों का नतिक होना आवश्यक है। केवल उन्हीं लोगों के लिए , 
जिन पर कि राज्य के अस्तित्व का उत्तरदायित्व है, वह आवश्यकता पड़ने पर आचार- 
हीन मार्ग अपनाने का परामश्न देता है । राज्य की अधिकांश आन्तरिक नीति निर्वारण 
में नैतिकता अथवा अर्नतिकता का प्रश्न ही नहीं उठता । राजनीति के समस्त प्रश्न 
अथवा समस्याएं नीतिश्ात्न के सिद्धान्तों से सबन्चिहित नहों होतीं। वधानिक प्रदन 
प्रायः इस प्रकृति के होते है कि न॑तिक सिद्धान्तों का उनमें सन्निहित होने का प्रह्द ही 
नहीं उठता है । राज्ब-कमंचारियों के किसी विशज्ेप वर्ग का या मत्रियों का वया वैतन 
होगा, राज्य की व्यवस्थापिका सभा या प्रधान की कया अ्रवधि होगी, ये ऐसे प्रद्न हैं 
जिनको हल करने के लिए नंतिकता के सिद्धान्तों की आवद्यकता नहीं होती । 
केवंल अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्रों के सम्बन्धों में ही 'प्रिस्स” के-उपदेशों का इतना अधिक 
महत्व है । 

: मैक्रियावली घक्ति-राजनीति का सर्वप्रथम और सर्वाहिक प्रवेत्तक था। लाड 
ग्रे ने कहा है कि अन्तर्राप्ट्रीय सम्बन्ध का हम नेतिकता के साधारण नियमानुसार 
निर्देशन नहीं कर सकते । मैकियावली मावसे और भ्रन्य आधुनिक विचारकों के लिए 
जो राजनीति को ज्क्ति-राजनीति और नियन्त्रण में बदलते हैं, नींव रखता है। किन्तु 
मैकियावली और मावसं ज॑से आधुनिक विचारकों में किड्चित मतभद भी हूँ । मातत के. . 


आर्थिक-ब्क्तियों एवं कार्य कारणों पर प्रभावजाली विचार मँकियावली का ब्रन्नात व । 
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किन्तू दोनों भोतिकवादी आचारहीन एवं धर्म विरोधी हैं। राजनीति में कार्य-कारण का 
सम्बन्ध मानवीय इच्छाओं और अभिलापात्रों के अनुसार ही समझा जा सका है और जो 
शासक इनका तलियंत्रगा कर सकृता है वह सफल छासक हो सकता है। 'प्रिन्स' में जिन 
राजनीतिक सत्यों एवं तथ्यों का वर्णात किया गया है उन्हीं दंगे हम संक्रियावलीवाद 
कहते है और यही आधुनिक्र राजनीतिक दर्शन को एक महान्‌ है | मंक्रियावली ने 
राजनीति की धर्म और नंतिकता के उच्च शिखर से उतार कर झक्ति-राजनीति की 
आवब्यकराग्रों से परिचित करा दियां। बड़े उसकी महानतों है कि उसूसे निडन्तों से . 
प्रिस्स” को शक्ति-राजनीति के सिद्धान्तों को अपनाने का परामर्थ दिया ! 

कूटनीति के अधिकांश सिद्धान्तों का आधार मैकियावली के 'प्रिन्स' की शिक्षाओ्रों 
में निद्चित है । राजनीति में हत्या, हत्या नहीं है; किन्तु किसी बाधा को मार्ग से हटाना है 
और अमत्यवादिता कूटनीनिजों का एक आवजब्यक अख्तर है। ग्रुप्त सन्धियाँ, विइवासघात 
प्रतिज्षा भंग अथवा छत-करर आदि, जो कि एक साधारण व्यक्ति के लिए पूर्णतया 
ग्रनतिक हो सकते हैं, अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के लिए श्रावश्यक गण हैं। हम यहाँ तक 
कह सकते है कि वतंधान विश्व में शक्ति-राजेनीति के सिद्धान्तों के कारण श्रन्तर्राप्ट्रीय 
सम्वन्धों थे जो दोप आगये हैं और जो राप्ट्रों को युद्ध की ओर अग्रसर करते है वे 
मैकियावली के उद्देशयों के परिणामस्त्ररव ही है । मंक्रियावली ने ही अपने 'प्रिन्स' को 
किसी भी मूल्य पर राज्य की सीमाओं में वृद्धि करने के लिए प्रात्साहित किया था। 
मंकियावली श्राक़्मण को राजा के लिए एक शआ्रावश्यक ग्रुगा मानता है और उसने ही 
भौतिक हितों के रक्षार्थ हिंसा का प्रयोग करते का उपदेश दिया था। दूसरे छाद्दों में 
वह स्पष्ट रूप से युद्ध को राष्ट्र के महत्वपूर्ण हितों की रक्षा के लिए राष्ट्रीय नीति का 
एक आवश्यक शस्त्र मानता है| वह स्पष्ट रूप से ऐसे उपदेश देता है जिनकी ओर 
हमारे काल के महानतम्‌ व्यक्ति भी केवल संकेत ही कर सकते हैं। कम से कम वह 
सत्यवादी और स्पप्टवक्ता अवश्य था और उसने इटली की एकता तथा इटली के 
राष्ट्रीय हितों के रक्षार्थ जो कुछ भी झावश्युक॒ समझा उनको प्रकट करने में किसी 
प्रकार का संक्रोंच नहीं किया । यही सिद्धान्त अ्रधिक्रांश राजनीतिज्ञ भी अपनाते है किन्तु 
कोई भी स्पश्ट रूप से इसकी घोषणा करने का साहस नहीं कर सकता । वे इस सम्बन्ध 
में फ्रंडेरिक महान्‌ के परामर्श का अनुसरण करते हैं जिसके अनुसार मक्रिवावली को 
जनता के समक्ष आलोचना किन्तु व्यक्तिगत रूप में प्रशंधा करनी चाहिए । हॉव्स को 
भांति मकियावली के लिए भी यह सत्य हैं क्रि उसका सानव स्वभाव के सम्बन्ध में 
अत्यन्त ही निराशावादी दृष्टिकोश है | उसके मत्तानुस्तार अधिकांश व्यक्ति बृद्धिहोत व 
अविवेकी है । उनका मत है : 


कु "जनता प्रायः, मिथ्या हितों हारा छली जाकर, अपने विनाश की इच्छा स्वयं 


हे करती है। विभशवंयुक्त सभाओं में उपस्थित मनुप्यो ने निरीक्षण किया होगा 
२ 
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कि प्रायः उनके मत कितने अआन्तिमूलक होते हैं और वास्तव में यदि उनको 
उत्कृष्ट व्यक्तियों द्वारा निर्देशित न क्रिया जाय तो वे तर्कहीन एवं विवेकदीन 
होंगे ॥” (भाष्य (050007565) २ भूमिका घूृ० २२४) 
मंकियावली का यह निश्चित मत है कि अधिकांश व्यक्तियों के कार्यों का 
आधार तक न हाकर भावनाएँ होती हैं। उसके अनुसार प्रेम एवं भय ही व्यक्तियों 
कार्यों के लिए सबसे मुख्य उहदय है 
मनुष्य अपने समस्त कार्यों में दो मुख्य प्रेरणाश्रों द्वारा प्रोत्साहित होते 
हैं---प्रेम एवं भय । इसलिए जो अपने आपको प्रिय बनाता है उसका भी 
उतना ही प्रभाव होगा जितना कि अपने आपको भयानक बनाने वाले का । 
यद्यपि, साधारणतः, जो अपने आपको भयानक बनाता है उसका ज्ीत्रता से 
अनुसरण एवं आज्ञा पालन होगा अपेक्षाकृत उसके जो कि अपने आपको 
प्रिय बनाता है ।” (भाष्य ([)50005९5) ३ छ० ३७६) 
इनके साथ ही साथ वह ऐद्वर्य, प्र म, ईर्ष्या और महत्वाकांक्षाओ्रों को भी शक्ति- 
हा मंकियावली आवश्यक रूप से राजतंत्र का पक्षपाती नहीं है । व्यक्तिगेत कारणों 
को छोड़कर वह गणततन्त्र के पक्ष में है। किन्तु उसके अनुसार गणततन्त्र की स्थापना 
के लिए कुछ गुणों का अस्तित्व आवद्य का अश्रस्तित्वे आवश्यक है और इन गुणों की. अनुपस्थिति में उसके 
अनुसार राजतन्त्र अधिक सुरक्षित राजनीतिक व्यवस्था है | उसके अनुसार : 
“किसी भी प्रकार' की व्यवस्था स्थापित करने का केवल यही मार्ग है'' “कि 
राजतंत्रीय ग्ासन की स्थापना की जाय । क्योंकि जहाँ प्रजाजन सबंतः इतने 
अ्रष्ट हैं कि कानून नियन्त्रण के लिए स्वयं झक्तिहीन है ; यह आवदश्यके हो - 
जाता है क्रि किसी ऐसी उत्कृ८ झक्ति की स्थापना की जाय जो कि राजसीय 
हस्त ((२०५७॥॥४॥0) हारा अयवा सम्पूर्ण एवं निरंकुज शक्तियों दारा शक्ति- 
शालियों की अत्यधिक महत्वाकांक्षा एवं भ्रष्टता को संयम में रख सके ।?* 
॥ (भाष्य, ([05007/5८5) श्ृ० २१०-१ १) 
एक वैज्ञानिक की सी विरक्ति से म॑कियावली एक ओर गख॒तन्न के रांजनीतिक 
सिद्धान्तों की और दूसरी ओर निरंकरुश ्ञासन की व्याख्या करता है। हमें मंकियावली 
वे 'प्रिन्स' में झक्ति-राजनीति के सिद्धान्तों के अधिवक्तन के लिए निन्‍्दा वहां करचीः 
चाहिए । हम, साधारणतया उसे अत्याचारी शासक एवं शक्ति -राजनीतिज्ञ 
दाशंनिक मानते हैं किन्तु उसका दूसरा रूप भी था। वह गणतन्त्र एवं जनता का 
स्वतन्त्रताओं का श्रत्यविक पक्षपांती था : 
“प्रृशंसनीय व्यक्तियों में सर्वप्रथम स्थान के योग्य घामिक लेखक व संस्थापक 


रहें हैं: उनके उपरान्त गखतन्व अथवा राजतंत्र के स्थापकों का स्थान है । शेष: 
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असंख्यों को प्रशंसा का वह भाग प्राम्त होता है जिसका सम्वन्ध उनके कार्यो 
एवं ब्यवसायों से है। इसके विपरीत वे आवश्यक और सार्वलौकिक छृग्गा के 
यात्र है जिल्होंने धर्मों का विनाग किया एवं गणतंत्र और राजतंत्र को पलटा 
है, अ्रथवा जो कि ग्रुण, विद्या, और उस प्रत्येक कला के; जो कि मानवता के 
लिए हितप्द और आदरणीय हैं; के शत्रु है। ऐसे लोग अवर्मी, हिसक, अन्ञानी, 
आलमी, ग्रधम और पतित है। कोई भी इतने मूर्ख अदवा विद्वान, दुष्ट 
श्रथवा भले नहीं है कि इन दोनों ग्रुणें के मध्यान्तर चुवाव में प्रभमनीय की 
प्रझना और दोपयुक्त की उपेक्षा थे करें। परन्तु फिर भी क्रत्रिम साधता 
तथा कृत्रिम यभ हारा छलित, स्वेच्छापूर्वक अथवा अनज्नानवण् उनकी ओर 
आकर्पित होते हैं जो कि प्रशंसा की अपेक्षा उपेक्षा के योप्य हैं। गणशतन्त्र या 
राज्य की स्थापना से घाइवत गौरव प्राप्त कर सकें, इतने आदर, सुरक्षा, संतोष 
और मानसिक्र शान्ति को वे खो दत हैं। और कितना श्रपयण, कलह दोप 
और ग्क्यान्ति वे प्रात्त करते हैं *****। (भाष्य पृष्ठ १९२९-२३) 
प्रेकियावली के भाष्य का यह अ्रश अश्रत्याचारी झासनों की आलोचना से 
परिपूरां है । 
मंकियावली ने केवल जनता की स्वतन्त्रतात्रों को जनता के लिए सुरक्षित 
रखने के लिए हढ़ नीति अपनाने की आ्रावश्यकता का परामश दिया है। मंक्रियावली को 


में या नवीन स्थापित राजतन्त्रों में निर्दंगी-शक्ति के प्रयोग का परामर्श देता है.। . किन्तु 
इस निर्दयी-शक्ति का प्रयोग राज्य की सुरक्षा एवं हृढ़ स्थापना के लिए ही है। 
विजेता के लिए यह आवश्यक है कि वह अपनी सब करताशों का 
प्रयोग एक साथ करे ताकि उसे नित्य प्रति उनका आश्रय ने लेना पढ़ें और 
इस प्रकार नूतन परिवर्तन न करे और जनता को पुनः विश्वास दिलाने श्र 
उनको लाभ पहुँचा कर अपनी ओर करने में सफल हो सके । जो कोई भी 
कायरता अथवा अनुचित विमर्श के कारण दूसरे प्रकार से कार्य करता है 
उसको सर्वथा सशस्त्र एवं तत्पर रहना होता है । वह अपनी प्रजा पर कभी 
निर्भर नहीं रह सकता वयोंकि प्रजा निरन्तर नवीनतम क्षतियों के कारण 
उसके ऊपर निर्भर नहीं रह सकती | (+न्‍्स, एण्ड ३५) 
शासक की द्विविधा मैकियावली के अनुसार अत्यन्त ही घातक हो सकती है ॥ 
उसे शीघ्षता एवं निश्चयात्मक ढंग से कार्य करना है । 
“सब बुद्धिमान झासक' "बर्ताव का ही नहीं अपितु भविष्य के संघर्षो 
का भी व्यान रहते है. और श्मपूर्वक उनसे अपनी रक्षा करते हैं, क्योंकि 


ग 


पृ्र्भोस हो-जानें से वे सरलतापूर्वक सुधारे जा सकते हैं । परन्तु, यदि कोई 
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उनके आगमन तक वहरता है तो औपधि परिस्थिति के प्रनुकूल नहीं रहती 
ओर रोग असाध्य हो जाता है| “४ अतः राज्य-का्यों में भी ऐसा ही 
होता है क्योंकि भविष्य में जन्म लेने वाली बुराइयों, जो कि बनंमान में 
निर्माण अद्स्था में ही हैं, का ज्ञान जो कि में ही है) हो 
जाने के कारस उनका सरलतापुर्वक उपचार हो सकता है । 
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परामच्च देता है शरीर भाड़े के संनिकों के प्रयोग की उपेक्षा करता है :--- 
शासन सुरक्षार्थ सेनाएँ रवर्य राजा की, भाड़े की, शहायतार्थ अथवा निश्चित 


ब् ५ हि 


हाता हू । भाड़ का अथवा सहायताथ सनाए व्यथ एवं भयंक्रर होती हैं श्री 
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है 


यदि राज्य की सुरक्षा भाड़े-क्ी सेनाओ्रों द्वारा होती हैँ तो बह राज्य कभी ४ 

सुदृढ़ एवं स्थिर नहीं हो सकता । इसका कारण इन सेनाओं की फूट, महत्व: 
कारक्षां, अनुधासनहीनता, कृतघ्नता या मित्रों के सम्मुख घूरता और अन्नत्नों से 
ता प्रदरक्षित कस्ती हैं। इनको ईइ्वरीय प्रकोप का किश्वित मात्र भी भय 
नहीं होता और मनुप्यों के प्रति धर्मनिप्ठा का प्रतिपालन नहीं करते । 
आ्राक्रमरा स्थगित रहने तक ही सर्वनाश्न में विलम्ब हो सकता है क्‍योंकि घान्ति- 
काल में इन भाड़े की सेनाओं द्वारा ओर युद्धकाल में शत्रु द्वारा विनाज् होता 
है | इसका कारण यह है कि तुच्छ वेतन के अतिरिक्त देश प्रेम अथवा अन्य 
कोई ऐसी प्रेरणों नहीं होती जो उनको आपके प्रति जीवनदान के निमित्त 
प्रोत्ताहित कर सके ।”” (प्रिन्स, पृष्ठ ४४-४५) 
मकियावली के इस अध्ययन से हम इस निप्कर्प पर पहुँचते हैं कि हमारी 
शताव्दी और सम्यता के प्रमुख लक्षण, उदाहरणतया, मिथ्यामापण, श्राडम्वर 
कंपट एव किसी भी साधन के द्वारा सफलता प्राप्त करवा वास्तव में मंकियावली की 
देन है | वयक्तिक जीवन में भी केवल सफल व्यक्तियों का ही आदर हांता हूँ और 
हम उनकी सफलताओं के साधनों का कभी अन्वेपण नहीं करते | हम सफल व्यक्ति 
के सम्बन्ध में उन बहुत सी बातों को क्षमा कर देते हैं जिनकी कि व्यक्ति के असफल 
होने पर हम तीज्र आ्रालोचना एवं निन्‍दा करते हैँ । दलीय-राजनति एवं विभिन्न 
दलों की राज्य-शक्ति प्राप्त करने हेतु श्रति भीषण प्रतिस्पर्धा, बअ्नन्वरांष्रीय क्षत्र म 
राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा के समान ही है । दोनों में ही उसी प्रकार के साधना 
एवं प्रणालियों का प्रयोग होता है और साधारणत: सफलता उन्हीं साधनों द्वारा 
प्राप्त की जाती है जो कि नंतिक कसौटी पर कभी खरे सिद्ध नहीं होते । धर श्खोरी 


ब्ल्शटप न्त्र 


भप्टाचार धमकी, जालसाजी इत्यादि साध्य को प्राप्त करने हतु च्वतन्त्रतायव॒क 
से मिली है । 


व्यवहार में लाये जाते हैं और इन सब की छिक्षा उन्हें '्रिन्स से 


ि 


[रह 0 ॥। 


मैक्रियावली के उपदेश इतने श्रधिक महत्वपूर्ण हैं श्रौर हमारे दूसरे व्यक्तियों, दलों 
और णष्टरों के प्रति वैयक्तिक, सामाजिक एवं राजनीतिक सम्बन्धों में इतने प्रतिविम्बत 
होते हें. कि हम उनको सरलता से निः्चयपूर्वक एक महान्‌ आधुनिक विचारक 
कह सकते हें। उनका ऐतिहासिक प्रवृत्तियों का अध्ययन और उनके सम्बन्ध में 
भविष्यवाणी अभ्ृतपूर्व है और उनके लिए, जो कि क्रिसी भी मूल्य पर सफलता प्राप्त 
करना चाहने हें, उनकी सलाह अत्यन्त ही उचित है । यह इस तथ्य को प्रदर्णित 
करता है कि उनका सानवीय जीवन कार्यो का अनुभव आर सानव सनोविज्ञान के 
श्रव्ययन दोनों ही अत्यन्त विस्तृत एवं गहन था । 


है 


नमी लेप 


जँसा क्रि पहले कहा जा चुका है मंकियावली की अत्यधिक निन्‍्दा हुई 
श्र उन्हें गलन समझा गया है। अ्रधिकांग विचारकों की दृष्टि में थे उलझन 
डालने वाली समस्या और आधुनिक इतिहास की एक पहनी हैं। इस सम्बन्ध में 
प्री० संवाइन का कथन है :--- 
“उसको पूर्गातया सनकी, उत्कट देशभक्त, प्रचंद राष्ट्रददी, राजनीतिक 
जँयुइट, दृढ़ विध्वासी, प्रजातन्त्रवादी और निरंकुण राजाओं से किसी भी 
प्रकार से अश्नुग्रह प्राप्त करने वाला वन्तलाया गया है। इन हृष्टिकोणों में 
से प्रत्येक में, जो आपस में प्रतिकूल हैं, सम्मवतः सत्य का कुछ न कुछ 
अंध अवच्य । किन्तु यह कदापि सत्य नहीं है कि इनमें से कोई अकेला 
मैकियावली या उसके विचारों का पूर्ण चित्रण करता है। उसके विचार 
एक सच्चे प्रयोग से अनुभव करने वाले के समान थे, जिनकी उत्पत्ति विस्तृत 
राजनीतिक प्रयंवेक्षण एवं उससे भी अधिक राजनीतिक इतिहास के अध्ययन के 
फलस्वरूप हुई थी । उनके विचारों में क्रोई विशेष दार्शनिक व्यवस्था नहीं थी 
जिनके साथ कि वह अपने निरीक्षणों को सम्बन्धित करने का प्रयत्न करते ।” 
पे (राजनीतिक सिद्धान्त का इतिहास पृष्ठ, ३०१) 
इस पर भी उनकी पुस्तकों का सबसे प्रमुख लक्षण उनकी रुचि 
का एक ही विपय पर केन्द्रीयक्रण व एकाग्रचित्त होने की यक्ति है। वह व्यावहारिक 
राजनीति के अतिरिक्त श्रौर कुछ नहीं लिखते हैँ । उनको पुस्तकें घासन-कला एवं 
कूटनीति के सिद्धान्तों से परिपूर्ण हैं। उनकी संद्धान्तिक समस्याप्रों में प्रायः कोई 
रुचि नहीं थी, न वह सामाजिक और आ्राथिक समस्थाओ्रों में ही रुचि रखते थे और न 
उन्हें हम वास्तविक भ्र्थों में सिद्धान्तवादी ही कह सकते हैं। वह इसने अधिक व्यावह्यरिक 
थे कि दाझ्॑निक हो ही नहीं सकते थे। किन्तु विश्ुद्ध राजनीति के क्षेत्र में उनका व्याव- 
हारिक ज्ञान एवं दूरदर्ली पर्यवेक्षणा अद्भुत है । 
ऐसे समय में जब कि यूरोप की प्राचीन राजनीतिक व्यवस्या छिन्न-भिन्न 
हो रही थी तथा राज्य व समाज में नवीन समस्याओं का अति द्रत्तगति से 


(कह. ् 
प्रादुर्भाव हो रहा था, उसने घटनाओं के अर्थ. की ताकिक व्याख्या, अवद्य-' * 
म्मावी प्रश्नों पर भविष्यवाणी, और ऐसे नियमों के निर्माण करने की चेष्टा 
की जो कि तव से राजनीतिक-कार्यों का निर्देशन कर रहें है और जो राष्ट्रीय 
जीवन-की नवीन निर्मित दंज्ाओं में विकसित हो रहे है ।” हा 

, (एल० ए० बर्ड-कम्ब्रिज आधुनिक इतिहांस, भाग १ पृष्ठ २०० ) 


ेल्‍ आधुनिक यूरोप का राजनीतिक इतिहास और विश्ञेप रूप से राज्य व्यवस्था 
के लक्षण, जो कि मकियावली के समय में थे या आने वाले थे, उनका उसने पुरां- 
- तया सही विश्लेषण अपनी कृतियों में किया है । यही काररंग है कि उनकी व्यावहारिक 
राजनीति ,की समस्याओ्रों में संक्री्ण रुचि 'एवं अदाशंनिक कृतियों की अपेक्षा भी 
उनको सब आलोचक आधुनिक काल का एक महान्‌ विचारक मानते है। 
तथापि प्रौ० सँवाइन के समान हो कतिपय लेखक या आलोचक उसकी कृतियों 
को सारगर्भित नहीं मानते | इसका कारण यह है कि केवल उसने जासन-कला पर ही 
विशिष्ट अध्ययन किया है और वह भी एक विशिष्ट प्रणाली एवं हृष्टिकोण से | 
शक्ति-राजनीतिं आधुनिक राजनीति का, राष्ट्रीय एवं अन्तर्रा्रीय दोनों ही क्षेत्रों में, 
एक वास्तविक तथ्य है। अत: सामाजिक एवं राजर्नःतिक सम्बन्धों में शक्ति-एक 
महत्वपूरां ग्रग होने के कारण उपेक्षित नहीं हो संकतोी। परन्तु वेवल यह ही . एक 
अंग नहीं है और न ही यह मानवीय सम्बन्धों एवं राजनोतिशास्त्र का 'अ्रन्तिम सिद्धांत 
है । अतः प्रौ० सँवाइन, इस रिष्कर्प पर पहुँचने हैं। 5 
“वह दर्शन, जो कि राजनीति की सफलताओं एवं ्रसफलताश्रों को शासक 
की कार्यंदक्षता एवं आअयोग्यता पर निभंर करता है, अवश्यमेव अल्पन् 
होगा । मैकियावँली समाज में न॑तिक, घामिके और श्राथिक तत्वों को ऐसी 
शक्तियाँ समझता था, जिनको कि एक कुशल राजनीतिज्ञ-राज्य के हिताथ 
व्यवहार में ला सकता है और जिन्हें कि वह उसके लिए उत्न्न भी कर 
सकता है, और यह केवल मान्यताओ्रों की स्वस्थ व्यवस्था के लिए ही हीं अपितु ' 
प्रचिलित व्यवस्था- में सामयिक्त प्रभाव रखने के लिए झ्रावध्यक भी हूँ । यह 
निरिचत है कि मैकियावली ने केवल कतिपय मिथ्या विश्वासों से युक्त इटली 
निवासियों के अतिरिक्त यूरोप के १६वीं शताब्दी के प्रारम्भ में प्रचलित 
योरोपीय विचारधारा को अनुचित प्रकार से हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है। 
- उसकी दोनों पृस्तकें मार्टन लूथर के विटनवर्ग के चर्च के हार पर अपनी _ 
थीसिस छग़ाने की १० वर्ष की अवधि में ही लिखी गई थीं। प्रोटेस्टेण्ट . 
धर्म-सुधार का ही यह प्रभाव हुआ कि उसके पच्चात्‌ मध्यकालीन वरुग क्के 
अधिकांश भाग की अपेक्षा आधुनिक राजनीति और राजनीतिक विचारों का 
सर्में एवं घामिक विचारों से सम्बन्ध हुआ । मैकियावली की धामिक सर्त्यो के 


[ २३ ] 


प्रति उदासीनता अन्त में आधुनिक विचारों का एक सामान्य लक्षण हो गंई # 
किन्तु ऐसा, उसके लिखने के दो झताव्दी पश्चात्‌ हुआ, सत्य नहीं था । इस श्र 
में उसके दर्शन में क्षेत्रीय संकीणंता का आभास होता है और केवल उसके युग 
का ही प्रतीक है। यदि उसने इटली के अतिरिक्त और किसी देश में या 
इटली में ही धर्म-सुधार के पदंचात या रोमन कैथोलिक चर्च में सुधार को 
रोकने के लिए जो सुधार हुआ्ना था, के पद्चत्‌ लिखा होता तो यह मानना 
असम्भव है कि उसने धर्म के साथ भी वहों ध्यवहार किया होता जो कि 
किया है |” (राजनीतिक सिद्धान्तों का इतिहास एष्ट ३०२) 
यह मंक्रियावली का कदाचित्‌ कठोर, अन्यायपूरां मूल्यांकन है। उसका दर्शन 
भले ही १६ बीं० झताव्दी के इटालियन राज्यों की संकीण शक्ति राजनीरि से प्रभा- 
वित हुआ हो किन्तु वह केवल उसके युग का ही प्रतीक कदापि नहीं है जँसा कि प्रौ० 
संबाइन का कथन है । 
हम यह पूर्णातया सिद्ध कर सकते हैं कि आधुनिक राज्य व्यवस्था मैकियावली 
युग की इटली की राज्य व्यवस्था का ही बृहत रूप है। उसका श्राधुनिक अन्तराप्ट्रोय 
सम्बन्धों पर गहन प्रभाव एवं आधुनिक विचार धारा के मूल तत्वों का उसका ज्ञान 
स्वयं सिद्ध है अ,र इनके किसी भी प्रमाण की आवश्यक्रता नहीं है । अतः हम निश्चित 
रूप से कह सकते हैं कि वह पूर्ण रूप से आधुनिक राजनीति दरुज्ञानिक था । 
इतिहास को एक तरफ रखते हुए हम यह कह सकते हैँ कि मंकियावली ने चर्च में 
सुधार के द्वारा साधारण व्यक्ति को धर्म के प्रति दृष्टिकोण में परिवर्तन झाने के पूर्व 
ही घमं को सांसारिक बना दिया एवं राज्य के अधीनस्थ कर दिया और इस अ्रर्थ में 
वह चर्च के सुधार का श्रनुगामी नेता है । ज्ञान के पुनंजन्म की प्रवृत्ति में धर्म को 
सांसारिक बनाने की प्रवृत्तियों का मेकियावली के विचारों में पूर्णंतया प्रतिनिधित्व 
हुआ है । यह सत्य है कि क्रिश्चिनिटी की शक्तिशाली रुढ़ियों को नष्ट करने की इन 
प्रवृत्तियों में शक्ति नहीं थी। इन सांसारिक प्रवृत्तियों के परिणामस्वरूप मानवीय 
मू्तिपुजा (?४४०7ंशा) का जन्म हुआ और मंकियावली इस मानवीय मूर्तिपुजा का 
प्रशंसक था । यह भी सत्य है कि इस मूर्तितृजा का इटली और इटली के वाहर विरोध 
हुआ किन्तु इस सांसारिकता का प्रभाव चर्च में धर्म सुधार और इस धर्म सुधार से 
रक्षा करने के लिए सुधारों पर भी प्रभाव पड़ा था| यदि चर्च में धर्म सुधार न हुआ 
होता तो यूरोप की घामिक एकता नप्ट न हुई होती, राष्ट्रीय चर्चा का निर्माण न 
हुआ होता तथा ययाथर्थ में राष्ट्र-राज्यों की स्थापना न हुई होती ॥ मंक्रियावली के 
विचारों का प्रभाव सम्पूर्ण आधुनिक इतिहास में पाया जाता है और वह यथा में 
पराष्ट्र-राज्यों का दाशंनिक है । 





डे 


, राज्य का आधार है 


थञ 


इच्छा, न किश 








जप 


प्रत्येक प्रजातन्‍्त्रीय राज्य में 'स्वेच्छा, न कि भक्ति, राज्य का आधार हरा 

यदिं जनता को जनता के हेतु और जनता के हो कार स्थापित करनी है तो 

यह स्वभावतः आवश्यक है कि ऐसे राज्य का आधार इच्छा हो, न कि ब्राक्ति | आदर्म- 

बादियों, विशेप रूप से टी० एच० ग्रीन, का यह विश्वास है कि राज्य का वास्तविक 
आधार इच्छा है, न कि भक्ति |. +१० के ्््ि 








ग्रीन के लिए राज्य सामान्य उदंच्यों की सामान्य चेतना का प्रतिफल हैं। 
इसकी विशेपता नँतिक प्रकृति है । झक्ति का उपयोग, नागरिकों को मान्य होने के लिए, 
यह आवश्यक है कि उसे नैतिक हृष्टि से उचित ठहराया जाय । किसी भी समाज का 
राजनीतिक संगठन तब तक सम्भव नहीं हैं जव तक कि उसके सदस्यों में चेतना, राज- 
'नीतिक इच्छा का तत्व विद्यमान न हो। नागरिकों को यह झआाभात होना चाहिए कि 
राज्य की आदेशात्मक सत्ता का प्रयोग उनके सामान्य हित के लिए ही हो रहा है और 
राज्य द्वारा निश्चय ही जनता के सामान्य हिंत की- कल्पना से स्राम्य रखता हुम्ना हू 
राज्य की सत्ता और नियमों के पालन का आधार और ब्रौजित्य इनके द्वारा-सामान्य 
हितों को रक्षा में ही है । साधारणतया नागरिक कानूनों का पालन इसलिए नहीं करते 
कि वे सामान्‍य हितों की रक्षा करते हैं अपितु इसलिए कि अवज्ञा के फलस्वस्य उहू 
निश्चित. रूप से दंड मिलेगा और साथ ही सम्यता के विकास के साथ काहुन पालन करने 
की आदत का भी विकास उनमें हो गया है| परन्तु किसी नी श्रादश जे राजनीतिक समाज: 
में आज्ञा पालन का आधार दंड का भय अथवा स्वभावतः आज्ञा पालन का अपेक्षा यह 
चेतना होनी चाहिए कि राज्य क नियम सामान्य हितों मं वृद्धि और रक्षा करत हू! 
केवल उन्हीं राज्यों में ' जिनकी नीति का ब्राधार. सामान्य हितोा का वृद्धि आना 
वालन सक्रिय-इच्छा पर आधारित है किन्तु उन राज्य का चातक व्यवस्थाओं मे जहा 
राज्य की नीति किसी राजा, अविनायक या वग स समाज क भाग की- रक्षा करता €ं, 
ड का भय या स्वभावतः आजा पालन होगा ज़ो कि निष्किय 


जि 


ग्राज्ञा पालन का आधार द॑ 
इच्छा के अस्तित्व को प्रादइशित करता है. ॥_ 


्ब हे 
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टी० एच० ग्रीन, आस्टिन के प्रभुता के सिद्धांत को, जिसके अनुसार जनता 
राज्य की आज्ञाओं का पालन दंड के भय, अथवा स्वभाव के कारण करती है, अस्वी- 
कार करता है। यदि किसी समाज में नागरिकों का आचरगा केवल भय के द्वारा ही 
निर्देशित होता है तो हम उसे वास्तविक राजनीतिक समाज नहीं कह सकते । कभी 
कभी ऐसा हो सकता है कि अल्प काल के लिए शक्ति के अत्यधिक प्रयोग द्वारा 
तँगूर या चंगेज खाँ के समान कोई विजेता या निरंकुझ घासक जनता को भयभीत 
करके तत्क्षण एवं पूर्ण श्राज्ञा पालन कराने में सफल हो जाय, परन्तु वह किसी 
भी वास्तविक राजनीतिक समाज में स्थाई रूप से निर्देश नहीं कर सकता । टी० एच० 
ग्रीन इस प्रकार आस्टिन के शक्ति को प्रवानता देने के सिद्धांत को अस्वीकार करता 
है । प्रव्येक राजनीतिक समाज मे शक्ति का तत्व वास्तव में उपन्धित है और रहेगा 
किन्तु झक्ति का आधिकय स्वेच्छा के तत्व को, जो कि किसी भी राजनीतिक समुदाय 
का वास्तविक ग्राधार है, विनष्ट कर देगा । हे 

शक्ति, राज्य का ग्रावश्यक गुण है; यह अधिकारों की व्ववस्था और राज्य के 
श्रस्तित्व को बनाये रखने के लिए वतंमान परिस्थितियों में श्रावश्यक है; किन्तु इसका 
नतो यह शअ्रर्थ है श्लौर न हो सकता है कि राज्य का आधार शक्ति ही है। भक्ति 
अधिकार व्यवस्था को बनाये रख सकती है किन्तु अधिकारों को जन्म नहीं दे सकती । 
इनका हढ़ श्राधार टी० एच० ग्रीन के अनुसार सामान्य उद्देश्यों की सामान्य चेतना 
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९/ या रुसो के अनुसार 'सामान्य इच्छा' है। राज्य को बनाये रखने के लिए भक्ति आव- 
श्यक है, क्योंकि नागरिकों में मल्येपि सामान्य उद्देश्यों की सामान्य चेतना हीती भी है, 
तो भी वे उस कानूनों के भंग होने से, जो कि सामान्य हितों की रक्षा एवं वृद्धि करते 
हैं,रोकने के लिए नहीं है । साधारणत:, अधिकाँण नागरिक निप्त्रिय होते है । वे राज्य 
पर और राज्य के शक्ति साधनों पर अपने अधिकारों और स्वा-नता को बनाये रखने 
के लिए निर्भर रहते है । समाज-विरोधी व्यक्तियों से अपनी रक्षा स्वयं प्रपने प्रयत्नों 
से करने की श्रपेक्षा वे राज्य से रक्षा के लिए प्रार्थना करते है. । उदाहरणखतः यदि 
कोई चोर आपके पड़ोसी के मकान में घुसने की चेप्टा कर रहा है और आप उसे देख 
भी लेते हैं तो भी आप उस चोर को समाज-विरोधी कार्यों से रोकने के लिए दौड़ नहीं 
पड़ेंगे । श्सका अर्थ यह कदापि नहीं है कि आप स्वयं समाज-विरोधी हैं या आपको 
चोर के कार्यों से सहानुभुति है। आप यह भी नहीं चाहँगे कि चोर वचकर भाग जावे । 
यदि राज्य से चोर को कारावास अथवा दंड मिलता है तो न तो आप उसका विरोध करेंगे 
और न किसी प्रकार की बाधा डालेंगे ; अपितु आप राज्य के इस कार्य की सराहना 
ही करेंगे । इसका श्र केवल यह है कि आप निष्क्रिय प्रकार के नागरिक है। यद्यपि 
आप में सामान्य हितों की चेतना अवश्य है, किन्तु फिर भी, आप राज्य के कानूनों की 
रक्षा के लिए--दूसरे शब्दों में ही सामान्य हितों की रक्षा के लिए-अपने श्राप को संकट 
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में डालने के लिए तत्पर नहीं हैं। संझेव- में, आप उस प्रकार के सक्रिप नागरिक नहीं 
हैं. जो कि राज्य में शक्ति. के तत्व को कम करने के लिए आवश्यक हैं | 


उदाहरण राज्य के जक्ति साधनों की आवश्यक्रता को पुरणंतया सिद्ध 
करता है | । . 
अ्व इसके दूसरे पक्ष को लीजिए | यदि नागरिकों का बडा समूह राज्य के किसी 
- कानून अ्रथवा आज्ञा का चेतन' रूप से विरोध करता है तो राज्य की सम्पूर्ण शक्ति के 
प्रयोग पर भी राज्य के लिए आज्ञा पालन कराना व्यवहारिक रूप से अरसैम्भव हो 
जाता है | कोई भी राज्य अपने समस्त या अधिकांश नागरिकों -को गोली नहीं मार - 
सकता और न कोई भी राज्य अपने अधिकांश नागरिकों को जेल के सीककवचों में ही 
बन्द कर सकता है। यदि राज्य का विरोध चेतन-इच्छा अ्रथवा इस विश्वास पर, कि 
.. ऐसा करना नंतिक दृष्टि से उचित है, आधारित है तो शक्ति अन्त में अकेले 
राज्य को नहीं बनाये रख सकती | भारत में च्क्तिश्यालो ब्रिटिश साम्राज्य का पतन 
इसलिए हुप्रा कि वह बक्ति और अधिकांग, व्यक्ति यों की निष्क्रिय इच्छा पर आधारित 
था। जिस क्षण त्रिटिश सत्ता से निष्क्रिय सहयोग के स्थान पर सक्रिय विरोध शुरू हुम्ा 
तभी से शक्ति अ्रकेली उस अल्पकाल को भी, जिसने कि वास्तव. में इस शक्ति से असह- 
योग किया था, आज्ञा पालन के लिए वाध्य न कर सकी | संभवत: एक प्रतिशत से भी 
अधिक जनता ने सक्रिय विरोध न किग्रा था, ओर इस विरोध की अहिसात्मक प्रकृति 
थी, फिर भो कभी २ राज्य के लिए उनको नियंत्रित करना. क्रठिन हो जाता था । यह 
श्रकेली गक्ति की पराजय का उदाहररखा-है और यह सिद्ध करता है कि शक्ति अकेली 
राज्य को स्थ।ई रूप से नहीं बनाये रख-सकतीं. । ः 


स्वभावतः आाज्ञापालन भी तभी तके होंता हैं जब तंक कि प्रभु, जनता के सामान्य 
हितार्थ एवं रूढ़िगतत विचारों पर आक्रमण नहीं करता है । जनता के रीति-रिवाजों 
एवं रूढ़ियों पर कोई भी आक्रमण, चाहे वह कितना ही अप्रत्यक्ष एवं अस्पष्ट रूप 
से क्यों न हो, कभी कभी प्रमु के लिए हानिक्रारक सिद्ध होंगे और उसके विनाश में 
सहायक होंगे । -इतिहास जनता के द्वारा निरंकुश प्रभ्नुसत्ता के हराये जानें के उदा- 
हरणों से भरा हुआ है । पीटर महान्‌ -निरंशुक शासक होने पर भी रढ़ियों को 
आधुनिक नहीं वना सका और न सम्राट जोसेफ ही हँगरी के मगयार जाति बालों 
को जर्मन भापा सीखने के लिए बाध्य कर सका । राज्य के द्वारा ब्क्ति के उपयोग 
की निश्चित आंतरिक सीमाएँ हैं और कोई भी झासन उन सीमाओं का अतिक्र रा 
नहीं कर सकता । कोई भी शासक या राज्य जनता.के सामान्य उद्देश्यों का सामान्य 
चेतना पर आक्रमण ने करे अन्यथा कभी न कभी उसका...अस्वित्व ही--संकट. में पड़ 
जायगा । किसी भी समाज में अन्तिम रूप से शक्ति, आध्यात्मिक नैतिक शक्ति है! 
इसे संत्रन्ध में प्रौ० बाकर का कथन है कि ;--- 
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“सामान्य चेतना, जो कि पविश्नता का निर्माण करती है, ही केवल 
समुदाय के मत्रियों श्रौर प्रतिनिधियों को शक्ति दे सकती है। विश्वास या 
चेतना अधिकारों को उत्पन्न करती है । वह ही कानून या नियमों की व्यवस्था, 
जिनके द्वारा यह अधिकार बनाये रखे हैं, और उस प्रभु को- जिसका विशेष 
कार्य कि इन कानूनों को प्रकाशित एवं लागू करना है, उत्पन्न करता है, और 
पूरां गक्ति एवं सामनन्‍्जस्यता के द्वारा उन समस्त जीवित संस्थाओं का, जो 
कि उन अधिकारों व कानूनों की मुतंस्वरूप है, का पोपण करता है।” 


सामान्य उद्देश्यों की सामान्य चेतना को नागरिकों में कैसे विकसित किया. जाय हा 


. शक ऐसी समस्या हैं जिसके हल के लिए प्रजातंत्रीय विचारकों को ध्यान देना चाहिए । 
पिर्धनता, अज्ञानता और इनके फलस्खप जो मानवीय चरित्र पतन के कारण हैं, 
आधुनिक उत्पादन वी पूंजीवादी व्यवस्था के अभिन्न अंग हैं और यह सामान्य 
चेतना के विकास में निश्चित रूप से वाघक हें। इच्छा या राजनंतिक चेतना के 
विकास के लिए यह आावश्यश्यक है कि नागरिक को अपने देश के शासन में कुछ न 
कुछ भाग अवद्य मिले उनको समुदाय के नागरिक एवं राजनीतिक जीवन में स॒ क्रय 
होना चाहिए । उनको मत और पद प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए। उनको 
नियन्त्रणों एवं अप्रत्यक्ष प्रभावों से स्वतन्त्र होना चाहिए। संक्षेप, में उनकी इच्छा 
मनोवंज्ञनिक शोपरा की प्रणालियों के द्वारा निर्मित न होकर वि-वास पर आधारित 
होनी चाहिए । प्रजातन्त्र की सफलता और नागरिकों के अपने अधिकारों और 
स्वतन्त्रताओं हेतु पुर्णं उपयोग करने के लिए राजनीतिक चेतना का विकास श्रत्यन्त 
आवश्यक है । 

यदि नागरिक को यह विश्वास है कि राज्य का कोई भी काये सामान्य 
'हि0त के लिए हानिकारक है श्रथवा उसकी प्राप्ति के लिए बन्चन है तो राज्य का 
“विरोध करना उसका कत्तंव्य' है। यदि हम इच्छा को राज्य का आधार मानते हैं तो 
नागरिकों के राज्य का विरोध करने का अधिकार हमें स्वीकार करता होगा। ग्रीन 
व्यक्ति को यह अधिकार अत्यन्त सावधानीपूर्वक देता है । उसके अनुसार व्यक्ति 
लिए आवश्यक है कि वह विरोध करने या न करने के अर धकार की सावधानीपूर्वक 
जाँच करे। यदि विरोध करने से समाज की अ्रधिक हानि होती है तो विरोध करना 
सामान्य हित में नहीं होगा और यदि विरोध न करने और श्राज्ञापालन करने से 
अधिक हानि होती है तो व्यक्ति को राज्य की श्राज्ञा का विरोध करना ही होगा । 

यदि हम इस प्रकार सावधानीपूर्वंक दिये गये विरोध करने के अ्रधिकार का 
विश्लेपएण करें तो इस परिणाम पर पहुँचेंगे कि विरोध करने वाले व्यक्ति को 
दो बुराइयों में से छोटी बुराई को अपनाना पड़ेगा । किन्तु यह अनुचित हष्टिकोश 
है; वयोकि बुराई के साथ कोई भी समभौता, चाहे वह किसी भी कारण से व्यों 
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न हो, अनेतिक है| व्यक्ति कोन तो अच्छे और बुरे के बीच में चुनाव: करने में 
मिमकना ही चाहिए. और न बुराई के साथ इसलिए समझौता करना चाहिए - कि 
घस्राज़ के लाए अथवा ऐसा न करने पर- समाज अथवा स्वये के लिए कठिनाइयां 
उत्पन्त हो जाएँगो । अन्याय एवं द्वराई का विरोध करता पुणतया एक संत्तिक कर्तव्य 
है । यदि राज्य का आधार इच्छा है तो उसके कार्यों को नागरिकों की इच्छा के 
अनुरूप हा हाना पड़ेगा । इससे तनिक भी विचलित होने पर राज्य की सत्ता के 
विरुद्ध नागरिकों द्वारा विरोध होगा और यह विरोध करने का अधिकार किसी एक 
वास्तविक राजनीतिक समुदाय की स्वरुथ वृद्धि के लिए आवश्यक है । केवल यह 
अधिकार ही व्यक्ति की, राजनीतिक समुदाय द्वारा अन्याय ग्रथवा शक्ति के दुरुपयोगों 
से रक्षा कर सकता है। 


ऐसा सम्भव है कि राज्य की इच्छा और व्यक्तियों की यथार्थ इच्छा में कभी 

संघपं हो जाय । ऐसी परिस्थितियों में दोनों विरोबी इच्छाओं में चुनाव किस प्रकार 
किया जाय ? राज्य इस वात का दावा कर सकता है कि वह सामान्य इच्छा या 
वास्तविक इच्छा का प्रतिनिधित्व कर रहा है और व्यक्ति को इस तक द्वारा निरुत्तर 
कर सकता है कि उसकी इच्छा, चूंकि. वह राज्य का विरोध करती है, वास्तविक 
इच्छा नहीं हो सकती । यदि ऐसा होता है तो यह अनुदारता या निर्॑कुशता का 
पोपण करेगी और उसको सामान्य इच्छा के छद्म वेश में उचित ठहराने का प्रयत्त 
रेंगी । कं 

सामान्य इच्छा के सिद्धांत का दुरुपयोग संभव है और हुआ भी है। प्रायः 
प्रत्येक युग में सभी राज्य यह दावा करते आये है कि वह जनता की इच्छा का प्रति- 
निधित्व करते हैं और उनके कार्य सामान्य हित की रक्षा एवं वृद्धि के लिए टैं। राज्य 
का यह दावा श्रवज्ञा या खुले विद्रोह की अनुपस्थिति में अस्वीकार करना कठिन हैं। 
अधिनायकतन्त्र और निरंकुश शासक भी वास्तविक इच्छा के अ्रतिनिधित्व करने का 
दावा करते है, और हर प्रकार के विरोध को वे समाज विरोधी और राज्य व 
जनता के हित के विरुद्ध वतलाते हैं। जब तक जनता को निष्क्रिय यथाथ इच्छा इन 
शासकों को स्वीकार करती है तव तक इनके इस दावे का खंडन करना कठिन 
अपने अधिकारों एवं स्वतन्त्रताओं की रक्षा करना और यह देखना, कि राज्य के 
कार्य सामान्य हितों, पर ही आधारित है, जनता का ही कार्य है। यदि जनता 
अपने प्रति यह कत्तंव्य करने में असफल होती है तो वह राजनीतिक समुदाय 
मिदिचित रूप से अन्यायी व निरंकुद शासकों द्वारा ज्रासित होगा । किन्तु यह पूर्णातया 
सिद्ध किया हुआ तथ्य है कि ऐसे शासक भी तभी तक शासन कर सकेंगे जब तक 
जनता उनका सक्तिय रूप से विरोव नहीं करती है। यह निष्क्रिय रूप से आज्ञापालन 
भय, उदासीनता या मनोवेज्ञानिक्र ओपण के कारण हो सकता है । 


है! 
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अ्रव हम इस समस्या के दूसने पक्ष को देखेंगे। हम सामान्य चेत 
के बारे में कस निश्चय कर सक़ते है, अ्रथवा स्पष्ट घद्धों से किसी नी 
ऊपर सामान्य चेतना कया है, इसका पता हम कैसे लगावेगे ? केवल संख्या के 
द्वारा ही यह पता नहीं लगाया जा सकता । यह आ्रावश्यक नहीं है कि सबकी इच्छा या 
बहुमत की इच्छा हो सही हो । बहुमत भी अत्याचार करता है और कर सकता है । 
ऐसा ग्रत्याचार सबसे अनुचित प्रकार का होता है । इस संम्बन्ध में वाल्टर लिपर्मन का 
कथन है :--- 


ड४ 


के अस्तित्व 
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“'साधारणतया प्रजातंत्रीय सरकारों की प्रवृत्ति अधिक से अधिक मत- 
दाताओं को प्रसन्न रखने की होती है...... यहो कारण है कि सरकारें, राज्य 
में जनमतः और प्रतिनिधि सभाशरों के निर्णायक हो जाने पर वास्तविकता क 
सामना करने में उस समय, जव कि मतदाताओं के भमुकावों का विरोध करने 
वाला कोई भी राज्य विशारद नहीं होता और ऐसे राजनीतिन्न होते हैं जो 
कि केवल उनको उत्तजित करके उनका शोपण करते हे, असमर्थ होती है।'! 
(जन दशंन (]॥० 700॥0० ए॥350॥9) एप्ठ ४०) 
इस प्रकार हम यह देखते है कि शासक और शासित दोनों इस वात का दावा 
कर सकते है कि उन्हें सामान्य हित का ज्ञान है और दोनों से इसका दुरुपयोग होने 
की सम्भावना बरावर है। राज्य को सक्रिय इच्छा पर हम कंसे आधारित करें, यह राज- 
नीतिशास्र की एक ऐसी समस्या है जिसका हल भविष्य के विचारक सम्भवत: करेंगे। 
तब तक यह कहना अ्रधिक उचित होगा कि सब प्रकार के राज्य, जिनमें प्रजाततन्र भी 
सम्मिलित है, निष्क्रिय एवं निष्चेष्ट इच्छा पर आधरित हैं। प्रजातंत्र की हम भले हो 
यह प्रशंसा करें कि वह शासितों की इच्छा पर आधारित है किन्तु वास्तव में यह इच्छा 
अधिकाँश नागरिकों के लिए भी उतनी ही निष्क्रिय, निचेष्ट, श्रशिक्षित और मनोव॑ज्ञानिक 
ग्रणालियों द्वारा निर्मित होती है नंसे कि अधिनायक तन्त्रों में | दाशंनिक दृष्टि से इन 
दोनों प्रणालियों के मध्य कोई भी वास्तविक सक्तिय अथवा विशेष चुनाव नहीं है । 
इन दोनों में से कोई भी वास्तविक एवं सक्तिय अथवा शिक्षित इच्छा पर श्राधारित 
नहीं हैं । इस प्रकार हम इस निष्कपं पर पहुँचते हैं कि शक्ति भले ही राज्य के निर्मारण 
में अथवा उसे बनाये रखने में सहायक रही हो किन्तु प्रत्येक राज्य का झ्राधार इच्छा ही 
हो सकती है । 
हमारे समक्ष अब यह समस्या है कि हम इस सामान्य चेतना या सामान्य इच्छा 
को व्यक्तिगत इच्छा से कैसे सम्बन्धित करें | क्या है और क्या होता चाहिए, इसमें सर्दव 
यथेष्ट अन्तर रहा है। इसी प्रकार व्यक्तिगत इच्छा जो कि उस इच्छ 
जो कि होनी चाहिए, भिन्‍न होती है । हम यह आशा नहीं करते हैं और ऐसी आज्ञा 
करना एक काल्पिनिक आदशं होगा कि समाज का प्रत्येक सदस्य "इस सामान्य इच्छा 
को जानता है भ्रथवा सामान्य उद्दे ध्यों की सामान्य चेतंनो के निर्माएं में उसकी इच्छ 
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, भी निहित है। साधारणतः उसको सामाजिक या राजनीतिक जीवन की आ्रावश्यकता 
की चेतना: भी नहा होती । हममें से अधिकांश इस समस्या के प्रति उदासोन हैं और 
कुछ तो सम्भवतः इतनी समाज-विरोधी प्रवृत्तियों के हैं कि उनकी चेतन इच्छा, जो 
कि सामान्य इच्छा होनी चाहिए, के एकदम विपरीत हैं। इस वास्तत्रिक समस्या को हल 
करने के लिए हीगल ने व्यक्तियों की दो इच्छाओं का निर्माण किया है-- यथार्थ इच्छा, 
जो कि हम साधारणतः समाज के प्रत्येक सदस्य में पाते हैं । यह इच्छा सामान्य ह्व्तिः 
सामाजिक और राजनीतिक सड्धटनों के प्रति उदासीन होती है। और दसरे प्रकार की 

“वास्तविक इच्छा या वह इच्छा जो होनी चाहिए और जिस इच्छा के होने पर हम 
आदर्श वागरिक होंगे और जो हमें सामाजिक एवं राजनीतिक संगठनों से उस सीमा 
तक सहयोग कराती है जो कि सामान्य हित के प्राप्त करने के लिए श्रावश्यक है। 
किन्तु इच्छाग्रों के इस वर्गीकरण के साथ ही साथ हीगल ने यह भी स्वीकार किया है 
कि समाज के अधिकाँश व्यक्तियों में केवल यथाथ इच्छा ही होती है और इसी कारण 
से आदी राष्ट्रीय राज्य को अमस्तीमित सत्ता प्राप्त होनी चाहिए ताकि वह अशिक्षित 
और उदासीन सदस्यों से वास्तविक इच्छा के अनुसार कार्य करा सके । दूसरे शब्दों 
में, यहु कह सकते हैं कि राज्य ही सामान्य हित की सामान्य चेतना को सर्वोत्तम रूप 
से अभव्यक्त कर सकता है। इम्तलिए राज्य ही सर्वोच्च होता चाहिए और उम्रक्ते निर्शायों 
को सबको स्वीकार करना होगा | व्यक्ति को उत्तके न चाहने पर भी श्रच्छे जोवन की 
और ले जाना ही होगा । | 

ग्रीन के सम्मुख भी यह कठिनाई आती है और वह इस समस्या को सावधानी- 
पुवंक हल करता है । प्रौ० वार्कर के अनुसार :--- 
“वह नैतिक कत्तंव्य, जिनको कि हम सब स्वीकार करते हैं, उन्हों स्रोतों से 
अंकुरित होते है जिनसे कि राजनीतिक अ्रधीनता उत्पन्न होती है श्रौर जहाँ तक 
हमारी एक के प्रति स्फूतिमान चेतना होती है वहाँ तक हम दूसरे को भी 
स्वीकार करते हैं। प्रत्येक अवस्था में हम सव स्वभावतः और स्वच्छन्दता से 
वेतन देने वाले और वेतन पाने वाले; खरीदने वाले और बेचने वाले के साधारर 
सम्वन्धों अधिकारों के स्वामी की हैसियत से दूसरों को स्वीकार करते है श्रौर 
अपने प्रति इसरों से स्वीकृति का दावा कराते है। चाह हम कातून के हारा 
कितने ही स्थापित सामान्य हित के आवश्यक प्रारम्भिक विचार के भाव से 
अनभिज्ञ हो किन्तु इसमें स्वीकृति गर्मित है। यह सत्य हैं कि यह हमें स्वामिभक्त 
प्रजाजनः से अधिक नहीं बनाती और यह भी सत्य है कि एक समझदार 
देश भक्त की चोटी तक पहुँचने के लिए व्यक्ति को राज्य के कार्या मे भाग 
मिलना. और सदस्यता अथेवा कम से कम प्रान्तीय या राष्ट्रीय सदनों के मता- 
घिकार की हैसियत होता आवद्यक है । किन्तु ग्रीन अजातस्त्र या राजनीतिक 
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सुधारों की समस्यों का अपने भाषसों में समावेश नहीं कराता | ज॑सा कि 

हम देख चुके हैं कि वह वतंमान राज्यों के वास्तविक जीवन के आधारों 

को समझाने या विश्लेपण करने में ही संतुप्ट है। वह यह बतलाने में हो 

सन्तु'ट है कि प्रजातन्त्र का. सावभूत सिद्धान्त शक्ति, न कि इच्छा, 

ही राज्प का आधार है! सेव है और सदा रहेगा । वह एके ऐसे 

सत्य को जो कि किसी विशेप व्यवस्था के साथ सावंभौमिक सह व्यापक है 

और न वह ऐसे सत्य के एक विशेष व्यवहार पर अ्रधिकर प्रभाव देकर उसको 

सट्टट में नहीं डालना चाहता। उसके वास्तविक जीवन से और उसके 
| व के तक से हमें यह पता चलता हैं कि वह झासन की 

निधि श्रणाली और विस्तृत मताधिकार में विश्वास रखता था किन्तु राज्य . 
के सद्भगन से अधिक उसकी रुचि इसमें थी कि राज्य अपनी शक्तियों से क्या 
करता है या कर सकता है। भूमि और सुरापान की सामाजिक समस्याएँ 
उसके ध्यान को सबसे भ्रधिक आराकपित करती है ।”” 
(इड्धलेंड का राजनीतिक दर्शन १८४८-१६१४, एछ २६-३०) 
प्रजातंत्रीय व्यवस्था में भी व्यक्ति अपने श्रापको सामान्य इच्छा से स्वतः ही 
समीकरण नहीं करता है ; अधिकांश समय में वह व्यस्त्ता या उदासीनता के कारण 
सामाजिक अथवा राजनीतिक समस्याझ्रों में न तो रुचि लेता है श्लौर न यह पता लगाने 
का प्रयत्न करता है कि सामान्य इच्छा क्‍या है ! वह अपनी इच्छा को देता नही किंतु 
फँकता है | सामान्य इच्छा से भी कठिन समस्या यह पता लगाने की है कि सामान्य 
हित क्‍या है और उसे कस प्राप्त' किया जा सकता है । सामान्यहित के सम्बन्ध में 
सावंलौकिक सम्मति हो ही नहीं सकती । हम में से श्रधिकाँश व्यक्तियों को सामान्य 
हित के विपय में अस्पप्ट ज्ञान ही होता है। व्यापक प्रचार की नई प्रणालियां जिनका 
एकमात्र उद्देश्य मनोव॑ज्ञानिक शोपरा है, हम से सामान्यहित के सम्बन्ध में हमारे 
शासकों के मत को मनवा लेती है । प्रचार के साधनों में इतना भ्रधिक विकास 
हुआ है कि कोई भी अधिनायक या राजनैतिक दल सरलतापूवंक जनता से अपने स्वार्थों 
को सामान्य हितों के रूप में स्वीकार कराने में सफल हो सकता है । 
किन्तु फिर भी हम इतना अवश्य कहेंगे कि किसी भी राजनीतिक समुदाय के 
स्थायित्व एवं श्रस्तित्व के दृष्टिकोण से राज्य के लिए इच्छा सबसे श्रधिक महत्वपूरां 
_है। यह दूसरी वात है कि ऐसी इच्छा विश्वास या ज्ञान पर आधारित हो या मनो- 
वज्ञानिक शोषण के तरीकों द्वारा उत्पन्न की गई हो । सामान्य उहं श्यों की सामान्य 
चेतना भले ही सम्भव न हों किन्तु एक सीमा तक सामान्य उदं श्यों के मूलभूत आधारों 
में सामान्य विश्वास होता है तथा सहमति का सामान्य क्षेत्र भी किसी अंश तक पाया 
जाता है । विभेद एवं विभिन्‍नताएँ अधिकतर विस्तार में पाई जाती हैं । 








जप्जेख 

सार्क्सवाद की झप॑रे 

जज जि----_-______-+तत्््त3त+++त___-___नहतहतलतलतलतलहलतत 
हगल के दर्घन की दो मुख्य गाखाएँ हुई । एक तो राष्ट्रीय आदर्णवाद, जिसके 

कि वीसवोीं शताब्दी का स्वरूप एक फासिज्म है और दूसरा इच्द्धात्क भौतिकवाद जिसका 

कि परिणाम हम साम्यवाद पाते हैं | कार्ल मार्क्स और उसके वि: द्विवाद और 





सधप्प के विपय रहे है भर अंबव भी हैं। माक्संवादी दर्श्ञव विश्व के इतिहास में युग- 
परिवर्तन करने के लिए उत्तरदायी हैं | यह्ठ दर्शन एक नये वर्ग का दर्शव है---एक ऐसे 
वर्ग का, जो कि अगण्य गताव्दियों से सदैव दवा आ रहा था, जिसका राज्य ने हमेगा 
उतल्ीड़न क्रिया और इत्रकों सर्वप्रवम माक्स ने राजनैतिक हृष्टि से स्वीकार क्रिया । 
यह वर्ग उन व्यत्ियों का है जिनके पास अपना कहने के लिए कुछ नहीं है । प्‌ जीवादं-*' 
के उदय होने पर एक ऐसे नये वर्ग का जन्म हुआ जिसके पास अपना-अगना कहने के 
लिए अपने. शारीरिक श्रव के अतिरिक्त और कुछ नहीं था । माक्संवाद सव से अधिक 
विकसित और सबसे विद्वद्ध प्रकार का ऐतिहासिक बाद है| मावस्स दक्षिण पत्नीय हृगल 
वादी फासिस्टों से संथा भिन्न सामाजिक सदस्यों'के प्रति माननीयता का दृष्टिकोण 
रखता है । माक्‍स, दर्शन को उन्नति के और विकांस के हेतु प्रयोग में लाता है 4 उसका 
यह विश्वास है कि ऐतिहासिक भविष्यवाणी सामाजिक समस्याओं का हड करने के लिए 
सवसे वैज्ञानिक मार्ग है। माक्सवाद विशुद्ध ऐतिहासिक सिद्धान्त है और उच्चका 
उद्देश्य आर्थिक एवं शक्ति राजनीति के विकास की, विशेषतः सामाजिक व राजनीतिक 
क्रान्तियों की, भविष्यवाणी करना है। उप्तके आर्थिक अनुसन्वानों का कोई वास्तविक 
मूल्य नहों है । उम्तका कारण यह है कि उत्तके आथिक अनुसन्वाना का उदृश्य ऐतिहासिक 
भविष्यवाणी करना था-। माक्संवाद सिद्धान्त नहीं है; यह केवल ऐत।तिहासिक विशलपण 
की एक़ प्रणाली है । मार्क्स की इतिहास की आर्थिक व्याख्या उप्तके बाद के सिद्धान्तों 
का आधार है । उसका कहना 
व्यक्ति का अस्तित्व उसकी चेतना निरचित” नहीं करती है किन्तु उसका 
सामाजिक अस्तित्व उसकी चेतना को निश्चत करता है 
सामाजिक अस्तित्व या परिस्थतियाँ० किसी भी समाज में प्रचलित 
प्रणाली के अनुसार निश्चित होती है ।- मावर्स इतिहास की घटताओं में आर्थिक कारण 





उत्पादन 


[ ३३. | 


को.चुचुत्ते .अधिक-महत्व देता है-) प्रत्येक ऐतिहासिक युग में दी नर्ग रहे-हैं ॥ एक झोगपरण 
करने: वाला शोर दइसरा शोपिन वर्ग 3 झ्रज-तक-जितनी भी सामाजिक आर्थिक व राजनंतिक 
क्ाल्तियाँ हुई हैं उन सब ने भी इस आधारभूत तथ्य में कोई परिवर्तन नहों किया है ॥.. 
सामम्यवादी क्रान्ति के पच्चात दो वर्ग-विभाजित समात्र का इतिहास में सर्व प्रथम श्रग्त. 
होगा श्रौर तव॒ रुूमाज जिनके प.स रुम्पत्ति है और दिनके पास नहों हैं तथा भोपरा - 
करने वालों और जोपितों में विभाजित नहीं होगा । ऐसी ज्ान्ति करने के लिये केवल. 
सर्वहारा वर्ग ही थोग्य है क्योंकि इस वर्ग की क्रान्ति से कोई हानि नहों है,लाभ ह। लाभ 
हैं 7 इतिहास में सर्वप्रथम बहुमत के हाथ में राज्य की शक्ति श्रायगी शरीर न्नान्ति के 
परचात. वर्ग-सर्धंप का अन्त हो जायगा झ्रौर तव ज्ान्ति के बाद वाले युग में केवल एक 
ही.वर्ग होगा । 

,. मसध्यमवर्गीय फ्रॉस की राज्य ढ्वान्ति द्वारा एक नये पूजीपति वर्ग को राज्य की 
शक्ति प्राप्त हुईं । इस वर्ग के साथ-साथ एक नये वर्ग का जन्म और हुआ्ना जो कि केवल 
वेतन भोगी ,वर्ग था-- जिसे हम सर्वह,रा वर्ग कहते हैं। न ता इस क्रान्ति में और न 
इससे पहले होते वाली किसी भी न्राग्ति जनता को वास्तविक स्वतन्त्रता 
दी वयोंकि इन क्रास्तियों द्वारा केवल राज्य के स्वामी और शोपण करने वाले वर्ग के 
संदस्यों में परिवतंन हुआ । वास्तविक स्वतंत्रता केवल एक वर्ग-विहीन समाज, जिसमें 
से सब झाथिक, सामा'जक या राजनीतिक विभिन्नताएँ अन्त हो चुकी हों, में ही संभव हैं। 
ऐसे वर्ग विहीत समाज की स्थापना के हेतु और वर्तधान सामाजिक और आर्थिक ढांचे 
में सम्पूर्ण परिवततंत करने हेतु एक हिसात्मक क्रान्ति की आवश्यकता होगी | यह सर्व 
हारा बंग़ का ऐल्हिसिक प्रारभ होगा जो कि ऐसी क्रान्ति के द्वारा वर्ग हीन समाज की 
स्थापत्ता करेगा । 

माव्स के अनुमार आवश्यक सामाजिक श्रम ही अकेला पू जी उत्पन्न करता है । 
दूसड़े ज़ी. भी तत्व महत्व पूर्ण नहीं है । उनके अनुसार: 
/प्रत्येक वरतु का मूल्य, जिसमें श्रम की मात्रा खर्च हुई है और आवश्यक श्रम 
का समय प्रकट हम्ना है किसी भी विशेेप सामाजिक्न दछ्ा में जो कि उत्पादन में . 
आवश्यक है; निश्वित होता या 
जैसा कि काल कौटमकी कऋता है कि ; 
... “बह कोई भी वस्तु इसलिए मूल्य रखती है क्योंकि उसतें संप्राकृतिक या सपान्य 

' मानवीय श्रम का समात्रेश् होता है ।” | 

ग्खी ह हर 

मावर्स, श्रम के अतिरिक्त उत्पादन के भ्रन्य तत्वों के प्रति उदासीन है । पूंजी 

कच्चा, माल या दूसरे विभिन्न सहायक तत्वों को वह वस्तु के मूल्य निर्धा गा के लिए 

आवश्यक (यक नहीं मानता है। श्रन्तिम रूप से यह दूसरे सदर तत्व मानवीय श्रप ही हैं। उसके 
रत. 


[ हैंड ह 
अनुसार मानवीय-श्रम शक्ति ही ससस्त प्राकृतिक देनों को उनके मूल्य में परिंणित - 
करतीं है प्राकृतिक साधन; बिना मानवीय श्रम के न तो स्वयं पूंजी हा जाते हैं. और 
स उनका कोई मूल्य है । केवल तभी हम उनका सूल्य निर्वारित कर सकते हैं, जब कि 
श्रम ने: उनको समाज के लिए आवश्यक वस्तुओं का रूप दे-दिया हो: माकसे 
पूंजी को केवल संचित श्रम मानता है। पूजीपति के लाभ वे अतिरिक्त: मूल्य हैं 
जिसको कि वह हरण - कर लेता है। संबाइन ने अतिरिक्त मूल्य को इस प्रकार 
समझाया है : | | 





४, .....अपने मजदूरों के संन्यीकरण व संगठन के द्वारा पू जीपति यह निश्चित 
करता है कि श्रम शक्ति के खच् से जो वस्तु उत्तन्न हुई उसकी मात्रा, श्रम 
शक्ति का जो मूल्य दिया गया है, उससे श्रधिक हो । श्रम शक्ति, जो किं खर्च 
' होती-है उस मूल्य से, जो कि उसके बदले में काम में आने वाला श्रम है, 
कहीं . अधिक. उत्पन्न करती हैं। इस अतिरिक्त मूल्य में से ही सव लाभ, 
ब्याज और किराया निकलता है, वर्योकि, श्रम या अन्य किसी के विनमय से 

ही उसके मूल्य में कोई वृद्धि नहीं होती ।” | हि ' 
(राजनीतिक सिद्धान्त का इतिहास पृष्ठ ६५७) 


कप श्, 


माक्स ने पूंजीवादःका सबसे उत्तम विश्लेपणा किया है। उसका कथन है कि 
पूंजीवाद में ही उसके विनाश के वीज सर्वहारा वर्ग के रूप में सन्‍्नहित हैं | उतना 
यह भी विश्वास था कि श्रौद्योगिक क्रान्ति के विकास के साथ-साथ निर्धंन और भी 
निर्धन होते जाएँगे और पूजीपति अधिक घनवान होते जायेंगे और इस कारण से 
समाज में दु.ख और शोपरण की अभिवृद्धि होती जायगी। मावस ने जब यह भविष्यवाणी 
की थी तो उसे यह पता न था कि राज्य के पूंजोपति और निर्घनों के बीच में - 
ऋस्तक्षेप करने से तथा, संयुक्त स्कन्ध व्यापार के विकास से उसका यह भविष्यवाणी: सही 
नहीं उतरेगी । प्रौ० साइन के शब्दों में :-- _ ु ह 
.. एमार्सस ने ऐसे विपयों,जंसे कि समय समय पर वार वार होने वाली उथल 
पुथल, सम्पन्तता काल में भी दीर्घ स्थायी औद्योगिक वेकारा, कुग़ल कला 
कौशल का नई मश्ञीनों हारा विनाज्, निपुरणा श्रम का अनिपुणा हास 
स्थापन, अउद्योंगी व्यापारों को कड़ी मेहनत और सबसे निम्न 22808 के बेकार 
सर्वहारा वर्ग की वृद्धि, का वास्तद्विक वर्णेन कि । अपने ऐतिहासिक 
अध्ययनों के समान ही मावर्स का प्रमुख ऐंवं विशेष लक्षण झौद्योगीकरण 
के सामाजिक प्रभाव, उतके परिवार जंसे ; प्रारम्भिक सामाजिक बहुदा 
को निर्वलः बनाने की प्रवृति और अतः उसके द्वारा उत्पन्न” मानवीय 
समस्याञ्रों, जँसे विषयों पर जोर देना था । इन सबका निष्कर्ष यह था 


[. ह# 


कि पूंजीवाद . विशेषतया पराश्रयी है. और- समाज के मानबीय. तत्वों का 
क्षय करता है । 
; (राजनीतिक छघिद्धान्हों का इतिहास एपष्ठ ६५५) 

मास के रिद्धान्तों के अनुसार निजी रुम्पति के, जो कि व्यक्ति ने अपने श्रम 
से उपाजणित न की हो या जो उस पर आधारित ने हो, अधिकार नही दिये जा सकते । 
कम से कम उसको दूसरों के भाग्य व >ीवन पर नियत्रण करने का अधिकार नहों 
दिया जा सकता । किसी को हम शक्ति साधनों के तियंत्रग्य का अधिकार नहीं दे सकते 
क्योंकि ऐसा अधिकार हमेशा सम्पत्तिशाली वर्ग के द्वारा सामजिक शोपण हेतु उपयोग 
में आएगा | एक नई सा्माक व्यवस्था जिसमे कि मजदूरों या सर्वहारा वर्ग के * हुमत 
को अपने भाग्य का नियंत्रण व निर्देश का अधिकार हो, मात्संत्राद का सबसे महत्वपूर्रा 
कार्य है माकत््संवादी के लिए उस अल्पमत का, जिसके पास अपनी आर्थिक शक्ति के कारण 
राजनीतिक शक्ति का नियत्रण भी है, नष्ट करना आवश्यक है | शासकों में परिवतंन 
करने के पूर्व शासितों की दशा में परिवर्तन करना संभव नहीं है। मावर्स राज्य को शक्ति 
का एक अस्त्र मानता है। यह अस्ब स्वहारा वर्ग को श्रपने हितों की रक्षा व वृद्धि के 
लिए अपने हाथ में रखना ही होगा । 

राज्य वो अपने. हाथ -में करना सरल कार्य नहीं हैं । जिनके पास यह शक्ति. का 
अस्त्र है वे इसे श्रासानी से नहीं छोड़े गे । इसलिए मावसं गअ्रहिसात्मक क्रान्ति के पक्ष में 
नहीं है । वेंह हिंसा का प्रशसक नहीं है किन्तु वह उसे आवश्यक समभता है और उसकी 
तुलना एक दाई से करंता है जो कि नवीन समाज की प्रसव पीड़ा को कम करने में सहायक 
होगी । इस नवीन समाज का जन्म एक ऐतिहासिक आ्रावश्यकता है और शक्ति केवल 
एक उत्प्रेरक का काय करती है। पूँजीवादी युग का शोपण, हिसात्मक क्रान्ति की हिंसा 
की अ्रपेक्षा कहीं अधिक हिसात्मक है। अपने जीवन के श्रन्तिम काल में उसने यह भी 
कहा था कि हिंसा उन देशों के लिए आवश्यक नहीं है जहाँ पर कि सर्वहारा वर्ग 
को मताधिकार का अधिकार मिल चुका है; जंसे कि हाल॑ण्ड, इंड्लेंड आदि । यह 
भविष्यवाणी १६५६ में भारत के केरल राज्य में भी पूरा हुई है । 

हिसात्मक क्रान्ति-और राज्य की शक्ति को अपने हाथ मैं कर लेने के पश्चात्‌, 
सर्वहारा वर्ग के अधिनायक तन्त्र की स्थापना होगी । समाज में श्रव केवल एक ही वर्गं 
. होगा और उस वर्ग के हित समान होंगे और इन हि -ें का प्रतिनिधित्व केवल सर्वहारा 
वर्ग का राजनीतिक दल ही कर सकेगा । यह सवहारा वर्ग का अधिनायक तन्‍त्र राज्य 
की शक्ति का उपयोग दो प्रकार के उद्दं श्यों से करेगा ।( ) मध्यम वर्ग के द्वारा फिर से 
क्रान्ति को रोकने के लिए तथा (२) राज्यविहीन एवं वर्गविहीन समाज की स्थापना के 
'लिए। इस प्रकार सर्वहारा वर्ग के अधिनायक तन्‍्त्र के दो मुख्य कार्य होंगे---मावसवादी 
क्रान्ति का एकन्नीकरण और सव्वहारा वर्ग के हितों की वृद्धि । 


पड 


पे था कक जज पड हि उसकी योग्यतानुसार, भ्रौर प्रत्येक 
जायगा, रथापुना होगी, तब राज्य 

बा हज मा अधिनायक तन्त्र का भी अन्त हों जायगा। यह 
। सेवेहारा वर्ग के अधिनायक तन्त्र में 

राजनीतिक और आर्थिक दोनों शक्तियों का र,ज्य में अमृतपुव केन्द्रीयकरण होगा। यह 
हमारा समझ के बाहर है कि यह अत्यधिक केन्द्रीयकरण वर्ग विहीन वे राज्य विहीन 
समाज का स्थापना के लिए कंसे मार्य निर्देशन करेगा जो कि माउसंवाद का अन्तिम 
लक्ष्य है । यदि आपको पूर्व की ओर जाना हो और श्राप पश्चिम की ओर रवाना ॥ 
-जाव तो अःप भले ही सरद्धान्तिक रूप से तक द्वारा सिद्ध केरने में छफल हो जावें 
कि पृथ्वी गोल है इसलिए आप :कभी न कभी पूर्व की ओर पहुँचेगे ही किन्तु 
व्यावहारिक दृष्टि से यह तक हास्यास्प्रद होगा । यदि हमारा अन्तिम लच्य एक विके- 
न्द्रीयकृत वर्ग विहान समाज की स्थापना है तो क्यों न हम प्रारम्भ से ही विकेद्धीयर्करसो 
के मां को अ्पनावें । जिन लोगों के हाथ में शक्ति होती है, चाहे वे भले ही सर्वहारा 
वर्ग के सदस्य हों, उनके लिए शक्ति का परित्याग करना स्वभावत: असम्भव होता है। 
माक्संवाद में राज्य की आरदेश्ात्मक शक्ति के अन्त होने पर उसका स्थान लेने वाले 
सामाजिक व शक्ति रहित आदेशों के विकास व निमणि और इन नवीन आद्शों के 
लिए नवीन आदर्श संस्थाओं का निर्माण पर भो कोई विचार नहीं किया गया है। 
मक्संवादियों ने यह सब कार्य भरिष्य के लिए छोड़ दिये है और इस संवन्ध में कोई 


भी रचनात्मक कार नहीं किया है । 
सक्षेप में यह मावसंवाद'के सावंत सिद्धांत हैं । किन्तु इनके साथ-साथ बहुत से 


और भी ऐसे प्रश्न हैं जो कि अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं और जिन पर हमारा विचार करना 


आवश्यक है। 
साम्यवादियों का कथन है कि इस नवीन समाज में प्रत्येक से उसकी 
अनुसार थअ्येवेहोर किया 


योग्यता के अनुसार और प्रत्येक को उसको के और प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के 
 बया होंगी? किसी विशेष 


जायगा! | किन्तु योग्यता और आवश्यकताओं की क 
व्यक्ति की आर्विद्धकताओं का निवारण करना वास्तव में असम्भव नहीं तो कठित 
अवश्य है । साधारणतया व्यक्ति की मूल मुत आवश्यकताग्रोी --भाजन, झाश्षय, वस्त्र 
न्यूनतम अवकाश और जीवन को जीने योग्य बनाने वाले सुखा--का परिपूर्ति में कोई भी 
एक मत हो सकता है। परन्तु प्रथ्न यह है कि हम किस प्रकार एक डावटर अथवा वुद्धिजीवी 
या कलाकार की आवश्यकताओं को निर्धारित कर सकते हैं | सृजन प्रवृत्तियों को संतुप्ट 
करने के लिए बह-आवश्यक है कि हम उन्हें एक निश्चित मात्रा में चुद के 

चें-जों कि. एक-श्रमजीवी, के. लिए आवश्यक नहीं हैं। सक्ष व दीप मे शावदबकताओ। 2 अलवर 
के साथ साथ योग्यताओं में अन्तर सदंव अन्तेहित रहेगा साम्यवादी अमाज का स्था- 
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पना के अत्तिम्त काल में इन झावुश्यकरताओं का निर्शायकू सर्वहारा वर्ग का श्रधिनायक 
तन्त्र. होगा; और इसका भी क्‍या विश्वास है कि शक्ति का अब तेक जसा दृश्पयोग 
होता रहा है, भविष्य में वैसा दरुपयोग नहों होगा । 


यह उचित है कि कुछ व्यक्तियों को --वहुलता-प्रदान :करने से पूर्व, समस्त 
व्यक्तियों की मूल भूत आवश्यकताओं की संतुष्टि हो । इस सीमा तक केवल साम्यवाद 
ही तक युक्त है। प्र॒त्तु उस न्यूनतम के झागे हमें सामाजिक हितों के प्रति पनु गानों की 
विपमता, वेतन की विपमता आदि स्वीकार करनी हो होगी ।_ वास्तविक जीवन में 


सामाजिक एवं ग्राथिक मापदण्ड होते हैं और ये विभिन्न व्यक्तियों के लिए विभिन्न होते 
हैं। प्रध/न मन्‍्त्री और खदान में कार्य करने वाले श्रमिक की आवश्यकताएं सर्वथा भिन्न 
होंगो । यह भिन्नता इसलिए नहीं है कि शक्ति को दिखावे या ऐश्वयं की आवश्यक्रता 
होती है .. किन्तू इसलिए कि प्रधान मंत्री को जो कार्य करने पड़ते हैं वह श्रमिक से 
भिन्न प्रकार के हैं और उनके लिए सामाजिक स्तरों की विभिन्नता श्रावश्यक है । यह 
वास्तव में एक कठिन समस्या है किन्तु कम से कम समता का यह सिद्धांत हमारे ध्यान 
को इस मूल भूत और महत्वपुर्णा सत्य की ओर आ्राकपित करता है कि द्राथ्िक समता 


480 2 


की स्थापना झावश्यकताओं के आधार पर हो सकती है । यह योग्यताशों से श्रधिक 


सुरक्षित झाधार प्रदान करते हैं। किन्तु इस सिद्धांत को कार्यान्वित करने में हमें विशेष 
कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। योग्यताओों के समान आवइऊत्ाओं में भी भिन्नता 
होती है। आपने श्रम से ऑआजित अपनी .निजी. सम्पत्ति.के अधिकारों.की किसी सीमा तक 
स्वीकृत. होनी ही चाहिये ।इस अधिकार की सीमा केवल अ्रधिपतति की दूसरों के जं।वन 
श्रौर स्वतन्तता पर थक्ति प्रदान करने तक ही सीवित होती चाहिए। उत्तराधिकार 
वास्तव में हितकारी है यदि वह दुर्बल और अपडू झयवा अवाथ को आर्थिक संरक्षण 
प्रदान करता है। उत्तराधिकारी को सम्पत्ति केवल आलस्थपूर्णा एवं बिलासी जीवन : 
व्यतीत करते के लिए न हो । वित्ता परिश्रम द्वारा प्राप्त जीविका प्र आशित रहना 
ग्रवमतम पराश्रयता है । श ० 


हे / वजन कट नली 


हम उत्तादन के इन साधनों का, जो कि समाज के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण 
समाजीकरणा कर सकते है| छिल्तु टसरे क्षेत्रों में व्यक्ति को एक निश्चित सीमा 

अपने व्यवसायों को चलाने की पूर्ण स्वतन्त्रता होनी चाहिए । भूमि का स्वामित्व उन 
व्यक्तियों के पास, में होना चाहिए जो कि उसको जोतते हैं। शक्ति के द्वारा उनका समष्ठी- 
करण नहों होना चाहिए । स्वामित्व और-स्वायत्तिकरण का झाकपंण उतना ही पुरातन 
है जितना कि मानव इतिहास । यह मानव प्रकृति का एक अभिन्न अंग हैं । श्ररत्तु का 
यह सिद्धांत यथेथ्ट रूप से सही है कि प्रत्येक की सम्पत्ति कित्ती की सम्पत्ति नहीं है और 


किसी की भी सम्पत्ति प्रत्येक की सम्पत्ति है । यह हमारा प्रतिदित का साथात्य अउुभवर है 
कि जनता के सदस्य सावंजनिक सम्पत्ति का प्रायः दस्पयोग ही करते हैं) एक. किसान 


् 
ड 
मम 


कटी. ०, 4 अल 


अपनी भूमि पर सामूहिक कृषि क्षेत्र से अंधिक अच्छा कांय करेगा । हमें श्रम जीवियों 
की संख्या में वृद्धि नहीं करनी चाहिए । किसी भी> समाज--में...निम्त-मध्यमवर्ग की 


अधिक संख्यंत-ही स्थायित्व और व्यवस्था का सवसे बड़ा. स्रोत है । उनका समाज के 


आम आए, 


ये यनुद्वारता के गण हो सकते हैं और-हर प्रकार की उन्नति का विरोध कर सकते हें । 


222 !. श्र पा 






साम्यवाद वर्ग-संघयं और घृणा के सिद्धांतों का प्रचार करता है। .हम किसी 
टी भी बहुमत को, चाहे वह वहुमत कितना ही ग्रधिक क्यों न हो, अल्पमंत के विनाश के 
हि अधिकार का नहीं दे सकते हैं। किसी भी समाज को अपने सदस्यों के जीवन 
५2 व स्वतन्त्रता के अधिकार को छीनने का अधिकार नहीं दिया जा सकता । हम पूजी- 
2 ४वादी व्यवस्था की निन्दा इसलिए करते हैं कि वह एक अल्पमत को अपने हित में एक 
५. अत्यधिक बहुमत की स्वतन्त्रता के अपहरण का अधिकार देती है। यही सिद्धांत किसी 
5: बहुमत के लिए भी सत्य हैं। जो कि पहले वाले उदाहररा में अर्नतिक है, वह दूसरे. 
५० «में भी अवश्य होग। हम उनकी स्थिति में परिवर्तत कर सकते हैं और उनकी 
' / योग्यताओं के अनुसार समाज में उनका स्थान पुनः निर्धारित कर सकते है । किन्तु 
“४. हम किसी भी क'रण से किसी भी बहुमत को इस अल्पमत के विनाण का अधिकार 
नहीं दे सकते । दहूमत का अत्य/चा र भी एक भरत्याचार ही है । केवल संख्या किसी 
£ अनुचित कार्य क़ो-उंचित नहों वन: सकती । 
विचार और अभिव्यक्ति. पर नियंत्ररा॒ तथा जोवन-का-र्सस्यीकरणा व्यक्तित्व के 
>७ विकास के लिए घातक हाता है । एक दलीय राज्य झिसी भी प्रकार की झ्रालोचना और 
2 / विरोध को सहन नहीं कर सकता । वह चाहता है कि प्रत्येक उत्तरी नीति एव आराद्शों 
““ “को मान्यता दे और जो विरोध की आवाज उठाते है उनका ूिर्दयतापुवंक दमन. किया 
. ४ जाता है। ऐंमे राज्य में सूजन प्रवृत्तियों का विनाश हो जाता है आर व्यक्ति केवल यन्त्र- 
५ . वत्‌ हो-जामे-है- दुख को बात है कि वाल्टेयर की सहिष्खुता किसी भी साम्यवादा समाज 
/./ में सदगुण नहीं है । विचारों व अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता व्यक्ति के विकास और सामा- 
है / जिक स्थिति के लिये -उतनो ही श्रावश्यक एवं महत्वपूरा हं जितना कि आवारभूत भौतिक 
हि सुख जो कि साम्यवाद देने का वादा करता है | एसे बहुत से व्यक्ति हैं जो कि पेट को 
हो मानव्र झरीर का सबसे महत्वपूर्णो अंग मानते किन्तु वे भूल जाते हैं कि केवल 
. मस्तिष्क हो उन्नति और अच्छे जीवन में योग देता है और मश्विएक-को पेट की माँग 
5 के अधीन नहीं किया जा सकता है। ह 
ः “४5: बस और उसके सिद्धांतों की अत्यन्त तीत्र एवं उचित आलोचना प्रौ० काल 
_परोप्ररने अपनी पुस्तक: 'स्वतन्त्र समाज और उसके झत्नु में की हैं । पोपर का भी यह 
विचार. है कि मावस अन्य काल्वनिक द्रादर्श राज्य में वि्वास रखने वाले समाजवादियों 
के समान ही है ।मावर्स एतिहासिक भाविष्य वाणी में विश्वास रखता था और उसने 
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पसिद्धांत हैं और वह झ्राथ्कि व राज नीतिक शक्ति के विकास की प्रवृतियों के सम्बन्ध 
में भविष्यवाणी करता है। लेनिन का यह निश्चत मत है कि व्यावहारिक एवं आधथिक 
समस्याश्रों के सुलकाने के सम्बन्ध में मासवाद अधिक सहायता नहीं कर सकता।॥ 
सोवियत संघ को नवीन आर्थिक नीति नियोजित सामाजिक व्यवस्था अपनानी पड़ी थी ॥ 


माक्स' व एन्जिल के वं॑ज्ञानिक समाजवाद के सिद्धांतों एवं भविष्यवारियों से उनका 
सम्बन्ध व के वराबर । इस सम्बन्ध में पोपर का कथन है : 

“मावर्स के विस्तृत ग्रनुसंघानों ने रचनात्मक आर्थिक नीति की समस्याओं, 

: (उदाहरणतः आराथिक नियोजन) आदि को स्पर्य भी नहीं किया। जैसा कि लेनिन 

स्वीकार करता है कि मावस की क्ृतियों में .समाजवादी अर्थज्ञारत्र से सग्वन्धित 
ऐसे वेकार के नारों जैसे “प्रत्येक से अपनी योग्यता के अनुसार और प्रत्येक 
को उसकी आवब्यकता के अनुसार! को छोड़कर कठिनता से 'ही कोई शब्द 
मिलेगा ! इसका कारणा यह है कि मावर्स के आर्थिक भनुसंघान पूर्णतया उसकी 
ऐतिहासिक भविष्यत्रा शायों के आधीन है 

यद्यपि वैज्ञानिक समाजवाद की सामाजिक शिल्पकारी सामाजिक गति शीलता 
के नियम व मार्ग को निर्धारित कर सकती है और मानव इतिहास के मार्ग की भी 
पुवं घोषणा कर सकती है तथापि यह नवीन सामाजिक व राजनीतिक संस्थात्मक इचि 
के निर्माण के सम्बन्ध में चुप है और कोई भी सुझाव नहीं देती हैं । मार्क्स के सिद्धांत 
के अनुसार व्यक्ति की चेतन” उसके सामाजिक स्तर से निर्वारित होती है । समाजिक 
परिस्थितियाँ अप्राकृतिक और अ्रधिकांशतः मनुष्यक्षत होती हैं | इस सम्बन्ध में पीपर 
का कथन है--- 

“यह तकं.-द्वारा सिद्ध क्रिया जा सकता है कि सामाजिक परिस्थितियाँ मनुप्य- 

कृत हैं, और रूढियों का जन्म एवं विकास गानव प्रकृति के अनुसार समक्राया 

जा सकता है। परन्तु सामाजिक परिस्थितियों,के तथ्यों को मनोवैज्ञानिक तथ्यों 
के रूप में समभाने के प्रयत्नों से; समाज के प्रारम्भ और मानव प्रकृ ते सम्बन्धी 
विचार एवं मानवीय मनोविज्ञान, जैसे कि वे समाज के पर्व सम्बन्ध में अनुमान 
शुरू होते हैं। समाज से पूर्व मानव प्रकृति का वह सिर्दधात जो कि समाज के 
ग्राधारों को समझाता है--सामाजिक अनुबन्ध का मनोव॑ज्ञानिक स्वरूप है 
यह केवल ऐतिहासिक नियम ही नहीं किस्तु पद्यतियात्मक भिथ्या भी है ॥ 
व्यक्ति मानव होने के पुत्र सामाजिक चहीं हो सकता ।? 

'यूदि हुव ऐतिहासिक दृष्ठिकोश से देखें तो व्यक्ति, समाज के फलस्वरूप है न 
कि उसका जन्मदाता । किन्तु मावर्स का यह विश्वास था कि आवश्यकता वध १रिथि से 
“निकले कर जब वह एक नवीन स्वतंत्र परिधि में पहुँचेगा तो व्यक्ति श्रपने भाग्य का 
स्वयं निर्माण करने में सफल होगा । 


रण | 


हक मास का होगेल की तरह. यह विंव्वास- है कि सँद्धाग्तिक हरिटटस्से पह “केवल 
लि आध्यात्मिक प्रांणी की तन्ह -से ही स्वतंत्रे- हों सकता है 4 साथ है साथं-उंसंने 
है गा का व्यावहार हार में (एक व्यवहारिक द्वतवादी की तरह) यह भी: स्वीकोर किया पक 
| हम आत्मा और बझरीर हैं और वास्तविकता के आ्रावार पर बरीर इंन-दोनों-में 
अ्रधिक महत्वपूरां है। यद्यपि उसने भौतिक जगत और उसकी शवस्यकताओं- 

महत्व को स्वीकार किया है तो भी उसके लिए आवध्यकता'का'राज्य 

जसा कि वे उस समाज को जो फि भौ£ क आवध्यकताओं से बंध हमरा है के 
* प्रति कोई प्रेम नहीं रखते,। वह आध्य'त्मिक जगत जो क्रि-स्वतंत्रता का. 

राज्यः और “मानव स्वभाव के आध्यात्मिक पक्ष को किसी भी क्षिद्वियन 

हवा ऐ के समान ही चाहता है। 'कैपीटल में! उसने भौतिक वस्तुओं के 

लिए घुणा एवं उपेक्षा तक बतल:वी है । 

(काल पौपर- स्वतंत्र समाज ओर उसके शत्रु ) 
किन्तु जैसा कि मावस ने स्वयं दास कंपीटल' के तृतीय खंड में स्वींकार किया 

- है इस स्व॒तंत्रता को हम उच्चतर साम्यबाद के युग में ही प्राप्त कर सकते हैं, वहाँ तक 
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पहुँचने के लिए हमें सर्वहारा वर्ग के अधिनायक तंत्र मार्ग को अपनाना पेंडेंगा । इस 
- भ्रधिनायक तंत्र के काल में स्वतंत्रता का कोई प्रइन ही नहीं उठता । हम वंसे सर्वेश्रे प्ठ- 
-आध्यात्मिक स्वतंत्रता को जहाँ पर कि शारीरिक ग्रावश्यक्रताएँ नहीं रहेंगी--दासता 
के युग में होकर प्राप्त कर सकेंगे; यह हमारी समझ से ताहर है और इंसी तथ्य ने 
: साम्यवादी सामाजिक व्यत्रस्था के बहुत से प्रशंसकों को उलकत में डाला है। 
मावसंवाद का, इन अपुर्णाताओं और संदेहों के अपेक्षाकृत भी एक अत्यधिक 
नैतिक. प्रभाव है । मार्वस पूजीवाद की.निन्‍्दा विशेषतः सतिक हृष्टि स॑ करता है। वह 
' पृ'जीवाद से घृणा इसलिए नहीं करता कि यह घन के उत्पादन की एक नई विधि है 
- और वह घन का विर.वी या निर्धेनता का प्रशंसक था। उसने पूजीवःद की निन्‍्दों 
- इसलिए की है कि थह एक हृद्यहीन व्यवस्था है और इसमें आधिक बक्ति कुछ व्यक्तियों 
: के हाथों में केन्द्रीयशभूत होदी है .जो कि उसका उपयोग अपने स्वार्थी हितों: के. लिए 
“ करते हैं और अपने स्वार्थों के लिए मानव जीवन को निर्घन एवं कष्ठपूर्णा बनाते हैं| 
चूंकि पूजीवाद श्रम को एक वस्तु बताता हैं जो कि क्रय-विक्रय भी. हो सक्रती है, 
' अ्रतः यह व्यक्तियों को अपने आपको बाजार में वेचन के लिए -भी वाब्य. करता है। 
धुजीवाद एक नवीन प्रकार की दासता की स्थापना करता है ' मावस पृू जीवाद को. 
“ भ्रपनी सम्पुरां शक्ति से घुणा करता था-और उसने मानवता को इस -नई:-दासता से 
छुंटकारा दिलाने का भरसक प्रयत्व किया हैं | वह अपने हृदय से सम ध्विवादी कद्प्र नहीं _ 
“था “क्योंकि उसका राज्य के समाप्त होने में पूर्णा विश्वास, था । वह अन्तिम; रूप से 


डरते अललाजज-- 
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प्रौ०:काले पोपर का इस सम्बन्ध में कथन है :-- 
, »ध ..; ४ सीवर्स अपनी नेतिक कठोरता और शब्दों , के रथान पर भी, कार्यो पर जोर 
. “क्र कारण हमारे युग का निःसंदेह ही सबसे महत्वपुर्णा सुधारक है और इसके 
। अत्यधिक नैतिक प्रभाव का भी यही कारण है। फियोरवा पर अपनी थीसितस 
में मावर्स ने कहा है, 'दार्शनिकों ने ग्रव तक विश्व की विभिन्न रूप से 
व्याख्या की है किन्तु यथार्थ में उसे परिवर्तित करना है! । माव्स समाजवाद 
को एक ऐसा ब्रुग समझता है जिसमें कि मानवीय बुद्धि सक्तिय रूप से मान- 
वीय कार्यो का नियंत्रण करेगी । मार्कंस के सामान्य, नंतिक भावनात्मक 
/हष्टिकोण श्रादि के ग्राधार पर मुझे इसमें कोई सन्देह नहीं है कि यदि उसके 
समक्ष यह चुनाव होता है कि हमें अपने भाग्य का निर्माण करना है या हमें 
केवल इसकी भविष्यवाणी से ही सतोप करना है तो वह इसका निर्माण 
करने वाला होता न कि इसका भविष्यवक्ता होना पसंद करता । 
(स्वतंत्र समाज ओर उत्के गजु ) 
प्रौ० पौपर के इन शब्दों में हम साम्यवाद के उदंध्यों का सारांश दे 
सकते हैं । 
“मार्स' समाज को सुधारना चाहता था और उसके लिए सुघार का श्रर्थ था 
(अधिक स्वतंत्रता, श्रधिक समता, अ्रधिक न्याय, श्रधिक सुरक्षा, उच्चतर 
जीवनस्तर और काय॑ के दिनों के कायं को छोटा करना जिससे कि तत्काल 
ही श्रमिकों को स्वतन्त्रता प्राप्त हो सके | यह उसकी आउडम्बर के प्रति छुणा, 
महान्‌ श्रादर्शों के सम्बन्ध में कुछ , बोलने के लिए श्रनिष्छा और साथ ही 
उसका विलक्षण आशावाद था।: और उसका यह विश्वास था कि निकद 
भविष्य में ही ये सब प्राप्त हो जाएँगे, जिसने ही उस्तको अ्रपने नैतिक विश्वार्सो 
पर ऐतिहासिक आधारों का पर्दा डालने को वाघ्य किया । 
| “मावसं वह व॑ज्ञानिक था जिसने कि विशुद्ध दौद्धिक साथवों से यह सिद्ध किया 
| के समाजवाद गाएगा, और किस प्रकांर आएगा । 
(स्वतंत्र समाज और उप्तके शत्रु) 





४ 
गांधीवाद की रुपरेखा 








गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन के न केवल बौद्धिक वरन्‌ आध्यात्मिक 
नेता भी थे । १६१७ में उन्होंने विहार के चम्पारन जिले में अपना सबसे पहना 
सत्याग्रहु आन्दोलतल चलाया था। तब से १६४७ तक वह राष्ट्रीय आन्दोलन के नेता, 
भार्ग-दर्शक और प्रेरणा-केन्द्र रहे । उन्होंने वर्गों और जन॒ता को एक सूत्र. में..बांधा-एवं 
भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस को एक सच्चे अर्थ में क्रान्तिकारी संस्था का रूप दिया । 
शजनीतिजों में उनका अपना एक अनग स्थान था। उन्हें एक राजपि कहा जा सकता 
है । उनको राजनीतिक सुक का एक उत्तम प्रमाण यह है कि उन्होंने भारत-की.मिशस्त्र 
जनना के लिए 'अर्विस्तात्मक अम्न॒हयोग' जैसा राजनीतिक अस्त्र चुना, जो कि भारत की 
तत्कान्लीन राजनीतिक परिस्थितियों में सबसे उचित श्ौर उपयोगी. सिद्ध हुआ । यद्यपि 
उनके कुछ श्रालोचक उनको मुतिक्रियावरादी कहते हैं किन्तु वह पुरानी नान्‍्यताओं को 
इसलिए मह व नहीं: देते थे कि क्रिसी कार्ल में. उनके कारण भारत एक महान्‌ राष्ट्र था 
या वे भा र्तोय इतिहास के फिसों स्वर्-युगकी अ्रंतीक हैं; किन्तु इसलिए कि उन मान्यताओं , 
को वह अपने नैतिक आदशों के अनुकूल समझते थे और उनके हारा वे भारत के न॑तिक 
पुनुन्त्थान की आ्राशा करते थे। कांग्रस ने उनके नेतृत्व में न केवल भारत को स्वतंत्र 
करते का प्रयत्व फ्िया, वरनू भारतीय जनता के नैतिक, बौद्धिक और सामाजिक 
पुनुरत्यान के लिए भी प्रबल किया ।. 

गांवीजी की गणना हम विश्व के उन कुछ अपूर्व दानिकों में कर सकते हैं, 
जिन्होंने अपने सिद्धान्तों को कार्य रूप में परिशित भी किया है | उनका सन्देश--सर्वोदिय 
सब्र लोगों का ग्धिकतन हित एवं उत्पादन, न तो मौलिक ही था और न राजनैतिक 
दर्शन के लिए नई देन थी । यह सिद्धान्त उतना ही पुराना है जितना कि मानवीय इति- 
हास; किन्तु उन्होंने उसे एक नया रूप प्रदान क्रिया । सर्वोदिय, जीवन के सर्वतोम्रुखी 
उत्थान का सिद्धान्त है, व्यक्ति और समाज का सामःजिक एवं राजनीतिक उत्थान का 
सिद्धान्त है । यह पुनुरुत्यान विशेष रूप से एक नैतिक पुनुस्त्थान है । 
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का ध्येय आत्मानुभुति होना चाहिए। गांधी जी का ईश्वर में अट्टूट विश्वास था । धर्म 
को दूसरे सांसारिक कार्यों से अलग करने में वह विश्वास नहीं करते थे! राजनीति को 
यद्यपि वह एक अच्छी वस्तु नहीं समझते थे और उन्होंने इसकी तुलना, एक सप॑ से की 
हैं; तथापि उनका विद्वास था कि यदि आप सामाजिक जीवन चाहते है--शऔर कोई 
भी व्यक्ति समाज से अलग नहीं रह सकता--इसलिए व्यक्ति को राजनीति में भाग 
लेना ही पड़ेगा | किन्तु उसे यह चाहिए कि वह भाग लेते हुए भी उसप्तकी बुराई को 
अधिक से अधिक कम करने का प्रयत्न करें| उन्होने स्पष्ट शब्दों में यह घोषणा की कि 
उनका उद्देश्य राजनीति में धर्म का सब्मिश्रण करना है | वह धर्म और धमं से प्म्वन्धित 
सथ विपयों की हँसा उड़ाने की ग्राधुनिक प्रवृत्ति में विश्वास नहीं रखते थे । उन्होंने 
अपनी आत्म कथा में लिखा है--''जो यह कहते हैं कि धर्म का राजनीति से कोई 
सम्बन्ध नहीं, वह यह नहीं जानते कि धमम का क्या अर्थ है । (भाग २.१. ५६१) 
उनके अनुसार ईश्वर म विश्वास अहिसा के मानने वालों के लिए झ्रावश्यक है । ईश्वरीय 
विश्वास के जिना व्यक्ति हिम्ता को ओर अग्रसर होगा । सधारणतया नास्तिक अपनी 
ग्रात्म रक्षा के लिए हिंसा ओर शारंरिक शक्ति पर अ्रधिक विश्वास करते है। ईध्वर के 
विषय में उनकी परिभाषा इस प्रकार को है जिसको स्वीकार करने में किसी को भी 
कोई आपक्ति नहीं हो सकती । उनके अनुसार सत्य! ही 'ईश्वर' है और सत्य ही 
ईश्वरीय-नियम है । 


आत्मानुभूति के लिए सत्य का ज्ञान आवश्यक है। गांधोजी के लिए इश्वर 
और व्यक्ति परस्पर विरोधी वस्तुएँ नहीं है । आत्मा व्यक्ति को ईब्वर श्रौर सृध्ठि के भ्रनन्‍्य 
जीवों के साथ एवय प्रदान करती है। व्यक्ति का नैतिक पुनुम्त्यान तभी संभव होगा, 
जबकि वह श्रात्मानुभूनि करने में सफल होगा; श्रौर आात्मानृभ्रूतति तभी होगी जबकि वह 
सत्य से परिचित हो जाएगा । सत्य, जो कि साध्य है, अहिसात्मक है; भरत: इस सत्य 
को प्राप्त करने के साधन भी »हिसात्मक होने चाहिए । गांधी-दर्शन का एक मुख्य 
सिद्धान्त साध्य-साधन सामंजस्य 
गांधीजी का. सर्वोदिय सिद्धान्त और वंन्थम का उपयोग्ितावादी सिद्धान्त पूर्णतः भिन्न 
है। उपयोगितावादी सिद्धान्त के श्रनुसार राज्य को वह कार्य करने चाहिए जिससे अधिक 
“से अधिक व्यक्तियों का अधिक से अधिक हित हो । गांधीजी इस सिद्धान्त को स्व्रीकार 
नहीं करते हैं । उनके अनुसार उपयोगितावाद एक हृदयहीन सिद्धान्त है, जो कि ५१ 
प्रतिशत के लाभ के लिए ४६ प्रतिशत की बलि दे सकता है। किन्तु सर्वोदिय और 
उपयोगिता वाद में उस सीमा तक साम्य है, जहाँ तक कि अधिक से अधिक व्यक्तियों का 
अधिक से अधिक हित करने का प्रश्न है; किन्तु इस सीमा के पच्चात्‌ उन दोनों में कोई 
साम्य नहीं है। किसी भी गांधीवादी के लिए एकमात्र ध्येय सव की भलाई हो हो 


सकती “है ।--और उस ्येय को प्राप्त करने के लिए वह अपना बलिदान तक दे सकता 
है; किन्तु कोई भी उपयोग्रितावादी इस सीमा तक जाने के लिए तत्पर नहीं होगा । ८ 
| इस ध्येय को प्राप्त करने के लिए जो सावन अपनाये जाएँ वें ध्येय के अनुकूल 
हीं होने चाहिए । एक श्रेष्ठ साध्य को प्राप्त करने के लिए श्रेष्ठ साधनों की ग्रावश्यकंता 
 है। गाँधीजी इस आधुनिक राजनीतिक सिद्धान्त"में विश्वास नहीं रखते थे कि श्रेष्ठ साध्य 
को प्राप्त करने के लिए हर प्रकार के साधन उचित हैं।न वे साम्यवादी, फासिरट और 
ऐसी ही विचारधारश्ों के मानने वालों से सहमत हैं कि हिंसा और कपट आदि अर्च॑तिक 
साधन भी उचित हैं, यदि वे हमें अपने साध्य को प्राप्त करने में सहायक हों । गांधीजी 
: के लिए साध्य और साधन में कोई अ्रन्तर नहीं है । उनके अनुसार नैतिक और उत्तम 
ब्येय को हम तभी प्राप्त कर सकेंगे जबकि हमारे साघद भी नैतिक और उत्तम होंगे। 
साधनों की विश्युद्धता उनके लिए सबसे अ्रधिक महत्वपूरां है। और यह कहना भी 
श्रतिगयोक्ति पूर्ण नहीं होगा कि उनके लिए साधन ही सर्वस्व है। उन्होंने लिखा है कि 
यदि हम साधनों का ध्यान रखें तो साध्य स्वयं ही ठीक होंगे । बुरे साधनों के 
प्रयोग से यह सम्मव है कि हमें कभी-कझों शीघ्र सफलता मिल जाय; किन्तु यह 
सफलता क्षरिक होगी । हिंसा, कपट और इसी प्रकार अन्य मैक्रियाविलियन साधव 
कुछ समय के लिए भले ही सत्य और न्याय पर विजय था जाएँ, किन्तु इन सावनों द्वारा 
प्राप्त सफलता अस्थायी होगी और ऐनी सफलता का श्रन्त सर्दव दुःखदाई ही होगा । 
स्थायी सफलता के लिए यह आवश्यक है कि हम साधनों को भ्रधिक से अ्रधिक महत्व दे 
'और विशुद्ध साधन ही अपनाएं । 
गांधीजी के लिए.अहिसा का अर्थ दूसरों को जान वूककर किसी प्रकार से हानि 
ने पहुँचना, इूसरों की सेवा इस उद्देग्य से करना कि सब लोगों का अधिकतम ह्ति 
हो और प्रत्येक परिस्थिति में स्वयं कष्ट सहकर भी अन्याय का विरोध करना है। 
अन्याय का विरोध हिंसा या अन्याय के हारा नहीं होना चाहिए, अहिसात्मक 
साधनों हारा होना चाहिए । अहिसा आत्मानुभूति के लिए आवश्यक हैं । आत्मानुसू्ति 
और आत्मथुद्धि के लिए गांधीजी नैतिक-अनुशासन को आवश्यक समझती हैं। बना 
: नैतिक-अनुज्यासन के न तो आत्मानुभृति ही सम्भव है और न आत्मबुद्धि ही। ह कि 
हा आत्मचुद्ध और आत्मानुभूति व्यक्ति के नंतिक पुनुख्त्थान के लिए श्रावश्यक है, 
इसलिए नैतिक अनुञ्यासन ही व्यक्ति के पुवरुत्थाद के लिए एक आवश्यक सावन है ! 
ऐसे किसी भी समाज में, जिसके अधिकांश व्यक्ति चैतिक अनुशासन के छारा हा 
: पुनुरुत्थान करने में सफल हो, उस समाज में स्वयं ही पुवुरुत्यान हा जादया 2 
- गांधीजी नैतिक अनुझासन को साम्राजिक पुनुरुत्थान एवं साम्राजिक अर 
और एक वर्गं-विहीत और राज्य-विहीन प्रजातंत्र की स्थापना के लिए आवश्यक तावद 
समझते है। | -- ७ गो 
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: £ नैतिक: अनुशासन? के: मुख्य सिद्धान्त गांधोंजीं की मौलिक देन नहीं हैं। 
हमारे धर्म शास्त्र हजारों वर्षों से व्यक्ति के न॑तिक विकास के लिए इन साधनों को 
आवश्यक वतलाते आये हैं | किन्तु गांधीजी और धर्मशास्त्रों के उपदेशों में इतना अन्तर 
है कि गांवीजी इन भिद्धान्तों का प्रयोग व्यक्ति के सामाजिक जोवन को व्यनोत करते 
हुए भी संभव समभते थे । वे इनका प्रयोग सामाजिक और राजर्नतिक पुनुरुत्थान के 
लिए करना चाहते थे । इस नतिक अनुशासन के मुख्य सिद्धान्त ये है :-- 

(क) प्रत्येक परिस्थति में सुत्य का पालन करना । 

(ख) प्रत्येक परिस्थिति में, जहां तक संभव हो, श्रहिसा का पालन करना । 

(ग) अ्रस्तेव-- इसका श्रर्थ हैं कि उसे किसी भी वस्तु को प्राप्त करने की 
इच्छा न करना,जो कि व्यक्ति की अपनी नही है और फिसी भी प्रकार 


स दूसरा का शापणा न करना । 


(घ) भ्रपरिग्रह---इत्का अर्थ सब सांसारिक वस्तुओ्रों का त्याग नहीं है और 
न समाज को छोड़ कर सनन्‍्यास ग्रहण करने का ही है, वरन्‌ उन 
सब श्रनावश्यक वस्तुओं का त्याग करने का है, जो कि व्यक्ति को जीवन 
व्यतीत करने के लिए आवश्यक नहीं हैं और सांसारिक वस्तुओ्रों को पाने 
श्र एकत्रित करने की प्रवृत्ति का भी त्याग करना है। यदि किसी व्यक्ति 
के पास में ग्रावश्थकता से अधिक वस्तुएँ हैं तो वह व्यक्ति डूसरे व्यक्तियों 
को इन वस्तुश्रों से वंचित करता है। हमें इस सिद्धान्त को का में 
परिशणित करने के लिए यह श्रावश्यक है कि हम अपनी अ्र,वश्यकताओों को 
न्यूबत्म कर दें। * 
(ड) ब्रह्मचयं-- इसका अथ है अपनी इच्द्रियों पर पूर्ण नियंत्रण । और श्रन्त 
में अपने कत्तंव्यों को पुरे करना विशेषकर उन कर्त्तव्यों को, जो कि समय 
और स्थान के अनुसार सर्वप्रथम हैं । 
कोई भी व्यक्ति, जो कि नैतिक अनुशासन का पालन करेगा, वह अ्रहिसा की 
श्रोर श्रग्नसर होने में सफल होगा; और ऐशा व्यक्ति समाज में सुख और सामंजस्य के 
लिए प्रयत्न करेगा । वह एक गांधीवादी संनिक होगा, जिसका उद्देश्य एक नैतिक श्रीर 
सामाजिक पुनुरुत्यान को प्राप्त करना, ओर एक ऐसे समाज की स्थापना करना, 
जिसमें अधिक से अधिक व्यक्तियों का अधिक से श्रधिक भला” होत॑ के सिद्धान्त को कार्य 
रूप में परिण्ित किया गया हो। ऐसे समाज में संवर्प नहीं होंगे ओर इसलिए किसी भी 
प्रकार के तनाव न तो व्यक्तियों के बीच में और न व्यक्ति के अपने व्यक्तित्व फे विभिन्न 
पक्षों के बीच में ही होंगे। ऐसे समाज में क्रिसो भी कानूनी, राजनंतिक झौर सामा- 
जिक सत्ता कि आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और जीवन आदर्श एवं झान्तिपु्ं होगा। वर्ग- 
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विहीन और.-राज्यविह्दीन प्रजातन्त्र उसी समाज -ें स्थापित हो हकेंत्ा. है, जिसमें कि 
अधिकांश. व्यक्ति, इस नौंतक॑ अनुशासन- को मानने लगें, और जिसमें आन्तररिक नैतिक 
निर्देशों का विक/सः हो चुका हो 4 बिना इन आस्तरिक निर्देशों के यह सम्भव नहों है 


' कि कोई भी सम्राज बाह्य शक्ति निर्देशों का अन्त कर सके । इसलिए हमारे मतानसार 


गांधी जी का राज्यविहीन श्रौर वर्गविहीन समाज का आदर्श माक्स' के आदर्श की 
अपेक्षा अधिक व्यावह/रिक और सम्भव है । 
गांधी दर्शन के सामाजिक आदर्श दो प्रकार के हैं। निपेधात्मक हृष्टि 
से गांधी दर्शन का उद्देश्य हिता, हर प्रकार के शोपण अन्याय और संघर्षों का अन्त 
करना है। इन. सब उद्ूं इयों को प्राप्त करने के लिए जो साधन अपनाए जाएँ वे अहि- 
सात्मक होने चाहिये । सक्रिय रूप से गांधी दर्शन का उद्दइय एक वर्गविहोन और 
राज्यविहीन प्रजातन्त्र की स्थापना हैं, जिसका आधार ऐच्छिक सहयोग श्ौर अन्बक से 
अधिक ज्ञक्ति का विकेन्द्रीयकरण होगा । गांधीजी शक्ति को एक हानिकारक वस्तु: 
समभते हैं। वह इस सिद्धान्त से पूर्रातया सहमत हैं कि शक्ति भू.्ट करती है और 
असीमित शक्ति असीमित रूप से भुष्ट करती है । इस कारण से वह शक्ति का धीरे 
चीरे विंकेन्द्रीयकरण उस सीमा तक करना चाहते हैं कि शक्ति की हानिकारक पृवृति 
- ्यूनतम . हो .जाय.। वह यह सम्भते हैं कि शक्ति का-पुर्रारूप से उन्मुलन असम्भव 
किन्तु इसका अधिक से अभ्रविक विकेन्द्री>रुण, जो कि इसको निर्दोष बना दे,. 


- सम्भव है | 


गांधी जी ने हमारे समक्ष. एक सर्वतोन्मुखी और पूर्ण राष्ट्र तिमणि का रचना- 
स्मक कार्य क्रम रखा है । उनके अनुसार इस कार्यत्रम का पालन करने से उनके 
सामाजिक आद्शों को स्थापित करने में व्यक्ति सफल होगा । उन्होंने अछुताद्ार धर, 
और चर्खे के उपयोग पर बहुत अधिक जोर, दिया है। अद्ूतोद्धार उनकी सामाजिक 
समता के सिद्धान्त का प्रतीक है और हर प्रकार के सामारि क शोपण को रोकने का 
भी प्रतीक है। चर्खा उनकी आर्थिक समानता का और एक नयी आ्राथिक व्यवेस्था, 
जिसमें कि अधिक से अधिक आर्थिक शक्ति का विकेन्द्रीयकररा होगा, का प्रतीक है ॥ 


_ - - गांधीजी अधिक. से अधिक सामाजिक एवं राजनीतिक समता में विश्वास रखत थ | 


उनके रचनात्मक कार्यक्रम के मुख्य विषय यह हैः--साम्प्रदायिक एकता; अछूतोद्धार; 
खादी और दसरे ब्राम्य उद्योगों जैसे कि चक्की पीसना, घान क्ूटवा, साबुन, कागज: 

तथा माचिस बनना, चमड़े की बुनाई, तेल निकालना, इत्यादि का विकास; पुणे शराव 
अन्दी: ग्राम स्वास्थ्य व सफाई: प्रौढ़ शिक्षा; महिलाओं का उत्थाव; स्वास्थ्य और 
सफाई के सिद्धान्तों की शिक्षा; प्रान्तीय भापा और साहित्य का विकास; तथा साथ 
ही साथ हिन्दी का राष्ट्र भाषा के रूप. में विकास; अधिक से अधिक आ्रधिक समता 

किसान, मजदर और आदिवासियों का उत्थान; विद्यायियों के. लिए रचनात्मक काय- 


हम ड्ज + दा हक 


न्षम ज॑से राजनीतिक दल और राजनीति हड़तालों से दूर रहना, यूत कातना, खादी 
का उपयोग, हरिजनों की भलाई, समाज-सेवा और चरित्र निर्माण । बाद में उन्होंने 


खेती और पालतू जानवरों की नसल में सुधार करने का विषय भी श्रपने रचनात्मक 
कार्य क्रम रख लिया 


सर्वोदिय एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था का दर्शन है जिसमें कि प्रत्येक व्यक्ति 
को वह कार्य श्रौर स्थान. दिया जायगा, जिसके लिए कि वह उपयुक्त है एवं जिसमें 
व्यक्ति श्रपने समाज की सेवा के लिए काय करेगा, न कि अपने निजी लाभ के लिए । 
अ्रपरिग्रह और शारीरिक श्रम के द्वारा ही भोजन प्राप्त करने का सिद्धांत उस समाज में 
हर प्रकार की प्रतिस्पर्धा का अन्त कर देगा । ऐसे समाज में उत्पादन का केन्द्रीयकरण 
और वड़ी-बड़ी मशीनों के प्रयोग का अन्त हो जावेगा । उत्पादन का केन्‍्द्रीयकरण 
आ्िक. शक्ति का केन्द्रीयकरण है। ओर इस केन्द्रीयकरण से आ्राथिक शक्ति के दुरुप- 
योग की पूर्णे सम्भावना है । गाँवी जी आर्थिक दृष्टि से व्यक्तिवादी हैं ।॥ परन्तु उनका 
व्यक्तिवाद पाश्चात्य व्यक्तिवाद जो कि भौतिक सुखवाद के दशन पर आधारित हैं, से 
सर्वथा भिन्न है। साधारणतः यह माना जात्ता है कि गांधी जी सभी प्रकार की मश्ञीनों 
के विरोधी थे और वे किसी भी प्रकार के श्रौद्योगिक विकास या अन्वेषण को नहीं 
चाहते थे । किन्तु यह सत्य नहों है । वह श्रौद्योगिक.विकास और व॑ज्ञानिक अनुसंधान 
को समाज के आर्थिक विकास और उंल्नतिं-के लिए; आवश्यक समभते -थे, जहाँ तक 
कि स योगी समुदायों की श्राथिक निर्भेरता के लिए वे सहायक थे । किन्तु वे उनको 
केन्द्रीकृत उत्पादनों के साधनों के रूप में दुरा समभते थे । उनके अनुसार अ्रहिसात्मक 
सामाजिक व्यवस्था का विकास केवल: क्रपि और घरेलू उद्योग के झ्राघार पर ही हो 
सकता है । वे इन यंत्रों के विरुद्ध नहीं थे, जो कि व्यक्ति के भार को हल्का करते है भौर 
आवश्यक मानवीय श्रम को विस्थापित नहीं करते हैं, जो कि सरलता से कुटीर 
उद्योगों द्वारा निभित किये जा सकते हैँ । यहाँ पर यह स्मरण रहे कि गांधी जो मशीनों 
को श्रम के बचाने का साधन नहीं मानते थे । हमारी इस श्रौद्योगिक पूंजीवादी सम्यत्ता 
की सबसे बड़ी देन यह है कि हमने व्यक्तियों के स्थान पर मश्नीनों का प्रयोग किया है। 
आर इस कारण वेकारी और भुखमरी भी है श्लौर इसी कारण हम इस युग में जहाँ 
एक ओर अत्यधिक सम्पन्नता पाते हैं वहाँ दूसरी ओर हम श्रत्यधिक निर्धघनता एवं 
असंतोप भी पाते हैं। नतिक दृष्टिकोण से--औऔर गांधीजी का दृष्टिकोण विशेषत: नतिक 
ही है--मशीनें व्यक्तियों से अधिक महत्वपूर्ण नहीं है । मशीन मानवता की सैवा में 
केवल एक यंत्र मात्र होनी चाहिए | किसी भी परिस्थिति में मशीन को हम अपना 
स्वामी नहीं बना सकते और न उसे मानवता को नप्ट करने का ही एक साधन बना 
सकते हैं । गांधी जी ने लिखा है कि वे.मशीनों का विरोध कैसे कर सकते है, जबकि 
वह मानवीय शरीर घारण किए हुए है, जोकि स्वंय एक पूरा यंत्र है। उनका विश्वास 


[( इक पु. 


है कि मशीन युग में उत्पादतः की. ब्यवस्था--मे केद्रीयकररा करके-औरः व्यक्ति को 
आशिक क्षेत्र में नगण्य करके मानवता का विनाश कर दिया है । वह -यह-चाहते-है- कि, 
आश्रिक व्यवस्था. फिर उसी मच्यकालीन रूप को प्राप्त :हो जाएं,छजिसमें क्रि व्यक्तिवांदी. 
उत्पादन और व्यक्तिवादी स्वायत्तिकरण का सिद्धांत था। ऐसी उत्पादेत व्यवस्थां में- 
अधिक से अधिक आशिक: विकेन्द्रीयक्रण संकभव: होगा । और यह उत्पादनः व्यवस्था 
हर प्रकार-के झाथिक शःपण का अन्त करने में और- पूर्ण क्राथिक समानता स्थापित: 
करने में सफल होगी । श्रौद्योगिक क्रान्ति के कारण.अभृतपूर्व अ थिक झोपर और: 
आर्थिक बक्ति का कम से कम व्यक्तियों के हाथ -में केन्द्रयकरण- हुआ है। मावसे- 
इन दोपों को दूर करने के लिए यह चाहना है क्लि आर्थिक गक्ति -समाज के हाथ में 
'.. हो और यह बक्ति समाज को सर्वहारा-वर्ग के अधितायक तंत्र द्वारा ही मिलेगी। 
किन्तु. गांधी जी आर्थिक भक्ति का इतना अंधिक विकेन्द्रीयकरण चाहते हैं कि उसके 
शोपश करने की शक्ति समात्त हो जाये | स्वोदिय का ; उद्दें्य है---अधिक से भ्रधिक 
सामाजिक सुख - और यह आधुनिक पू जीवाद व्यवस्था- में सम्सव नहीं है 4 डा०:गापी- 
साथ घवन के अनुस्तार--सर्वोदिय श्र्थशास्र का नृतिकीकरणा द्वारा मानवीयकरण 
करता है ।.. - । को हर ५ ५ मिस 
राजनीति शास्त्र स्वभोवतः वैक्ति के वितरंणु से सम्बन्धित है । राज्य के पास 

हिंसा और आदेज्ञात्मक वाह्म अस्त्र ही है, हिसा रींज्य की प्रकृति को आदेश्ात्मक: और 
शोपणात्मक बनाती है । यह स्वतत्व रूप से कार्य करके: क्षेत्र को सीमित करती हैं और 
व्यक्ति प्रवृत शक्ति और व्यक्तिःके व्यक्तित्व के विकास में. वाघक है। वर्ग व्यवस्था 
राज्य के साथ सदैव रही है और राज सत्ता ने अपने समस्तः इतिहास में कभी भी 
निर्धंों का साथ नहीं दिया है।यह सर्दव व्यक्तियों के होथ॑ में एक झोपणात्मक यर्त 
मात्र रही है, जिनके पास आर्थिक क्षक्ति थी । एक साम्यवादी राज्य में भी जहाँ कि 
आधिक विपमताएँ बहुत कुछ नष्ट हो छुकती है, वर्गों का अस्तित्व नह्ठ नहीं होता । 
साम्यवादी समाज में भी वे वर्ग होते हैं---शासक श्रौर शासित । े 

' गांवी जी राजनीतिं को' शक्ति से सर्वथा भिन्न करना चाहते हैं... वे.शक्ति रान- 
नीति से घृणा केरते हैं, और एक नये आदर्श की स्थापना करते हैं: जिसको हम 
डॉ० घवन के शब्दों'में--कल्याणकारी राजनीति! (00007०55 7?०॥४०७) कह 
सकते है । इस “आदर्श राजनीति की मुख्य- समस्या: एक ऐंसी-नयी सामाजिक व्यव- 
संथा का विकास: जिसमें कि हिंसा और आदेशात्मक सारे राज्य के वाह्म अस्त, जोकि 
आजकल सामाजिक एकता और झाय्ताजिक स्थायित्व के लिये आवश्यक समक्त जाते हूं 
की आवश्यकता न रहे और-उनके स्थान पर स्वेच्छिक अहिसात्मक और ऐसे ही झान्त- 
रिक एवं वाह्य सामाजिक्‌-निर्देशों का निमण्ण हो, जो कि-व्यक्तियत स्वतंत्रता झौर 
सामाजिक एक्य में साम्य स्थापित करने में सफल हो । हम इस वात को ऊपर वरता 


नर 
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चुके हैं कि यह तभी संभव होगा, जवक्ति किसी भी समाज का बहुमत नैतिक अनुशासन 
को श्रपना लेगा | बहुत से आलोचक इसको श्रव्यावहारिक, कोरा आदर्श, और ऐसे 
समाज की स्थापना असंभव समझते हैं किन्तु यह आदर्श ऐसा अवच्य है जिसके लिए 
व्यक्ति को भरसक प्रयत्न करना चाहिए । गांधी जी आदर्श को एक पूर्ण वस्तु मानते 
हैं और चूंकि श्रादर्श एक पूर्णा वस्तु है; इसलिए अपूर्ण व्यक्ति उमको नहीं पा सकते । 
ऐसा कोई भी आदर्श, जिसको कि हम पा सकें, अपूरं हागा और गांधी जी के लिए 
श्रादर्श नहीं होगा । 
व्यक्ति और समाज के सामाजिक और आर्थिक जीवन का अहिसात्मक साधनों 
से पुनरुत्यान, शक्ति राजनीति का अन्त करने के लिए आवश्यक है । डॉ० घन के 
अनुसार--- वल्‍याग कारी राज्नीति आधुष्कि राजनीतिक सिद्धांदों को एक नया रूप 
देती हैं। राज्य को श्रव तक हम अपने आप में एक साथ्य मानते दघाए हें किन्तु 
अब हम उमे अधिक से अधिक व्यक्तियों की अधिक से अधिक भनाई का एक 
साधन मानेंगे | राज्य का श्रादर्श जन-सेवा होना चाहिए और हम नाज्य को 
संपूर्ण प्रभुता सम्पन्न राज्य के स्थान पर एक सेवा राज्य मानेंगे। थक्ति प्रौर सम्प्रभुता 
का एकमात्र उदँ श्य समाज का नंतिक पुनुरुत्थान करना होगा । स्वतत्नता का श्रय अपने 
उत्तरदायित्वों को पुरां करने की स्वतंत्रता है। समता का अर्थ समस्त व्यक्तियों की 
आध्यात्मिक एकता से है । इच्छा; विश्वास पर आधारित होनी चाहिये, न कि मनो- 
वैज्ञानिक शोपण के उपायों द्वारा या झक्ति के भग् से ली गई हो। कानृन; साथं- 
भौसिक सिद्धांतों का विशेष परि>थितियों में प्रयोग हो न कि किसी प्रभु की इच्छा । 
राष्ट्रीयता का ग्रांघार अन्तराष्ट्रीय सहय।ग श्लौर रचनात्मक होना चाहिए न कि र प्ट्रोय 
प्रतिस्पर्धा एवं सेनिकवाद । राजनीति ज्ञान पर आधारित होनी चाहिये ।! 
गांधी जी आधुनिक राजनीतिक सिद्धान्तों को इस प्रकार एक नया भ्र्थ देते हैं । 
उनकी सबसे बड़ी देन राज्य की प्रकृति के विपय में है । वह राज्य को एक आादेशात्मक 
संस्था नहीं मानते न उपको सम्पूर्ण प्रभुता सम्पन्न संस्था ही मानते है । किन्तु उनके 
अनुसार राज्य जनता का एक सेवक मात्र है । ४ 
लॉयनल फील्डिग गांधीजी के झ्रादर्श और चरित्र के संवंध में कहता है, इग्डंट से 
“गान्वीजी गतिश्ञील है न कि स्थायी | वह भारत के डूबे हुए और अ्रपरिवर्त न- 
शोल लाखों व्यक्तियों के अपरिपक्व विचारों का बहुत कुछ सीमा तक प्रतिनि- 
धित्व एवं मागगंदशन करते हैं श्लौर उनकी [ग्रात्माश्रों के लिए भौतिकवाद एवं 
आध्यात्मवाद के बीच दौड़ शुरू हो गई। गांवी जी शक्ति, ऐश्वर्य, श्राक्रमण, 
भर ओद्योगीकरण के दृढ़ झन्रु हैं । वह प्रेम के सिद्धान्त के सबसे बड़ें जोवित 
व्याख्याकार हैं ।” ह 
४ 


८ डर 


[ ४१ ] 


आधारित होती है। किन्तु इसमें हर व्यक्ति ग्रौम के लिए, ग्राम-ग्रार्मो के 
एक समूह के लिए बलि देने को त॑यार होगा, जब तक कि सब व्यक्ति एक 
ही जीवन के सूत्र में न बंध जायें। संवसे वाहरी परिधि शक्ति का प्रयोग 
आान्तरिक परिधियों को नष्ट करने में नहीं करेगी, किन्तु अपने भीतर सबको 
शक्ति देने में और उनसे भक्ति प्राप्त करने में करेगी ।” 

ऐसे ग्रामों में, जो कि गाँधी जी को राज्यविहीन प्रजातन्त्र की इकाई होगा, 

धूरण्ण प्रजातन्‍्त्र होगा और इसमें व्यक्ति को अधिक से अधिक स्वतन्त्रता प्राप्त होगी। 
गाँधी जी ने इस सम्बन्ध में लिखा है :-- 

“व्यक्ति ग्रपती सरकार का स्वयं निर्माता है। अहिसा का नियम उसका और 
उसकी सरकार का शासन करेगा | वह और उसका ग्राम विश्व की सारी 
शक्ति से लोहा ले सकेगा । क्योंकि हर ग्राम निवासी इस कानून से शासित 
होगा और उसे श्रपनी और अपने ग्राम की सम्मान रक्षा के लिए जीवन तक 
दे देना है ।” यह प्रजातन्त पूरांखूप से विक्रेन्द्रित होगा | गाँवीजी के अनुसार, 
“केन्द्रीयक रण की व्यवस्था समाज के अ्रहिसात्मक ढाँचे से मेल नहीं खा 
सकती ।”” और आगे, “मेरे विचार से यदि भारत को अरहिसात्मक मार्ग से 
विकास करना है तो उसे बहुत से क्षेत्रों में विकेन्द्रीयक रण अपनाना होगा । 
केन्द्रीककरण का श्रस्तित्व और रक्षा शक्ति के बिना नहीं हो सकती ॥? 


राज्य विहीन प्रजातत्र ग्रामों का एक ऐच्छिक संब होगा । ये ग्राम अपने 
अस्तित्व श्ौर उन्नति के लिए आपस में सहयोग करेंगे । गांधी जी ने इस सम्बन्ध में 
लिखा है :-- 


#धइस चित्र में प्रत्येक धर्म का पूर्ण और समान स्थान होगा । हम सब एक 
महान्‌ वृक्ष के पत्ते हैं जिसका तना अपनी जड़ों से नहीं हिलाया जा सकता; 
जो कि पृथ्त्री में बहुत नीचे तक जमी हुई हैं। शक्तिशाली से शक्तिशाली 
आँधी भी इसको नहीं हिला सकती ।” 


"इसमें उन यस्‍्त्रों का कोई स्थान नहीं जो कि मानवीय श्रम को विस्थापित 
करते हैं शेर जो शक्ति का कुछ लोगों के हाथ में केन्द्रीयकररा करेंगे | 
किसी भी सुसंस्कृत मानव परिवार में श्रम का अ्रपूर्व स्थान है, हर यन्त्र जो 
कि प्रत्येक व्यक्ति की सहायता करता है, उसका तो स्थान है, किन्तु में यह 
स्वीकार करता हूँ कि मेंने कभी इस सम्बन्ध में नहीं सोचा कि वह ऐसा कौन 
सा यन्त्र हो सकता है। मेने (सिंगर) सीने की मशीन के विषय में सोचा है, 
किन्तु वह भी अ्रनावश्यक है । इस चित्र को पूर्ण करने में मुझे उसकी श्राव- 
यद्कता प्रतीत नहीं होती ।” हे /० १०५ 
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गांघीजी ने अपने अहिंसात्मक राज्य के संस्थात्मक ढांचे की स्पष्ट रूप से रूपरेखा 
नहीं दी है। उन्होंने कभी इस सम्बन्ध में विशेष चिन्ता नहीं की कि अहिसात्मक राज्य 
की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक संस्थाग्रों का क्या स्वरूप होगा । यह कभी 
किसी बौद्धिक सीमाश्रों के कारण नहीं रही, परन्तु उनका यह विश्वास था कि किसी 
भी सत्याग्रही को कल्पना के घोड़े दौड़ाने में अपना समय और शक्ति व्यय नही करनी 
चाहिए । ऐसा करने से उसे अपने हाथ से कार्य करने में और समय, स्थानानुसार अपने 
आवश्यक कृत्यों के करने में बाधा पड़ेगी और अपने ध्येय की ओर अग्रत्तर होने में यह 
एक बहुत बड़ी दाधा होगी। गांघी जी ने कहा, “सत्याग्रह, विज्ञान'की प्रकृति उसके 
विद्यार्थी को अपने कदम रखने से पूर्व आगे देखने से वंचित करती है । 
इसलिए इस नयी व्यवस्था की ओर सत्याग्रही एक एक कदम बढ़ाते हुए अग्रसर होगा । 
इसमें सन्देह नहीं कि ऐसा दृष्टिकोण एक सच्चे वज्ञानिक का ही हो सकता है । इस- 
लिए यह कहना किसी अंश तक ठीक होगा कि गांधीवाद, वाद ने होकर, केवल 
विचारधारा मात्र है और यदि ऐतिहासिक परिस्थितिश्रों के अनुरूफ इसमें समय समय 
पर परिवर्तन होते रहे तो हमें यह श्रौद्योगिक क्रान्ति के दुष्परिणामों तथा सामाजिक 
नँतिक पुनुरुत्यान के यथार्थ आधारों को देने में समर्थ । सकती है। यदि हम इसमें 
से, विश्विष्ट भारतीय पृष्ठभूमि एवं अनुभवों के कारण जो एकपक्षीयता आरा गई है, उसे 
दूर कर मूलभूत आधारों पर समकालीन परिस्थितियों के अनुसार पुन: विचार करें तो 
अधिकांश मानवीय समस्याओ्रों को सही प्रकार से सुलझाने में सम होंगे। 





ढ़ 


माक््स और गांधी 





काल माक्स और महात्मा गांधी १६वीं तथा २०वीं शताब्दी के दो महान्‌ 
सामाजिक, शिल्पकार हैं । दोनों ने एक नई व्यवस्था का निर्माण करने का प्रयत्न 
किया है। उनके क्रान्तिकारी सिद्धान्तों ने करोड़ों व्यक्तियों को विभिन्न देशों में प्रभावित 
तथा प्रोत्साहित किया है। यह सत्य है कि उनके वर्गविहीन और राज्यविहीन श्रादर्श 
को पाने के मार्ग प्रथक-प्रथक है। साथ ही यह भी सत्य है कि उनके दार्शनिक नैतिक 
और मनोवैज्ञानिक आधार भी सर्वंथा भिन्न हैं। किन्तु, यद्यपि वह एथक मार्गों पर 
अग्रसर होते हैं फिर भी वर्गविहीन और राज्यविहीन समाज का उनका ध्येय समान है । 
बहुत से व्यक्ति इससे सम्भवतः सहमत न हों; उदाहरणातः विनोवा भावे कहते हैं :--- 
“दो व्यक्ति श्ञारीरिक दृष्टि से इतने समान थे कि राजनीतिक प्रपंच में एक के 
स्थान पर दूसरा का्यं चला सकता था । किन्तु दोनों में थोड़ी सी भिन्नता 
भी थी । एक सांस लेता था किन्तु दूसरा नहीं। इसके फलस्वरूप एक के 
लिए भोजन तैयार हो रहा था श्र दूसरे के लिए कफ़न। इन दोनों 
विचारधाराओं के वीच में समानता अहिसा की छोटी सी भिन्नता को छोड़ 
कर भी ऐसे ही ऊपर वाले दूदरे व्यक्तियों की समानता है ।” 
(प्रस्तावना, गांधी और मास! मश्र्‌ वाला पृष्ठ १७) 
किन्तु हमारे विचार से ऐसी श्रालोचना किसी सीमा तक सही नहीं है । 
ऐसी तुलना सर्दव ऊपरी तुलना होगी । इन दोनों विचारधाराओ्रों में तुलना करने से 
पूर्व हमें उनके श्राधार, उनके साधन और साध्य का अ्रव्ययत करना आवश्यक है| 
इसके साथ ही साथ इन दोनों दार्शनिकों की ऐतिहाधिक प्रृष्ठभूमि को भी ध्यान में 
रखना आवश्यक है । 
इन दोनों दाश्शनिकों ने दुर्वल, पददलित और जोपित वर्गों क्री समस्या के 
ऊपर अधिक व्यान दिया है। इनके चरित्र की महानता इस वात से पुणंख्पेण सिद्ध 
होती है कि इन्होंने अपना घर, समाज में अपना स्थान ओर अन्य भौतिक महत्वा- 
काँक्षाओं को अपने पसिद्धान्तों के लिए तिलाज्जलि दी । और इन्होंने अपने घ्येय को पाने 


हक 
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के लिए अपने सारे जीवन का वलिदान दे दिया। दोनों अच्छे मध्यमवर्गीय परिवारों 


में पंदा हुए थे। दोनों को अपने वाल्यकाल और युवावस्था में निधंतता या ग्रन्याय 
के कारण कष्ट नहीं उठाना पड़ा था। दोनों नें अपनी भौतिक महत्वाकांक्षाओ्रों और 
एक सुखी जीवन को त्याग कर प्रत्येक प्रकार के ज्ोपण का विरोध करने तथा उसे 
समास करते में सारा जीवन वलिदात किया । उन्होंने हर प्रकार के शोपण का चाहे 
वह घामिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक किसी भी प्रकार दयों न हो; सर्दव 
“विरोध किया । ॥ । 
जबसे मानव इतिहास का जन्म हुआ है तव से हम राज्य को सर्दव एक 
राजनीतिक संगठन के रूप में पाते हैं। राज्य अपने सारे जीवन के लिए सदैव एक 
शक्ति की इकाई रहा है। और सर्दव इस शक्ति का आस्तरिक और वैदेशिक क्षेत्रों में 
प्रयोग उन व्यक्तियों के लिए हुआ है जिनके हाथ में यह राज्य का संचालन रहा है चाहे 
वह राजा हो या कुलीन वर्ग, अल्प जनतन्त्र हो अथवा आधुनिक शब्दावली में एक 
आर्थिक वर), प्रत्येक ने इस राज्य शक्ति का प्रयोग अपने हित में किया हैं। कार्ल-माक्स 
के लिए राज्य एक वर्ग राज्य है और इसलिए राज्य की शक्ति और उस शक्ति का 
प्रयोग वर्ग की शक्ति है श्लीर वर्ग हित में हैं। मावर्स राज्य की एक शक्ति का यस्त 
मानता है वह चाहता है कि इस शक्ति के यन्त्र को सर्वहारा वर्ग किसी भी 
साधन द्वारा अपने हाथ में करले। यह साधन चाहे वैधानिक हो या अवैधानिक, 
अहिसात्मक हो या हिसात्मक, सर्वहारा वर्ग इस शक्ति के यन्त्र का प्रयोग नई वर्ये- 
विहीन और राज्य विहीन सामाजिक व्यवस्था के भिर्माण के लिए करेगा । इस नयी 
सामाजिक व्यवस्था में सावंभौमिक समाज और सार्वभौमिक भ्रातुल्न होगा । और इसमें 
प्रत्येक का स्वतन्त्र रूप से विकास, सबके स्वतन्त्र विकास के लिए एक आवश्यक वस्तु 
होगा । इस नयी आ्राथिक एवं सामाजिक व्यवस्था में पूर्स समता स्थापित करने के लिए 
मावस के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अपनी: योग्यता के अनुसार समाज को कार्य करके 
देगा और अपनी झावश्यकताशों के अनुसार समाज से पाएगा | 
वक्ति भुष्ट करती है और असीमित शक्ति असीमित रूप से भ्रष्ट करती है, 
क्योंकि शक्ति का भुकाव सर्देंव निरंकुशता की ओर रहा है! सर्वहारा वर्ग का ब्रधि- 
नायकतन्त्र एक अभूतपृ्व॑ शक्ति का केन्द्रीयकरण होगा । समाज की समस्त सामाजिक, 
राजनीतिक और आर्थिक शक्ति सर्वहारा वर्ग के कुछ अल्प वेताश्रों के हाथ में होगी । 
राज्य समस्त शक्ति की एक मात्र इकाई होगी। राज्य ही एक मात्र नियुक्त करते वाला 
तथा उत्पादन के साधनों का एकमात्र स्वामी होगा । इस श्रधिनायकतन्त्र में राजनीतिक 
और आर्थिक वाक्ति का पूर्ण सम्मिश्रण होगा । श्र इसी सम्मिश्रण के हारा राज्य के 
हाथ में एक अमृतपुवव॑ शक्ति का केन्द्रीयकरण हो जायगा । ऐसा राज्य अत्यधिक शक्ति 
शाली होगा। और इस प्रकार यह अ्रधिनाकतन्त्र समाप्त होकर एक दर्गविहीन व 
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राज्यविहीन समाज की स्थापना होगी । यह समभना अत्यन्त ही कठिन है । किन्तु ऐप 
राज्य को समाप्त करने की समस्या का हल सरलता से निकलने वाला नहीं है । 
सर्वाहारा वर्ग का अधिनायकतन्त्र एकदलीय राज्य होगा चूंकि वर्ग-संघपं का 
अन्त होने के पश्चात्‌ केवल एक ही वर्ग रह जायगा, और उस वर्ग का केवल एक ही हित 
होगा इसलिए उस हित का प्रतिनिधित्व केवल एक ही दल कर सकता है । इसलिए मावसं 
और दुसरे साम्यवादी विचारक स्वहारावर्ग के अधिनावकतन्त्र के एक-दलोय राज्य 
होने को ठीक समभते हैं। किन्तु एक-दलीय राज्य श्रालोचना और भिन्नता को सहन 
नहीं कर सकता। ऐसा राज्य चाहता है कि समस्त जनता उसके कहे अनुसार 
चले और उसकी नीति विचार और दृष्टिकोण से पुूरांतया सहमत हो । ऐसे राज्य में 
जीवन संनिक क्रम की तरह होगा, इसमें विचारों पर कड़ा नियंत्रण होगा। और यह 
कारण व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में अत्यन्त वाधक होंगे । विचारों और व्यवहार 
की एकरूपता ऐसे राज्य का मुख्य लक्षण होता है। ऐसे राज्य में व्यक्ति यन्त्रवत्‌ हो 
जायेंगे और उनकी सजन शक्ति का अन्त हो जायेगा । इतिहास का अनुभव हमें यह 
बताता है कि उन्नति के लिए और विशेषकर, विचारों की उन्नति के लिए भिन्नता, न 
कि, एकरूपता आवश्यक है। यदि हम सत्य को पाना चाहते हैं तो हमें भिन्नता और 
सनकीपन को सहन करना ही होगा। क्योंकि यह सत्य को पाने में सहायक हैं। हमें 
कम से कम भिन्नता के लिए सहमत होना होगा । 
राजनीतिक व आर्थिक शक्ति के इस जबरदस्त केन्द्रीयकरण के साथ व्यक्ति की 
स्वतन्त्रता का सामंजस्य करने का प्रयत्न एक ऐसी समस्या है जिसका हल सरलता- 
पूर्वक नहीं मिल सकता । जब तक राज्य शक्ति की इकाई रहेगा तब तक राज्य सामा- 
'जिक संगठन का शक्ति रूपो यन्त्र रहेगा; तव तक इस यन्त्र को प्रयोग करने वाले 
अपने झापको एक वर्ग में संगठित रखेंगे और तब तक वर्ग संघपं के शब्रन्तर की श्राश्या 
करना व्यर्थ है । जब तक राज्य रहेगा तब तक वर्ग-संघर्ष अवश्य रहेगा। वर्ग-संघर्ष का 
भ्रन्त॑ करने के लिए राज्य का अन्त करना आवश्यक है | ब॒गंविहीन समाज की स्थापना 
के लिए यह आवश्यक है कि हम शक्ति का उन्मूलन कर दें। किन्तु उन्मूलन करना 
सम्भव नहीं है इसलिए हमें शक्ति का उस सीमा तक विकेन्द्रीकरण कर देना चाहिए 
जहाँ पर उसका आक़पंण समाप्त हो जाएं। शक्ति का अपना स्वयं आकर्षण है । 
क्योंकि जिसके पास द्ाक्ति होती है उसी को दण्ड देने या पारितं:पिक देने की क्षमता 
होगी । उसे दूसरों पर आधिपत्य जमाने का अवसर मिलता है, और यह व्यक्ति की 
स्वाभाविक प्रवृत्ति हैं । शक्ति का केद्रीयक्रण करने से यह उसी अनुपात में अधिक 
आकपंक और. अधिक हानिक्रारक हो जाती हैं| विक्रेन्द्रीयकररण करने से उसका 
आकपंण कम होता जाता है और इसके झोपण झोर दुरुपयोग की क्षमता भी उसी 
आ नुपात में कम हो जाती है । हर 
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हम यह कह सकते हैं कि राज्यविहोव और वर्गविहीव समाज की स्थापना, जो 
कि इन दीनां विचारकों का ब्येय है, वक्ति के विकेन्द्रीयकरण के हारा ही की जा 
पकती। जहाँ कि मावर्स सर्वहारावर्ग के अधिनायकतन्त्र के रूप में शक्ति का अत्याधिक 
कन्द्रायकरण का प्रस्ताव हमारे समकक्ष रखता है शरीर यह आशा दिलाता हैँ कि 
निरिचित: राज्य का अन्त हो जाएगा और वर्गविहीन व राज्यविहीन समाज की स्थापना 
हो सकेगी ; वहां दूसरी ओर गांधी जी सीधे विकेन्द्रीयकरण का प्रस्ताव हमारे सामने 
रखते हैं । वर्गंविहीन और राज्यविहीन समाज के आ्रादर्ग की स्थापना के लिए गांधी जी 
का मार्ग अधिक व्यवहारिक और ताकिक प्रतीत होता है। जक्ति का केन्द्रीयकरण एक 
नए शसकवर्ग को जन्म देगा और समाज का कम से कम, शासक और झासित वर्गों में 
विभाजन कर देगा। यह ग्रसम्भव सा प्रतीत होता है कि यह नया शासक वर्ग स्वेच्छा. 
से अपने स्थान और बक्ति का त्याग कर देगा, अथवा वर्गविहीन और राज्यविहीन 
समाज की स्थापना के लिये प्रयत्न करेगा। ऐसा होना मानवीय प्रकृति के विरुद्ध होगा । 
सोवियत सध की स्थापना से अ्व तक का इतिहास इस तथ्य को सिद्ध करता है कि 
सर्वहारावर्ग के भ्रधिनायकतन्त्र का एक मुख्य लक्षण शक्ति के लिए धोर प्रतिद्वन्द्ता और 
संधर्प रहा हैं। लेलिन को मृत्यु के पदचात्‌ टॉट्स्की और स्टालिन के बीच में ब्क्ति के 
लिए जो सघपं हुआ था और स्टालिन के मृत्यु के पश्चात्‌ उसके उत्तराधिकारियों के बीच 
में जक्ति के लिए जो संघर्ष चल रहा है वह इस बात का पूरा प्रमाण है कि सर्वहारा- 
वर्ग के नेताश्रों में भो शक्ति के लिए अत्यधिक प्रतिस्पर्धा है । इसके साथ ही जैसे-ज॑से 
शक्ति का केन्द्रीयकरण होता जायेगा व॑से-व॑से व्यक्ति राजन तेक ल्षितिज पर पीछे हटता 
जायेगा और राज्य के सम्मुख उसका व्यक्तित्व नगण्य रह जायेगा। ऐसी परिस्यियों में एक 
राज्यविहीन और वर्गविहीन समाज की स्थापना कम से कम ताकिक प्रतीत नहीं होती । 

औद्योगिक क्रान्ति के कारण आर्थिक और सामाजिक संतुलन, को ठीक करने 
का प्रयत्व माक्स और गांधी दोनों करते हैं। श्रौद्योगिक क्रान्ति के पूर्व मव्यकाल में 
समाज का सामाजिक और द्रारथिक स्वरूप का आवार व्यक्तिगत उत्पादन और व्यक्ति- 
गत स्वायत्तिकरण था । उत्पादन की इस प्रणाली में व्यक्ति की खजन शक्ति का 
प्रत्यधिक विकास सम्भव था । औद्योगिक क्रान्ति ने सामाज के इस आर्थिक स्वरूप को 
नण्ट कर दिया । मव्यकालीन आर्थिक व्यवस्था में अधिक आथिक झोपण नहीं था | 
यद्यपि उप्त आर्थिक व्यवस्था की अपनी बुराइयां हैं और कृपि के क्षेत्र में साम्तों द्वारा 
अत्यधिक जोपण भी था, किन्तु औद्योगिक क्षेत्र में बह झोपणा नहीं के वरावर था । 

आद्योगिक क्रान्ति ने एक नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था को जन्म दिया । 
इस व्यवस्था में उत्पादन के साधनों का केल्रीयकरण हुआ और साथ ही साथ घन का 
भी । इस व्यवस्था ने सर्वहारावर्ग को, पूंजीवाद को और उसकी दुराइयों को जन्म 


दिया । उत्तादन के साधन अधिकाधिक मेँहगे होते गये और वह समाज के एक वहुत- 
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ही अल्प भाग के हाथ में आरा गये । मशीनों ने आवश्यक मानवीय श्रम को विस्थापित 
कर दिया और मानवता को भूख, वीमारी और गरीबी के कारण कप्ट सहने पड़े ताकि 
श्रौद्योगिक क्रान्ति का यह गौरवपूर्ण यान्त्रिक विकास सम्भव हो सके । औद्योगिक क्रांति 
के इस काल में हमारे सामने एक विचित्र दशा है। जहां एक ओर हम अत्यधिक घन 
और बंभव पाते है वहां दूसरी ओर हम श्रत्यधिक निधंनता और कप्ट भी पाते हैं । 

इस दक्षा को सुधारने के लिए, और इसमें कोइ सन्देह भी नहीं कि इसमें तत्काल 
सुधार की श्रावश्यकता थी, सावर्स ने सामाजिक उत्पादन और सामाजिक उपभोग का 
सिद्धान्त हमारे समक्ष रखा जब कि औद्योगिक क्रान्ति मे उत्पादन का व्यक्तिगत से 
सामाजिक बना दिया, किन्तु उपभोग व्यक्तिगत ही रहा । मध्यकालीन युग में यदि 
व्यक्तिगत उपभोग था तो व्यक्तिगत उत्पादन भी, किन्तु औद्योगिक क्रान्ति के युग में 
सामाजिक उत्पादन के होते हुए भी उपभोग व्यक्तिगत ही रहा। मादर्स ने श्राधिक 
व्यवस्था में सन्तुलन लाने के लिए हमारे समक्ष जो सुधार रखा है वह एक सीमा तक 
सही है । यदि उत्रादन सामाजिक है तो उपभोग भी सामाजिक ही होना चाहिए । 
किन्तु सामाजिक उपभोग तव तक सम्भव नहीं है जब तक कि उत्पादन के साधनों का 
स्वामित्व समाज या उसके प्रतिनिधि राज्य के हाथ में न हो । इसलिए माव्स सर्वहारा 
वर्ग को राज्य को अपने हाथ में रखने की राय देता है ताकि वह उत्पादन श्रीर उपभोग 
दोनों को सामाजिक बना सके । 

दूसरी ओर गांधीजी, जहाँ तक संभव हो, व्यक्तिगत उत्पादन और व्यक्तिगत 

उपभोग चाहते है । और जहाँ पर यह संभव नहीं है वहां वह योग्यता के समाजी- 
करण का सिद्धान्त हमारे समक्ष रखते हैँ। यह श्राशा की जाती है कि योग्यता का 
समाजीकरण हो जाने से, जितमें धन के उत्पादन की योग्यता है, वे अपनेकी समाज 
की धरोहर रखने वाले समकेंगे और उनके पास जो झ्रावश्यकता से श्रधिक धन होगा 
उसे वे समाज की घरोहर समभेंगे। यदि वे लोग ऐसा करने से मना करें तो 
गांधीजी राष्ट्रीकरण करने की भी सलाह देते हैं। किन्तु ये राष्ट्रीयकरण का अस्त्र 
अन्तिम कदम पर काम में लाना होगा। कुछ ग्रालोचक योग्यता के समाजीकरण 
के सिद्धांत को अ्रव्यववहारिक और हास्यास्पद समझते हैं। उनका यह बाहना है कि 
पुजीपति कभी भी अपनी पूजी और साधनों को समाज की घरोहर नही समभेगा। किन्तु 
हम उन आलोचकों को केवल यह व्याव दिलाना चाहते हैं कि वर्ग विदोन झ्ीर राज्य 
विहोन समाज में भी उत्तादन की इकाइयों के व्यवस्थाउकों को उत्मादनों के साधनों को 
समाज की घरोहर के रूप में ही मानना होगा अन्यथा राज्य की थ्क्ति के न रहने पर कुछ 
समय वाद यह संभव है कि समाज में जो उत्पादन की इकाइयां उनके अधीन रखी हैं 
वे स्वयं उसके स्वामी वन जायेंगे और थोड़े से श्रमिकों वी सहायता लेकर फिर से एक 
नए रूप से झोपण ओर वर्ग संघर्ष आरम्भ करदें। यद्यपि दोनों विचारदा पुजी और 


आप्त भी हो गइट तो पह सफलता न तो स्थाई होगी और ने कल्याखकारी | इसका श्रन्त 
पदव कट्टदायी होगा | इसलिए गांधीजी इक वर्ग विहीन और राज्य विहीन समाज को 
प्यापना के लिए केवल अहिंसा को ही उचित पाधन मानते हैं। किन्तु भावसे के लिए 
ऐसे साध्य और सावन में भ्ामंजस्य की आवश्यकता नहीं है। उसके अ्जुचचार साध्य ही 
भहत्वपुर है और उसको प्राप्त करते के लिए प्रत्येक सकार के साधन का प्रयोग 
किया जा सकता है । मावस इस समस्या पर अधिक विचार नहीं करते हैं । उसके लिए 


“हे अत्येक साथन उचित है जो कि स्वाहारा वर्ग को राज्य की भक्ति आ्रप्त करने में 


>हँत्व देता है। मास पामजिक प्रस्वि्तन की गतिश्ीलता को तीत्र करने के लिए : 
हिंसा का प्रयोग आवश्यक समझता है । ऐतिहासिक “विकास के नियमानुसार एक नये 
पैमाज का जन्म अवश्यम्भावी है और यदि इंस नए युग को जन्म देने के लिए सर्वह्ारा 
वर्ग को ज्षक्ति का अयोग करना पड़े तो उसे इसमें संकोच नहीं करना चाहिए । सर्वहारा 
वर्ग के दरा को गई हिंसा राज्य की स्थाई शोपरा रूपी हिंसा को समाप्त करने में 
सफल होगी । हिंसा इस नए युग के जन्म में वही कार्य करेगी जो कि दाई एक नए 
शिशु के जन्म के समय “रती है। दुसरे शब्दों में > 7 यह कह सकते हैं कि यह ह्सि 
भएऐ समाज के जन्म में एक दाई का काम करेगी और इसके द्वरा प्रसव पीड़ा 
केस होगी। 

पाधारणतः यह भी कहा जाता है कि हम जाम्यवाद से हिसा को निकाल 
दें तो उसमें और गांवीवाद में कोई विज्येप अन्तर नहीं रहेगा । किन्तु यह केवल एक 
क लोकोक्ति मात्र है | इन दोनों में अन्तर इससे कई भरना अविक है और इन दोनों के 
वीच में कई उनसुत भिन्नतायें हैं। गांधी जी आत्मा में विश्वास करते हैं। मानवता के 
आध्यातमिक एक्य में विश्वास करते हैं । वह ईश्वर एवं सत्य में विश्वास करते हैं 
उनका नंतिक वर्म, में पा विश्वास है | वह चौतिक अनुश्यास्न को व्यक्ति और समाज 
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के पुनुरुत्यान के लिए आवश्यक समभते हैं। और यह पुनुरुत्थान वशविहीन और राज्य 
विहीन समाज को स्थापना के लिए अझवश्यक है । उनके लिए अहिसा का मार्ग हो 
सबसे उचित मार्ग है। क्योंकि उनका यह विश्वास है कि हिसा के द्वारा सामाजिक 
'पुननिमाण नहीं हो सकता । वह हिंसा को एक घ्वंसात्मक वरतु समभते हैं और उनके 
साधन एवं साध्य सामंजस्य सिद्धान्त के अनुसार एक ध्वंसात्मक वस्तु के द्वारा कभी 
भी एक रचनात्मक साध्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता । हिंसा, हिंसा को जन्म 
देती हैं और इसका परिणाम सर्दव संघर्ष और तनाव होता है। यह जीवन के आ्रांतरिक 
ओर वाह्य सामंजस्य को रष्ट कर देगी । यह एक श्योपगा का यन्त्र है । इसलिए हिंसा 
कभी भी, गान्धीजी के अनुमार, हमें अपने साध्य तक नहीं पहुँवा सकेगी | साधनों का 
यह अन्तर इन दोनों विचारकों में एक महत्तपुण अन्तर है । 

गांधो जी राजनीति और धर्म का सम्मिश्षण करना चाहते हैं श्चौर राजनीति 
को आध्यात्मिक आधार देना चाहते हैं। मार्क्स पू्ंतया भौतिक हृपष्टिकोंण को 
अपनाता है और धर्म में उसका कोई विश्वस नहीं है । वह धर्म को जनता के लिए 
अ्रफीम से उपमा देता है। यहाँ. यह ध्यान रखना चाहिए कि माव्सस केवल धर्म के 
सांसारिक बाह्य श्राउम्वर का विरोध करता है। वह घमं को पुजारियों की झोपण की 
मनोवृति के कारण बुरा समझता है। न तो उसने धर्म के नतिक और आध्यात्मिक 
स्वरूप की ओर ध्यान नहीं दिया है और न उसकी आलोचना की हूँ । उसने 
रूढ़िवादी नंतिकता की कड़ी आलोचना की है ओर उसे मध्यम वर्गीय झ्राडम्बर 
बताया है । 

गांघीजी कुछ मूलभूत जीवन की ऐसी मान्यताग्रों में विश्वास रखते हैं जो कि 

अपरिवतंनीय हैं किन्तु माव्स के लिए ऐसी कोई मान्यताएँ नहीं । समाज के किसी भी 
ऐतिहासिक युग में संस्थाएँ, विचार और मान्यताएँ उस युग की उत्पादन प्रणाली के 
अनुसार होंगी । उसने स्पष्ट शब्दों में लिखो है कि उत्पादन प्रणाली मानवीय चेतना 
और विचारों को #/निश्चित करतो है श्लौर समाज के संस्थापक ढांचे को मोड़ती है 
जिनमें अपरिवतंनीय मान्यताग्रों का प्रश्न नहीं ऊठता । 

यह दोनों दाशंनिक श्रौद्योगिक क्रान्ति के द्वारा उत्पन्न हुईं समस्याओं के 
के संबंध में अपने विचार हमारे समक्ष रखते है। यह दोनों एक ऐसे सार्व भौमिक 
समाज की कल्पना करते हैं जिसमें न हिंसा होगी और न झोपरा जिसमें व्यक्ति पूरा 
रूप से सुखी होंगे जिसमें किसी प्रकार का कोई अन्याय और विपमता नहीं होगी और 
जिसमें सावंभोमिक स्वतन्त्रता होगी। छिन्तु इस समाज के र्मिरणि के लिए जो साधन 
ये दाशंनिक अपनाते हैँ वे सर्वथा भिन्न हैं। और यह भिन्नता उनकी ऐतिहासिक पृष्ठ 
भूमि की भिन्नता के कारण हैँ | जबकि गांवीजी पर पूर्वी अव्यात्मिक पृष्ठ भूमि का 
अभाव है। मावर्स पर पाश्चात्य बौद्धिक और भौतिकवादी पृष्ठ भूमि का प्रभाव है । गांधी 
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जी के विचार व्यक्ति श्रौर समाज के नैतिक पुनुरुत्थान एवं पद दलित देश को स्वतंत्रता 
की समस्या और एक सामाजिक्त पुननिर्माण से अ्रधिक संबंध रखते हैं । सावर्स के 
विचार ऐतिहासिक विश्लेपण, आर्थिक घटना और उसके कार्य-कारण संबंध ,से अधिक 
संवंधित हैँ । और इरालिए मादसे व्यक्ति को अधिक महत्व नहीं देता । वह व्यक्ति को 
ऐतिहासिक घटना क्रम का और उत्पादन प्रणालियों का एक निर्वल शिकार समभते 
। मावर्स समूह को अधिक महत्व देते हैं जवकि गांधीजी व्यक्ति को। रोमांरोलों ने 
गांधीजी के कुछ लेखों के फ्रान्सीसी संस्करण के प्रावक्थन में इन दोनों मार्गों के 
तुलनात्मक गुणों के विषय में लिखते हुए कहा हूँ 


“सिंधु के मेंदानों में मैंने झरात्मा के दुर्ग को उठते हुए देखा जोकि दुबवंल और 
ने 'भुकने वाले महात्मा के द्वारा खड़ा किया गया था एवं मैंने उसको यूरोप में 
पुननिर्माण करने का प्रयत्त किया ।” आगे, उन्होंने लिखा हैं कि वे सोवियत 
साम्यवाद और यांधीजी के भारतीय अ्रसहयोग अन्दोलन को क्रान्ति के दो भागों 
के रूप में देखना चाहते है, और वे आशा करते हैं कि ये दोनों भाग आगे चल 
कर मिल जाएँये। अ्रपनी इस थ्राशा की सफलता पर लिखते हुए रोमारोला ने 
कहा कि मेरी राय में साम्यवादी और गांवीवादी सिद्धान्त दो बहुत बड़े प्रयोग 
हैं और ईन प्रयोगों का उद्देश्य मानवता का विकास है। यह प्रयोग विद्वव को 
विनष्ट होने से बचा सकते हैं और दोनों - मिलकर विश्व की समस्त सम- 
स्थाश्रों को हल कर सकते हैं। आपस में विरोध करते हुए नष्ठ हो जाने से तो 
उनकी राय में इन दोनों को एक होवा चाहिए | किन्तु उन्होंने इस बात को 
भी स्वीकार किया कि इनका एक होता संभव नहीं है ।* 

“गांधीजी ने स्वयं इंच दीनों शागों की १६२७ में सकलतवाजा, जो ब्रिट्श्षि 
पालियामेंट के साम्बवादी सदस्य थे, योतमाल में भेंट करते हुए यंग इन्डिया में 
में लिखा है “हम दोनों में कम से कम एक वहुत बड़ी समानता हैं; दोनों 
इस का दावा करते हूँ कि देश और मानवता का हिंत उनका एकमात्र व्येय 
हैं । यद्यपि इस समय यह प्रतीत होता है कि हम दोनों विरोधी दिल्लात्रों में. 
में जा रहे हैं किन्तु मैं आग्ा करता हूँ कि एक दिव हम अवश्य मिलेंगे। 
गुजरात विद्या पीठ के विंद्याथियों से विवाद करते हुए गांधीजी ने साम्ववाद 

के बारे में अपने विचार इस अकार ग्रकट किए हैं :-- 

“में यह स्वीकार करता हूं कि वोल्शविज्म को पुरी तरह समभने से सफल 
नहीं हो सका हूँ। में केवल जानता हूं कि इसका उद्देश्य निजी सम्पत्ति की 
संस्था का उन्मूलन है । बह अपरिग्रह के आदर्श को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में कार्य 
रूप में लाता है। यदि जनता इस आदर्थ को अपने आप स्वीकार करे या 
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आन्तिपूर्गं ढंग से समभाने के द्वारा स्वीकार करे तो इससे अ्रच्छी कोई बात 
हीं है। किन्तु जो कुछ में वोल्शेविन्म के सम्बन्ध में जानता हूँ उसके 
अनुसार यह शक्ति के प्रयोग का निपेष नहीं करता किन्तु निजी सम्पत्ति के 
उन्मूलन और राज्य को उस पर सामूहिक स्वामित्व को बनाये रखने के लिए 
काम में लाने का शक्ति के प्रयोग का भ्रादेश देता है। और यदि ऐसा है तो 
मुझे यह कहने में कोई सकोच नहीं होगा कि वोल्शेविक सरकार अपने इस 
बतंमान रूप में अधिक दिनों तक नहीं चल सकेगी | किन्तु यह चाहे जो कुछ 
हो इस तथ्य तो हम अस्वीकार नहीं कर सकते कि वर्तमान वोल्शेविक आ्नादर्श के 
पीछे श्रगणित पुरुष श्लौर महिलाओं का वलिदान है जिन्होंने श्रपना सव कुछ 
इम्के लिए त्याग दिया है श्लीर ऐसा आदर्ण, जो कि लेनिन जैप्ती महान 
आत्माञ्रों के बलिदान से पवित्र हो चुका है; व्यथ में नहीं जा सकता है। 
उनके त्याग का यह महान उदाहरण सर्दव के लिए चमकता रहेगा। झौर 
समय व्यतोत होते के साथ श्रादर्श को विशुद्ध रूप प्रदान करेगा । 
हमने ऊपर कुछ महान विचारकों के उद्धरण देकर यह सिद्ध करने का प्रयत्न 
“किया है कि गांधीवाद और मावसंवाद के मार्ग हमें एक ही श्रादर्श - की श्रोर ले जाते 
हैं ॥ कम से कम उन दोनों में यहु समानता अ्रवश्य है। यदि निर्धनों का शोपण झीर 
अत्यधिक श्राथिक विपमताएँ किसी समाज में बहुत दिनों तक रहेंगी तो एक हिसात्मक 
क्रान्ति उस समाज में अवश्य होगी । उन्होंने लिखा है, यदि स्वेच्छा से घनवान अपने 
धन और शक्ति का त्याग नहीं करेंगे, तो एक दिन हिसात्मक क्रान्ति अ्रवश्य श्राएगी । 
ओर इस हिंसात्मक क्रान्ति की सभावना को दूर करने के लिए गांधी जी ने श्रहिसा 
के सिद्धान्तों का प्रचार किया है । हम यह देखते हैं कि बहुत से देशों में गांधी जी की 
भविष्यवाणी सही हो छुक्ी हैं। हमारे सामने केवल दो मार्ग हैं, उनमें से हम चाहें 
जिसको अयनावें क्रिन्तु एक स्थायी सफलता के लिए'शौर वर्गविहीन व राज्यविहीन 
अजातस्त्र की स्थापना के लिए गांवाव८द का मार्ग अधिक उचित प्रतीत होता है । 


|_ तास्की के ाज्मीतिकियार... 
लास्की के राजनीतिक विचार 





लासकी की मुत्यु को केवल अल्प समय ही व्यतीत होने के कारण न 
तो हम उनके विचारों की आलोचनात्मक व्याख्या ही कर सकते हैं और न वास्तविक 
रूप से उनका राजनीतिक विचारकों में स्थान ही निर्धारित कर सकते हैं । अ्रधिक से 
अधिक हम इस समय केवल उत्तके प्रमुख विचारों का विवेचन एवं उनकी राजनीतिक: 
झास्त्र को देत की ही संक्षेप में व्याख्या कर सकते हैं । 

प्रौ० लास्की की प्रतिभा सर्वतोन्सुखी थी। यद्यवि अन्त में वह एक राजनैतिक 

वज्ञानिक बने, किन्तु विश्व भिद्यालय में अध्ययन चुरू करने से पहले लगभग एक वे 

तक उन्होंने लन्दन में काले पीयसन की वायोमेट्रिक विज्ञानशाला में जीवशास्त्र प्र 
अव्ययन किया था । जीवशास्त्र में और विशेषकर सानव जाति उन्नति विपयक शास्त्र 
(8०४०5) के प्रति उनका आकर्षण उनके होने वाले पत्नी के प्रभाव के कारण 
था | आवसंफोर्ड विश्वविद्यालय में भी उन्होंने एक वर्ष तक प्राणिशास्त्र का अ्रव्ययत- 
किया और तव वह अपने सही मसार्य पर आए 

े उनकी कानुनी सिद्धान्तों का विलक्षण ज्ञान था श्रीर यही कारण है कि 
, उनके दर्शेन का आधार कठोर सत्य और तथ्यों का ठोस ढाँचा है। ” उनकी वितक्षणा 
प्रतिभा इससे पूर्णाखपेण सिद्ध होती है कि उनकी प्रथम पुस्तक, सम प्रभ्ुता की 
समस्या” केवल २४ वर्ष की आयु में, आवुनिक राज्य में सत्ता! (8प्रशणगाह उग्र क्‍ी७ - 
४०0७7 808/०) २६ वर्ष की आयु में, सम भ्रञ्भता के आवार' श८ वर्ष की आयु में 
ओर उसकी सबसे महान क्वृति 'राजनीति की व्याकरण ३० वर्ष की आयु में ही 
प्रकाशित हो गई थी। इस पुस्तक के बारे में सिडनी वव का व्रिचार है कि, “सिजविक 
के पृरचात्‌-यह-राजनीति का सर्वप्रथम सम्पुर्ं एवं समाजवादी दृष्टिकोण से भी सब 
प्रथम अ्रध्ययन है ।” यह सत्य है कि उनकी समस्त प्रतिभा इन पहली कृतियों से 
ही कलकती है । ३० वर्ष की ही आयु में वह अपनी विलक्षण प्रतिभा के सर्वोच्च 
शिखर पर पहुँच छुके थे। गाजियन, ने इस सम्बन्ध में टिप्पणी करते हुए लिखा है 
“उनकी युवावस्था की प्रतिभा से जो बड़ी-वड़ी श्ाशाएँ उत्पन्न हुई हैं उनकी उन्होंने 
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श्रागे चलकर लेखक के रूप में कभी पूरा नहीं किया । उनकी प्रौढ़ावस्था की जितनी 
भी कृतियाँ हैं उनमें से केवल एक को छोड़कर---संयरुक्त राप्ट्र की विधान और सरकार 
के सम्बन्ध में--किसी में भी उनकी पहली चार महान कृतियों की प्रतिभा नहीं 
भलकती । लन्दन स्कूल में उन्होंने अपने सर्वप्रथम भापण में यह कहा कि वह राजनीति 
का अध्ययन इतिहास के आधार पर चाहते हैं, क्योंकि कोई भी राजनीतिक व्यवस्था 
तब तक स्थाई नहीं हो सकती जब तक कि वह भृूतकाल के ऊपर आधारित न हो । 
उन्होंने आगे यह कहा कि राजनीति श्ञास्त्र व्यक्ति का संगठित राज्यों से सम्बन्ध का 
अध्ययन कराता है। राजनीति शास्त्र को बह इतिहास का दर्शन मानते थे । और 
इतिहास के अनुभव के आधार पर वह राजनीति जञास्त्र के सिद्धान्तों का निर्माण 
करने के पक्ष में थे। 


अपने सम्पूर्णा जीवन में उन्होंने कभी राजनैतिक पद की न श्रभिलापा की और 
न स्वीकार ही किया । क्योंकि उनका यह विश्वास था कि राजनीतिक पद उनकी 
श्रन्तरात्मा, जिसको वह सत्य समभते हैं; के पालन में हस्तक्षेप करेंगे । किन्तु 
इसका यह श्रर्थ नहीं कि केवल वह कोरे सैद्धान्तिक दा्णशनिक थे। उनका विश्वास था 
कि एक राजनीतिक दाशंनिक के लिए विशेष रूप से यह सम्भव है कि वह अपने चारों 
ओर होने वाली विश्व की घटनाओं से उदासीन रहे। राजनीतिक घटनाएँ श्रौर 
राजनीतिक दलों के कार्यक्रम के अव्ययन से ऐसे दाशंनिक्र को अनुभव प्राप्त होगा 
ओर उसके विचारों पर पर्याप्त प्रभाव पड़ेगा । उन्होंने स्वयं एक स्थान प र कहा है कि 
श्रमिक आन्दोलन ने उनके अपने अनुभवों में, सिद्धान्तों के निर्माण करने में ओर उन 
सिद्धान्तों को एक नवीन रूप देने में पर्याप्त सहायता की है। लास्की पर समकालीन 
५ घटनाओं का पर्याप्त प्रभाव पड़ा है, विशेषतया: आधुनिक समाज के सामाजिक और 
आर्थिक शोपणा का, श्र उन्होंने श्रपना समस्त जीवन अन्याय और शोपरा के विरुद्ध 
सेंघंप॑ करने में लगाया है। श्रपनी ऑग्ल पृष्ठभूमि के कारण उनका व्यक्ति की 
स्वतन्त्रता में पूर्ण विश्वास था और व्यक्ति के व्यक्तित्व के लिए बड़ों आदर था । 
उनके अनुसार यदि व्यक्ति को उसकी अन्तरात्मा, उसकी योग्यता श्रौर उत्तकी बुद्धि 
को हम नतिक दृष्टि से स्वीकार नहीं करते हूँ तो न्याय की कोई संभावना नहीं। 
वह यह समभते थे कि श्रन्तिम रूप में व्यक्ति का मार्ग दर्शन उसकी अपनी अनन्‍्तरात्मा 
और विचार करेंगे, चाहे वह अन्तरात्मा अनुचित और मूख्खंतापूर्णा ही यों न हो । 
कम से कम वह व्यक्ति की अ्रपनी सम्पत्ति है और स्वतन्त्रता अ्न्तरात्मा के 
कहने के श्रनुसार कार्य करने में है। व्यक्ति का सर्वप्रथम कत्तंव्य अपनी अन्तरात्मा के 
प्रति है । 


बन्ज्जजजा 


बह उस सामाजिक संगठन को सबसे अ्रच्छा समभते थे जो कि व्यक्ति को 
अच्छा जीवन व्यतीत करने के लिए श्रावश्यक स्वतंत्रता प्रदान करता है। उन्होंने अच्छे 


ह इड । 


जीवन की परिभपा करते हुए कहा कि अच्छे जीवन का मुख्य सिद्धान्त है कि. "अपनी 
स्वतत्र इच्छा से वह काय करना जो कि हम करने योग्य समभते हैं |” दसरे शब्दों में 
यह भी कह सकते हैं कि वह उस समाजिक संगठन को अच्छा समभते थे जो कि व्यक्ति 
के कार्यों पर कम से कम नियंत्रण रखता है। स्त्रतंत्रता के विपय में प्री लास्की के 
विचारों में श्रागे चलकर परिवतंनं हुआ है और यह कुछ उन मुख्य सिद्धान्तों में से 
हैं जिनमें लास्कोी ने ओगे चलकर प्रौद्ावस्था में यथेट्ट परिवतंतन किया है। अपनी 
पुस्तक “राजनीति का व्याकरण! में उन्होंने स्वतंत्रता की परिभाषा करते हुए कहा 
कि ' स्वतंत्रता, एक सक्रिय वस्तु है और इसका अ्र्थ नियंत्रण की अ्रनुपस्थित ही नहीं 
हैं ।” इसी सम्बन्ध में आगे उन्होंने यह भी कहा कि राज्य की कुछ कार्यों को न्यित्रण 
करने की जझक्ति के कारण, “न तो स्वतंत्रता का अन्त ही होता है और न व्यक्ति की 
खसजन करने की प्रवृत्तियों को नृराश्य ही होता है। अच्छे जीवन के लिए आवश्यक 
नियमों को पालन करने में व्यक्त परतन्र नहीं होता है । ऐसे कार्यों को, ज्ये कि सामान्य 
हितों के विरुद्ध हैं, की अनियंत्रित कार्य क्षेत्र से हटाने में स्वतंत्रता पर कोई आक्रमण 
नहीं होगा ।” किन्तु अपनी उसी पुस्तक 'राजनोति का व्याकरण 2७ के दूसरे 
संस्कररा में, जो कि “आधुनिक राज्य में स्वतंत्रता! नामक पुस्तक के पदचात्‌ प्रकाशित 
हुई थी; उन्होंने इस समुलभूत विचार के सम्बन्ध में अपने विचारों में पूर्णतया 
परिवर्तंत कर दिया और उस समय उन्होंने लिखा, “स्वतंत्रता के सम्बन्ध में पुराना 
इृष्टिकोण कि स्वतंत्रता नियंत्ररा की अनुपस्थिति केवल नागरिक के व्यक्तित्व 
की रक्षा कर सकता है।” उन्होंने श्रागे चलकर यह भी कहा कि कुछ सीमाएँ जसे कि 
हत्या का निपेघ आदि यद्यपि उचित सीमाएँ हूँ किन्तु फिर भी उन को सीमाश्ों के रूप 
स्वीकार करना ही चाहिए। प्रौ० लास्की समानता और स्वतंत्रता को एक दूसरे के 
लिए आवश्यक और पूरक मानते थे । उन्होंने लिखा है कि कि स्वतंत्रता;तभी सफल 
होगी जबकि उस का आधार संमानता का स्तर होगा । समानता के विना स्वतंत्रता 
केवल एक ध्वनि मात्र है और समानता उन आधारों को प्रस्तुत्त करती है जो कि । 
स्वतंत्रता को सक्रिय अर्थ देते हैं। अच्छे जीवन के लिए और आवश्यक्र श्रविकरों के 
लिए सब व्यक्ति समान झूप से अधिकारी हैं। ऐसे अधिकारों को जो कि अच्छे जीवन के 
लिए आवश्यक दशाएँ हैँ लास्की प्राकृतिक अधिकार भानता हैं| जब उनकी इस सम्बन्ध 
में प्राकृतिक झब्द के प्रयोग के ।लए आझ्लालोचना की गई तो उन्होंने अपनी रक्षा मे यह 
तक दिया कि नैतिक कत्तेंव्यों के लिए इससे अच्छा अन्य कोई उचित आधार नहीं ही 
सकता | उन्होंने लिखा “यह स्पष्टहै कि यदि एक बार भी हम यह स्वीकार कर लेते हैं 
कि किसी भी विशेष परिस्थ्ति में एक नियम होना ही चाहिए तो हम प्राकृतिक 
कानुत के अस्तित्व को स्वीकार कर रहे हैं। मेरा अ्रपता दृष्टिकोश यह है कि प्राकृतिक 
कानुन के...मार्ग. में इन सब कठिनाइयों की अपेक्षा भी उसे राजनीतिक कचव्या के 
दर्जन का एक आवश्यक भाग मानना हो पड़ेगा।”' व्यक्ति की स्थिति के सम्बन्ध में 
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औ० लास्की ने अपनी अ्रच्छे जोवन की परिभाषा में लिखा है "किसों भी समाज को 
अन्तिम परीक्षा उसके द्वारा प्रस्तुत उन रचनात्मक सेवाओं के साधनों से होतो है जिन्हें 
प्रयोग .लाने के लिए कोई उत्सुक है ।”” 


लास्की का यह निर्श्चित मत था कि जब तक आथिक झौर सामाजिक क्षेत्रों में | 
पूर्ण स्वतंत्रता चहीं होगी तब तक राजनैतिक स्वतंत्रता और समानता केवल कागज पर ! 
रहेगी और एक आडम्वर मात्र ही होगी। श्रागे चलकर उन्होंने यह भी कहा कि ' 


जिस समाज में बहुत श्रधिक आर्थिक विपमताएं होंगी, वर्हाँ पर व्यक्ति अपनी इच्छा 
उचित ठंग से नहीं व्यक्त कर सकेगा । उन्होंने अपने एक लेख “मे मासंबादी बयों 


चना” में लिखा है, “मैं अमेरिका से यह विश्वास लेकर लौटा कि स्वतंत्रता का , 


समानता के बिना कोई अ्रथं नहीं है और मैं यह भी समभने लगा हैँ कि जब ते 


उत्पादन के साधन समाज के स्वामित्व में नहीं आएंगे तब तक समानता का भी कोई 


अर्थ नहीं होगा ।_ संभवत; यह शब्द उन्होंने अपने हावं्ड काल के क्र श्रतभवों के 
आधार पर लिखे हों जव॒कि पुलिस की एक हड़ताल में हस्तक्षेप करने पर उन्हें बहुत 
कष्ट उठाने पड़े थे । 

व्यक्ति और समाज के सम्बस्ध की समस्या को हल करने के लिए उन्होंने 
समाजवादी एवं वहुवादी विचारधारा अपनायी | उनके विचार से समाज और व्यक्ति 
दोनों के राजन॑ंतिक और श्ाथिक श्रधिकारों को केवल बहुवादी उचित प्रकार से 
संबन्धित कर सकता हैँ | इसलिए उन्होंने कानूनी सम-प्रभुता के सिद्धान्त की 
आलोचना की.और उसे अस्वीकार कर दिया । श्रपनी सम-प्रभुता पर पहली तीनों 
'क्ृतियों में उन्होंने स्पष्ट छब्दों में कानूनी सम-प्रभुता के सिद्धान्त की आलोचना 
की है।ओऔर श्रपतरी श्रन्य कृतियों में भी सम्बन्धित स्थानों पर उन्होंने बह आलोचगा 
जारी रखी । 

यह सत्य है कि उनके राजनंतिक दर्शन में कुछ ऐसी समस्याएं रह गई हैं 
जिनका कि वह ठीक ठीक हल नहीं दे सके । उन्होंने पहले समाज की बहुवादी चिचार- 
धारा को श्रपनाया और राज्य के महत्व व शक्ति पर पर्याप्त नियंत्रण लगाये । किन्तु 
बाद में उन्होंने राज्य को फिर से अपने महत्वपूर्णा स्थान पर श्रारोपित क 
दिया । उन्होंने श्रपनी पुस्तक 'ब्राधुनिक राज्य में स्वतंत्रता' में लिखा है 'व्योंकि व्यक्ति 
अपनी विरोधी इच्छाग्रों को पूर्ण करने के लिए विभिन्न मार्ग अपनाते हैं, इसलिए 
राज्य की आ्रादेशात्मक भक्ति जिसके अनुसार व्यक्ति उचित ठंग से झागे बढ़ सकता है 
और सामाजिक व्यावहार के नियमों का निर्माण कर सकता है, झ्रावध्यक हैं ।” उनका 
यह कथन राज्य को पुनः अपनी शक्ति लोटा देता है । राजनीति शास्त्र के विद्या्वियों 
को इससे यह भ्रम हो सकता है कि लारकी राज्य को सामाजिक क्षेत्र में प्रमुख स्थान 
प्रदान करता है । उन्होंने राज्य को विशिष्ट दक्तियाँ प्रदाव की है जवक्कि उन्होंने यह 
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निर्वारित होंगीआ ४3 उपर: न कक 

. प्रौ० लास्की विशेषकर एक सुधारक थे " और अन्य सुधारकों की भाँति ही 
यह चाहते थे कि राज्य उनके सुधारों को कार्य रूप में परिशणित करे। केवल 
एक चक्तिक्षाली राज्य ही ऐसा कर सकता है और इसलिए उन्हें शक्तिशाली 
राज्य के विचार को स्वीकार करना पड़ा। समाजवाद राज्य की शक्ति को कम नहीं 
करता; अपितु सामूहिक काय॑ क्षेत्र को वढ़ाता है और प्रत्येक समाज में इसका भ्रथ॑ राज्य 
का कार्य क्षेत्र ही होगा | समाजवाद को स्थापित करना तब तंक संभव नहीं है जब तक 
कि राज्य की ग्रादेशात्मक शक्ति काम में न लाई जाय । यद्यपि लास्की के अनुत्तार 
आधुनिक राज्य में जक्ति का तत्व महत्वपूर्ण नहीं हैं, फिर भी यह राज्य की आज्ञाओं का 
पालन कराने के लिए आवश्यक हैं। यद्यपि किसी सीमा तक व्यक्तिगत स्वतंत्रता 
आर सामाजिक नियोजन में: सामंजस्य हो सकता है किन्तु वह ध्यान में रखना चाहिए 
कि किसी भी नियोजित समाज में नियोजन की सफलता के लिए राज्य एक आवश्यक 
अस्त्र हैं। चाहे यह राज्य संपूर्ण प्रभुता सम्पन्न न भी हो किन्तु फिर भी कम से कम हम 
इतना अवश्य कह संकते हैं कि बहुवादी राज्य के लिए नियोजित समाज की स्थापना 
संभव नहीं हैं । ; 
लास्की ने राज्य की आज्ञा-पालन के आदंशवादी सिद्धान्त की आलोचना की है 4. 
उनके अनुसार यह सिद्धान्त सही प्रकार की स्वतंत्रता का विरोबी है। .लास्की के 
झनुसार--/स्वतंत्रता का सही सिद्धान्त आादर्शवाद के प्रत्येक आधार के निपंथ पर 
आधारित है। राजनंतिक दर्दन के संपूर्ण इतिहास में इससे अधिक चतुरता नहीं 


पाई जाती ।. इस_ चतुरता से आदर्गंवादी विचारकों नें स्वतंत्रता और भ्रभुत्व. वक्ति 
न कम 44--. २ 
लास्का 


के पुरातन विरोध की समस्या से बचकर निकल जाने का प्रयत्न किया 
ने आदर्शंवादी सिद्धान्त की आलोचता हांवहांउस से भी कहीं अंविक की है और इस 

सिद्धान्त के दोषों को स्पष्ट शब्दों में हमारे सामने रखने की चेप्टा की है । लास्की के 
अनुसार राज्य की आज्ञा-पालन का यह सिद्धान्त न तो व्यक्तियत स्वतंत्रता को रक्षा . कर 


सकता है और न ऐसी परिस्थितियों का ही. निर्माण कर सकता है जो कि व्यक्ति के 


विकास के लिए आवश्यक हैं । 

लास्की १६ वीं शताब्दी के आंग्ल राजनंतिक दर्शन 
ऋणी हैं और स्ट्रेची के अनुसार लास्की के मस्तिप्क के सबसे 
१६वीं झताव्दी, के प्रगतिवादी विचार थे। उन्होंने उदारतावाद का एक नई परिभाषा दी 
जो कि औद्योगिक युग श्रौर समाज की ब्रावश्यकतत्रों के अनुसार उचित थी। “राज- 
नीत की व्याकरण” में उन्होंने लिखा है कि उनके राजनंतिक विचार वन्यम के विचारों 


की आधुनिक काल की विद्येप आ्रावश्वकताओं के अनुसार एक ववीन संस्करण हैं । मापस 
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के दर्शन के सुख्य ,सिद्धान्तोंसे चह सहमत थे। उनका मत था कि माक्‍से की व्याख्या द्वारः 
ही केवल कानून के सार को समझा जा सकता है । उन्होंने अपनी एक छोटी सी पुस्तकः 
में मावर्स के सिद्धान्तों का बहुत भ्रच्छा विश्लेपण किया है | ईस पुस्तक 'साम्यवादीः 
घोपणा पत्र; एक समाजवादी सीमा चिन्ह'((-0घाग्रणगरांछ शा 6५0, 3 500.205६ 
].97077970 में लिखा है कि इस नए विश्वास के मानने वालों को उलीड़ेन ईसकाः 
उत्तर नहीं है किन्तु हमें यह सिद्ध करना होगा कि इसमें विश्वास न करने वाले भी 
इससे एक अ्रधिक शानदार भविष्य की कल्पना सामने रख सकते हैं । उनकी बाद कीः 

पैदा करना थी और इस समस्या ने उनके विचारों में अकेकों स्थान पर विरोधी और 
श्रसंगत विचारों को जन्म दिया | जीन वैस (॥८॥ ४४८४५$) ने लास्की की मृत्यु पर एक. 
शोक निवन्ध में लिखा, “उनके मस्तिप्क के मावसंवाद और उनके हृदय के उदारतावाद 
का संघर्ष स्पष्ट रूप से १६३४ में उनकी पहली मास्कों यात्रा में हुआ । वोल्गेलिकों 
के द्वारा सामाजिक परिवतंनों की जोरदार थब्दों में रक्षा करने के पश्चात उन्होंने 
मास्को अकादमी के सामने प्रजातंन्त्रीय और संसदीय स्वतंत्रता के पक्ष में उतनी ही 
जोरदार दलीलें दी ।” रोसी (२05) के अनुसार हमारे समय को एक बहुत बड़ी 


श्रावश्यकता यह है कि, “मावसंवाद का पुर्नध्ययनन इस हृष्टि से हो कि उसमें से कुछ: 


सिद्धान्तों को बचाया जा सके और उनका प्रजातप्रोय विश्यासों के साथ सम्मिश्नण 
किया जा सके ।” २० वीं शताव्दी में यदि कोई व्यक्ति इस कार्य को करने के लिए 
सबसे अभ्रधिक योग्य था, तो वह प्रो० लास्की ही थे । 


लास्की कभी भी असीमित राप्ट्रीयता को ठीक नहीं समभते थे। उन्होंने 
लिखा है, कि यदि राप्ट्रीयता को सम्यता की आवश्यकताप्रों के अनुरूप होना है तो उन 
बातों को जिनका एक से श्रधिक राष्ट्रों से सम्बन्ध है और जो कि अन्तर्राष्ट्रीय सामान्‍य. 
हितों से सम्बन्ध रखती है; हम किसी भी बडे राष्ट्र को अकेले उन पर निणंय करने 


का अधिकार नहीं दे सकते | उनके विचार में राप्ट्रीय स्वतंत्रता शोर अन्तर्राष्ट्रीय ५ 


सहयोग में सामंजस्य हो सकता है। देशभक्ति का अर्थ यह नहीं है कि हम विई 
युद्ध की ओर अग्रसर हों या दूसरे राष्ट्रों को हम अपने आवीन करने की चेप्टा करें। 
किन्तु उन्हों ने यह भी स्वीकार किया है कि श्ाधुनिक परिस्थितियों में समाजवाद की 
स्थापना राष्ट्रीय राज्य के ढाँचे को परिधि में हों हो सकती है चाहे इसमें कितनी हो 
कमजोरियाँ अथवा कमियाँ वयों न हों । 

राजनैतिक विचारों श्रोर सिद्धान्तों का अव्यवन करने के साथ २ उन्होंने राज- 
नतिक संस्थाओं का भी अध्ययन किया है । वह सिद्धान्तों को भी संस्याग्रों के समान हो 
महत्वपूर्ण सममते थे, क्योंकि सिद्धान्तों को संस्यादओं के बिना कायंरूप में परिरित नहीं 
किया जा सकता उन्होंने भ्रपनी पुस्तक 'राजनोति की व्याकरण में श्राधुनिक राज्य के 


[| इंछ- ]: 


सेंस्थात्मक ढांचे पर एक आलोब्नात्मक और -गवेपरात्मक अध्ययन किया है और हम 
यह कह संकेतेःहैं कि आधुनिक राजनैतिक संस्थाओं के अध्ययन के लिए उनकी यह 
उच्तक उत्तम-पाव्य पुस्तकों में से एक है। विधानों और राजनंतिक संस्थाओं के सम्बन्ध 
सें उनकी जिन्नासा, उनकी दो पुस्तकों, जो कि उन्होंने अ्रमेरिकन राष्ट्रपति और अ्रमेरिकन 
भ्रजातन्त्र के सम्बन्ध में लिखी थीं; से सिद्ध होती है ।बहुतों को संभवतः यह आंच हो 
कि समाजवादा वहुवादा लास्की की पृजीवादी प्रमेरिका के सम्बन्ध में इतनी अधिक 
जिज्ञासा क्यों हुई । लास्की ने इसका उत्तर स्वयं अपनी पुस्तक आधुनिक राज्य में सत्ता 
( &एती०गाए 9 ४6 (०0०7 896 ) में लिखा कि यह भानते हुए भी 
कि अमेरिका की राजनीति अत्यन्त भुष्ट है वहाँ की जनता अत्यधिक श्राशावादी 
है | वहाँ पर योग्य व्यक्ति सरकारी नौकरी या राजन॑तिक जीवन में न होकर द्वसरे 
क्षेत्रों में हैं। साथ ही वहाँ पर ऐसी राजनैतिक संस्थाएं हैं जो कि आधुनिक काल के लिए 
हानिकारक सिद्ध हो सकती है, किन्तु इत सब कमियों के अतिरिक्त भी हमें अमेरिका के 
ऊिपंय में कुछ वाते ध्यान में रखनी हैं। ज॑से कि अमेरिका का जन्म क्रान्ति के द्वारा 
हुआ था और उस क्रान्ति ने अवसर की तमांनता के सिद्धान्त को एक प्राकृतिक 
अधिकार का रूप दिया था और हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि अमरीकनों का 
प्रजातंत्रीय सरकार में प्रगाढ़ विश्वास है । प्रौ० लास्की का अमेरिका की संस्थाओं और 
जनेतिक संस्थागत्रों के सम्बन्ध में बहुत अधिक ज्ञान था। उनकी एक परस्तक का 
अवलोकन करते हुए एक सज्जन न लखा ह कि लास्की के अमरीकी राजनंतिक जीवन 
और उससे सम्वन्बित विययों पर अ्रध्ययन की तुलना में टौकेवेल और ब्राइस का अध्ययन 
व ज्ञान सीमित प्रतीत होता है । - 
अमरीकी जीवन के सम्बन्ध में प्रौ० लास्की को पर्याप्त ज्ञान था और उन्होंने 
अमरीका में जो थोड़ा सा समय व्यतीत किया था उसी में उन्होंने अमरीकी जीवन के 
मूलमृत पक्षों पर अच्छा अव्ययन और जानकारी प्राप्त करने में वे अत्यन्त सफल हुए 
हैं । लास्की उन कुछ राजनैतिक विचारकों में से हैं जो कि अपने समय की राजदंतिक 
समस्यात्रों से सक्तिय रूप से. सस्वन्धवित होते हैं । अपने सम्रस्त जीवन काल मं वे स 
सक्षिय राजनीति से सम्बन्धित रहे | उनका ब्रिटिश श्रमिक दल और सारे विश्व के समाज- 
वादियों से अत्यन्त ही निकट सम्बन्ध, उनके सिद्धान्त और विचार इन विभिन्न सम्वन्धों 
के द्वारा पूर्ण रूप से प्रभावित हुए हैं, और वह कभी भी विचारों की असंगति के भय 
से अपने विचारों में आवश्यक पंरिवतंत करने से पीछे नहीं हटे |-काल और परित्वथिति 
अनुसार ज॑से-जैसे उनके विचारों एवं अनुभवों में परिवर्तत होता गया वंसे-बसे उन्होंने 


च्वा 
ओर बढ़े और 


अपने सिद्धान्तों में भी परिवर्तत किया। उद्ारवाद से वे वहुवाद के 
से समाजवाद की ओर । यद्यपि वे अपने युग'की सवसे बड़ी समस्या का हल 
असमर्थ रहे किन्त फिर भी इस. दिशा में उनके प्रयत्त सराहुवीय हैं और ब्ागे 


3॥ 


बह्ठत्रा 
करन मे 
आने वाले विचारकों के लिए मार्य दर्शन का कार्य करने | 


[58 


प्रो० लास्की का प्रभाव अपने जीवन काल में ही बहुत अश्रधिक था। उन्हें एक 
सच्चे श्र में दाशंनिक एवं विचारक कहा जा सकता है। अनेक व्यक्ति इस वात को भूल 
जाते हैं और वे केवल उन्तको एक राजनीतिक की हृप्टि से देखते हैं। प्रौ० मंकइलवंन 
का यह कहना है कि प्रौ० लास्की का अपने विद्याथियों पर श्र किसी भी शिक्षक से 
कहीं श्रधिक प्रभाव था ।. वे तो यहाँ तक कहते हैं क्रि उन पर स्वयं भी प्रौ० लासकी का 
बहुत अधिक प्रभाव था शौर वह वे इस प्रभाव के लिये उनके अनुग्रहीत थे | लास्की इस 
सिद्धान्त में विश्वास नहीं करते थे कि दाशंनिकों एवं विचारकों को व्यावहारिक जीवन 
से श्रलग रहना चाहिए । किन्तु उनका यह विश्वास था कि दाशंनिकों एव. विचारकों को 
अपने व्यावहारिक - जीवन की घटनाओं से प्रेरणा और अनुभव प्राप्त करना चाहिए । 
श्री किक्सले मठिन इस सम्बन्ध में लिखते हैं--- 
“अपनी पुस्तक विश्वास, बुद्धि और सभ्यता में हेरोल्ड ने उन बीडविक नेताग्रों 
की आलोचना की है जो कि उनकी हृष्टि में पुंजीवादी समाज के क्षय के 
कारणों को समभते हैं तो भी श्रपतरी पीढ़ी को उस वास्तविकता का सामना 
करने में सहायता देने के स्थान में व्यक्तिगत पलायनवाद के मार्ग को प्रोत्सा- 
हन देते हैं। क्रान्तिकारी युग में बुद्धि जीवियों का कर्तव्य है कि वह सामान्य 
जनता की श्रावश्यकताश्रों से अपना सम्बन्ध रखें, उनको नेतृत्व दें, व्यापार 
करें और उनको भ्रधिक से श्रधिक व्यावहारिक रूप प्रदान करने का प्रयत्न करें। 
उन्होंने ऐसे बुद्धि जीवियों के कार्यो के सम्बन्ध में उदाहरण स्वरूप, जुफुस॑न का ४०८ 
प्रारभ्भिक गणतन्त्रवादियों से सम्बन्ध, मावसं श्रीर एनजल्स का रमाजवादी 
आ्रान्दोलन से सम्बन्ध जिसके फलस्वरूप प्रथम प्रन्तर्राप्ट्रीय भ्मिक संघ का 
जन्म हुग्ना था; निर्वासित लेनिव का रूस के वोच्देविकों से सम्बन्ध और एक 
छोटे रूप में कदाचितु कम सफल रूप में वबैल्श का ब्रिटिश श्रमिक श्रान्दोलन 
से १९३१ के पहले वाले युग में है ।” (हेरालड. जे. लास्फी. एप्ठ २४६-४७) 
२० वीं शताब्दी के बुद्धिजीवियों की अपने कत्तंव्य पालन में असफलता वी 
आ्रालोचना करते हुए श्रपनी पुस्तक “विश्वास, बुद्धि और सम्यता” में लिखा हैं -- 
“यह इटालियन बुद्धिजीवियों की श्रसफलता के कारण मुसीतिनो यक्ति में प्राने में 
सफल हुआझ्ना । जर्मन बुद्धिजीवियों की श्रसफलता के कारण हिटलर अण्ना कुरूप 
साम्राज्य स्थापित कर सका । यह १६१६ के पश्चात्‌ के फ्रेंच बुद्धिजीवियों की 
सफलता ही थी जिसने ऐसी परिस्थितियों को जन्म दिया जिसके कारगर 
फ्रानस्स की १६९४० में हार हुई | हमें श्रपने श्रापको इस विश्वास से धोखा नहीं 
देना चाहिए कि ब्रिटेन और संयुक्तराज्य श्रमेरिका में परिस्थितियां भिन्न हैं ।”! 
प्रौ० लास्की ने जीवन भर अपनी पीढ़ी को उसकी समस्याझ्रों से श्रवगत कराने 
में श्र उन समस्याओं से संघपं करने की प्रेरणा देने का प्रयत्त किया था और इस 
प्रयत्व में यह स्वाभाविक ही है कि उनको वहुत अधिक लिखना पढ़ा । इस कारण से 
कहीं कहीं पर विचारों की पुनरावृत्ति होगई है या उनमें असंगति श्रा गई है । 
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ट्य 
राजनीतिक बहुवाद 





वहुवाद विश्येपतः प्रभुसतता का सिद्धान्त है। राज्य के कानूनी सम-प्रमुता 
सिद्धान्त के अनुसार प्रभ्भुता अभ्रविभाज््य है। इस सिद्धान्त के मानने वालों में 
शअ्रग्चुता की सबसे अच्छी परिभाषा आस्टिन के द्वारा की गई है। आस्टिन के अनुसार 
“यदि किसी समाज का अधिकांश भाग किसी निश्चित प्रधान व्यक्ति की आज्ञाओं का 
साधारणतः पालन करता हो तथा वह निश्चित व्यक्ति किसी भश्रन्य प्रधान की आाज्ना 
आनते का आदी न हो, तो उस समाज में वह निश्चित व्यक्ति प्रभु हैं; तथा वह 
समाज उस प्रधान के सहित एक स्वतंत्र राज्य है।” प्रभुता के इस सिद्धान्त के 
अनुसार प्रभु एक निश्चित व्यक्ति है और समाज के सदस्यों पर उसकी शक्ति 
असीमित है । उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं है और उसकी 
आज्ञा ही कानून है। प्रभुता जो इस प्रभ्नु का गुण है अविभाज्य, अ्रदेय, सर्व व्यापक 
और स्थाई है । इसका अर्थ यह हुआ कि प्रभुता केवल राजनीतिक समुदाय का ही 
जुण है और इस ग्रुण॒ के कारण राजनंतिक समुदाय सब.समुदायों में सबसे अधिक 
महत्वपुर् हैं । प्रभुता के इस सिद्धान्त के अनुसार राज्य के पास में दूसरे समुदायों 
को वियंत्रित करने की भी शक्ति है। 
राज्य के काय क्षेत्र में वृद्धि के साथ-साथ राज्य की शक्ति में भी वृद्धि होती है । 
समाजवाद और लोक कल्याणकारी राज्यों के इस युग में राज्य के काय-दक्षेत्र मे 
अत्यधिक वृद्धि हुई है और इसके फलस्वरूप राज्य की भक्ति में भी वृद्धि हुई है। १६वीं 
जताददी में व्यक्ति राज्य की इस शक्ति के समक्ष अपने श्राप को बहुत ही ढ्ुुवंल ओर 
असहाय पाता है । अपने हितों की रक्षा के लिए उसे आवश्यक हो गया है कि वह दूसरे 
अ्यक्तियों के साथ मिल कर हित रक्षार्थ समुदायों का निर्माण करे। शताव्दी मे राज्य 
आर व्यक्ति के स्थान पर राज्य - और समुदार्यों का संघर्ष आधुनिक राज्यों का मुख्य 
लक्षण हैं । अकेला व्यक्ति राजनैतिक क्षितिज पर नगण्य है और ब्वाधुनिक राज्य की 
अंसीर्मित केन्द्रित शक्ति के समक्ष अत्यन्त ही असहाय है.। यदि वह राज्य के अनुचित... 
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हस्तक्षेपों को रोकना चाहता है "और अपने उचित हितों: की रक्षा करना 
चाहता है तो उसके लिए यह आवश्यक है कि वह सामान्य हितों वाले दूसरे व्यक्तियों 
के साथ सम्बन्ध स्थापित करे-और ऐसे व्यक्तियों का राज्य के श्रनुचित हस्तक्षेप को 

रोकने के लिए समुदायों का निर्माण श्रावश्यक है । समाज के बहुवादी सिद्धान्त के 
बीसवीं शताव्दी में प्रगति और महत्व का मुख्य कारण यही है। 


प्रत्येक व्यक्ति के विविध हित होते हैं और उसके व्यक्तित्व के भी अनेक रूप होते 
हैं । जब वह राजनैतिक, सामाजिक, धामिक, श्राथिक और अन्य क्षेत्रों में कार्य करता है 
' था भाग लेता है तो वह विभिन्न रूपों में कार्य करता है । वह एक ही समय में विभिन्न 
समुदायों का सदस्य हो सकता है श्रीर यह इसके विभिन्न विद्येप हितों की रक्षा के 
लिए आवद्यक भी है । इनमें से प्रत्येक समुदाय उसके किसी न किसी विद्येप हित की 
पूर्णातया रक्षा करता है जवकि राज्य उसके सामान्य राजनीतिक हितों की रक्षा 
करता है ज॑से--झ्ान्ति और सुव्यवस्था बनाए रखना, समाज विरोधी व्यक्तियों से 
उसकी सम्पत्ति श्रीर जीवन की रक्षा करना । जबकि उसके दूसरे समुदाय विशिष्ट हितों 
को पूरा करते हैं। व्यक्ति के दृष्टिकोण से उसके वह दूसरे विज्लेप हित भी यदि 
अभ्रधिक नहीं तो उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने कि राज्य द्वारा रक्षित राजनीतिक हित । 


मानवीय समुदायों में मुख्य राजनीतिक समुदाय राज्य, परिवार, चर्च, श्रमिक 
संघ, भर सांस्कृतिक समुदाय जैसे कि क्लब इत्यादि हैं । इनमें से प्रत्येक समुदाय एक 
विशिष्ट हित को पुरा करता है ओर इनमें से किसी भी समुदाय का कार्य दूसरा 
समुदाय नहीं कर सकता है । परिवार का कार्य मानव जाति की परम्परा को बनाएं 
रखना है। यह सबसे प्रारभ्मिक समुदाय है और इसके नप्ट होने से मानव जाति 
खतरे में पड़ जायगी । परिवार सब समुदायों में सबसे प्रारम्भिक समुदाय है । इसकी 
सदस्यता व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर नहीं करती है। यह उतनी ही अनिवायं है 
जितनी कि राज्य की सदस्यता। व्यक्ति ज॑से राज्य में जन्म लेता है व॑स ही 
'परिवार में भी जन्म लेता है | वरन्‌ हम यह भी कह सकते हैं कि जन्म लेते हो 
वह परिवार का सदस्य होता है। इस प्रकार व्यक्ति किसी विद्येप धर्म में ही जन्म 
लेता है श्रोर उसकी यह घांमिक सदस्यता भी अनिवायं है। जिस प्रकार बह 
परिवार में जन्म लेकर किसी परिवार या राज्य का सदस्य हो जाता हैँ उत्ती प्रकार वह 
किसी घामिक सम्प्रदाय का भी सदस्य हो जाता है। यदि परिवार की सदस्यता 
दत्तक प्रथा और धामिक सम्प्रदाय की सदस्यता धर्म परिवर्तन के द्वारा बदली जा 
सकती है तो राज्य की सदस्यता में भी प्राकृतिककरण के द्वारा परिवर्तन किया 
जा सकता है | साधारणतः यह सोचना कि राज्य की सदस्ता श्रनिवायं है आर दूसरे 
समुदायों की सदस्यता ऐच्छिक है, भुल है। परिवार की सदस्यता की तरह, जोकि समस्त 
सामाजिक समुदायों में सवते अधिक झावश्यक एवं प्राकृतिक : हैं, घामिक सम्प्रदाय 


| छर ॥] 


और जाति की सदस्यता ओंदि भी उतनी ही अनिवार्य हैं जिंतनी कि राज्य की झोर- 
विंभेप परिस्थिति: में राज्य से भी अधिकः। श्राप प्रयत्न करके अपनी नागरिकता में 
परिवतत कर सकते हैँ किन्तु आप कितना भी प्रयत्न करें अपनी संस्क्ृति, रंग और 
जाति में परिवर्तन करने में सफंल नहीं हो सकेंगे । | 
सांस्कृतिक और आधिक समुदायों की सदस्यता भी ऐच्छुक न हीं है। ध्राप अपने 
स्क्ृतिक समूह को चुनते नहीं है वरन्‌ उसमें जन्म लेते हैं | एक व्यक्तिवादी सम्मवत 
यह दावा करें कि वह एक स्वतंत्र व्यक्ति और स्वतंत्र इच्छा का स्वामी है किन्तु 
एसा नहा हैं । उसको स्वतंत्रता की भी अ्रनेक सीमाएं हैं। यहाँ तक कि उसकी संस्कृति 
उसके परिवार, समाज और जन्‍म लेने के स्थान से निरिचत होती है। उत्तका भोजन 
एवं उसकी सौंस्कृतिक रुचियों का निर्माण जीवन के आरम्भ में ही हो जाता है और 
तत्पशचात उनको पूर्णतया परिवर्तन कर देना श्रत्यन्त ही कठिन होता है। बीसवीं शताब्दी 
में यदि व्यक्ति अपने आथिक अधिकारों की रक्षा करता चाहता है तो उसे उन दूसरे 
समान आर्थिक हित वाले व्यक्तियों के साथ में संगठित होना ही पड़ेगा वर्योंकि 
संगठन के विता उसके आर्थिक अधिकारों की रक्षा नहीं हो सकती । सामूहिक 
अधिकारों कीं माँग की शक्ति और सामूहिक हस्तक्षेप का विरोध अकेले व्यक्ति से 
अधिक झक्ति रखते हैं और उनकी सफलता की भी ब्राज्षा अधिक होती है। श्रमिक 
संत्र आन्दोलन का पूर्णा आधार यही सामूहिक सौदा और आधिक अधिकारों में हस्तक्षेप 
,का सामूहिक विरोब हैं। अधिकांश आधुनिक व्यक्तियों के लिए श्रमिक संध की 
संदस्यता ऐच्छिक नहीं किन्तु अनिवार्य है। श्रमिक संघ आन्दोलन का सबसे बड़ा 
दुर्भाग्य यह है कि एक ही प्रकार के आर्थिक हितों फी रक्षा के लिए विभिन्न श्रम संघ 
बनते रहे हैं और यह श्रमिक संघ कभी-कभी आपस में संघर्ष भी करते रहें हैं । 
जब तक ऐसा होता रहेगा तव तक श्रमिक संघ आर्थिक अधिकारों की रक्षा करने में 
सफल नहीं हो सकता और यह अपने अस्तित्व के कारण को सफल नहीं वना सकता 
प्रगतिशील देझ्यों में श्रमिक संघ आ्रान्दोलन इस दशा तक प्रगति कर चुका है कि 
साधारणतः समान आर्थिक हितों वाले व्यक्ति एक ही श्रमिक संघ के सदस्य होते हैं । 
अधिकांश औद्योगिक देगों में आ्रापको किसी भी उद्योग सें तव तक कार्य नहीं मिल सकता 
जब तक कि आपके पास श्रमिक संघ की सदस्यता का प्रमाण नहीं होगा और विना 
ऐसी सदस्यता के आपको आपने हितों की हानियों का मुआवजा लेना असंभव हांगा। ऐसी 
परिस्थिति में यह कहना कोई अतिथय्रोक्तिपुर्णा चहीं होगा कि श्रमिक संघों की सदस्यता 
आर्थिक हितों के रक्षा्थं उतनी ही आ्रावक्यक्र और अनिवार्य है जितनी कि राजनीतिक 
हितों के रक्षार्थ राज्य की । कुछ परिस्थितियों में तो हम यहाँ तक कह तकते हैं कि 
श्रमिक संघ की सदस्यता राज्य से भी अधिक महत्व पूर्ा होती हैं और ऐसी परिस्थि- 
तियों में माक्संवाद का यह सिद्धान्त “आर्थिक हित ही सबसे अथान हति है. चत्द 
प्रतीत होता है । 
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अब हम यह केह सकते हैं कि जिन समुदायों को साधारणतः ऐच्छिक कहा 

जाता है वे उतने ही अनिवार्य होते हैं जितना राज्य | प्रौ० मंकग्राइवर के दद्दों में 
वहुवादियों की मुख्य मांग यह है कि राज्य सर्व प्रधान समुदाय न होकर एक समुदाय 
मात्र ही हो। वहुवादियों का यह कहना है कि समस्त समुदाय व्यक्ति के लिए 
समान रूप से आ्रावश्यक हैं क्योंकि वे सब व्यक्तियों के विभिन्न हितों की समान रूप 
से रक्षा करते है। ऐसी श्रवस्था में राज्य ही को क्यों समुदायों में सर्वाधिक महत्व- 
पूर्ण स्थान प्रदान किया जाना चाहिए ? राज्य क्यों समुदायों के नियंत्रण करने बाला 
समुदाय हो ? कैवल इसी को संप्रभुता और विवज्ञ करने की थक्ति मिलनी चाहिए ? 
व्यक्ति के दृष्टिकोश से राज्य उतना ही महत्व पूर्ण है जितने कि दूसरे समुदाय । 
इसलिए वहुवादी राज्य की विवण करने की बक्ति एवं संप्रभुता का विरोध करते है । 
उनका यह दृष्टिकोश इसलिए है कि राज्य को अ्रपने महत्व के अनुसार ही घक्ति मिलनी 
चाहिए और चूकि राज्य अन्य समुदायों के समान ही महत्व पूर्ण है इसलिए राज्य की 
वगक्ति एवं श्रन्य समुदायों की शक्ति में कोई विधेष अन्तर नहीं होना चाहिए । व्यक्ति 
के लिए अपने समस्त विशेप हितों की रक्षा समान रूप से महत्वपृर्ण है और व्यक्ति की 
भक्ति अपने समस्त हितों के प्रति समान रूप से है। जब उसके हितों में संभ्रपं होता है 
तब व्यक्ति उस हित की रक्षा करता है जिनको उस समय उन परिस्थियों में सबसे 
अधिक महत्वपूर्ण समभता है । यदि श्रमिक संघ उसके श्राथिक हितों की रक्षा के लिए 
हड़ताल करने की श्राज्ञा देता है और राज्य उस हड़ताल को श्रबंध घोषित वारके 
व्यक्ति को हड़ताल करने से वरजित करता है तो ऐसी अवस्था में साधारणतः व्यक्ति अपने 
श्रमिक संघ का ही साथ देगा और राज्य का विरोध करेगा । उप्त ममय हडताल 
करने वाले मसदूर के लिए उसके ग्राथिक हित राजनीतिक हितों से श्रधिक महत्वपूर्णा 
होंगे श्रोर ऐसे समय में राज्य सम-प्रभुता और विवण् करने की घक्ति के होने पर भी 
व्यक्ति से वह अपने आदेशों का पालन करने में सफल नहीं होगा । व्यक्ति ऐसो 
परिस्थिति में राज्य के आदेशों का उल्लंघन इसलिए नहीं करता है कि वह समाज में 
अ्रव्यवस्था उत्पन्न करना चाहता है या उसमें समाज विरोधी प्रवृतियाँ है और न इस 
लिए कि वह अपने आर्थिक हितों को राजनीतिक हितों से श्रधिक महत्व देता है। वह 
तो केवल इसलिए कि उस समय उसके आर्थिक हित राज्य की नियंत्रण झीर श्रादेशात्मक 
शक्तिके संघ में आते हैं और अपने हितों की रक्षा के लिए उसे अपने समुदाय का साथ 
और राज्य विरोधी हृब्टिकोश अपनाना आवश्यक होता । इसी प्रकार जब चर्च किसी 
धामिक हित की रक्षा के लिए राज्य की ग्ाज्ञा का उल्लंघन करने का आरादेश देता है 
तो भी व्यक्ति साधारणत: राज्य का विरोध करता हैं और चर्च का साथ देता है । इस 
तथ्य को सिद्ध करने की हमें आवश्यकता नहीं है कि व्यक्ति के जब विशेष हित श्र 


राज्य के आदेशों में संघर्ष होता है, व्यक्ति राज्य के आदेशों को साधारणतः दुकरा 
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देता है.और ; इससे बहुवादियों :का यह दावा कि द्सरे समुदाय -भी - व्यक्ति के लिए 
राज्य के समान महत्व रखते हैं, सिद्ध होता है । 92 


... अनेक आधुनिक राजनीतिक विचारकों ने वहुवादी हृष्टकौण को श्रपनाया 

डा० फिमिस ने राज्य की दूसरे समुदायों में हस्तक्षेप करने की शक्ति की आलोचना की 
है। प्रो० कोकर के चझब्दों में वह यह चाहते हैं,“और उसने ऐसी नीति का समर्थन किया 
है कि जिससे ऐसे समस्त समुदायों को सार्वजनिक संस्था मानकर उन्हें अपने-अपने हितों 
के नियंत्रण के लिए विवेक तथा अधिक स्वतंत्रता के साथ कार्य करने की सुविधा मिल 
जाय ।7 (आधुनिक राजनीतिक चिन्तन पृ. ५३६ याददेन्दु तथा मेहता द्वारा अनुवादित) 
प्रौ० बाकर भी राज्य का दूसरे समुदायों से सम्बन्ध को फिर से निश्चित करना चाहते 
हैं । इस सम्बन्ध में वह कहते हैं “हम राज्य को व्यक्तियों के सामान्य जीवन के लिए 
निर्मित संस्था के रूप में कम देखते हैं वरनु हम उसे ऐसे व्यक्तियों की संस्था के 
रूप में ही अधिक देखते हैं जो पहले से एक अधिक व्यापक ओर सामान्य लक्ष्य के 
लिए अनेक समुदायों में संयुक्त है ।” (हर्बट स्पेन्सर से आज तक का (१६१५) इस्लेंड 
में राजीतिक दर्शन) कोकर के आधुनिक राजनीतिक चिन्तन' पृष्ठ ५०७ से उद्धृत) 
डा० लिडसे स्पष्ट छाब्दों में विभिन्न समुदायों की व्यक्ति के प्रति माँग को स्वीकार करते 
हैं और वे इन समुदायों को व्यक्ति के विशिष्ट हितों की रक्षा के लिए उपबुक्त 
भी समभते हैं। लास्की राज्य की समुदायों में प्रमुखता को नैतिक हृष्टि से स्वीकार 
नहीं करते । उनका कथन है कि राज्य के आदेशों का पालन ही अनुपात में व्यक्ति के 
लिए उचित है जिस अनुपात में वह नैतिक है और वह उसी राज्य के प्रति भक्ति 
प्रदर्शित करेगा जो कि नैतिक हृष्ट से उचित हैं । उनके अनुसार व्यक्ति का सबसे 
अथम कर्तव्य अपनी अ्रन्तरात्मा के प्रति है। वे आगे चलकर स्पप्ट शब्दों में कहते हैं 
कि राज्य मानवीय समुदायों के अनेक रूपों में से केवल एक है। अपनी पुस्तक 
“राजनीति की. व्याकरणा' में प्रौ, लास्की निश्चित रूप से इस निष्कर्ष पर पहुँच. गये थे 
कि समाज में शक्ति का स्वरूप संघीय होना चाहिए । बहुवादी सिद्धान्त ने आधुनिक 
काल में राज्य के गिल्ड समाजवाद के सिद्धान्त में निर्चित रूप प्राप्त किया है। गिल्ड 
समाजवादियों का यह विश्वास है कि श्राथिक हितों का प्रतिनिधि व _रक्षा एक 
भौमिक एवं प्रादेशिक आाधारों पर चुनी हुई संसद नहीं कर सकेगी क्‍योंकि ऐसी संसद 
भऔमिक निर्वाचन क्षेत्रों के छाघार पर डुनी हुई होगी और वह कैवल देश के सामान्य 
हितों का प्रतिनिधित्व कर सकेगी । इसलिए उनके विचार में श्राथिक हितों की रक्षा के 
लिए एक अलग आर्थिक या गिल्ड संसद आवश्यक है। इसके चुनाव का आधार व्यवसा- 
पिक प्रतिनिधित्व होना चाहिए या विभिन्न गिल्ड परियदों का प्रतिनिधित्व होना चाहिये। 
इस प्रकार विभिन्न गिल्ड इकाइयों की एक संघीय संसद होगी। गिल्ड समाजवादी इस वात्त 
में विश्वांस रखंते है कि वर्भिच्र आर्थिक हितों को स्वायत्तंता देनी चाहिए इंसलिये उनकी 
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'मुख्य माँग उद्योगों में प्रजातन्त्र है । प्रत्येक उद्योग का अपना. गिल्ड होना चाहिए और 
ऐसी गिल्ड में मजदुर और मालिक दोनों को प्रतिनिधित्वः प्राप्त होना चाहिये। गरिल्ड 
परिषद में इन प्रतिनिधियों के साथ-साथ उन सम्बन्धित गिल्डों के भी प्रतिनिधि होंगे 
जिनका कि किसी विशेष उद्योग में विशेष हित्त होंगे। उदाहरण रवरूप कपड़े के उद्योग 
में सृत्त उद्योग वालों के विशेष हित हैं और इसका दूसरा पहलू भी सही है। उद्योगों के 
ओऔर व्यवसायों के श्राधार पर यह गिल्ड दो प्रकार के होने चाहिए। यह गिल्ड अपने 
प्रतिनिधि उसी उद्योग धन्वे के गिल्ड संघ में भेजेंगे और वहाँ से प्रतिनिधि राष्ट्रीय 
गिल्ड संसद में भेजे जावेंगे। राज्य की प्रभुता गिल्ड समाजवादियों के अनुसार 
राजनीतिक व सास्कृतिक संसद, जो कि भौमिक निर्वाचन क्षेत्रों के आधार पर वर्तमान 
प्रकार से चुनी जाएगी में, और एक झाथिक गिल्ड संसद, जो कि उद्योग और धन्धों 
के आधार पर निर्मित निर्वाचन क्षेत्रों के श्राधार पर चुनी जाएगी, में विभाजित होगी । 
प्रभुता का राज्य और दूसरे समुदायों में यह विभाजन पूर्ण नहीं है क्योंकि इसमें 
परिवार, चर्च और दूसरे सांस्कृतिक समुदाय शामिल नहीं है । यह प्रभुता का श्रांथिक 
विभाजन भी नीचे लिखी हुई कठिनाइयों के कारण व्यावहारिक नही हैः--- 


(श्र) आधुनिक काल में राजनीतिक ओर झ्राथिक समस्याएँ एक दूसरे से 
अभिन्न रूप से मिली हुई है और उनको अ्रदग करना असंभव सा 
है। लोक कल्याणकारी राज्य के सिद्धान्त का विकास होने से श्लौर 
अधिकांश राज्यों में इस सिद्धान्त के कार्य रूप में परिण्ित होने से राज्य 
के आ्रार्थिक कार्यो में एक वहुत अधिक सीमा तक वृद्धि हुई है। श्रन्त- 
राष्ट्रीय क्षेत्र में राजनीतिक और आ॥्राथिक हितों को श्रलग करना 
श्रसंभव सा है। वैदेशिक नीति बहुधा श्राथिक हितों पर आधारित 
होती हैं और श्रन्तराष्ट्रीय क्षेत्र में भी झ्राश्रिक हितों की रक्षा राज्य 
के लिए राजनीतिक और सांस्कृतिक हितों से अधिक महत्वपूर्ण है । 
इसलिए हम यह कह सकते हैं कि राज्य के कार्यों में श्राथिक श्लौर राज- 
नीतिक कार्यो का विभेद करना असंभव है । 

(व) आाथिक संसद, जब भी वह बनेगी, उसका आधार व्यावसायिक प्रतिनि- 

धित्व होगा। प्रत्येक प्रतिनिधि अपने।उद्योग व व्यावसाय की आवश्यक 

ताझ्रों एवं परिस्थितियों से पुणंतया परिचित होगा। इसलिए ऐसी 
संसद विशेषज्ञों की संसद होगी | उदाहरणतः मान लीजिए कि इसके 
सामने एक ऐसा कानून का.. प्रस्ताव झ्राया है जो कि डाबटरों के 
सम्बन्ध में हैं। ऐसे प्रस्ताव पर केवल डावदरों का प्रतिनिधि ही कुछ 
वोलमे या श्रालोचना करने के लिए योग्य समभा जावेगा । श्रन्य प्रति- 
निधि कैवल जुप्चाप बठे रहने के अलावा और कुछ नहीं कर पावेगा । 
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ऐसे प्रस्ताव पर अन्य: प्रतितिधियों की वंयाँ स्थिति होगी, वया वह 

चुपचाप ब॑ठे रहेंगे या वह ऐसे वाद-विवाद में भाग लेंगे जिसमें कि 

भाग लेने के लिए वे उपयुक्त विशेष योग्यता नहीं रखते । यदि ढाकटरों 

के एक से अधिक प्रतिनिधि हुए और वे एक दूसरे से असहमतं हुए 

तो उनकी पारस्परिक असहमति की दक्षा में संसद किस प्रकार निर्शंय 

करेगी, यह स्पष्ट नहीं है । यह सत्य है कि एक ही विषय के विश्येपज्ञ 

कटिवता से सहमत होते हैं और साधारणत: एक दूसरे से असहमत 

रहते हैं । इसलिए ऐसी परिस्थितियों में ऐसी संसद के लिए कोई भी 
निर्णय कर लेना कठिन हो जायगा। 

सँद्धान्तिक दृष्टिकोण से वहुवादियों का सिद्धान्त चहुत कुछ ग्रंथ तक सत्य 

और तक संगत हैं। किन्तु व्यावहारिक दृष्टि से यह अ्रसम्भव सा प्रतीत होता है कि 

हम कभी भी राज्य की प्रभ्ुुता को राज्य और दूसरे समुदायों के म॒ब्य में वितरित 

कर सकेंगे । थ्राज तक ग्रिल्ड समाजवादी और वहुवादियों को इस कार्य में सफलता 

नहीं मिली है और व वह कोई ऐसी संस्था का निर्माण कर पाए हैं जो कि इस 

कार्य को करने में सफल हो सके | कोकर ने वबहुवाद के आधुनिक भुकावों की 

व्याख्या करते हुए कहा है:--- ; 

“यह बहुवादी सिद्धान्त आंग्िक रूप में वर्तमात काल के उन व्यावहारिक 

आन्दोलनों की युक्ति वुक्त व्याख्या है, जो कि अनेक प्रकार सामाजिक नियन्त्रण 

में त्रिकेत्द्रीकरण का प्रयोग करना चाहते हैं ।उदाहरणार्थ, ऐसी योजनाएँ हैं 

जिनमें सरकारी नौकरों की संस्थाओ्रों की सत्ताश्नों -तथा उनके उत्तरदायित्व 

में वृद्धि करके व्यावसायिक समुदायों को सरकारी सेवा में अधिक स्थान हि 

जाने का प्रस्ताव किया जाता है। स्थानीय ज्यासन की संस्थाओं को उनकी 

गासनीय स्वतंत्रता तथा उनके कामों में वृद्धि करके उन्हें सजीव बनाने को 

भी योजनाएँ हैं । यह भी सुझाव प्रस्तुत क्रिया जाता हैं कि सम्पत्ति के न्‍्याय- 

पूर्वक्त वितरण तथा आत्माभिव्यक्ति के लिए अधिक आयोग को 'अवल्क 

करने की हृष्टि से उद्योगों के नियंत्रण का पुर्नंगठन करने में राज्य को उद्योगों 

नियंत्रण की व्यक्तिगत पद्धतियों को प्रोत्साहित करना चाहिए--वह 

सिद्धान्त यह है कि राज्य के स्वामित्व में जो उद्योग हैं, उतका प्रवस्व राज- 

नीतिक मनोवृत्ति के राज्य मंत्रियों द्वारा नहीं होना । चाहिए, 485 जिनका 

चुनाव उस उद्योग के निपुर्ण एवं न्याय पूर्ण संचालन में दिलचस हे 

वाले समुदाय करें। ऐसी व्यवस्था केवल इसलिए नहीं होनी चाहिए कि 

सरकारी कमंचारी अपने विशिष्ट हितों की रक्षा कर सके वरन्‌ इसलिए भी 
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कि वह जनता क्री नौकरशाही -के -<दोपों से -इस सिद्धान्त के आधार पर 
बचा सके ।” ह 
(आधुनिक राजनीतिक चिन्तन, छू. ५०८-६ यादवेन्दु तथा मेहता 
हारा अनुवादित) 
जर्मनी, फ्रान्स और च॑कोस्लोवेकिया की आर्थिक परिपदे भी आधुनिक वहु 
याद की ओर भमकाव का प्रतिनिधित्व करती है । 
जम॑नी, फ्रान्स तथा चेकोसलवेकिया की परिपदों ने मंत्रिमंड्लों द्वार प्रस्तावित 
करों, सामाजिक वीमा, मकान निर्माण, श्रम जीवियों की श्रवरभा, उत्पादन 
और व्यापार के नियमन, रक्षण तथा प्रोत्साहन की योजनात्रों छे सम्बन्ध में 
परामद्य॑ दिया हैं | किन्तु यह पराम्ं मुख्य कर विशेषज्ञ का परामर्श था 
उसका राजनीतिक रूप नहीं था । 
(प्राधुनिक राजनीतिक चिन्तन-कोकर-एछ. ५११ याददेन्दु तथा मेहता 
ह॒ द्वारा अदुवादित ) 
लास्की ज॑से बहुवादियों को वहुवाद की व्यावह्व रिक कठिनाई के कारण बाद में 
श्रपने सिद्धान्तों को बदलना पड़ा। उन्हें राज्य की श्रधिक थक्तियों को स्वीकार 
करना पड़ा और राज्य की आदेशामात्मक घक्ति को भी ब्लावब्यक मानना पढ़ा । 
इतिहास के इस युग में राज्य की थक्तियाँ सबसे अधिक है। लोक कल्यारा श्र नियोजित 
प्रजातंत्र के नाम पर प्रजातंत्रोय व्यवस्था में भी र,ज्य व्यक्ति के कार्यक्षत्र पर ब्रत्याधिक 
नियंत्रण स्थापित करने में भी सफल होगया है । राज्य श्राज राजनीतिक और ब्राथिक 
शक्तियों के सम्मिश्रण हो जाने से अत्यधिक वक्तिश्ञाली है। व्यक्ति भी यह झाशा 
करते हैं कि राज्य उनका समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा । 


वाल्टर, ई. सेन्डीलियस इस सम्बन्ध में लिखते 

“इस छातावदी में बहुबाद एक राजनीतिक दर्शन के सिद्धान्त के रूप में 
श्राज उतना सन्रिय नहीं है जितना कि वह दो वर्ष पहले था। यह 
सामाजिक संस्थाश्रों में राज्य वे: महत्व को दाम करने की प्रयत्ति का 
प्रतिनिधित्व करता है शरौर राज्य की संप्रभुता के सिद्धान्त को 
हृढता से अस्वीकार करता है । इसका प्रभाव राज्य के बइते हुए अधिकारों 
के कारण स्पप्ट रूप से घट गया है। टेराल्‍्ड लास्की जो कि अपनी आदि 
कृतियों में इस हृष्टिकोण के पक्ष के एक मुद्य प्रतिनिधि थे, अपनी दाद 
की कृतियों में एक राज्य के प्रभाव की व॒द्धि की दया में, बहां तक कि राज- 
नोतिक व्यवस्था के घक्ति घासित रूप की ओर भी उनका निश्चित श्लौर 
स्पष्ट भुकाव दिखाई देता है। सोवियत राज्य का संघीय रथ होने हुए भी 
उसका विकसित होता हुआ स्वरूप का एक अत्यधिक घक्ति संपृगंंता का 
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“".. स्वभाव-है+ यँद्र्फियहु 'बहुवादियों की उस विद्येप प्रौर मौलिक देनो जो कि 
उनके सामाजिक हृष्टिकोण में प्रतीत होती है, के प्रभाव का भी प्रतिनिधित्व 
ई करता हैं। तव भी संभवतः बहुवादी .विचारंध्रारा के कमजोर पड जाने 
से इसका कुछ न कुछ संवन्ध अवश्य है । किन्तु फिर भी वहुत कुछ सीमा तक 
आधुनिक राज्य ने अपने उत्तरदायित्दों को समफाकर इसमें कोई तुच्छ सेवा 
नहीं की है ।. (२० वीं शताब्दी का रानीतिक दर्शन ४..१६४--६५) 
वहुबाद का इतिहास कानूती सिद्धान्त के रूप में कई शताब्दियों पुराना 
इस सिद्धान्त को हम अल्थुजियस, और म॑ँटलंन्‍्ड की कृतियों में पाते हैं । उच्तका विश्वास 
था कि नियमों का अपना एक कानुनी वास्तविक व्यक्तित्व होता है जो। कि राज्य पर 
निर्भर नहीं हैं। मँटलैन्ड का यह विश्वास था कि निगम, यहाँ तक कि बोटे छोटे - 
निममों, का भी वास्तविक व्यक्तित्व होता है। इस संवस्ध में सेन्डीलियस का कथन है 
“इस सिद्धान्त का डच कानुनी विज्ञारद क्रेवे और लियो चगगी की क्ृरतियों 
पर भी निश्चित प्रभाव पड़ा था। किन्तु इद्धलैंड में फिगिस द्वारा चर्च के गैर 
कानूनी अधिकारों की रक्षा इस देश ( संयुक्तराष्र ) में कुमारी फौलेट के द्वारा 
सामूहिक व्यक्तित्व की और हेराल्ड लास्की की श्नुत्तरदायी राज्य के विरुद्ध 
व्यक्ति की रक्षा में कड़ी आलोचना ने हमारे ध्यान को इस सम्बन्ध में आक- 


पित किया है ।” 
(२० वीं शताब्दी का राजनीतिक दर्शन ४. १६५) 


बहुवाद की सबसे बड़ी त्रुटि राज्य के काय॑ क्षेत्र को निश्चित करने और साथ- 
, साथ राज्य और दूसरे समुदायों के मध्य में एक सीमा रेखा खींचने में असफलता है ।_ 
बहुवादी स्पष्ट रूप से यह नहीं वतलाते कि वे राज्य को कौन से कार्य देदा चाहते हैं 
या वे कौन से कार्यों का निषेध करना चाहते हैं जो कि श्रद्व॑ंतवादी देते हैँ । यह 
सिद्धान्त भी पूएंंतवा सही नहीं है कि यदि व्यक्ति को हम राज्य के निर्यत्रण से 
स्वतंत्र करदें तो वह अपनी खजनात्मक शक्तियों को और अपनी प्रवृतियों का विकास 
उचित प्रकार से कर सकेगा। जहाँ एक ओर बहुवादी राज्य की हस्तक्षेप और 
नियंत्रण करने की शक्ति को श्रालोचना करते हैं वहाँ दूसरी ओर वे सामाजिक और 
इसी समुदायों के बक्ति शासन के रूपों का विरोब नहीं करते । इस सम्बन्ध में ज़िमरन 
का कथन है 
“जो व्यक्ति राज्य की निरंकुआता की बात करते हैं वे सर्व सत्य का उपक्षा 
करते हैं कि समीप के पड़ौसी के अत्यचार के समान अत्याचार दूसरा नहों 
हैं। समुदाय जितना ही छोटा होगा उतना ही अधिक कड़ा आपके जीवन 
तथा कार्यों पर प्रतिवन्ध रखेगा ।* ६ 
(राजनीतिक दर्शव--कोकर--आ्राधु निक राजनीतिक चिन्तन पृ० ५१७ 
यादवेन्दु तथा मेहता द्वारा अनुव.दित से उद्ध त) 


बा 


कोकर ने ईन शब्दों में वहुवाद की असफलता का साराशं दिया है--- 

“प्रत्येक 'छोटा या ऐच्छिक” समुदाय वास्तव में राज्य की सर्वच्िता को प्रम्यस्त 
रूप से स्वं.कार करता है, जब कि उसे इस सत्ता को उन दूसरे समुदायों से 
अपनी रक्षा के लिए आवश्यकता होती है” जो उस क्षेत्र में, जिसे वह अपना ही 
समभता है, उसके कार्य की स्वतंत्रता में वाधा डालते हैं [”! 


“राजनीतिक अह्त्तवादी यह स्वीकार करते हैं कि राज्य ऐसा समुदाय है जो 
व्यक्तियों तथा समुदायों की स्वार्थपरता के ऊपर मनुष्यों की सामाजिक 
प्रवृतियों की श्रेए्ंत को कायम रखना है। वह सन्देह करता है कि छोटे 
समुदाय--मजदूर सभा, धामिक समुदाय, व्यापारिक संघ, स्वाभाविक रचना- 
त्मक कायं के केन्द्र बनने के प्रयत्न में जब श्रधिक सफल होगे, उसी समय 
श्रच्छा काम करेंगे, जबकि वे सब राज्य की कानूनी सर्वच्चिता को स्वीकार कर 
लेंगे। यदि बहुवादी इसे स्वीकार करते हैं, या यदि वे यह स्वीकार करते हैं, 
जंसा क्रिवे स्पष्ट रूप से स्वीकार करते हैं, हमारा फेवल एक ही ऐसा 
समुदाय हैं जिसकी सदस्यता साधारणतया श्रनिवार्य है श्रॉर इस संस्था को 
सामान्य हितों की परिभापा करने की सत्ता डचित रूप से प्राप्त है श्रौर इन 
हितों की रक्षा करने में वह कानून के अनुसार बल प्रयोग कर सकती है, तब 
इससे इंस वात में कोई अधिक सं॑द्धान्तिक या व्यावहारिक भेद नहीं होगा 
कि इस सम्बन्ध में कोई एक मत है या नहीं कि राज्य के इन स्वीकृति पूर्णो एवं 
विलक्षणा ग्रुणों को हम प्रभु शब्द प्रारा भलीर्भाति व्यक्त कर सकते हैं । महंत्व 
पूर्ण बात तो यह प्रत्तीत होती है कि हम व्यक्ति या समुदाय की स्वतंत्रता की 
चाहे जितना महत्व दें संभावना इस बात की है कि हमे श्रग्र कई प्रकार के 
तथा अधिक केन्द्रीभूत राजनीतिक नियंत्रण का मुकावला करना पड़ेगा श्र 
विकैन्द्रीयकरुण की दशा में हमारे व्यावहारिक प्रयत्नों के जो परिणाम 
निकलेगे उनसे राज्य सत्ता का महत्व अ्रथवा क्षेत्र जल्दी ही क्षय नहीं होगा । 
(आधुनिक राजनीतिक चिन्तन ए. ४५४७-४८ यादवेन्डु तथा मेहता 

द्वारा अठुवादित) 


|] 
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' ऐसा व्यक्ति जिसका प्राकृतिक श्रवस्था में नहीं के वरावर विश्वास है और जो 
कि विश्व में अपनी इच्छाओं के अनुरूप किसी अप्राकृतिक व्यवस्था की स्थापना 
का प्रयत्न करेगा ।” (अराजकताबाद का दर्शन ए. ३०-३१) 

अराजकतावादियों का साधारणतः मत यह है कि हमारी समस्त बृराइयाँ, जिनको 
कि वे सामाजिक बीमारियों का नाम देते हैं, उन सबका कारण आदेशात्मक और 
विवश करने वाली ग्क्ति है तथा वे सब प्रतिवन्ध है जो कि राज्य लगाता है जो कि 
व्यक्ति के व्यक्तित्व.के विकास में वाधक है और सामाजिक अव्यवस्था को उत्पन्न करते है । 
मनुप्य उनके अनुसार स्वभावत: श्रच्छा है और उसमे सामाजिक एवं सहयोगी प्रश्ृत्तियो 
का प्रमुख्य है । यह राज्य की शक्ति के द्वारा उत्पन्न की हुई ब्रप्राकृतिक परिस्थितियों का 
ही परिणाम है कि उसमें स्वार्धों और प्रतिह्वन्दता पूर्ण प्रवृतियों का आाधिवय पाया जाता 
है । इन सब बुराइयों के लिए केवल एक झोपधि' है, राज्य को समाप्त कर दीजिए 
ओर सब कुछ ठीक हो जायगा | प्राँधों संभवतः पद्ला विचारक था जिसने कि अपने 
आपको अराजकतावादी कहा । वह प्राकृतिक न्याय में विश्वास करता था और उसके 
अनुसार सब अपने अपने श्रम के द्वारा उत्पन्न की हुई वस्तुओं का पूर्ण उपभोग करने 
के अधिकारी है | भ्रपनी एक प्रसिद्ध पुस्तक “सम्पत्ति वया है! में सम्पत्ति की परिभाषा 
करते हुए उसने बताया हैं कि समस्त सम्पत्ति चोरी है और यह भी घोषणा की छि, मे 

'पुर्ण श्रर्थ में श्राजकतावादी हूँ” (आ्राधुनिक राजनीतिक चिन्तत--कोकर--४8. २२५ 

यादवेन्दु तथा मेहता द्वारा अवुवादित में से उद्धत ) उनका विश्वास है कि राज्य 

“निजी सम्पत्ति की संस्था और उसके फलस्वरूप आर्थिक विपमताओं की बनाए रखने के 

* लिए उत्तरदायी है | वह राजनीतिक श्ञक्ति का विरोधी था | वयोकि गक्ति का ध्र॒थ॑ं है 
सत्मानी करना और यह बुद्धि, न्याय और समभद्वारी के विपरीत है । 
१६वीं शताब्दी के अधिकांश अराजकतावादी मनृप्य की झ्ान्तरिक बच्छाई में 

'विश्वास रखते हैं और उत्तका यह भी विश्वास था कि व्यक्ति एक्र स्वतंत्र और नेतिक 

हो सकता है यदि राज्य की सत्ता का अन्त हो जाबे। उनमें से अधिक्रांथ समस्त 

राजनीतिक कार्यो से श्रल॒हयोग करने में विध्वास करते थे, और उन्होंने व्यक्ति को 
राजनीतिक कार्यो से उदात्तीन रहने का उपदेश नी दिया है । घोर जो कि एक प्रस्यात 
अमेरिकन अ्राजकतावादी था, अन्तरात्मा को कानूनों से श्रेप्ठ मानता था । वह बहता 
था कि सब व्यक्ति अपनी स्वतंत्र श्रौर वीद्धिक इच्छाब्रों के भनुसार कार्य करें। जोशिवा 
वारेन ने अमेरिका में सबसे पहले ऋराजकतावादी पत्र प्रकाशित किया जिसका नाम था 
जान्ति पूर्ण क्रान्तिकारी' | इस अराजकतावादी विचारक के मुख्य विचार प्रौ० कोकर 
के अनुसार इस प्रकार हैं-- 

“अपने सामाजिक सिद्धास्त को आत्मरक्षण के सार्वभोम स्वाभाविक नियम पर 

आधारित करते हुए उसने कहा क्रि राज्य को ओर से रक्षा की झावन्यकत्ता 

६ 


[हरे 2 “ 


को अपने स्वभाव के कारण नहीं वर उन दूसरों के कारण 
होती हैं जो उनके पूव॑जों ते व्यवितगत सम्पत्ति तथा दमनकारी शर्सिने की्‌ 
स्थापना करके उत्पन्न की १ समाज के कार्यों की सामान्य व्यवस्था के लिए 


सलाह दी उसके विचार में यदि ऐसा किया गया, तो समाज से निर्धनता एंव 
लाभ का धीरे घीरे अन्त हो जायगा और अच्त में शासन की आवश्यकता भी. 
समात्त हो जायगी ४ ; 


(आध्तनक राजनीतिक चिन्तन ४? २०७-८, यावविस्द्र तगः 

भेहता दारा अनुवादित ) 
अराजकताबादी दर्शन के दो अत्यन्त ही महत्वपूर्ण विचारक, जिल्होंने कि शीठुः 
सिक काल में अराजकंतावादी सिद्धांतों का पूर्ण और व्यवस्थित विवरण दिया हैं, 
माइकेल बैकूनित और प्रिन्स पीटर क्रोपॉटकिन हैँ । दोनों रूसी सर्मेत्ते वर्ग के थे 
दोनों ने हीं मावस के सिद्धांतों की आलोचना की हैं क्योंकि वें सिरक्ति राज्य की शर्तति 
में अत्यधिक वृर्ि करते हैं. । बिचारकों का उद्देेय सामूहिक और व्यक्तिगत संम्भत्ति 


२ >> बकूनित . 


का उन्मूलन करों था। प्रौ० कोकर के शब्दों मं बेकूनित के धर्म और सम्पत्ति के 

“राज्यसत्तो, व्यक्तिगत सम्पत्ति और धर्म मानव विकास की निम्त अवस्था क्री 

स्वाभाविक संस्थाएँ, 6 क्योंकि उर्तकी संबंध किसी मे किसी रूप में शारीरिक 

इच्छाओं तथा भय से है व्यक्तिगद सम्पत्ति भौतिक वस्तुओा में मनुप्य की 

अभिरचि उसने करतीं है, रजत आझौतिक वेलें द्वारा व्यक्तिगत सम्पत्ति की रक्षी 

करता 6 ६ धर्म, राज्य तथा सर्म्पत्ति दोनों का पोपस करता हैं और “हैं मानव 
के भौतिक सुर्ज की कामना को जादुत करता हैं वश मृत्यु के बाद शारीरिक 
कष्ठों का मेंये भी दिखेलाता है । इत संस्थाओं की, जा कि मानव की आदिम 


(आधुनिक राजनैतिक खतन ४० रेट यांदवेन्डु थीं 
| भेहता हारा खदुवादित) 
राजनैतिक संस्था ह ब्वाक्ति को 


बज 


वैतिक संस्थाएँ भी उसकी सम में उचित नहीं 
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थीं। उनका यह विश्वास था कि राज्य का मूल-स्वभाव किसी भी प्रकार से नहीं 
बदला जा सकता है। श्राथिक रूप से थक्ति सम्पन्न वर्ग सर्दव राज्य का उपभोग अपने 
लाभों के लिए करेंगे और वे राज्य को श्राथिक रूप से दर्बल वर्गों का घोपण करने 
के लिए एक शअ्रस्त्र बनाए रखेंगे। राज्य अर्नतिक भी है क्योंकि इससे घातक और 
शासित दोनों का न॑तिक पतन होता है। दूसरे के आ्रादेश के कारण किया हुआ कोई 
भी कार्य या राज्य सत्ता के उत्पीड़न के से किया गया काय भी चर्नतिक शौर 
श्रताकिक है और इसलिए वैक्ूनिन के अनुसार राज्य समस्त जनता के न॑तिक पतन का 
कारण है | यह एक ओर भअत्याचारी घासकों को जन्म देता है तो दूसरी झोर दासों 
को । निजी सम्पत्ति और धामिक संन्‍्धाएँ जो कि राज्य की शक्ति दी सहायता से अपना 
अस्तित्व वनाए रखती हैं, न॑तिक दूपणा भी हैं । 

वंकूनिन का विश्वास था कि अ्रराजकतावाद की स्थापता आंधिक रूप से 
विकास के द्वारा एवं आंशिक रुप से क़ान्ति के हारा होगी। ग्रराजकतावादी प्रगन्ति 
का उद्देश्य समस्त शक्ति द्वारा घासित संस्थाओं का घ्वस करना टहोगा। यह जझारिति 
आवश्यक रूप से हिसात्मक होगी। क्रान्ति के पथ्चात्‌ क्रान्तिकारी परिपदों की स्थापना 
होगी जिनका मुख्य कार्य होगा, राजनंतिकक संस्थात्रों का पूर्ण घ्वंस शर साथ ही साथ 
ऐसी नई संस्थाग्रों की उत्पत्ति के विरुद्ध पूर्ण सजगता रखना। किन्यु दंदुनिन दुद्ध 
अ्रराजकतावादियों की तरह इस वात में विद्धास नहीं वारता है कि राज्य के उन्मूलन 
से ही सब कुछ अपने श्राप ठीक हो जावेगा | वह सामाजिक सस्थाशं की झावश्यकत्ता 
को समभता है ओर यह भी आवश्यक समभाता है कि क्रान्ति के बाद वाले युग में 
सामाजिक एकत्व को बनाये रखने के लिए कियी न किसी प्रकार नवीन संस्थाओं दंग 
स्थापना आवश्यक होगी | उसके अनुसार व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है झोर उसके 
लिए सामाजिक जीवन श्रावर्यक ओर स्वाभाविक है, इसलिए वह वह नहों मानता 
कि अराजकतावादी समाज में समस्त संगठन का अन्त हो जायगा | किन्तु उसने ऐसी 
समस्याओं को और उसके सम्बन्ध में विचारों को भविष्य के लिए छोड़ दिया है । उसके 
अनुसार प्रारम्भिक कार्य ध्वंस का हैं श्रोर इस पर ही उसके अपने विचारों शो केन्द्रित 
किया है । पु]न्निर्माण के कार्य को उन्होंने भविप्य के लिए छोड दिप्य है १ राज्य के 
स्थान पर एक स्वतंत्र समाज होगा जिसमें सव समान होगें श्रीर जिसमे किसी भी 
प्रकार की विपमता नदी होगी । इसका आ्राधार ऐब्छिक समुदाव होगा । सारी भूमि 
झौर यन्त्र समान रूप से सारे समाज के हाथ में होगें श्रौर समाज उनन्‍रो उत्पादन 
करने के लिए व्यक्तियों या स्वे निमित समुदायों को देगा । सब का उत्पादन में 
भाग होगा, यदि उन्होंने अपनी योग्यतानुसार समाज को कुछ नी अनुदान जिया है। 
राजनैतिक सीमाएँ समाप्त हो जावेंगी। वंदकूनिन ने कहा है, “उस समय व्यक्तियों के 
स्वतंत्र कम्यून होगें, कम्यूनों के स्वतंत्र प्रान्त होगे प्रान्‍्तों के राष्ट्र श्रोर दाट्रों का 
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२३ नह यूरोप का संयुक्त राज्य और अन्त में अखिल विश्व का एक -संव 
हे (आधुनिक राजनीतिक चिन्तन छ० २१८ याववेन्द्र तथा मेंहता 
रा द्वारा अनुवादित) 
बेकूनित क्रान्तिकारी अराजकतावाद में विश्वास रखता है किन्तु क्रोपॉटकिन 
विकासवादी ऋराजकतावाद के पक्ष में हैं। क्रोपॉटकित का मत है कि विकास के प्राकृ- 
'तिक कानुन समाज और उसकी संस्थाओं के संबंध में भी लागू किए जा सकते हैं। 
न रा 3 मर हर कब हक है । प्राकृतिक और 
नफ पव्तियों के 25 कृतिक है यदि वह हमारे संहयोगी कार्य करने को प्राह्न- 
। आर कय के मार्य में वाधा उततन्‍्त करता है । राज्य और उसके संस्थात्मक ढाँचे 
0000 8 अं झगरित दशताव्दियों तक व्यक्ति स्वतंत्र समाजों में रहता था 
और रीति-रिवाज ही उसके कानुन थे । जब समाज का ऐसे झाथिक वर्गों में विभाजन 
हुआ जिनके हितों में विरोध था और जिसके कारण संघर्प॑ शुरू हुआ तव राज्य एवं 
राज्य द्वारा निर्मित कानूनों का जन्म हुआ । काबून अप्राकृतिक और अल्पज्ञ गुण वाले 
ते है और उनसे लाभ केवल सम्पात्तश्ाली वर्ग को होता है। क्रोपॉटकिन ने हृता 
के साथ इस वात को कहा है कि इतिहास ने पूरा रूप से यह सिद्ध किया हैं कि राज्य 
न तो उच्च नैतिक आद््यों को पाने में ही सफल हो सकता है और साथ ही जितने भी 
अन्याय व दोष, जिनके कारण मानवता को क& पहुँचता है, उन सबके लिए उत्तरदायी 
भी है। राज्य शोपण को नहीं रोक सकता और न साधारण व्यक्ति के लिए 
लाभदायक सेवाएँ ही कर सकता है। यहाँ तक कि यह व्यक्ति के मूल अधिकारों 
की भी रक्षा नहीं कर सकता है। व्यक्ति के समस्त मूल अधिकार ज॑से कि 
“समाचार पत्रों की स्वतंत्रता, सभा की स्वतंत्रता, गृह की अउलंघनीयता की रक्षा तथा 
श्रौर वागरिक स्वतंत्रताओं का आदर उसी समय तक होता हैं जब तक जता उनका 
प्रयोग उन वर्गों के विरुद्ध नहीं करती है जिनके पास विज्ञेप अधिकार हैं [? राज्य 
सामान्य नायरिक की समाज विरोधी व्यक्षितयों से रक्षा भी नहीं कर सकता है । और 
यह सत्य है कि कारागार और राज्य हारा दिये दण्ड दुम्र॒णों को फैलाने के लिए, व 
कि उनको नियंत्रित करने या रोकने के लिए, उत्तरदायी है | वैकूनिन की भाँति क्लोपों- 
'टकिन भी प्रजातंत्रीय सरकार की व्यवस्था को पिछली राजर्न॑तिक व्यवस्थाश्रों से किसी 
जी प्रकार श्रेप्ठ नहीं मानता है--- 
“द्रतिनिधि शासन ने अपना घ्येय तो पूरा कर लिया उसने दरवारी शासन 
प्र घातक प्रहार किया है और अपने वादविवादों और विचार विनमय 
द्वारा जनता में सार्वजनिक प्रइवतों के प्रति रुचि पूँदा की है किन्तु प्रतिनिधि 
जासन को भावी समाजवादी समाज के लिये उपयुक्त गातन समझता भयंकर 
भूल होगी । जीवन के प्रत्येक आविक पहलू का अपना राजनैतिक पहलू भी 
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होता है । भ्रतः राजनोतिक संगठन के आ्राघार में अनुकूल परिवर्तन किये बिना 
आधुनिक आर्थिक जीवन के श्राधार--ब्यक्तिगत सम्पत्ति-को स्पर्श करना 
असम्भव है । 
(अराजकतावादी साम्यवाद--क्रोपॉटकिन ए० २८ आधुनिक राजनीतिफ 
चिन्तन--कोकर ४० २२२ यादवेन्दु तथा मेहता द्वारा अनुवादित ) 
क्रोपॉटकिन निजी सम्पत्ति की संस्था के विरुद्ध है । निजी सम्पत्ति के दुछ णा अनेक 
हैं। यह एक ओर जनता के लिए दुखों और वेकारी को उत्पन्न करती है श्रौर दूसरी 
ओर कुछ घनवान व्यक्तियों के लिए आलस्य, नतिक पतन श्रीर सामाजिक क्षेत्र में 
युद्ध के द्वारा विध्बंस उत्पन्न करती है । उनके अनुसार राजनतिक सत्ता का मुख्य कार्य 
सम्पत्ति की रक्षा करना है। राज्य और निजी सम्पत्ति के उन्मूलन से एक अराजकता- 
बादी समाज का नवीन युग प्रारम्भ होगा । इस अराजकतावादी समाज का संगठन उसी 
प्रकार का है ज॑सा कि माइकेल बैंकूनित का था । समाज उन व्यक्तियों के 
स्वेच्छापूर्वक निमित समूहों में संगठित होगा जिनका कि एक ही उद्देष्य है। यह 
समुदाय दूसरे समुदायों के साथ में संध बनाएँगे। इन संघों का झ्रधार उनके विशेष 
ओऔर विभिन्न आथिक एवं सामाजिक हित होंगे । इनकी सदस्यता ऐच्छिक होगी और 
जो व्यक्ति इसके नियमों का पालन नहीं करेंगे उनको समुदाय निप्कासित कर देगा । 
भंगड़ों का निपटारा मध्यस्थों के द्वारा होगा । समाज विरोधी कार्यो का नियंत्रण 
नैतिक प्रभाव के द्वारा या कुछ मामलों में, जिनमें कि नैतिक प्रभाव ऐसा करने में 
असफल होगा, निष्कासन के भय से होगा और नैतिक प्रभाव एवं निप्कासन का भय 
' यहु इस नवीन समाज के एक्य को बनाए रखने के लिए नवीन साधन होंगे । 
क्रोपॉटकिन सम्पत्ति के सामूहिक स्वामित्व में विश्वास करता था और एस 
लिए वह यह समभता था कि उत्पादन और उपभोग के उद्देश्यों में कोई प्रन्तर नहीं 
होना चाहिए । प्रत्येक व्यक्ति में काम करने की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है श्रौर 
इसलिए व्यक्ति स्वर्य किसी न किसी स्वेच्छा से निमित समुदाय का सदरय हो जायगा ॥ 
ऐसे समुदायों का आधार ऐच्छिक समभाते होंगे। इत समझोतों फे रूप के सम्बन्ध में 
क्रोपॉटकिन ने लिखा है कि--- 
“हम आपको इस प्रकार का आइवासन देते है कि आप हमारे मकानों, भंडारों 
राजपथों, यातायात एवं परिवाहन के साधनों, विद्यालयों तथा श्रदूभुतालयों 
का इस शर्त॑ पर प्रयोग कर सकेंगे कि आप २४ वर्ष की आयु से ४५--५० 
वर्ष की ग्रायु तक प्रति दिन ४--५ घदे ऐसे काम का सम्पादन करने में 
लगाये जो जीवनोपयोगी समझा जाएं। श्राप स्व्य यह निर्णय कर लें कि 
आप कौन से समुदाय में प्रविष्ट होना चाहते हैं श्रयवा आप कोई नया समुदाय 
संगठित करना चाहते हैं; किन्तु उसे किसी आवश्यक सेवा कार्य को स्वीकार 
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करना होगा । ओेप समय में आप मनोरंजन, विज्ञान या कला के उद्ेदय से 
अयती रुचि के अ्तसार चाहे जिसके साथ अपना सम्पर्क रलें---हम आप से 
केवल “यह चाहते हैं कि आप एक वे में १२०० से १५०० घंटे किसी भी 
ऐसे समुदाय में काम करें जो खाद्यान्न, वस्त्र या आश्रय स्थान उत्पन्न करने 
झथवा सावंजनिक स्वास्थ्य, परिवाहत आदि के काय॑ में संलग्न है। इसके 
बदले में हम आपके लिए उन सभी वस्तुओं की गारन्टी देते हैं जो हमारे संघ 
उलन्न करते हैं |”! 
(आधुनिक राजनीतिक चिन्तत--कोकर घर, २२४ यादवेन्दु तथा मेहता 
हारा अनुवादित) 


यह हमारे सामने उस अराजकतावादी समाज, जो कि विध्वंस के पद्चात जम्म लेगा, 
की रूपरेखा रखता है। क्रोपॉटकिन का यह विश्वास था कि सारी जनता की आवश्य- 
कताओं के योग्य सामिग्रों उत्पन्न करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को केवल ३ था ४ 
घंटे कार्य प्रतिदित करता पर्याप्त होगा। आधुनिक व्यवस्था में अधिकांश उत्पादन 


किसी भी कार्य में नहीं आता और व्यक्तिवादी उत्पादन व्यवस्था के कारण उत्पादव ' 


समय शी व्यर्थ नष्ट होता है। उसका यह भी विश्वास था कि हमारे सामाजिक 
विकास की दिशा इस भविष्य के समाज की ओर भी है । शर्तें: झरने: सहयोगी संस्थाएँ 
राज्य से अनेक सार्वजनिक कार्यों को लेती चली जा रही हैं । उनकी राय में यद्यपि 
यह सामाजिक विकास का अन्त अ्राजकतावादी समाज में ही होया किन्तु फिर भी यह 
तभी संभव होगा जब कि ऐसे समाज की स्थापना के लिए क्रान्ति होगी । ऐसी क्रान्ति 
के बिना अराजकतावादी समाज की स्थापना संभव नहीं होगी । 
यह क्रान्ति प्रारंभ में हिंसात्मक और ब्वंसात्मक होगी। ज्ञासकों को हमें 
शक्ति के द्वारा निष्कासित करना होगा। राज्य की समस्त झ्क्ति सामिग्री और राजनीतिक 
संस्थाओं का घ्वंस भी क्रान्ति के बिना नहीं हो सकेगा । क्रान्ति के दूसरे चरण में 
निजी सम्पत्ति का उन्मुलल होगा और निजी सम्पत्ति जनता में वाँट दी जाबगी। 
किसान भूमि को श्नौर मजदूर कल कारखानों को अपने अधिकार में कर लेगें। 
तत्पश्चातु समाज के पुननिर्माण का बुग आएगा । यह पु्ननिर्माण विशुद्ध सहयोगी 
ऐच्छिक आधारों पर ही होगा । किसी को भी ऐसे सहयोग के लिए चिन्ता करने की 
आवश्यकता नहीं | राज्य की शक्ति की अनुपस्थिति में भी नागरिकों को उत्तकी 
. आ्राकृतिक आवश्यकताएँ सहयोग के लिए बाध्य करेंगी । 
क्रोपॉटकिन का यह कहना है कि अराजकतावाद जैसा कि साधारणतः समझा जाता 
है अव्यवस्था का दूसरा नाम नहीं है। थ्राजकतावाद का उदय केवल संगठित शक्ति 
एवं संस्थाओं का विरोध करना है। हमें राज्य की शक्ति के समझौतों को पूरा करने के 
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लिए श्रावश्यकता इस कारण पड़ती है कि इन सममौतों का आधार प्राय: विवशता 
. एवं शक्ति होती है और इसलिए भी कि ये समझौते केवल एक ही पक्ष के लिए होते हैं 
अराजकतावादी समाज में ऐसे कोई भी समभौते नहीं होंगे । उस समाज में समझौते 
का श्राधार व्यक्ति की स्वतंत्र इच्छा होगी। वे दोनों पक्षों के हिता्थ होंगे श्र इस 
कारण दोनों पक्षों द्वारा राज्य की थ्यक्ति की अ्नुपस्थिति में भी पूर्णूूपेण पूरे किए 
जाएँगे | क्रोपॉटकिन का यह भी विश्वास था कि व्यक्ति स्वभावत: श्रम से छुणा नहीं 
करता किन्तु वह अत्यधिक श्रम या ऐसे श्रम से जिसका कि पूरा पारितोपिक नहीं 
मिलता या जो कि श्रस्वास्थ्यप्रद या ग्न्दा है, से घुणा करता है। श्राजकतावादी 
समाज में श्रम के साथ में ऐसी कोई भी दशाएँ नहीं होंगी इसलिए श्रम उस समाज में 
अरुचिकर नहीं होगा । 

क्रोपॉटकिन व्यक्ति की समाज विरोधी प्रवृत्तियों के श्रसतित्व में विश्वास नहीं 
करता और न वह समाज के लाभ-प्रद रीति-रिवाजों को नप्ट ही करना चाहता है । 
आजकल जो भी समाज विरोधी कार्य होते हैं उनका कारण ऐसी दूपित सामाजिक 
रीतियाँ है जो कि व्यक्ति को समाज विरोधी कार्यों के लिए बाध्य कर देती है । क्रोपॉट- 
किन रूढ़िवादी धर्म को भी नहीं चाहता है। वंज्ञानिक दृष्टि से धर्म का कोई आ्ाधार नहीं 
हैं । यह या तो “जगत की सृष्टि की मीमांसा करने वाला एक आदिम सिद्धान्त है” या 
“प्रकृति को समझाने का एक भद्दा प्रयास है” या एक ऐसी रुढ़िवादी न॑तिक व्यवस्था 
है जो कि जनता के अन्धविश्वासों पर आधारित है। वह ऐसे धर्म और रूद्वादी 
नेतिक प्रणाली के विरूद्ध था। उसके अनुसार स्वयं विकसित जनता की सामाजिक 
नैतिकता ही उचित प्रकार की न॑ंतिकता हो। यह सामाजिक न॑तिकता ऐसे नतिक नियमों 
तथा आदतों का समूह है जो कि धामिक विश्वासों द्वारा स्वतंत्र रूप से विकसित 
हुआ है । 


रु ढ 


अराजकतावादी ओर समाजवादियों का एक ही उद्देश्य है। ये दोनों वर्गविद्टीन 
और राज्य बिहीन समाज चाहते है| किन्तु इस उद्देश्य को पाने के उनके मार्ग प्रथकत हे। 
समाजवादी और विशेषकर क्रान्तिकारी समाजवादी इस उद्देश्य का पाने के लिए स्वहारा 
वर्ग का अधिनायकतन्त्र आवश्यक समभते है| किन्तु श्रराजकतावादी ऐसी शक्ति द्वारा 
शासन करने वाली संस्थाओ्रों को अपने उद्देश्य को पाने के लिए न तो श्रावश्यक ही 
समभते है और व॑ पसन्द ही करते हैं | जहाँ साम्यवाद का श्रन्त होता है वहां 
अराजकतावाद आरम्भ होता है। उनको हम एक हो वृक्ष के दो श्र्ध॑ भाग कह 
सकते है | इन दोनों के सम्बन्ध में लेनिन ने लिखा है, “हमारा अ्राजकतावादियों 
से अन्तिम लक्ष्य के रूप में राज्य के विनाश के प्रइन पर मतभेद नहों है ।” किन्नु 
“मावसंवाद अराजकतावाद से इस वात में भिन्न हैं कि वह सामान्यतः क्रान्ति काल में 
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तथा विज्येपतया पूजोबाद से समाजवाद की ओर अग्नसर होने के संक्रमण काल में 
राज्य तथा राज्य की बक्ति को आवश्यकता को मानता हैं।! 

(आधुनिक राजनीतिक चिन्ततन--कोकर घू० २३४ याददेन्दु तथा मेहता द्वारा: 

अनुवादित ). 

कुछ एंसे अराजतावादी भी हैं जो प्रत्येक प्रकार की हिसा तथा बक्ति के 


उपयोग के. विरुद्ध हैं, जो कि ज्ञान्ति पूरा साधनों से अऋराजकतावादी समाज की स्थापना 
चाहते हैं। ऐसे अराजकतावादियों में सबसे प्रद्यात टाल्सटाय हैं । उनके सिद्धान्त को - 
हम द्विब्वयन अराजकतावाद कह सकते है। उन्होंने क्रिश्चियन गसों एवं नंतिकता 
को पालन करने का उपदेश दिया था। उनके अराजकतावादी समाज का आधार 
यही गुण हैं | वह राज्य एवं व्यक्तिगत सम्पत्ति की संस्था को गैर क्रिद्चयन संस्थाएँ: 
समभते है। राज्य झक्ति पर आधारित है और अपने आदेशों का पालन कराने के 
लिए बक्ति का प्रयोग करता है इसलिए राज्य, ह्विश्वयन धर्म के न॑तिक आदेक्ष 
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कि बुराई का बक्ति के द्वारा विरोध नहीं करना चाहिए का पालन नहीं करता है ।. . 
व्यक्तिगत सम्पत्ति की संस्था मानवीय अआ्रातत्व और दान के क्रिइ्चयन नंतिक श्रादेश्षों 
के विरुद्ध है। वह अराजकतावादी समाज को उन रिद्धात्तों एवं व्यक्तिगत व्यावहार 
के द्वारा स्थापित करना चाहते थे तथा व्यक्ति की मुक्त नैतिक प्रवृत्तियों को जाग्रत 
करता आवश्यक समझते थे। उनके अनुसार एक सच्चे क्रिब्चयन की तरह और. 
राइयों का निष्क्रिय विरोध करते हुए बदि समाज के अवधिकांच व्यक्ति रहेंगे तो 


प्ड 
[को 20० कर ्् ०. है; कठिनाई कम | «० +घ० ३ गी 
अराजकतावादी समाज की स्थापना में कोई विज्ञेप कठिताई नहीं होगी । 





संभवतः अराजकतावादी समाज की स्थापना शज्ान्ति पूर्ण प्रयत्नों से नहीं हो 


० २ प अनसार न 


सकता | दृवट राड के अनुसार: 
नोलड्ट अर अआवध्यकता ज्राजापा+- ५८ इसलिए आम शोर दयों > न्ूजयओ 2 ऋल्‍नकओओ... अधनगभऋगन्‍भ क्का पु 
४एक विद्रोह की आवश्यकता इसलिए होगी वर्योकि' जब कार्य करने के 


अवसर आयेगा तव आपके श्रेष्ठ प्रवृत्तियों वाले व्यक्ति भी, यदि वह बिखर: 
पर हैं, तो सामान्य लाभ के लिए अपने व्यक्तिगत लाग्ये का दलिदान नहीं 
करेंगे ।7? (अराजकतावद का दहन 2० ३४): 


रीड का यह कथन हमारे विचार में मानवीय स्वभाव के ऊपर एक अत्वन्त. 


ही निराद्यावादी और गैर अराजकतावादी व्याख्या हैं । 
१६ वीं बताब्दी के योर्प में ब्वसात्मक अराजकतावादी कार्यकह्र्मा को, रूसी 
न्‍र 8 कैक्निन कपान्कित+ से “अस्णा आीली थी 
दृन्यवादी विचारकों से, व कि वकूनित या क्रोपॉटकिन से धरणा मिला था। 


घून्यवाद का अर्थ है समस्त प्रचलित विचारों, विद्वासों और धर्मों एवं सतामाजिः क्र. 
राजनंतिक, और आधिक मान्यताओं एवं संस्थाओं का निषेव । संक्षेप मे यह अत्यक 
प्रचलित मान्यता को अस्वीकार करता है । इसलिए यह अराजकतावाद स कहां अधिक 


व्यापक एवं क्रान्तिकारी है। आरम्भ में घुन्यवाद का प्रयोग साहित्यक आलोचनान्ा 
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के क्षेत्र में ही थां। शून्यवादी की संज्ञा उन श्रालोचकों के लिए उपयोग में लायो 
जाती थी जो कि समस्त खझुढ़िवादी मान्यताओ्रों का विरोध करते थे और जो कि 
साहित्य का स॒जन प्रकृतिवाद पर आधारित मानते थे एवं उनके अनुसार ऐसे 
. सजन स्वयं विकसित होना चाहिए। प्रौ० कोकर के अनुसार--- 
“धर्म तथा सदाचार के क्षेत्र में घृन्‍्यवादी हृष्टिकोश सत्तावाद, कट्टरवादी 
था, सर्वातिशायिता तथा नियम-निप्टता की निन्‍दा में तथा धर्म में नास्तिकता, 
श्रौर नीति में सुखवाद, परीक्षणवाद तथा मानववाद की शिक्षा में प्रकटवाद 
रूस के समान राज्य, तथा धर्म (चर्च) में निश्चलता, प्रमाद तथा श्रमानुपकता 
का जो राज्य था, उसके विरूद्ध शुन्यवादियों की थे प्रवृत्तियाँ एक प्रकार 
से स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी ।” . (आधुनिक राजनीतिक चिस्तन--यादवेस्दु 
तथा मेहता द्वारा अनुवादित ए. २३१) 
शुन्यवाद का सबसे महत्वपूर्ण विचारक एक रूती सरगी नेतशेव (१८४८-१ ८८२) 
था। उसकी क्ृतियों में प्रचलित रूढ़ियों, मान्यताश्रों एवं संस्थाओं का पूर्ण घक्ति प्रयोग 
द्वारा नाम पर अधिक जोर है। वैकूनित के साथ मिलकर उसने एक "क्रान्तिकारों प्रदतो- 
त्तरी' का संकलन किया । इस कृति में एक पूर्ण क्रान्तिकारी के कत्तंव्यों की सूची है। 
प्रौ० कोकर के श्रनुसार--- 
“इस पुस्तिका में उसने बतलाया कि इन कार्यो के सम्पादन के लिए क्लान्ति- 
कारी को कठोर क्रान्ति के प्रति पूर्ण आत्मसमर्पण करना होगा श्र समस्त 
भाव प्रधान बन्चनों तथा चीतिक एवं परम्परागत बाधाओं से मुक्ति प्राप्त 
करनी होगी | अराजकतावादी ध्येय की प्राप्ति के लिए--बिप, तलवार, श्रग्नि, 
फाँसी की रस्सी आदि--हर प्रकार के साधनों का समर्थन किया गया है। 
क्रान्ति के शत्रुओं को नष्ट करने तथा--मनोव॑ज्ञानिक प्रभाव डालने के लिए- 
प्रचार के हेतु ह॒त्याप्रों का भी समर्थन किया गया है । उसका सिद्धान्त था कि 
जब तक झब्द कार्यरूप में परिशित न हो तव तक उनका कोई मूल्य नहीं । 
श्रराजकतावादियों का यह कार्य नहीं है कि वे भविष्य के समाज के संगठन 
की योजना तैयार करें | यदि हम झश्राज की अस्वाभाविक संस्थाश्रों को मिटा 
दें, तो भविष्य के अनुभवों से संगठन के समुचित रूपों का विकास हो 
जायगा ।” (्राधुनिक राजनीतिक चिन्तन--याददवेन्दु तथा मेहता द्वारा 
अनुवादित ए २३२) 
शुन्यवाद श्रराजकतावाद का सबसे उग्र रूप है तथा यह हमारी सनन्‍्यता की 
समस्त मान्यताओं का निषेध करता है । यह इन घून्यवादियों श्र श्रातकवादियों 
के काये क्रम का ही प्रभाव है कि साधारणतः जनता की दृष्टि में श्रराजकतावाद 
सम्पूर्ण विध्वंस ओर अव्यवस्था का ही दूसरा नाम वना हुआ्ना हू । 








बह 
नियोजित प्रजातन्त्र 





एक प्रइन जो कि हम में से अधिकांश व्यक्तियों के मस्तिष्क में सम्भवतः 
होगा, विशेपतः भारत में, यह है कि नियोजन की आवर्यकता क्‍यों है ? हमें इस 
वात का भी संदेह हों सकता है कि नियोजन शब्द जिससे कि हमें सत्ता का श्राभास 
होता है और एक ऐसी व्यवस्था का आभास होता है जिसमें हमारे कार्य, उद्देश्य 
खुव॑ प्रत्येक वस्तु राज्य के द्वारा निश्चित होती है, का भी क्या प्रजातंत्र के साथ 
अस्तित्व हो सकता है । प्रजातंत्र का श्र्थ समता, स्वतंत्रता तथा सत्ता पर प्रतिवन्ध 
एवं उत्तरदायित्व होता है । 


भारत में हमें नियोजित प्रजातन्त्र की इसलिए भी आवश्यकता है कि हम 
श्रौद्योगिक क्रान्ति के २०० वर्षों के काल को कुछ वर्षों में ही पूर्ण करने का प्रयत्न 
कर रहे हैं | श्रौद्योगिक राप्ट्रों ने जितना विकास इन पिछली दो गताब्दियों में किया 
है, वह हम अब करना चाहते हैं । हमारे राष्ट्र के औद्योगीकरण के लिए यह 
आवश्यक है कि हम तीक्न से तीन गति से राप्ट्र की मानवीय एवं भौतिक शभैक्तियों को 
अधिक से अधिक कार्य में लाने का प्रयत्न करें। यह कार्य नियोजन द्वारा ही हो सकता हू 
आर बिना नियोजन के औद्योगिक राष्ट्रों के वरावर पहुँचना अत्यन्त ही कठिन होगा । हम 
उन भयंकर कप्टों .एवं क्लेपों से भी बचना चाहते हैं जो कि पुराने ओद्योगिक राष्ट्रों को 
हस्तक्षेप न करने के सिद्धान्त एवं स्वतंत्र आर्थिक व्यवस्था के कारण उठाने पड़ 4 | 
हम अपनी भौतिक उन्नति एक नियोजित श्रकार से करता चाहते ह और यदि इस 
भौतिक उन्नति के लिए त्याग भी करना पड़े तो यह त्याग सव नागरिकों हारा 
हो न कि किसी एक वर्ग-विशेप छारा। इसलिए भी हमें राज्य के द्वारा नियंत्रित 
नियोजन की आवद्यकता है । सानवीय स्तर को ऊँचा करने के लिए एवं भोतिक 
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कल्याणार्थ यह आवश्यक है कि विज्ञान को मानवता की सेवा में लाया जाय और यंत्रों 
के विकास के द्वारा सवको कार्य, श्रावश्यकताओं की पूर्ति श्रौर कम से कम वे साधन 
तो दे ही दें जो कि मानवीय स्तर को ऊँचा उठाने में सहायक हैं | यह कार्य पू जीवाद 
भी कर सकता है किन्तु सम्भवतः पूजीवादी मार्ग को ग्रहण करने से इस दिशा में 
'प्रगति मंद गति से होगी और अधिक कष्ट उठाना पड़ेगा | समाहवाद इस कार्य को 
अधिक श्ीघ्गरता से कर सकता है और इस मार्ग से कम से कम कप्ट उठाना पड़ेगा । 
राज्य इस स्थिति में है कि वह राप्ट्र के समस्त साधनों का राष्ट्र की आर्थिक व्यवस्था 
के संतुलित विकास और हमारी समस्त भौतिक आ्रावश्यकताओं की पूर्ति के लिए 
नियोजन करे । ऐसा दृष्टिकोश किसी भी पू जपति का कदापि नहीं हो सकता व्योंकि 
उसका हृष्टिकोश निजी लाभ का होगा न कि राष्ट्रीय विकास का । नियोजित 
व्यवस्था के प्रारम्भ होने पर राज्य के काय॑ क्षेत्र में श्रत्यधिक वृद्धि होगी, क्‍योंकि राज्य 
को राष्ट्रीय जीवन के सभी पक्षों का निर्देशन करना होगा, और इसलिए नियोजन का 
अ्र्थ है कि राज्य की थक्ति में वृद्धि | शक्ति की उस वृद्धि का स्वभावत: अर होगा कि 
राज्य व्यक्ति के कार्यो में हस्तक्षेप करे और राज्य की व्यक्ति के।ऊपर सत्ता अधिक हो 
जाने के फलस्वरूप ग्राथिक क्षेत्र में व्यक्ति के स्वतंत्र निर्शंय लेने की घक्ति का प्राय; 
श्रन्त ही हो जायगा । संभवतः सामाजिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में भी इस स्वतंत्रता 
का अंत हो जाएगा ज॑सा कि साम्यवादी राज्यों में हुआ्ना है। यहाँ पर यह वात स्पप्ट रूप 
से समझ लेनी है कि राज्य की शक्ति जितनी श्रधिक होगी उत्तनी ही जल्दी योजनाओं 
को हम कार्य रूप में परिश्ित कर सकेंगे और दूसरी श्रोर शक्ति जितनी अधिक होगी 
उतना ही राज्य में ग्रधिनायकतंत्र होने की संभावना है। अभ्रधिनायकतंत्र एक निरकुण 
सरकार को जन्म देगा श्रौर इस तरह हम इस परिणाम पर पहुँच सकते है क्षि नियोजित 
श्राथिक व्यवस्था के लिए निरंकुशता की ग्रावश्यक्रता है और किसी सीमा 
तक यह सत्य भी है। किसी भी प्रजातंत्रीय सरकार की व्यक्ति के मामलों में 
हस्तक्षेप करने की, अपनी सीमाएँ होती हैं प्रजातंत्र राज्य के द्वारा हस्तलेप न करने 
का सिद्धान्त है। प्रजातंत्रीय राज्य की नियोजित, ग्राधिक व्यवरथा की रथापना 
एवं विकास उसी सीमा तक करने में सफल होगा जिस सीमा तक बहू व्यक्ति के 
मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है । 

साम्यवादी अ्धिनायक्तंत्र में नियोजन स्वभावत: प्रजानंत्रीय नियोजन से 
भिन्न होता है। नियोजन का श्र है कि हम राज्य को मानवीय और भौतिक साथनों 
के पूर्ण निर्देशन के लिए झ्रावश्यक थक्तियाँ एवं सत्ता दें | यह पूण्ण निर्देशन को घक्ति 
प्रजातंत्रीय राज्यों के पास नहों हैं। यहाँ तक कि ब्रिटिय श्रमिक दल का प्रजातंत्रीय 
समाजवाद श्रौर भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस की समाज की समाजवादी ध्यवस्था 
का रिद्धान्त राष्ट्र के भोतिक साधनों का निर्देशन करने में भले हो सफल 


[([ ६२ ॥) 


हो जाये परन्तु मानवीय साधनों के क्षेत्र 'में इनके निर्देशन की मंहत्वपूर्ां सीमाएँ 
होंगी । किन्तु प्रजातंत्र के समक्ष कोई और मार्ग भी' नहीं है । प्रजातंत्र, 
यदि समाजवादी अधिनायकतंत्र से प्रतिस्पर्धा करता चाहता है तो उसे अपने 
समस्त राष्ट्रीय साधनों का नियोजन करना ही होगा झौर नियोजन “इसलिए अवश्य- 
म्भावी है । हमारे समक्ष यह निश्चय करने की समस्या है कि हमें कैसा नियोजन 
चाहिए और हम नियोजन के साथ साथ प्रजातंत्रीय व्यवस्था के महत्वपूर्ण लक्षणों को 
कंसे रख सकते हैं । प्रौ० काल मैनहीम ने इस सम्बन्ध में कहा है-- ह 


“हस्तक्षेप न करने के सिद्धान्त का अन्त और नियोजन की आवश्यकता वतत॑- 
मान स्थिति एवं आ्राघुनिक पद्धतियों की प्रकृति का अनिवार्य फल है । सम्भवतः 
हम सव पुरातन एथेन्स में सांस्क्ृति एवं अ्रवकाश प्राप्त भद्र व्यक्तियों की तरह 
रहना पसन्द करें और या १८ वीं एवं १६ वीं वताबव्दी के साहसी मार्ग दर्शंकों 
की तरह जीवन पसन्द करें परन्तु हम किस युग में रहेंगे एवं किन समस्याओं 
को हमें सुलकाना पड़ेगा, इसको चुनने का अधिकार हमें नहीं दिया गया है । 
सव प्रकार के नियंत्रश--आरथिक, राजनीतिक मनोवैज्ञानिक और यांतिक--- 
इतने अधिक केन्द्रीकृत होगए हैं (और पिछले युद्ध ने इस प्रवृति को अत्यधिक 
तीव्र गति दी है) कि प्रइत यह है कि इंत नियंत्रण के साधनों का उपयोग कौन 
और किस उद्देश्य से करेगा क्योंकि उनका प्रयोग अवरंय ही होगा। अव हम 
(नियोजन! या हस्तक्षेप! न करने के सिद्धान्त, में से एक छुनना नहीं है किन्तु 
“नियोजन किस लिए ? और “नियोजन किस प्रकार का! ? के वीच में 
चुनंना है ।” (स्वतंत्रता, शक्ति एवं प्रजातंत्रीय नियोजन ४. ८.) 


प्रौ" काल मैंनहीम, जो कि इस समस्या के सवसे बड़े विचारक ६, जा 
सकते हैं, के अनुसार यदि प्रजातंत्र और नियोजन के सम्बन्धों को समझता हैँ तो हमें 
प्रजातंत्र की मान्यतात्रों में संशोधन करता होगा । मिल और. स्पेन्सर के व्यक्तिवादी 
एवं राज्य में हस्तक्षेप त करने के सिद्धान्त पर आधारित प्रजातंत्र, नियोजन को नहीं 
सहन कर सकता और ऐसे प्रजातंत्रीय सिद्धान्त नियोजन का विरोध करते हैं। किन्तु ! 
यदि प्रजातंत्र को हम एक समाज कल्याणकारी व्यवस्थ्य या एक ऐसी सरकार के ख्प मे 
देखें जो कि श्रेष्ठ जीवन के साधनों को देने वाली और व्यक्तियों के समस्त हितों का 
संरक्षण करने वाली है ठो प्रजातंत्र और नियोजन का सह-असतित्व हो सकता है । 
प्रजातंत्र को श्रवः हमें एक नए दृष्टिकोण से देखना होगा और एक नए ड्प में उसकी 
मान्यताश्रों. को ढालना होगा । सत्ता और स्वतंत्रता में सर्देव अत्यन्त ही संतुलित 
सन्तुलन रहा है और नियोजन इस सन्तुलंच को नष्ट कर सकता हैं | नियोजन इस 
सन्तुलन को सत्ता के पक्ष में और स्वतंत्रता के विरुद्ध असन्तुलित कर देगा । 


युद्धोत्तर युग का विश्व समाज छित्त भिन्न हो रहा है श्ौर इसको रोकने के 
लिए यह झ्रावश्यक है कि हम नई मान्यताएँ एवं नये मार्ग अपनायें । $ € वीं शताब्दी 
का प्रजातन्त्र इस स्थिति में काम नहीं दे सकता और इसलिए प्रजातंत्र को एक नया 
रूप देने की हमें नितान्त आवश्यकता है | श्रभी तक इस सामाजिक पतन को रोकने के 
दो प्रयत्न हुए (श्र) अधिनायकतंत्रीय नियोजन---इसके दो प्रकार हु--फासिस्टवादी एवं 


साम्यवादी । (व) प्रजातंत्रीय नियोजन जो कि झने: घने: विकास के द्वारा हञ्मा है। 


साम्यवाद एवं फासिस्टवाद दोनों ही इस आशिक अ्रव्यवस्था की समस्या को 
' हल करने का प्रयत्न करते हैं। वे दोनों इस समस्या में परिवर्तन करने के लिए उद्र 
साधनों का प्रयोग श्रावव्यक समभते हैं। वे दोनों इस वात को जानते है कि व्यक्ति; 
की सबसे बड़ी आवश्यकता उसका पेट है न कि उसका मरितप्क और बह पेट को 
आवश्यकता राज्य द्वारा सम्पूर्ण जनता को नौकरी दे देने से ही हल होगी [ थे दोनों 
इस वात से परिचित हैं कि कोई भी साधारण व्यक्ति प्राथिक सुरक्षा को करिसमा 
महत्व देता है। वे दोनों नैराश्य व्यक्तियों के समक्ष सुगम एवं घीन्न उन्नति का मार्ग 
रखते हैं और ऐसा मार्ग जो कि “श्रादेश, दवाव, शक्ति; निर्देश और समर 
को विनष्ट करने के तरीकों में पलायन है | यह पद्धतियाँ साधारणत: उन समाज 
हैं जिनमें कि संनिकवादी रूढ़ियां हैं श्रौर जिनका संगठन कड़े संनन्‍्यवाद पर ध्ाघ 
है” (स्वतंत्रता, शक्ति और प्रजातंत्रीय नियोजन--काल मंनहीम पृ० २३) इसलिए 
यह दोनों, नियोजन को व्यक्ति के प्रत्येक पक्ष को नियंत्रण करने बाली ध्यवरस्था के 
रूप में देखते हैं ।॥ वे नियोजन को एक अत्यधिक केन्द्रीकृत व्यवस्था, जो कि घक्तिणानी 
केन्द्र से निर्देशित होगी, भी नहीं समझते है। अ्धिनायकतंत्र में नियोजन का प्र ह्ञोग 
कि शिखर के कुछ नेतागझ्रों के हाथ में श्रत्यधिक थक्ति का केन्द्रीकरण । इसका यह थी 
श्र होगा कि सम्पूर्ण व्यक्ति राज्य के आधीन हो जायगा । उसका अलग से ब्पना कोई 
भी अस्तित्व या व्यक्तित्व नहीं होगा | व्यक्ति के जीवन का कोई पक्ष राज्य के दे 
से वाहर न होगा और संक्षेप में राज्यहपी मथीन का केवल एक पूर्जा मात्र होगा । 
व्यक्ति के जीवन का नियोजन, दोनों प्रकार की व्यवस्थाश्रों में, केवल आशिक लेन्न तक 
ही सीमित नहीं रखता यह दूततरे क्षेत्रों में यहाँ तक कि विचारों का भी नियोजन एवं 
“नियंत्रण करता है। ऐसे समाजों में, जीवन का अत्यधिक संनन्‍्यीकरण होता है । घर 
तक कि उनकी संस्कृति भी एक निर्देशित संस्कृति होती है । 
माकसंवाद हमारे समक्ष एक वर्ग विहीन व राज्य विहीन स्वतंत्र समाज की 
शानदार कल्पना रखता है किन्तु इस भविष्य के समाज तक हमें सबंहारा बगं के 
अधिनायकतंत्र द्वारा नियोजित, केन्द्रीकृत, निर्देशित और बंत्रवत्‌ू जीवन की कहठिनाएयों 
में से होकर पहुँचना पड़ेगा । वया यह एक ऐसी बंदा पर, जो कि अभी रघापित भी 
नहीं हुई है, हुन्टी नहीं है ? फिर यदि स्वाहारा वर्म के ठुछ नेताश्रों के हाथ में मक्ति 


ब्नर 


हे है 


[ ६४ ॥ 


केन्द्रीकृत हो जांयगीं तो इसकी क्या आज्ञा है कि नियोजन के उद्देश्यों को प्रांप्त कर लेने 
के पदरचात्‌ नियोजित समाज की कठिनाइयों एवं' नियंत्रणों से व्यंक्ति को छुटकारा 
मिल जायगा और व्यक्ति ने नियोजित समाज के स्थापित करने में जो बलिदान किए 
हैं उनके फलों का वह स्वतंत्र वायुमंडल में उपभोग कर सकेगा ? नियोजन न तो किसी 
भी समाज का एक स्थाई लक्षण है और न होना चाहिए | नियोजन का एक विश्ञेप 
उद्देंदय है और जिस क्षण यह उद्देश्य प्राप्त हो जाये उसी क्षण इसके नियंत्रणों को 
हटा देना चाहिए और इसीलिए माक्स ने एक राज्य विहीन समाज की कल्पना की है । 
किन्तु वया हम और क्या कोई भी इस वात की आज्ञा कर सकता है कि साम्यवादी 
या फासिस्ट अधिनायकतंत्र कभी भी राज्य-सत्ता का अन्त होने देगा ? या तो कोई 
कट्टरवादी या कोई पागल ही ऐसी कल्पना करेगा । 


छः 


हमारे युग की मुख्य समस्या नियोजन के द्वारा स्वामाजिक व्यावहार का 
पुननिर्माण एवं पुनरुत्थान करना हैं। किन्तु ऐसा करने के लिए हमें साम्यवादी या 
फासिस्ट नियोजन से एक भिन्न प्रकार का नियोजन अपनाना होगा । प्रौ० मनहींम के 


फिम्य 


व्दों में-- 

“यह नियोजन स्वतंत्रता के लिए होगा, और प्रजातंत्रीय नियंत्रण के आधीन 

होगा | यह नियोजन इतना प्रतिवन्धी नहीं होगा कि पूजीपतियों या श्रमिक 
समुदायों के सामुहिक एकाधिकारों के पक्ष में हो, किन्तु समृद्ध के लिए 
नियोजन; अर्थात्‌ पूर्ण रोजगार और भौतिक साधनों का पूर्ण शोपण व 
सामाजिक न्याय के लिए नियोजन न कि पूर्ण समता के लिए, और इसमें 
उच्ची समता के श्राधार पर ॒पारितोषिक और स्थान भिन्नता न कि विद्ेप 
अधिकारों के आवारों पर होगी। नियोजन एक वर्ग विहीन समाज के 
लिए नहीं, किन्तु उस समाज के लिए जो कि चरम ऐड्वयं और चरम निर्धंनता 
का उन्मुलन करता है। ऐसे सांस्कृतिक स्तरों, जो कि नीचें न बिरें, के लिए 
नियोजन; उन्नति के लिए नियोजित परिवर्तत जो कि पुरानी ख्ढ़्यों 
में से महत्वपूर्णा वस्तुओं का अन्त न करे; नियोजन जो कि सामाजिक 


था 


निईचय के समन्वय के द्वारा समृहतंत्र तरीकों के किए हुए समाज की 
श्रागंकाओं से वचाऐ--सामूहिक कसौटी हारा निश्चित किये हुए 
संस्थात्मक नैतिक पतन के सम्बन्ध में ही हस्तक्षेप करें, केद्धीवकरण 
और गक्ति के वित्तरण के वीच समन्वय स्थापित करे, समाज का झनेः घने 
परिवर्तन करता है ताकि व्यक्तित्व के विकास को प्रोत्साहित करे; सक्षेप में 
नियोजन न कि सैन्‍्यीयकरणा 

(स्वतंत्रता, दक्ति और श्रजातंत्रोय वियोजब ४. २६.) 
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प्रजात॑त्रीय नियोजन के उद्देदयों की यह अत्यन्त ही स्पष्ट रूप रेखा है। प्रजात॑- 
न्रीय नियोजन को नियोजन सत्तावादी और हस्तक्षेप न करने की नीति की अध्यवस्पा 
के मध्य का मार्ग अपनाना होगा। यह हमें मानना पड़ेगा क्वि ऐसा मार्ग भी है । साथार- 
णतः यह विश्वास हैं यह मान लिया जाता है कि अधिनायकतंत्र और अच्यवस्था के मध्य 
में कोई मार्ग नहीं है किल्तु ऐसी बात नही है । इन दोनों के बोच में प्रजातंत्रीय नियोजन 
का मार्ग है। प्रजातंत्रीयः नियोजन का मुख्य कार्य जत्ता और स्वतंत्रता में एक नयें 
संतुलन का निर्माण करना होगा । 

नियोजित प्रजातंत्र को स्थापित करने के लिए हमें कुछ ऐसी परिस्थितियों का 
निर्माण करना होगा ताकि जनता को हस्तक्षेप वर करते की नीति से नियोजित 
प्रजातेत्र की ओर यह ॒ परिवर्तन स्वीकार हो जाय। साधारण ब्यक्ति को हमें इस नए 
प्रजातंत्रीय रूप की आवश्यकता और गुणों की शिक्षा देनी होगी। प्रो० मंनहीम के 
अ्रतुसा र-- 

“बहू समय भ्रव नही रहा जवक्कि राजन॑तिक इच्छा स्वतः ही जनमत के द्वारा 

एकीभूत हो जाय | युदृर स्थित समस्यात्रों पर श्राज ही प्रजातंध्रीय समकीते 

को प्राप्त करने के लिए यह ठीक है कि युद्ध रूप से एकता के निर्माण की 

विस्तृत पद्धति की आ्रावध्यकता है--प्रीर बह सर्देत प्रजात॑त्र को सं्वाधिकार- 

बाद से भिन्न करेगी--यह आवरध्यक्र है कि विरोधी रचनात्मक घक्तियां किसी 

भी परिस्थिति में दवाई न जाए । रचनात्मक आलोचना अधिक महत्वपूर्ण 

हो जायगी किन्तु जिन मार्गो के द्वारा इनका निर्माण एवं प्रकाशन होता है 

और वह समय जबकि वह प्रकाशित होगी, में परिवर्तन होगा ।/ 

(स्वतंत्रता, झक्ति एवं नियोजित प्रजातंत्र ए. ३५) 


2२ 


इस कथन से यह स्पप्ट हैं कि नियोजित प्रजातंत्र की सफलता के लिए भी हमें 
एक॑ प्रकार का विचार निर्देशन श्रपनाना होगा । यह विचार निर्देशन प्रधिमायकतन्तों के 
विचार नियंत्रण समान नहीं होगा । किन्तु फिर भी विचार स्वार्न॑न्य से क्रिसी सीमा 
तक हस्तक्षेप तो होगा ही । 


इस सये प्रजातन्त्र में विरोधी पक्ष को अपने उद्देग्यों और पद्चतियों में 
परिवर्तन करना होगा । यह विरोधी पक्ष केवल विरोध के लिए ही विरोध नहीं करेगा 
और न राज्य, की घक्ति को पाने की प्रतिस्पर्धा के फल रवरूप ही करेगा | विभिन्न 
दलों को इन योजनाओं को सफल वनाने के लिए सामूहिक्त उत्तरदायिस्त्र का सिद्धान्त 
अपनाना होगा। प्रौ० मंनहीम के अनुसार इन योजनात्रों को झुछ उद्देश्य पूरे 
करने होंगे और तभी यह योजनाएँ विभिन्न राजर्नतिक दलों की सहमति प्रात करने में 
सफल होंगी । उनके अनुसार-- 


[.. ह६ .] 

(अर) बोजनाओं में एक रूपता आवश्यक है--अ्रव हमें ऐसी सामूहिक 
समस्याझ्रों जँसे कि नौकरी का स्थायित्व, सामाजिक सुरक्षा, अवसर की 
समानता, आदि का एक अत्यधिक संगठित सामाजिक ढाँचे से संवन्धित 
संघर्पों को जिनके एकन्नित होने का डर है, सलभाना पड़ेगा |” 


(व) “यह योजना बहुमत को मान्य होनो चाहिए--ऐसा वहुमत केवल हमें 
प्रतिक्रियावादियों का, जो कि किसी भी कीसत पर परिवर्तन नहों चाहते 
ओर उग्रवादी, जो कि यह समझते हैं कि युग-परिवर्तन होने पर ही है, 
दोनों से अलग मब्य में ही मिल सकता है। यह प्राकृतिक है कि इन 
समूहों में भी विभिन्न राय होगी जिनके वींच में सूच्म भिन्‍नताऐं होंगी । 
इन्हीं के आधार पर मूलभृत्त समस्याओ्रों पर सहयोग प्राप्त किया जा सकता 
है--किसी भी वास्तविक कार्यक्रम पर समझौता करने की उनमें 
योग्वता होनी चाहिए या कम से कम वहुमत द्वारा निर्णय कराने की |” 
(स्वतन्त्रता, झक्ति और प्रजातन्त्रीय नियोजन छू० ३६) 
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ऐसे प्रजातन्त्र के मतदातात्रों में भी कुछ विज्लेप योग्यताएँ होनी चाहिए 
उनकी राजनंतिक निर्स॑य दुद्धि का विक्रास करना पड़ेगा और महत्वपुर्ण समस्याओरों 
को उन्हें पुर्णछप से सममाना पड़ेगा । उन प्रजातन्त्रीय राप्ट्रों को जो कि वियोजित 
आशिक व्यवस्था को अपनायेंगे एक बढ़ा प्रचार विभाग रखता होगा जो कि योजना 
उसके उदृश्य और राष्ट्र की आर्थिक समस्यात्रों को साधारण मतदाता को 
समभाएगा । यद्यपि हम किसी सावारण मतदाता से योजना या उसके परिणार्मी 
का निर्णय करने की विज्येप योग्यता की आराज्या नहीं करते हैं, किन्तु कम से कम उसका 
इतना मानसिक्र विकास आवश्यक है जो कि आावारभृुत सिद्धान्तों एवं समस्यात्रों को 
समभते के लिए आवश्यक हो । राजनैतिक विचारकों के चिद्धान्तों को इतना तरल 


ज्जप्ज्टण जा --+ 


* करके लिखना चाहिए कि वह साधारण मतदाताओं के द्वारा भी. समझे जा सके 


ग्रीन के पश्चात हम विद्वास करने लगे हैं कवि सक्रिय ओर सच्ची स्वतन्त्रता 
का अर्थ है, न केवल किसी कार्य को, जिसकों कि हम करता चाहते हैं, करन का 
स्वतन्त्रता, किन्तु हमारा स्वृतन्त्रताओा का उपभाव करत के लिए आवश्यक सावना हि 
स्वतन्त्रता भी है। किन्तु यह साधन केवल राज्य के द्वारा ही दिए जा सकते है 
जो राज्य ऐसे साधनों को देता हैं उसे हम लोक-कल्याणकारी एवं चाद्नय राज्य 
कहते हैं | वास्तविक और सक्षिय स्वतन्त्रता केवल ऐसे ही राज्य म सम्भव है! किन्तु 
ऐप्ता लोक-कल्याणााकारी और सक्तिय राज्य आथिक रूप से पिछड़े हु ए समाज में संभव 
नहीं है। जो राप्ट्र अ्रविकसित या आर्थिक रूप से पिछड़े हुए है, बदि वे अपने 
* नागरिकों को सक्रिय स्वतन्त्रता के उपनोगार्थ आवश्यक सावन देना चाहत हूं, ता 


[ ६७ ] 


उन्हें नियोजन को अपनाना होगा । इसलिए नियोजन सच्ची और सक्षकिय स्वतन्त्रता 
के लिये आवश्यक है | हम डा० काल॑ मेनहीम से प्रणंतः सहमत हो सकते है कि 
नियोजन और स्वतन्त्रता न तो विरोधी वस्तुएँ हैं श्लीर न एक दूसरे के लिये 
अनावश्यक । यदि नियोजन और स्वतन्त्रता विरोधी वस्तुएं नहीं हैं तों नियोजन और 
प्रजातन्त्र में भी विरोध नहीं हो सकता । 
नियोजित प्रजातन्त्र की श्रपनी कुछ कठिनताएँ और समस्याएँ हैं । यह 
अजातन्त्र का एक दोप है कि प्रजातन्त्रीय सरकारों की आगामी आम-चुनावों 
लोक-कल्याण या वे सुधार जो कि साधारण जनता को अपने श्रज्मान के कारण 
अरुचिकर हँ--श्रधिक चिन्ता रहती है। ऐसी सरकार जनता का इन सम्बन्धों में 
कानूनों के द्वारा नेतृत्व नहीं कर सकती । यह सरकार किसी कानून को, चाहे वह 
कितना ही अच्छा व सुधारक वर्यों न हो, जो कि जनता की सामाजिक एवं धार्मिक 
अन्धविश्वासों और रूढ़ियों का अ्रन्त करता है, नहीं वना सकतो । वयोंकि उसे इस 
बात का डर है कि ऐसा कार्य करने से जनता में उसके प्रति विरोब उत्पन्न होगा और 
आगामी झाम-चुनावों में वह हार जावेगी। किसी भी प्रजातन्त्र में एक अत्यधिक 
, निद्ठर सरकार ही जनता की भलाई के लिए कार्य कर सकती है | विशेष रूप से जब 
बहुमत, जिसकी कि यह सरकार जनता की भलाई समभती है, उसके विरुद्ध हो । 
सामान्‍य चेतना और सामान्य उ्ंश्य केवल आ्रादर्श वस्तुएँ हैं। साधारणत:ः प्रजातम्त्र 
में भी ऐसी चेतना का अस्तित्व नहीं पाया जाता। यह एक स्वयं सिद्ध तथ्य है कि 
भारत की जनसंख्या में वृद्धि थीघ्रता से हो रही है और इस वृद्धि के अनुरूप ही हमारे 
राष्ट्रीय आथिक साधनों में वृद्धि नहों हो रही । साधनों के विकास में श्रौर जनसंख्या 
की वृद्धि में जो प्रतिस्पर्डा है, उसका निर्शय निश्चित रूप से जनसंख्या के पक्ष में ही 
:होगा । ऐसी दश्शा में हमारी योजनाओों की सफलताओोों के लिए यह झावश्यक है 
कि हम जनसंख्या के सम्बन्ध में स्पप्ट एवं निडर नीति का पालन करें। किन्तु यह 
भारत की प्रजातंत्रीय सरकार नहीं कर सकती है और न करने का उसमें साहस ही है, 
-वयोंकि परिवार नियोजन की नीति जनता के घामिक अ्रन्धविश्वासों के विरुद्ध है । 
ऐसी बाधायें प्रायः प्रजातंत्रीय व्यवस्थाओं में नियोजन के मार्ग में प्रातो है श्रौर 
इनको दूर करने का एक मात्र उपाय है कि हम सरकार को समुचित शक्तियाँ प्रदान 
करें। प्रायः शक्ति की कमी प्रत्यक्ष वैधानिक सीमाझ्रों के रूप में नहीं होती किन्तु 
-सरकार की अपनी शक्तियों को कार्य रूप में परिणित न करने को इच्छा के कारण 
होती है । यह इच्छा चुनाव में हारने एवं राज्य शक्ति के हाथ से निकल जाने के डर 
से होती है । दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते है कि प्रजातंत्रीय सरकारें सफलता 
“पूर्वक ऐसी समस्याओं की पूति नहीं कर सकती हैं, ज॑से कि मानव शक्ति साधनों 
छ 
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का निर्देशन, वढ़ती हुई जनसंख्या का नियंत्रण, विभिन्न व्यक्तियों एवं समूहों को कार्य 
का वितरण आदि । इसलिए नियोजन प्रजातंत्रीब व्यवस्था में साधारणतः उत्साह: 
हीन एवं मन्दगति से होगा ॥ 


२० वीं शताब्दी में प्रजातंच्र को फासिस्टवादी, नात्सी, एवं साम्यवादी अधिना- 
. यकृतंत्रोंकी चुनौती का सामठा करना पड़ रहा है। ये अधिनायकतंत्र, प्रजातन्त्र को 
अयोग्यता की पूजा' की व्यवस्था कह कर हंप्ती उड़ाते हैं और अपनी व्यवस्थाओ्रों को 
तागरिकों के लिए अधिक भौतिक लाभ पहुँचाने में प्रभावकारी बतलाते हैं।इस 
चुनौती का सामना करने के लिए प्रजातंत्रों की अपनी व्यवस्था में परिवर्तन करना 
पड़ेगा, व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबन्‍्ध लगाना होगा और हर राष्ट्र के लिये किसी न 
किसी रूप में लोक-कल्याराकारी नीतियों को अपनाना होगा । जिन राष्ट्रों का औद्योगिक: 
विकास हो छुका है वे किसी सीमा तक नियोजन के बिना भी लोक-कल्याणु करने में 
सफल हो सकते हैं । उनके पास इसके लिए पर्याप्त आर्थिक साधन हैं। लोक-कल्याण- 
कारी “राज्य को स्थापित करने के लिए अत्यधिक घन की झ्रावश्यकता होती है आर 
यह घन अन्तिम रूप में राज्य को केवल दो भ्रक्रार से ही मिल सकता है-- 

(अ) कर वृद्धि के द्वारा। 

(आ) उत्पादन के साधनों के राष्ट्रीयकरण द्वारा । 

प्रथम प्रकार की निश्चित सीमाएं हैं किन्तु दूसरे प्रकार में बने: गन: किसी 
भी,सीमा तक हम वृद्धि कर सकते हैं| समस्त आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए प्रजातन्त्रों को 
उत्पादन के साधनों का सामाजिक स्वामित्व अपनाना होगा यदि वे एक लोक-कल्ण-- 
कारी राज्य की स्थापित करना चाहते हैं। यदि उनका ओ्ौद्योगीकरण अपूर्ण है तो हमें 
नये उद्योगों को प्राप्त करना होगा। प्रजातंत्रीय राज्य भी अपने औद्योगीकरण की 
प्रगति का नियोजन कर सकता है। उत्पादन के सावनों का सामाजाकरणा, 
आशिक सावजनिक क्षेत्र का औद्योगिक विकास और निजी आर्थिक क्षेत्र पर प्रतिवन्व 

ऐसी नीतियां हैं जिनको कि अ्रधिकांश साधारण व्यक्तियों का बहुमत प्राप्त है। 

प्रजातन्‍्त्रीय समाजवाद केवल एक श्रर्ध-निरमित ग्रह और एक समभौता है । यदि आप 
समाज में पूर्ण समाजवादी व्यवस्था स्थापित करना चाहते ह तो आपको उत्पादन और 
वितरण दोनों का नियोजन करना आवश्यक है । 

नियोजित वितरण आंवश्यक रूप से स्वतन्त्रता को सीमित नहीं करता हैं । हर 
राज्य. को युद्ध काल, में, जवकि जीवन की झ्रावश्यक वस्तुएँ पबाप्त मात्रा भ॑ उपलब्ध 
नहीं थीं: किसी सीमा तक नियोजित वितरण अपनाना पड़ा था। अपने झापका महान 
प्रजातन्‍्त्र मानने वाले राष्टों जैसे कि अमेरिका एवं इगलेंड को भी इसको अपनाना 
पड़ा था । ज्ञान्ति में भी नियोजित वितरण को बनाए रखना एक पिछड़े हुए राष्ट्र के 
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लिए आवश्यक है । जब हमारा उत्पादन लाभ के लिए न होकर उपभोग के लिए होगा 
तब हम उसे समाजवाद कह सकेंगे और ऐसे समाजवाद को स्थापित करने के प्रारम्भ 
में, उपभोग की वस्तुएँ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं होगी । नियोजित वित्तरण, 
नियोजित उत्पादन का परिणाम है श्रौर आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए समाजों के लिए 
एक आवश्यकता है । 

सावारणतः व्यक्तियों में जन-सेवा की भावना नहों होती और न वे शाट्र को 
योजनाओ्रों को समभते है या इतनी सहानुभूति रखते हैं कि वे सरकारी योजनाश्रों में 
स्वेच्छापूवंक सहयोग देने का प्रयत्न करें। सव प्रजातन्त्र, मतदाताम्ों की इस उदा- 
सीनता से पीड़ित है। नागरिकों को स्वेच्छापूर्वक कार्य करने या योजना की सफलता के 
लिए आवश्यक त्याग करने के लिए प्रोत्साहित करना कठिन काय॑ है । यह मानव प्रकृति 
की प्रवृति है कि व्यक्ति प्राय: अपने स्वार्थ से प्रभावित होता है न कि राष्ट्रीय व सामा- 
जिक कल्याण की भावना से । निजी उद्योगों में तो पूजीपति स्वयं इस बात को देखता 
है कि उत्पादन ठीक प्रकार से हो रहा है या नहीं और मजदूर श्रालस्य तो नहीं कर 
रहे हैं किन्तु राष्ट्रीय उद्योगों में प्रायः कोई इतनी रुचि नहीं लेता है और इसका यह 
फल होता है कि योजना के लच्॒य पूर्ण नहीं होते श्रौर न उद्योग श्रावध्यक वचत ही कर 
पाते हैं। इससे राष्ट्रीय, मानवीय एवं भौतिक साधनों का अ्पव्यय होता है । नियोजित 
प्रजातन्‍्त्र को सफल बनाने के लिए हमें कुछ ऐसे नये प्रेरकों का विकास करना होगा 
जो कि मजदूरों को राष्ट्र के लाभ के लिए काय॑ करने की प्रेरणा दें । 

उदारवादी श्राथिक प्रणाली श्राध्यात्मिक मान्यताञ्रों के विना रह सकती थी 
किन्तु नियोजित समाज में मेनहीम के अनुसार श्राध्यात्मिक सम्पूर्णंता की श्रत्यन्त 
आवश्यकता है? । नियोजित प्रजातन्त्र को अधिनायकतन्त्रों के, वाद्य ब्राफ्षमणों श्रौर 
प्रतिक्रियावादियों के आन्तरिक आान्नमणों से रक्षा करने के लिए एकीकरण की 
आवश्यकता है | साम्यवाद और फासिस्टवाद इस सम्पूर्णाता प्रदान करने वाले तथ्य की 
आवश्यकता के सत्य को पूणांतया समभते हैं श्रीर ऐसी छद्य घामिक सम्पूणंता का 
विकास करते हैं जो कि आवश्यक मनोर्वज्ञानिक और समाजथशास्प्रीय आधारों को 
नियोजन के लिए निर्माण करती है । यह नियोजन को उनकी जनता द्वारा स्वीह्वत 
करता है भ्ौर उनमें इसके प्रति विश्वास उत्पन्न करता है कि उनकी स्वतन्त्रता के 
अधिकार का नियंत्रण करना और उनके जीवन को राज्य द्वारा नियोजित करने देना 
आवश्यक है । 

इसलिए हम इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि, नियोजित समाज प्रजातन्त्रीय 
व्यवस्था के मुख्य सिद्धान्तों को रखते हुए कुछ ऐसे उपाय भी ब्रपनाएगा यो कि जनता 
की आध्यात्मिक सम्पूर्णता के लिए आवश्यक है । काल मंनहीम तीन महत्वपूर्ण उपाय 
इस सम्बन्ध में बतलाते हैं। उनके अनुसार-- 
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(अ) “प्रजातन्त्रीय नियोजित संमराज को एक नए प्रकारं की दलोय व्यवस्था की 
आवश्यकता है जिसमें -आलोचना करने के अधिकार का उतना ही ढ़ 
विकास हो चुका होगा जितना कि पूर्ण के प्रात उत्तरदायी होने के कत्तंव्य 
का...... किसी नियोजित समाज में हितों की प्राकृतिक परस्पर क्रिया जो 
कि शने शर्नं: एक पूरा कार्य प्रणाली तक पहुँचाती है, नहीं होगी किन्तु 
एक बौद्धिक रूप से बनाई हुई और सब दलों द्वारा स्वीकृत योजना 
होगी । यह स्पष्ट है कि ऐसी नवीन नैतिकता तभी स्थापित हो सकती है 
जब मानवीय पुनुरुत्थात के गहनतम ज्ञोत समाज के पुनंजन्म में 
सहायक हो । 


(औ) *३र नियोजित समाज में जैसे ही अधिक वस्तुओं का पारस्पन्कि 
सम्बन्ध होता जायगा वैसे ही किसी भी निर्णय के दूरवर्ती परिणामों 
से उनका सम्बन्ध होता जायगा । निकटवर्ती हितों एवं सुदृरवर्ती दायित्वों 
के संघर्ं एक प्रतिदिन के विचार की वस्तु हो जायगी | केवल वही 

पीढ़ी जिसकी शिक्षा धर्मं के द्वारा हुई है या कम से कम धर्म के स्तर पर 
हुई है वही तत्काल लाभों और जीवन की चिरेस्थायी समस्याओं में विभेद 
करने में और नियोजित प्रजातन्त्र के निरंतर त्याग की माँग ज़ो कि 
प्रत्येक समूह एवं व्यक्ति से, सब के हित में है, के लिये होगी। ? 


भेड़ 

(इ) “नियोजित समाज को एकीकरण के प्रयोजन की आवश्यकता होती हैं। 
विरोधियों की सहमती या तो उनका विनाश या बन्दी करू से प्राप्त 

हो सकती है या समाज .के सदस्यों की आव्यात्मिक सम्पुणेता स 


(हमारे युग का निदान ४. १०२-३) 


नियोजित प्रजातन्त्रीय व्यवस्था में आध्यात्मिक सम्पूरांता के लिए राजनीतिक 
दलों को, विश्येप रूप से विरोधी दलों को, एक नया दृष्टिकोण अपनाना होगा। उन्हें अपने 
आपको नियन्त्रित करना होगा। वे आलोचना को केवेल आलोचना के लिए नहीं करेंगे । 
उन्हें सामाजिक हितों का, न कि संकुचित दलीय स्वार्थी का ध्यान रखना हांगा। 
राजनीतिक दलों से इस प्रकार के व्यवहार की आशा उस समय तक नहां जा सकती 
जब तक कि उन पर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण करने वाला प्रभाव न हो और 
यह प्रभाव या तो वाह्य होगा या आन्तरिक | अधिनायकतन्त्रों में यह प्रभाव वाह्म होगा 
क्योंकि वहाँ राज्य की आदेश्यात्मक शक्ति का इस कार्य के लिए उपभोग होगा और प्रजा- 
तन्‍्त्रों में आन्तरिक जहाँ पर कि उसकी केवल नैतिक प्रकृति होगी। इस नई नतिकता 
का प्रचार जीवन में एक नए धामिक हृए्टेकोण के द्वारा ही हो सकता है | भव तक 
हम मृत्यु के पश्चात आने वाले जीवन के संवन्ध में अधिक चिन्ता करते थे और स्व में 
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प्राप्त होने वाले सुम्रों को आशज्या में तत्कालीन सुखों के आनन्द प्राप्त करने से अपने को 
वंचित रखते थे, उसी प्रकार हमें तत्कालीन लाभों का चाहे वह राजनीतिक हों या श्राथिक, 
के नियंत्र/ की आवश्यकता है | हम ऐसे समाज की स्थापना, जहाँ पर कि प्राधिवय हो, 
के लिए आ्राशा और कार्य करेंगे। यह नयी नैतिकता ब्यक्ति को स्वंय नियंत्रण और 
सामाजिक हितों को व्यक्तिगत स्वार्यो से ऊपर रखने की शिक्षा देगी। प्रौ० मनहीम 
के अनुसा र--- 
यह आध्यात्मिक सम्पुूणंता एकता के लिए आवश्यक है। प्रजातन्त्रीय समाज 
अपनी योजना के लक्ष्यों को पूर्ण करने की झौर जनता का सहयोग प्राप्त करने 
की समस्या को कैसे हल करेगा इसके लिए मनहींम ने अपने “श्राध्यात्मिक 
सम्पूर्णता' की थोजना प्रस्तुत की है जो कि एकीकरण करने श्रौर हम सब 
लक्ष्य से सहमत होने श्रीर उनको पुरा करने में सहमत करेगी। मंनहींम इस 
इस सम्बन्ध में कहते हैं कि “कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनसे हमको सहमत होना 
ही होगा, इसलिए नहीं कि वे आ्रायिक प्रकृति के हैं या वे प्राथिक्ष क्षेत्र में 
कदम उठाने से प्रभावित होंगे किन्तु इसलिए कि पिछले बीस वर्षो की अव्य- 
वस्था ने यह सिद्ध किया है कि श्राथिक हस्तक्षेप न करने नीति ने सामा- 
जिक ढांचे में दोप पैदा कर देगी, उदाहरणत--अत्यधिक बेका री | सामाजिक 
जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जीवन की श्रपनी अ्व्यवस्थऐं हैं। ऐसे समाजों में रहना 
अवद्य ही श्रधिक सुखपुवंक होगा जहाँ पर आध्यात्मिक जीवन में किसी भी 
प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है । दुर्भाग्य से नियोजन के हृष्टि- 
कोण को रखने वाले श्रथंगास्त्रियों की उदारता और अ्रव॑ग्ास्त्र के अतिरिक्त 
श्रन्‍्य क्षेत्र में हस्तक्षेप ने करने की नीति वास्तव में उनके दूसरे क्षेत्रों के सम्बन्ध 
में ग्रज्ञान के कारण है | भर यह त्मझने की अवोग्यता है कि स्वंय सुधार 
भी उनमें असफल हुझ्ना है ।” 
(हमारे युग का निदान ४० १०४) 


, हस्तक्षेप न करने की उदारवादी प्रणाली से नियोजित व्यवस्था में परिवर्तन 
तब तक सम्भव नहीं है जब तक कि थोड़े समय में समाज की मान्यताम्रों एवं हृष्टि- 
कोणों में गहन परिवर्तन न हों । मनोव॑ज्ञानिक दृष्टि से यह सम्भव नहीं है। जीवन के 
लक्ष्यों की पुर्नंपरिभाषा ने करने और उनको एक नया महत्व ने देने से हम जनता को 
प्रोत्साहित नहीं कर सकते और उनकी भावनाओं को एक ऊंचे थिखर तक इस नयी 
व्यवस्था के पक्ष में नहीं पहुँचा सकते । यहु एक नए घधामिक प्रनुभव के द्वारा ही 
सम्भव है और आधुनिक समाज में श्रपने सदस्यों की श्राध्यात्मिक सम्पूर्णता के लिए 
ऐसे घर की भ्रावश्यकता है । व्यक्तिगत भशौर सामाजिक स्तरों पर पुनंनिमणि तभी 
सम्भव है जबकि हम इस नयी व्यवस्था के लक्ष्यों को एक नया विश्वास एवं. एक नया 
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अर्थ देने में सफल होंगे । यह पुरातन रूढ़िवादी-घर्म॑ की संस्थाओं द्वारा सम्भव नहीं है । 
धर्म को एक नया अर्थ और एक नया जीवन देनां होगा ताकि ये जनता द्वारा स्वीकृति 
हो जाय और एक पुनरुत्यान को प्राप्त हुए नेतृत्व का आधार हो सके । 

ज यह नयी मान्यता केन्द्रीय राजनीतिक सत्ता के आदेशों के द्वारा नहीं मनव्ाई 
जा सकती । ऐसा केवल सर्वाधिकारी राज्यों में ही सम्भव है । प्रजातंत्रीय व्यवस्था में 
यह मान्यताएँ जनता की स्वेच्छिक इच्छा द्वारा ही अपनाई जाएगी । भ्रृूतकाल में ऐसी 
साव॑ंभौमिक इच्छा, कम्‌ से कम निष्क्रिय इच्छा, का आधार . रीति-रिवाज थे, किन्तु 
आधुनिक युग में इनका आधार और इनके विकास के-लिए श्रावश्यक इच्छा राज्य के 
हारा समझाने से, अ्र्थ विकसित व्यक्तियों के विकास से, एवं बुद्धिजीवियों -में वाद- 
विवाद के द्वारा निर्माण की जा सकती है और यह इच्छा :नियोजित प्रजातंत्र की 
सफलता के लिए अत्यन्त आवश्यक है। .. ..-. | « 


तनमन +ीा आन 





३१ 
प्रजातन्त्र को कुछ समस्थाएँ 





ब्राइस की प्रजातन्त्र की परिभाषा इस प्रकार है--- 

“बह सरकार जिसमें कि योग्य नागरिकों के बहुमत की इच्छा द्वारा ही धामन 

होता है तथा यह मानते हुए कि योग्य नागरिक पूर्ण जनता फे श्रधिकांध भाग 

हैं, जो लगभग कम से कम तीन चौथाई है, जिससे कि नागरिकों वी घारीरिक 

शक्ति उनकी मतदान की थक्ति के अनुसार हो जाय 

(आधुनिक प्रजातन्त्र भाग १ ए० २२) 

प्रजातन्‍्त्र के पक्ष में तीन अन्य तक हैं । पुरातन युग में प्राकृतिक भ्रधिकारों का 
सिद्धान्त जैसे कि सवके लिए अधिकारों की समता, मब्ययुग में---कि सरकार श्रधिक 
व्यक्तियों के सुख के लिए श्रौर १६ वो शताब्दी के उत्तराध॑ में श्रादर्शवादी सिद्धान्त कि 
केवल इसी प्रकार की शासन प्रणाली में, व्यक्ति के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास हो सकता 
है। प्रजातन्त्र वह शासन व्यवस्था है जिसमें कि स्वतंत्रता झौर समता के श्रधिकार 
पूर्णंख्पेण प्राप्त हो चुके हैं श्रोर जिसमें अधिकांश व्यक्ति शासन की प्रकृति के थारे में 
निश्चय करते हैँ। यह परिभाषा हमें प्रतिनिधित्व की समस्या की ओर ले जाती है । 
हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि आ्राधुनिक युग में प्रजातंत्रीय घासन का श्रर्व सर्देव 
अप्रत्यक्ष और प्रतिनिधि शासन होता है। प्रजातंत्रीय सिद्धान्त के विकास के साध दी 
शासन में भाग लेने वाले, राजनीतिक दृष्टि से योग्य मतदाताओं की संख्या में वृद्धि हुई 
है। श्रधिकांश प्रजातंत्रों का सावंलोकिक वयस्क मताधिकार एक आवश्यक लक्षण है। 
यह मतदाता योगिक समूहों में मत देते है । मत देने की यह प्रणाली सबसे सरल एवं 
सुविधापूर्वक प्रतीत हुई श्रौर इसोलिए इसको अपनाया गया । 

किन्तु अब हम प्रतिनिधि प्रजातन्ध के इन दोनों आधारों से सहमत नहीं है। 
न तो हम यह मानकर चलते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अपने राष्ट्र के घासन में भाग लेने के 
योग्य है भौर न हम भौमिक प्रतिनिधित्व को ही सर्वत्तिम पद्धति समनकते हैं। मत- 
दाताओं के भौमिक निर्वाचन-क्षेत्रों की स्थान परआ्लाधुनिक विचारक व्यवसायिक निर्वाचन 
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क्त को अपनाने की राय देते हैं । ऐसे विचारकों का यह विश्वास है कि महत्वपूर्ण 
राजनीतिक समस्याऐँ वास्तव में श्राथिक समस्याएँ हैं और उनका प्रतिनिधित्व भौमिक 
समूहीं में न होकर आर्थिक समूहों में ही हो सकता है । किन्तु ये विचारक इस वात 
को भूल जाते हैं कि आर्थिक हितों के साथ ही साथ अनेक सामान्य हित भी हैं जिनकी 
हम उपेक्षा नहीं कर सकते और इन सामान्य हितों का आघार भौमिक क्षेत्र है न कि 
व्यवसायिक क्षेत्र । कुछ विचारक आनुपातिक निर्वाचन प्रणाली के पक्ष में है। उनकाः 
तक यह है कि आनुपातिक निर्वाचन प्रणाली निर्वाचन की भौमिक इकाइयों को रखते 
हुए भी निर्वाचन के बहुत से दोपों को दूर कर सकती है । व्यवसायिक प्रतिनिधित्व के 
- पक्षपाती मतदाताओं को सारे राष्ट्र में वितरित कर देते हैं, तो अनुषातिक निर्वाचन 
प्रणाली के पक्षपाती, मतों को विभिन्न उम्मीदवारों- में वितरित करते हैं। किन्तु उन 
लोगों के समक्ष, जो कि आनुपातिक निर्वाचन प्रणाली के पक्ष में है, कुछ समस्याएं हैं । 
इसमें मत देने एवं गणना की प्रणाली साधारण मतदाताओं की समझ से बाहर है। 
इसका परिणाम राजनीतिक दलों को छिद्न-भिन्न करना और दलों की जगह छोटे २ 
राजनीतिक समूहों को उत्पन्न करना होता है जो कि संसदीय प्रजातंत्र की सफलता के 
लिए घातक है । न तो राजनीतिक बहुवादी ही और न वे जो कि आनुपातिक निर्वाचन 
प्रणाली चाहते हैं, अब तक कोई दोप रहित निर्वाचन प्रणाली हमारे समक्ष रखने में 
सफल हुए हैं। यह हम मानते हैं कि झ्रापेक्षित वहुमत प्रणाली में व्यवस्थापिका कभी 
भी जनता को इच्छा का वास्तविक प्रतिनिधित्व नहीं कर सकती किन्तु इसके दोपों को 
दूर करने के साथ उसके घ्रुणों को नष्ट न करने वाली कोई भी निर्वाचन प्रणाली अरब 
तक हमारे समक्ष नहीं आई | निर्वाचन की सर्वोत्तम प्रणाली के सम्बन्ध में अनुसंघान 
एवं विकास प्रजातन्त्र की एक आधारभूत समस्या है जिसका हल सम्भवत: भविष्य 
में हो. पर है 
. - १६ वीं व २० वीं शताब्दी में अधिकांश विचारक साधारणतः यह स्वीकार 
करते हैं कि हमारे युग का मुख्य- भ्ुकाव प्रजातंत्र और प्रजातंत्रीय रुढियों के पक्ष में 
है । प्रो० मैकाइवर राजनीतिक संस्थाओं के विकास का अध्ययन करते हुए यह 
कहते हैं-- कि, गि 
' “प्रतिक्रियात्रों के होते हुए भी राज्य का मुख्य मुकाव प्रजातन्‍्त्र की ओर है|” 
$ (आधुनिक राज्य प्ू० ३४०) 
परन्तु हमें प्रो० मैकाइवर का यह निर्णय स्वीकार नहीं कर लेना चाहिए। 
श्रौद्योगिक क्रान्ति ने कुछ ऐसी श्राथिक . समस्याओं _को जन्म दिया जो कि १६ वीं 
शताब्दी के व्यक्तिवादी, उदारवादी हस्तलेप को न करने के प्रजातंत्रीय सिद्धान्तों के द्वारा 
सफलता पूर्वक हल न हो सकेंगी । प्रजातन्‍्त्र की एक नयी झ्राथिक व्यवस्था को स्थापित 


करने एवं पूजीवादी आधिक च्यवस्था के झोपण को रोकन को अयोग्यता के कारण 
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जनता को यह सोचने को बाध्य कर दिया कि प्रजातन्त्र सर्वोत्तम प्रकार की धासन 
व्यवस्था है, कहीं भ्रम मात्र तो नहीं है । २० वीं झताव्दी ने कुछ ऐसी राजनीतिक 
व्यवस्थाओ्रों को जन्म दिया जो कि स्पष्ट रूप से सत्तावादी एवं प्रजातंत्र विरोधी है। 
उनका प्रजातंत्रीय सिद्धास्तों में या प्रजातंत्र के सुखी जीवन की आवश्यकताओं को 
पुर करने की योग्यताओ्रों में कोई विश्वास नहीं है। फासिस्ट और साम्यवादी अधि- 
तायकतन्त्र अपनी जनता को भौतिक सांधनों को देने में अधिक सफल हुए हैं भ्रोर 
उन्होंने वैभव विजय एवं सैनिक अंक्ति की झआभा से साधारण व्यक्ति को पूर्णातया 
प्रभावित कर दिया है । हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि प्रजातन्त्र को इन सत्ता- 
वादी दर्शनों से भय की पूर्ण झ्राशंका. है शऔर इसलिए प्रजातन्त्र के लिए यह ब्रावश्यक 
है कि वह ज्ञीत्र ही अपनी रक्षा के लिए कोई ठोस रचनात्मक कार्यप्रणाली को 
अपनायें । ये कार्यप्रणाली आशिक क्षेत्र में आवश्यक साधन देने के योग्य होनी चाहिए । 
यह ऐसा तभी कर सकती है जबकि यह स्वयं कुछ सत्ता के ही लक्षणों को श्रपनाये, 
अपने रुढ़िवादी सिद्धान्तों को श्रपनाए श्रौर हस्तक्षप न करने की नीति का स्वंधा 
त्याग करदे । यह नया प्रजातन्त्र विशेष रूप से आधिक क्षेत्र में नियोजित एवं नियंत्रित 
होगा । इस प्रजातंत्र को यह नवीन रूप देना प्रजातंत्र की दूसरी महत्वपूर्ण 
समस्या है । 
प्रजातन्त्र में सिरों को तोड़ने के स्थान पर गणना करने के सिद्धान्त द्वारा भी 
योग्यता का पता नहीं लग सकता है | हम अब तक इच्छा की श्रभिव्यक्ति के लिए मत- 
दान से श्रधिक उपयुक्त प्रणाली नहीं सोच पाए हैं । यह आवश्यक नहीं है कि मतदान 
में जिस इच्छा की अभिव्यक्ति होती है उसमें मत देने वाले समस्त व्यक्तियों का प्रनुभव 
एवं ज्ञान के योग के आधार पर हो | अधिकतर यह समाज के वहुमत द्वारा होता है 
झ्रौर यह बहुमत भी मनोव॑ज्ञानिक शोपणा की प्रणालियों द्वारा उत्पन्न किया जाता है 
झौर इस बहुमत में श्रधिकांश मतदाता अज्ञानी होते हैं। यह बहुमत भी राष्ट्र के मत- 
दाताओं का बहुमत नहीं होता । प्रजातस्त्रीय राष्ट्रों में व्यवस्थापिकाएँ जनता की इच्छा 
का वास्तविक प्रतिनिधित्व नहीं करती है । राज्यसत्ता बहुमत वाले दल के हाथ में होती 
है श्रौर इस दल को भी राष्ट्रीय मतदाताझ्रों का ग्रल्पमत ही प्राप्त होता है। इस प्रकार 
निर्वाचित प्रतिनिधि जनता की इच्छा का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते । उनके मार्ग में 
और भी कई वाधाएं हैं। वे दल के अनुशासन से बंधे हुए हैं ओर उन्हें श्रपने दलाय 
स्वार्थों का ध्यान रखना आवश्यक है । 
हम एक साधारण व्यवस्थापक से यह श्राशा नहीं कर सकते कि कानून के 
निर्माण एवं शासन ज॑सी कला के लिए उसमें श्रावश्यक ज्ञान व झनुभव होगा । 
राजनीतिश्षासत्र विल्ट एवं शासन व्यवस्थापन कला के ज्ञान को प्राप्त करमे के लिए 
अत्यधिक परिश्रम, अध्ययन एवं जीवन भर का अनुभव झौर इस दिशा में प्राइृतिक 
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भवृत्ति आवश्यक है | यह अत्यन्त ही विचित्र है कि जब हम अपनो साधारण शारीरिक 
वोमास्यों की चिकित्सा अयोग्य व्यक्तियों से कराने में संकोच करते हैं तो हम अपने 
सामाजिक एवं आर्थिक महत्वपूर्ण बीमारियों की चिकित्सा उन व्यक्तियों के द्वारा कराते 

हैं जिनको इस सम्बन्ध में कोई ज्ञान नहीं और हमारी इस उपेक्षा-का भयंकर परिणाम 
होता है । हम ऐसे किसी भी साधाररा व्यवस्थापक से, जिसके लिए राजनोतिशात्त्र 
उतना ही अरुचिपूर्णा है जितना कि एक कृपक के लिए एन्सटाइन- का सापेक्षवाद का 
सिद्धान्त । .हम करोड़ों का भाग्य उन व्यक्तियों के हाथ में दे देते हैं जिनको कवि उनकी: 
व्यक्तिगत दक्षा में हम अपने साधारण कार्यों को करने के. लिए भी योग्य नहीं समभेंगे । 
ऐसे व्यवस्थपपकों के दल के कुछ -नेतात्रों की हाँ में हाँ. मिलानी पड़ती है और उनके 
कथनानुसाह चलना पड़ता-है-। जिसको हम॑ जनता का शासन समभते हैं वह वास्तव में 
एक वर्ग का शासन है और वह वर्ग भी अल्प वर्ग है। यदि हम यह भी मान लें कि 
प्रजातन्त्र बहुमत का ही श्ञासन है--यद्यपि यह-उचित नहीं है--ठो भी प्रजातन्त्र केवल 
संख्या का शासन: है । .. ९ + अक के.. रमन पर - दा 

साधारण मतदाताओं की- अज्ञानता औरं. उदासीनता की समस्या का हल 
अत्यन्त ही कठिन है । कोई भी गंभीर सामाजिक विचारक आज इसमें -विश्वास नहीं 
. करता है कि सब व्यक्तियों में समान बौद्धिक योग्यता होगी। 'एक व्यक्ति-एक 
और प्रत्येक की गणना एक हो और किसी-की भी एक से श्रधिक न हो?- अच्छे नारे हो 
सकते हैं किन्तु वास्तविक रूप से ठीक नहीं है । व्यक्ति एक समान न तो हैं और न हो 
सकते हैं | राजनोतिक प्रजातन्त्र जिस समानता की दुहाई देता है वह यांत्रिक समानता 
है । साधारण मतदाताओं में अपने कार्य को करने के योग्यता नहीं है । उसके पास न तो 
अनुभव ही है और न आवश्यक वौद्धिक विकास ही, जिनके विना वह उचित निर्णय 
करने में सफल नहीं हो सकता । वह राजनीतिक समस्याओं के प्रति त्रत्यन्त ही आलसी 
एवं उदासीन होता है। वह मतदान के कार्य के लिए आवश्यक ज्ञान व चिज्षा प्रात 
करने का कष्ट नहीं उठाना चाहता। 

एक अच्छे मतदाताओं के लिए कम से कम यह आवश्यक है कि-- 

(अ) उसे राष्ट्र की महत्वपूर्ण समस्याओं का ज्ञान हो । 

(आ) इंन समस्याओं का हल करने के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों के सुझावों 

की उसे जानकारी हो । ; 
(इ) उसमें यह निरंय करने की बुद्धि हो कि वह इन विभिन्न सुझावों में से 
सवसे उत्तम एवं उपयुक्त सुझाव चुन सके ः 


एक अच्छे मतदाता के लिए यह सब जानकारी अत्यन्त आवश्यक है । कोई भी 
प्रजातन्त्र उस समय तक सफलतापूर्वक कार्य नहीं कर सकता जब तक कि अधिकांश 
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“मतदाता अपने कत्तंव्यों को पूर्ण नहीं करते। निर्वाचक्तों की उदासीनता रौजनीनिऋ 
प्रजातन्त्र का एक मुख्य दोप है और इसके अन्य दोप इसी के द्वारा उत्पन्न होते है। 
मतदाताओं एवं व्यत्रस्थापकों की सही प्रकार की थिक्षा ही प्रजातन्व्रीय व्यवस्था 
'के इन दोपों को किसी सीमा तक- दूर कर सकती है। थासकों को शासन काब पाना 
चाहिए और शासितों को अपने कत्तंव्यों एवं उत्तरदायित्वों को पूर्णो करना आना चाहिए। 
जब तक कि जनता को नागरिकता की शिक्षा और जब तक व्यवस्यायकों को घास 
'एवं व्यवस्थापन कला की शथिक्षा नहीं दी जाएगी तब तक प्रजातन्ध्र केवल आाउम्बर 
मात्र होगा और कुछ बुद्धिमान व्यक्ति बहुत से मूखों पर बानन करने में सफल 
होंगे। यह शिक्षा सब प्रकारों से पशक्षपात रहित होनी चाहिए | जनता को वादों एवं 
नारों के द्वारा प्रचार की जगह पर तथ्यों और उनके हितों की शिक्षा देनी श्रावध्यक 
' है । उन तथ्यों के आधार पर व्यक्ति स्वंय सोचने के लिए सफल होगा। परल्तु व्यक्ति 
के लिए यह तभी संभव होगा जब उसका बौद्धिक विकास इस सीमा तक पहुँच गया 
हो कि वह स्वंय निर्णय कर सके | राजनीति ही नहीं वरन्‌ साहित्य कला एवं दर्घन 
को समभने के लिए भी निरणंय बुद्धि की आवश्यकता पड़ती है। प्रजातन्त्र के इस युग 
में, जो कि सामान्य व्यक्ति का युग है, सांस्क्रतिक स्तर का यथेप्ट मात्रा में पतन हुमा 
है । जनता ललित कलाओं में रुचि नहीं रखती है और न उसका इतना वीद्विक 
विकास ही हुआ होता है कि वह साहित्य कला एवं दर्घन की मान्यताग्रों को समन 
सके । यही कारण है कि बतंमान जताब्दी में इन सब्र में पतन हुझ्ना है। हिसा 
अपराध एवं लिड्ज भेद सम्बन्धी वातों में ही जनता की श्रत्यधिक रुचि हैं श्रौर जो 
कला या साहित्य जनता की रुचि के अनुसार होता है उनमें यह सब वस्तुएँ भरी रहती 
हैं । यह प्रजातन्त्रीय युग और जनता के सांस्कृतिक पतन के कारण है। यह भी 
प्रजातन्‍्त्र की एक मूलभूत समस्या है जिसका थीक्रातिशोत्र हल प्रावश्यक है | यह 
तभी सम्मव होगा जब कि प्रजातन्त्र सब को नोचे गिराने वालो व्यवस्था न रहू कर 
सबको ऊपर उठाने वाली व्यवस्था हो जायगी । 

प्रजातन्त्र को प्रायः अयोग्यता की पुजा कहा जाता है । प्रथम तो इसलिए फि 
इसमें मतदाता अत्यन्त ही अनज्नानी एवं उदासीन होते है श्रौर इसलिए ऐसे ही 
व्यवस्थापकों का भी चुनाव होता है ।श्लौर द्वितीय इसलिए कि संभवतः यह सबसे 
धीरे कायं करने वाली सरकार है। प्रजातन्त्र विथेषत: वाद विवाद की सरकार है प्रौर 
प्रत्येक निराय के लिए जो कि व्यवस्थापिका या मंत्रिमंडल लेते हैं वह उस निर्णय 
के सब पक्षों के सम्बन्ध में पूर्णतेया वाद विवाद के पश्चात ही लेते हैँ । विचार प्रौर 
अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता प्रजातन्त्रीय व्यवस्था की सबसे मूलभूत एवं महत्वपूर्णा 
स्वतन्यताएँ हैं। यह ध्यान में रखना झ्रावश्यक है कि श्रन्तिम निरंय लेने के पहले सब 
प्रकार के दृष्टिकोण एवं मतों को पूर्ण अभिव्यक्ति प्राप्त हो लानी चाहिए। किन्तु प्रायः 
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यह विवाद लक्ष्य हीन और विवाद के लिए ही होते हैं न कि मत की भिन्नता के कारण + 
प्रायः अज्ञानी, मूखंतापूर्णा बाधा एवं देरी करने वाली प्रणालियों को विरोधी दल 
प्रजातन्‍्त्र में अपनाता है। वाद विवाद करते समय नेताओं का दृष्टिकोण प्रचार का 
हीता है। वे अ्नज्ञानी मतदाताओं को,वहलाकर अपने-राजनीतिक उद्देश्यों को पुर्णा करना 
चाहते हैं । अ्रधिकतर इन- विवादों में कोई तथ्य नहीं होता | यह केवल छाब्दों एवं 
तारों के साथ खिलवाड़ होता है । इसलिए व्यथं के वाद विवादों के कारण 
प्रजातन्‍्त्रीय व्यवस्था में निणुंय लेने में. देरी लगती है। प्रजातन्त्र च्रीत्रता से कार्य 
नहीं कर सकता और एक पुरानी लोकोक्ति है कि बहुत से रसोइये भोजन को खराब 
कर देते हैं यही राजनीतिक क्षेत्र के लिए भी कहा जा सकता है । जबकि अधिनायक 
ओर निरंक्रुश शासक चन्द मिनटों में निर्णय ले लेते हैं वहाँ प्रजातन्त्र को कई दिन 
लग जाते हैं । ; | | 
प्रजातन्त्र को एक म्रष्ट प्रकार की सरकार भी कहते हैं | प्रजातन्‍्त्रीय सरकार 
को सबसे भ्रष्ट और सबसे अयोग्य प्रकार की सरकार कहा जाता है किन्तु यहाँ पर 
यह स्मरण रखना चाहिए कि भ्रष्टता किसी विशेष सरकार का लक्षण नहीं है और 
न वह किसी भी राजनीतिक प्रणाली के तोलने का माप दंड है। अ्रष्टता जनता के 
नंतिक पतन का लक्षण है केवल अ्रष्ट जनता ही भ्रष्ट सरकार को सहन करेगी ! 
घुस देने वाला भी उतना ही भ्रष्ट है जितना कि लेने वाला। वह घूस दूसरों 
की भलाई व दान स्वरूप नहीं देता है किन्तु अपने स्वार्थों को पूर्ण करने के लिए 
देता है । | मर 

प्रजातन्त्र को सफलता पूर्वक कार्य करने के लिए राजनीतिक दलों की आव- - 
इयकता होती है । इन राजनीतिक देलों का मुख्य कार्य है कि वह मतदाताश्रों को 
विभिन्न उम्मीदवारों में से छुनने का अवसर दें और मतदाताओं को राजनीतिक शिक्षा 
दें । किन्तु वास्तव में वर्तमान युग में यह राजनीतिक दल राज्य की शक्ति को पाने के 
अस्त्र मात्र हो गए हैं। प्रत्येक राजनीतिक दल चाहे वह कुछ भी कहे एक ऐसे समान 
विचासें वाले व्यक्तियों का समृह है जो कि राजनीतिक शक्ति को ब्ञान्ति पूर्ण एवं 
वैधानिक प्रणाली से प्राप्त करना चाहते हैं । जव वे इस शक्ति को प्राप्त करने में 
सफल हो जाते हैं -तो वे यह वारतें सोचते हैं। प्रथम कि उनकी शक्ति की अवधि अस्थाई है 
और हितीय चुनाव को जीतने में जितनी उनकी सेवाएँ एवं परिश्रम हुआ था उसके फल 
पाने का अवसर शासन हाथ में आते ही आजायगा | वे सर्देव राज्य की शक्ति को श्रौर्र 
इस शक्ति के लाभों को युद्ध की जीत के सर्मान समभते हैं | दल में भी शक्ति केवल 
कुछ गिखर के नेताओं के हाथ में होती है वाकी सब हाँ में हाँ मिलाने वाले होते हैं।*« 
दल के साधारण सदस्यों को दल का अनुद्यापषन मानना होता है अन्यथा उन्हें दल से 
निष्कापित हो जानें-का भय उत्पन्न होजाता है | निर्वाचन क्षेत्रों का आकार औरं 
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मतदाताओं की संख्या एवं चुनाव के खर्च में इतनो अधिक वृद्धि हुई है कि साधारग 
व्यवस्थापक को दल के सद्भठन एवं अश्र्थ सहायता की चुनाव जीतने के लिए आवध्यकता 
होती है । दल से निप्कापित होने का श्र्थ राजनीतिक जीवन का श्रन्त होना है । केवल 
'कुछ हां व्यक्ति अपने सिद्धान्तों के लिए स्वंस्व को सकट में डालने के लिए तत्पर होंगे। 
घन्बे खोर राजनीतिन, दलों में प्रधिक हैं और वे दलीय राजनीति की खरावियों एव 
दुर्गणों के लिए यथेप्ठ रूप से उत्तरदायी हैं। जब तक साधारण नागरिक राष्ट्रीय एवं 
दलीय समस्याओ्रों से उदासीन रहेगा तव तक धन्धे खोर राजनीतिन्न उस पर अपने 
लाभ के लिए शासन करेंगे । 
जिस प्रकार कि प्रजातन्त्रीय व्यवस्था हम पाते हैं वह शासन की श्रन्य व्यवस्थाश्रों 

से कम खराब है वर्योकि इसमें नेत्रत्व सबसे कम निरदंगी एवं शोपणा करने वाला 
होता है और इसमें हम सरकार को गरहयुद्ध या क्रान्ति ने विना भी शान्ति पूर्ण तरीकों 
से परिवर्तित कर सकते हैं । रोबट्ट माईकेल्स के शब्दों में--- 

“व्यक्तियों का बहुमत श्रनादि अभिवावकता की ऐसी दुःखान्त पूर्व निर्धारित 

झ्रावश्यकता है कि वे हमेशा एक शअ्रत्पमत द्वारा शासित होंगे और उन्हें हमेणा 

अल्प जनतन्त्र के लिए अ्वलम्बन बनाना होगा । 


(राजनीतिक दल; आधू्‌ निफ प्रजातन्त्र के अल्प जनतन्त्रवादी प्रधृतियों 
का एक समाजशास्त्रीय अ्रष्ययन ए. ४०७) 


यह शब्द प्रत्येक प्रजातन्त्रीय सरकार के सम्बन्ध में सत्य है। 


श्राधुनिक प्रजातन्त्रों की सवसे कड़ी आलोचना ग्रोसवोल्ड स्प॑ज्ञलर ने दी है श्र 
यह विश्वास दिया है कि इन प्रजातन्त्रों का भविष्य श्रन्वकारमय है | वह कहता है-- 
“जनता के अधिकार और जनता का प्रभाव दो विभिन्न वस्तुएँ हैं......वंधा- 
निक अधिकारों को काय॑ में तभी लाया जा सकता है जब कि उसके पास धन 
हो. .... .मताधिकारों भी, लगभग व॑से ही कार्य करें जैसे कि झाददंवादी उसका 
कार्य करना मानते हैं, के लिए यह झ्राव कि सन्ञठित नेतृत्व का प्रधान 
चुनने वालों पर (अपने हित में) जहां तक कि उसके पास घन है की पनुपस्थिति 
को मानकर चलना है । वर्तमान पत्रों की तुलना किसी सेना से की जा सकती 
है जिसमें सावधानी पूर्वक सद्गञठित हिस्से और द्ुकड़ियां होती हैं इसमें पप्रफार 
ग्राफीसर होते हैं और पढ़ने वाले स॑ंनिक। यहां भी एक बड़ी सेना की तरह 
संनिक विना सोचे ही थ्राज्ञा पालन करता है श्रीर युद्ध के उद्देध्य एवं योजनाएँ 
उसकी जानकारी बिना ही वदल जाती हैं। पत्चों के पढ़ने वालों को न तो यह 
पता होता हैं और न यह पता लगने दिया जाता है कि उसे किन कार्यों के 
लिए काम में लाया जा रहा है। प्रत्येक को यह स्वतन्त्रता है कि वह चाहे जो 
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कह सकता है किन्तु समाचार पत्रों को भी .यह स्वतन्त्रता है कि व्यक्ति जो कहता 
है उसके ऊपर घ्यान दें या न दें । यह किसी भी सत्य को केवल जनता तक 
पहुँचाने से मना करके मृत्यु की सजा दे सकते हैं | यह एक भयंकर चुप्पी द्वारा 
परीक्षण हैं । यह परीक्षण और भी अ्रधिक ज्क्तिश्ञाली है क्योंकि समाचार पत्र 
'पढ़ने वाली असंख्य जनता को इसके अस्तित्व का ही पता नहीं होता ... . .जँसे 
१६वीं शत्ाव्दी में इद्धलेंड का राजपद एक कोरा+एवं गंभीर आडम्बर मात्र रह 
गया था वँसे ही २० वीं झताब्दी में व्यवस्थापिका, सभाएँ हो जाएँगी । जैसे 
तब राजदंड और ताज को व॑से ही अ्व जनता के अ्रधिकारों का जितना महत्व 
कम होता जाता है उतने ही अधिक शिष्टाचार जनता के सामने इनका प्रदर्शन 

किया जाता है ।” जा 
(पद्चिचम का पतन भाग २ घ० ४५५, ४५६, ४६२-६३, ४६४) 
यह आधुनिक प्रजातन्त्रीय जीवन और सरकारों की वीमारियों का एक अत्यन्त 
ही योग्य विश्लेपण है | यह संभव है कि कुछ व्यक्ति श्रोस्वाल्ड स्पैद्धलर के इन कथनों 
से सहमत न हों और उनको थोथा कहकर उनकी आलोचना करें किन्तु उनमें से 
प्रत्येक सत्य है । राजनीतिक प्रजातन्त्र, जिसके कि हम अ्व तक अत्यधिक महत्वपूर्ण 
एवं प्रञ्मंसा करते आए हैं, केवल एक राजनीतिक आउंम्वर मान है। असन्तुलित 
प्रजातन्‍्त्र एक दलीय राज्य से अ्रधिक भिन्न नहीं होता है। ऐसे कुछ प्रजातन्त्र हैं जिनमें 
कि विरोधी दलों का यथेष्ठ रूप से संगठन होने के कारण सनन्‍्तुलन नहीं होता । ऐसे' 
प्रजातन्त्रों में जिसः राजनीतिक दल के हाथ में शक्ति होती है यदि उसे यह विश्वास 
हो जाय कि आगासी आम-चुनाव में उसे स्थापित चहीं किया जा सकता और दूसरा 
कोई भी राजनीतिक दल यदि उसके प्रति-पक्ष में जनता की सहानुभूति स्थापित करने 
में सफल नहीं हो सकता है तो वह अनुउत्तरदायी हो जायगा । एक दलीय व्यवस्था 
में चुनने के नैतिक भ्रधिकार का भी प्रायः अन्त हो जाता है। कुछ ऐसे भी प्रजातस्त्र हैं 
जिसके .राजनीतिक दल छोटे समूहों में वे हुए हैं और यह सामूहिक शक्ति एवं 
पद को प्राप्त करके के लिए अपना अलग अस्तित्व बनाऐ रखते हैं। इनमे 
विचारों का कोई विज्ञेप मतभेद नहीं होता। यही कारण है जिसने कि. फ्रान्स 
के प्रजातन्‍्त्र को अस्थाई बना दिया है। यह इस अस्थायित्व के कारण फ्रान्स में ऐसा 
संभव है कि प्रजातन्त्र का ही अन्त हो जाय और फासिस्ट अधिदायकतन्त्र या कितती 

सनिक ग़रुद्ध का शासन हो जाय ।- हे 5 3 हि 
प्रजातन्त्रीय शासन प्रणाली में शञासवन जनता की इच्छानुसार होता है किन्तु 
इस इच्छा का प्रकाशन एक निश्चित अ्रवधि के पदचात छुनाव के समय ही तिरयात्मक 
रूप में हो सकता है । श्रधिकांश मतदाता अज्ञान एवं आलस्य के कारण न र्तों यह 
चिन्ता करते हैं. कि वे अपना मत किस लिए और किस को दें। वे मतप्रदान करने का 
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एक वेगार “मात्र समभते हैं। बहुत से मतदाता विभिन्न कारणों से प्रपने मत 
को सही रूप से काम में नहीं लाते जँसे कि समुदाय, रक्त सम्बन्ध मित्रता, आधिक 
दवाव या लोभ के कारण । ऐसे भी बहुत से है जो कि वहाकावे में श्राकर 
* किसी विशेष राजनीतिक दल एवं विचारधारा के लिए मत देते है । किन्तु ऐसा मत- 
दान सही प्रकार का नहीं है। यह भय लोभों या मनोवैज्ञानिक शोपण की प्रणालियों के 
द्वारा निमित इच्छा हैं। वास्तविक इच्छा का आधार विश्वास होना चाहिए और 
ऐसी इच्छा के लिए राष्ट्रीय समस्यात्रों का ज्ञान और राष्ट्र के प्रति अपने उत्तरदायित्व 
को पूर्ण करने के कत्तंव्य की पूर्णा नागरिक भावना होना चाहिए । ऐसी भावना हम 
निर्वाचन मंडल के एक प्रतिशत सदस्यों में भी नहीं पाते । जिस प्रजातन्त्र को हम 
जानते हैं और जिसकी कि पिछली दो झताब्दियों से प्रध॑ंसा है, अत्यन्त दोप पूरा है 
और यह भले ही सबसे अच्छी प्रकार की झासन प्रणाली हो किन्तु यह कदापि प्रादर्श 
प्रकार की शासन प्रणाली नहीं हो सकती । बसका कारण स्पष्ट है यह भरपूर प्रजातस्त् 
है । हम राजनीतिक प्रजातन्त्र को आंशिक रूप से ही सम्बन्ध स्थापित करने में सफल हुए 
हैं। सामाजिक श्रोर आर्थिक प्रजातन्त्र की स्थापना अभी होने को है । यह ध्यान में 
रखना चाहिए कि अब तक प्रजातन्त्र के सिद्धान्तों में परिवर्तन नहीं होता तब तक 
सामाजिक एवं आधिक प्रजातन्त्र की स्थापना नहीं हो सकती । किन्तु यह निश्चित है कि 
सामाजिक और राजनीतिक प्रजातन्त्र आथिक प्रजातन्त्र के बिना पूर्ण रूप से स्थापित 
नहीं हो सकता और सर्दंव दोपपूर्ण रहेगा । 

सामाजिक प्रजातन्त्र केवल जीवन करा एक मार्ग है। जब तक समाज में श्राथिक 
विपमताएँ रहेंगी आतृत्व की स्थापना अ्सम्भव है । साधारणत: प्राधिक बर्ग ही सामा- 
जिक वर्गों का निर्माण करते हैं। श्राथिक प्रजातन्त्त इसलिए सामाजिक प्रजातन्त्र की 
स्थापना के लिए भ्रावश्यक है | क्योंकि जब तक झाधिक प्रजातन्त्र की स्थापना नहीं 
होती तब तक कानून के समक्ष समता, मतदान की समता आ्रादि केवल एक स्वप्न मान 
है भोर रहेंगे 

आर्थिक प्रजातन्त्र की स्थापना हमारे युग की सबसे महत्वपूर्ण समस्या है । हम 
इसका हल या ती किसी प्रकार के प्रजातन्त्रीय समाजवाद के प्रयोग से या नियोजित 
प्रजातन्त्र की स्थापना के प्रयत्न द्वारा कर सकते हैं | हम इतिहास के उस क्षण में हू 
जबकि हमें भविष्य के लिए सही मार्ग का निर्धारण करना है। पुरानी व्यवस्था 
छिन्न भिन्न हो रही है भौर सतव ओर हम नंतिक श्रव्यवर्था पाते है। एक नए 
प्रकार की मान्यताओं का विकास हमारे यूग की मुख्य समस्या है। हमें प्रशालन्ध 
की इन समस्याञ्रों को सुलभाने का अत्यधिक प्रदत्त करना चाहिए से कि 
प्रजातन्त्र को हम द्ुकरा दे था उसके प्रति उदासीन हो जाएँ | प्री७ कार्ल मनहीम 
के अनुसार-- 
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वतमान अव्यवस्था और अनुभवों को श्रन्तिम और अवश्यम्भावी स्वीकार कर 
लेना भद्रदर्शी भाग्यवादिता होगी | हमारी पोढ़ो को यदि संयोगव् होने वाले 
विकासों को दृढ़ मानने और आने वाली पीढी को ऐसे प्रकार के समाजों को 
वनाएं रखने के लिए संघर्ष करना जो कि अपने आप में असंतोपजनक हे; 
कल्पना का अभाव होगा। न- तो इस जाली प्रजातन्त्र, जो कि केवल दन्चनों 
अति नि्धंनता एवं बनिकों के अ्रति ऐश्वर्य का पक्ष लेता है या ऐसे जाली 
नियोजित समाज के लिए जिसमें समस्त भानवोय स्वतन्त्रताओं का अन्त 
जाता है, के लिए मरने के योग्य नहीं हैं। प्रत्येक वस्तु इसलिए हमारी कल्पना 
और बौद्धिक प्रयत्नों पर निर्भर करती है। न तो हमारी प्रजातन्त्रीय व्यवस्था 
के वतंमान पतन को अवश्यम्भावी ही स्वीकार करना चाहिए और ने हमें 
सर्वाधिकारी राज्यों के पुनंश्नद्ठ्म के किसी भी प्रयोग को ही केवल सही मार्ग 
सानकर अपना लेना चाहिए ॥” 
(स्वतन्त्रता, शक्ति एवं नियोजित प्रजातन्त्र ए० ३०) 
प्रजातन्‍्त्र को एक नया रूप प्रदान करने का सत्य आ गया हैं। प्रजातन्त्रीय 
विचारों एवं स्वरूप में परिवर्तत करने को आवश्यकता को स्वीकार करते हुए-प्रौ० 
ई० एच० कार ने लिखा है 
“मेरे लिए यह सोचता असम्भव है कि हम विशेषाधिकारी वर्ग के व्यक्तिवादी 
प्रजातन्‍त्र की ओर लौट सकते हैं और उसी प्रकार हम कमजोर राज्य जो कि 
कैवल पुलिस- कार्य करते हैं, के एकमात्र राजनीतिक प्रजातन्त्॒ की शोर लौट 
सकते हैं । हम सामूहिक प्रजातन्त्र , प्रजातन्त्रीय समानता, आर्थिक व्यवस्था का 
नियोजन एवं सार्वजनिक नियंत्रण और इसीलिए ज्क्तिशाली राज्य जो कि 
सुधारात्मक एवं रचनात्मक कार्य करता है.:....। सामूहिक प्रजातन्त्र के लिए 
भी शिक्षित समाज, निडर एवं उत्तरदायी नेता उतने ही झावव्यक हैं जितने कि 
व्यक्तिवादी प्रजातन्त्र के लिए । क्योंकि इसी प्रकार नेता और जनता के बाच 
की खाई जिससे कि सामूहिक श्रजातन्त्र के लिए सबसे अधिक भय हैं को 
भरा जा सकता है। यह कार्य कठिन है किन्तु निराशाजनक नहीं. ..... 
(नया समाज 9० ७८घ--७६) 


आ्राज प्रजातन्‍्त्र को सबसे बड़ा छुनौती सर्वाधिकारी झासन व्यवस्थाओं, विशेष 
रूप से साम्यवादी अधिनायक तन्त्र से है, जो कि विश्व को यह स्रिद्ध कराने का प्रयत् 
कर रहे हैं कि वे प्रजातन्‍्त्र से अधिक योग्य हैं और थोड़े समय में वे प्रजातन्त्र श्ष कहे 
अधिक भौतिक साधन दे सकते हैं । प्रत्रातन्त्र को इस चुनौती का सामना करने के लिए 
अपने आपको पुनंसद्भठित करना होगा । यह पुनंसद्भठित रूप क्‍या होगा या यह पवेसद्भव्त 
कैसे होगा, इस सम्बन्ध में बतलाते हुए औ० काल मंनह्ीस ने कहा हैं 


[ १५१३ ॥ 


“पहले वाले प्रजातन्त्र जो कि इन मुद्य मकुकावों के प्रति अपने अन्ञान के कारण 
अ्रधिनायक तन्‍्त्रों के उदय की नहीं रोक सके, को गलतियों से बचने का 
दायित्व हम पर है और यह इस देश (इल्नलेंड) का, प्रदातन्त्र की रूद़ियां 
स्वतन्त्रता और एक नयें समाज को जो कि इस नए आदव्ं स्वतन्धता के लिए 
नियोजन के लिए कार्य एवं स्वतः सुधार करने का ऐतिहासिक उत्तरदायित्व 
होना आवश्यक है ।” 
(हमारे युग का निदान ४० ११) 
सम्भवतः प्रजातन्ध व्यवस्था को नया रूप देने की आवश्यकता के लिए सभी 
सहमत होंगे । यदि हम अ्रधिनायकतन्तों की चुनौती का सफलता पूर्वक सामना करना 
चाहते हैं तो हमें स्वतन्त्रता, समानता और जातृत्व के साथ “नियोजित प्रगति! और 
“स्वतन्त्रता के नियोजन' के नए नारों का प्रजातन्त्र के प्रति जीवन के लिए अपनाना 
होगा । साथ ही साथ हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि शासन की यह झादर् प्रग्माली 
तभी पूर्णतया सफल होगी जबकि अधिकांध नागरिकों में प्रजातन्त्रीय चेतना, वोढ्धिक 
जाग्रति न॑तिक पुनरुत्थान एवं कर्तव्य निष्ठा स्थापित होगी । 


--१ २ 


प्रजातन्‍्त्र एवं श्रमिक संघ _ 








हमारी शताब्दी युग परिवर्तत की है और विज्येषतः युद्धोत्तर काल में जीवन के 
सव क्षेत्रों में परिवर्तन की तीव्र गति के कारण पुरानी मान्याताएं नष्ट प्रायः हो छुकी 
हैं तथा नवीन मान्यताओं के निर्माण की समस्या का हल हमारे लिए अत्यन्त महत्व- 
"पूर्ण हो रहा है। शासन की वह प्रणाली, जो सावारणतः प्रजातंत्र कहलाती हैं भया- 
नक्‌ रोग से पीड़ित है | इसका आधार न तो हस्तक्ष प करने का सिद्धात्त ही है और न 
उदारवाद का ही । वीसवीं झताद्दी में प्रजातंत्रीय संस्थाओं पर समाजवाद के सिद्धांत 
का गहन प्रभाव पड़ा है और यह भी सत्य हैं कि समाजवाद ओर प्रजातंत्र विरोधी नहीं 
बरन्‌ एक दूसरे के पूरक है । पूर्ण प्रजातंत्र यथार्थ रूप में श्राथिक भ्रजातंत्र ही है श्रौर 
समाजवाद आर्थिक प्रजातंत्र का ही दूसरा नाम है| इसलिये हम सलस के इस कथन से 
कि 'समाजवाद प्रजातंत्र में ग्रगला कदम है' पुरांतवा सहमत हो सकते हैं। किन्तु इस 
कदम को जब तक हम नहीं उठाते प्रजातंत्र अपर्णा है और रहेगा । वर्तमान परिस्थि- 
तिश्नों को देखते हुए इस-कदम को उठाने में यथेष्ठ समय लगेगा। श्राजकल हम प्रजातंत्र 
को अपूर्णा रूप से शासन व्यवस्था के रूप में ही प्राप्त करते हैं।जब तक आथिकः 
प्रजातंत्र की स्थापना नहीं होगी और जब तक पूजीवादी उत्पादन व्यवस्था प्रजातंत्र के 
साथ विद्यमान रहेगी तब तक श्रमिकों और पू जीपतियों के सम्बन्धों में परल्पर विरोध 
रहेगा । इनके पारस्परिक सम्बन्धों के विरोध का मुख्य कारण है, इनके झ्राथिक हितों 
की विभिन्नता एवं विरोध है । 
वर्तमान परिस्थितिय्नों में पूंजी की संगठित शक्ति, जिसको राज्य की शक्ति की 
सहायता भी प्राप्त है, के विरुद्ध व्यक्तिगत रूप से श्रमिकों का अपने झाथिक अधिकारों 
. की रक्षा करना कठित ही नहीं वरन्‌ असम्भव है । श्रमिकों के लिये समुदायों में संग- 
ठित होकर अपने श्राथिक अ्रधिकारों की रक्षा करना अत्यन्त द्वी आवश्यक है । श्रमिकों 
के बहुमत में होते हुए भी आर्थिक दृष्टि से वे अत्यन्त ही दु्वंल हैं और एकता के हारा 
ही वे शक्ति प्रात कर सकते हैं। सामूहिक संविदा और आर्थिक श्रन्याबों का विरोध 
करने के लिये सामूहिक्र विरीध श्रमिकों के लिये आवश्यक अस्त्र है। इन अस्त्रा' 


घ 


| 
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के प्रयोग के कारण ही बीसवीं शताब्दी में हस्तलषप न करने की नीति को राज्य को 
त्यागना पड़ा है। श्रमिक संघ आन्दोलन के उद्देश्य, श्रमिकों का श्राथिक शक्ति के सिये 
संगठन और उनके आध्थिक अधिकारों की सामूहिक संविदा और सामूहिक विरोध द्वारा 
रक्षा करना है । 
जब तक समाज में उत्पादन की पूजीवादी व्यवस्था रहेगी तब तक प्राः 
संघ-आन्दोलन की आवदयकता के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का संदेह नहों किय 
सकता । इत्न प्रकार के संगठन के बिना श्रमिक पूर्णा छप से निः्सहाय है। जिनेवा में 
१८६६ में मास ने अन्तराष्ट्रीय श्रमिक संघ में श्रमिक संघों पर एक प्रस्ताव पर 
बोलते हुए कहा है--'श्रमिक संघों को अपने आदि कार्यो के साथ साथ यह भी सीसना 
चाहिये कि वे श्रमिक वर्ग के संगठन, उसकी पूर्ण मुक्ति, जिसमे कि उसका अधिक हित 
है, के लिये चेतमायुक्त संगम बिन्दु होने का प्रयत्व करेंगे । उनको इस उद्देश्य की पति 
करने वाली प्रत्येक सामाजिक एवं राजनीतिक आन्दोलन से सहयोग करना ही चाहिग्न । 
अपने आपको सम्पूर्ण श्रमिक वर्ग का प्रतिनिधि एवं नेता समकते हुए ओर उसी प्रकार 
कार्य करते हुए श्रमिक संघों को समस्त मजदूर बर्ग में से, जो भा उनके समठस से 
बाहर है, संगठित करने में सफल होना अत्यन्त आवश्यक है 
मास के श्रनुसार श्षमिक संघ के उहू स्य श्रमिक वर्गों को उनके आवधिक हितों 
की रक्षा करने के लिये संगठित करना और श्षमिक वर्गों फो पूजीवादी शअ्रत्याचार से 
मुक्त करना है । श्रमिक वर्गों को स्वभावतः समाजवादी श्राथिक व्यवस्था में विध्यास 
रखना होगा । मावसंवादी एवं श्रम-संघ-वादी उनको बतंमान समाज परिवर्तन में 
क्रान्वकारी भाग देते है । श्रेणी-समाजवादी भी उन पर और सामूहिक संविदा के प्रस्र 
पर, समाजवादी समाज की रचना के लिये निर्भर है। युद्धोत्तर काल के विश्व के 
समस्त समाजों में श्राथिक अश्यांति है। इस अ्रथाांति का कारण, प्रो० लास्की के प्रनुमार 
“ उत्पादन की शक्तियों और उत्पादन के सम्बन्धों में” अत्यधिक विपमता है | यह 
विपमता ग्राथिक क्षेत्र में प्रजातन्त्र न होने के कारण हैं । राजनीतिक प्रजातन्त्र के मुस्य 
लक्षण निजी सम्पत्ति एवं पुजीवादी श्राविक व्यवस्था है और ऐसी परिस्थितियों 
श्रमिक संघों की श्रत्यन्त आवश्यकता है । इसकी उपयोगिता और काय॑ के बारे में प्रो 
लासस्‍्की ने लिखा है-- 
“इसके बहुत से ऐतिहासिक उहूं श्य अब तक भी प्रारम्मिक प्रवस्था में हू शोर 
भव भी इसकी स्वीकृति के लिये, नीवन के उचित स्तरों को प्रात करने शोर 
शोपण एवं बलिदानों को रोकने के लिये संधर्ष करना आ्रावश्यक है ॥ 
(नवीन समाज में श्रमिक संघ ए० १५०) 
इन उहं श्यों की पूर्ति के लिये यह आवध्यक है कि प्रभिक, समिक संघ ब्ानदोलन 


में भाग लें और किसी भी श्रमिक को इस सम्बन्ध में चुनाव करने का कोई पधिकार नही 
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है । यह विचार कि श्रमिक चाहे जिन झर्तों पर कार्य करे, हस्तक्षेप न करने वाले 
ऐतिहासिक युग के दर्शन का है और समाजवाद के युग में ऐतिहासिक हृष्टि से कोई 
महत्त नहीं रखता। समाजवाद के इस युग में श्रमिक-संघों के कार्यों में परिवर्तन श्रसि- 

वार्य है। जिन कार्यों के लिये यह संघर्ष करता था या श्रमिकों की जिन सेवाओं को 
यह्‌ करता था, अद राज्य ने अपने ऊपर ले ली हैं । वे समाज कल्याणकारी सेवाएँ जो 
कि पहले श्षमिक संघों को करनी पड़ती थीं, हर झौद्योगिक राज्य करता है। श्रमिक 
संघ अपने सदस्यों को सामान्य बिक्षा देने के लिये उचित प्रकार का साधन नहीं है। 
अधिक से अधिक वह अपने सदस्यों को उसके बन्चे की शिक्षा भले ही दे पावे किस्तु 
प्रीढ़ शिक्षा के क्षेत्र उनके अधिकांश प्रयत्न असफल हुए हैं । 

अब वह समय आ गया है जबकि श्रमिकों को भी उनके औद्योगिक कारखानों 
के विकास और ओ्रौद्योगिक उत्पादन के नियोजन में भाग दिया जाये । इगलेंड 
विकास परिपदें यह काम करती हैं और इसके साथ ही साथ अव इनकों श्रमिकों के 
झौद्योगिक शिक्षा देने का कार्य सोंप दिया गया है। 

चन्द पीढ़ियों में यह सम्भव हो सकता है कि विश्व के तमाम राज्यों को नियी- 
जित आर्थिक व्यवस्था को अपनाना पड़े और ऐसी परिस्थिति में यह निश्चित है कि 
निजी उद्योग धन्धों का महत्व स्वतः कम हो जावेगा । जिन राष्ट्रों में साम्यवादी व्यवस्था 
है वहाँ पर श्रमिक संघ एक स्वतन्त्र इकाई नहीं रहेगी और न श्रव उसकी कोई अपनी 
नीति ही रहेगी । ये केवल सरकार के अंग हो गये हैं और उनके स्वंतन्त्र कार्य करने का 
क्षेत्र अधिक संकीर्ण हो गया है । हड़ताल करने का अधिकार जो कि इसका मुख्य असर 
है, वहाँ पर काम में नहीं लाया जा सकता । अधिक से अभ्रधिक वे तरकार को अपनी 
कठिनाइयाँ एवं प्मस्याओ्रों के सम्बन्ध में सूचित कर सकते हैं। सरकार उनको कुछ 
विधेष कार्य करने का उत्तरवायित्व दे देती है---उदाहरण के स्वरूप सोवियत रूस में 
सामाजिक बीमा, श्रमिकों के लिये है | तांस्क्ृतिक मनोरंजनात्मक एवं शिक्षात्मक कार्यों 
को करने का भार भी इनको प्रदान किया गया है। ज॑से ही पूजीवादी व्यवस्था का 
अन्त होगा स्वतः श्रमिक संघों का आधिक हितों के रक्षा करने वाले रूप का अन्त हो 
जावेगा । समाजवादी व्यवस्था में उसके इस रूप की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। 
अब तक राष्ट्रीयीरण करते हुए उद्योगों के प्रवन्ध में श्रमिक संघ के सहयोग लेने के 
तरीकों का अभो तक विकास नहीं कर पाते हैं । यह समस्या उलझन में डालने वाली 
है । यदि हम ऐसे उद्योगों का निर्देशन श्रमिक संधों के हाथ में दे देते हैं या कार्य- 
कारिणी के महत्वपूर्ण पदों को श्रमिक संघ के नेताओं को दे दें या उनके प्रतिनिधियों को 
प्रवन्धक समिति में नियुक्त करदें तो इनमें से कोई भी प्रवन्च सतोपजनक नहीं होगा । 
राष्ट्रीय उद्योगों के ब्रद्भधठ्नात्मक ढाँचे के सम्बन्ध में प्रो० लास्की ने महत्वपूर्ण विचार 
प्रकट किये हैं--- ' 


गो 
में 
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. “पहला सिद्धांत यह है कि भौमिक एवं व्यवसायिक छेत्रों में श्रत्यधिक विकेन्द्री- 
करणा है और प्रवन्ध की प्रत्येक कड़ो का प्रत्यक्ष एवं स्पष्ट उत्तरदायित्व 
आवश्यक है। दूसरा सिद्धान्त यह है कि जहाँ पर मजदूरों के सम्बन्ध में कोई 
निर्णय दिया जाये वहाँ उन निणंयों को लागू करने से पहले प्रत्येक स्तर के 
मजदूरों को विचार विमर्श के उचित साधनों द्वारा निणंयों को समझाने, झौर 
उनकी यह विश्वास दिलाने कि उनके हृष्टिकोशों को भी महत्व दिया जावेगा, 
के लिये उचित कार्यवाही करना ग्रावश्यक है । तीसरा यह है कि पदोन्नति एवं 
पदोच्युत करने की प्रणाली मजदूरों की सहमति से ही निश्चित होनो चाहिये 
और मजदूरों के पूछने पर उनको यह पूछे का प्रधिकार देना चाहिये कि इन 
नियमों का किसी विद्येप स्थिति में किस तरह उपयोग होगा । चोथा यह है कि 
समस्त उद्योगों में भरती होने के पश्चात्‌ व्यवसायिक शिक्षा फी योजना मजदूर 
की स्वयं प्रगति के पुर्ण श्रवस्तर देने के लिये होनी चाहिये और इन योजनाप्रों 
का निर्माए एवं उपयोग मजदूर ओर प्रवन्धक सम्मिलित रूप से करेंगे। इसी 
से सम्बन्धित पाँचवा यह है कि लोक कल्याणकारी योजनागरों में सम्मिलित 
कार्य करने की सारभूत श्रावश्यकता है । छठवाँ यह कि ग्रौद्योगिक अनुसन्धान, 
चाहे यांत्रिकों अथवा स्वास्थ्य सम्बन्धी, जिसमें मजदूरों का मानप्तिक स्वास्थ्य 
भी सम्मिलित होगा, के लिये यह महत्वपूर्ण होगा कि वे ऐसी परिस्थितियों में 
किये जायें जिनसे कि मजदूरों को उनका अपने लिये महत्व का ज्ञान प्राप्त हो 
झौर जहाँ तक सम्भव हो उनका प्रत्यक्ष सहयोग ओर व्यावहारिक प्रनुभवों से 
इस विपय में लाभ उठावें जिनकी कि प्रायः उपेक्षा की जाती है। सातवां 
सिद्धान्त यह है कि यथार्थ रूप से निरन्तर संगठित होने वाली प्रवन्धकों एवं 
मजदूरों की सम्मिलित परिपदों, जिनमें प्रत्येक पक्ष को एक दूसरे के विचारों 
को जानने का अवसर मिलेगा झोर जिसमें प्रवन्धक अपनी योजनाप्रों का 
सम्पूरं चित्र देने और योजनाओं के सम्बन्ध में प्रश्नों एवं प्रालोचनाओं का 
उत्तर देने का ध्यान रखखेंगे। प्राखिरी सिद्धांत, जिसकी ओर व्यान प्राकपित 
करना चाहिये, यह है कि ऐसे व्यक्ति को फोरम॑न से मुख्य प्रवन्धकशा तका कोई 
भी कार्य-कारिणी का पद राष्ट्रीयकरण किये हुए उद्योगों में नही देना चाहिये 
जिनकी श्रमिक संघों की श्रावश्यकता की स्वीकृति के सम्बन्ध में सनन्‍्देह हो स्‍्रौर 
जो इन उद्योगों को चलाना चाहते है, यद्यपि उनका ण्ह्‌ विश्वास है कि 
राजनीतिक दृष्टि से इनका सावंजनिक स्वामित्व ठीक नहीं है ।' 

(नवोन समाज में श्रमिक संघ ए० १४५४--१५६) 
झ्राथिक व्यवस्था में परिवर्तन के साथ साथ श्रमिक संघों के कार्यों में परिवर्तन 
होना अनिवायं है । समाजवादी युग में उनका श्ोपणा के विरुद्ध मजदूरों की रक्षा का 
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केवल निष्क्रिय कार्य ही न होगा वरव्‌ उद्योगों के निर्देशकों को राय एवं निर्देशन में 
सक्निय भाग भी लेना होगा । दूसरी ओर उद्योगों के स्वामित्व में परिवर्तन होने पर 
भजदूरों के लिये एक नवीन व्यवस्था का छजन होना आवश्यक है| उनके लिये कम से 
कम वेतन और अधिक से अधिक प्रतिदिन कार्य समय का-निश्चित होता आ्रावश््यक है । 

यह कम से कम वेतन इतना अवश्य हो कि वे जीवन की झ्रावश्यकताओं को पूर्ति कर 
सकें । उनको प्रतिवर्ष सवेतन छुट्टी एवं मनोरंजन के समुचित साधन भी देना आवध्यक 
है। यदि प्रारम्भ में इन-कार्यों को करने से राष्ट्रीय उद्योगों को कुछ हानि भी होती है 
तो भी उनको यह काय करना ही चाहिये और यह हानि राष्ट्रीय आय से पूरी होनी 
चाहिये । श्रमिक संघों का यह कर्तव्य श्रावव्यक है कि वे अपने सदस्यों को एक नई 
परिस्थितियों में दवीन कत्तव्य की श्षिक्षा दें। किसी भी प्रजातन्त्रीय व्यवस्था में 
विज्येपत; राष्ट्रीयकरण किये गये उद्योगों में, प्रो० लास्की के अनुसार मुख्य 
कार्य है--- 


“अपने सदस्यों को शिक्षा देता और यह स्वीकार करता कि उसका प्रथम 
कर्तव्य इन सदस्यों के प्रति हैं जो कि.औद्योगिक ढाँचे के निम्त स्तर पर है। 
जब यह उनके लिये जो निम्न मध्यम वर्ग के हैं, अधिक श्रच्छी दक्माश्रों के लिये 
मांग करता है तव उसे यह सिद्ध करना आ्रावश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति के 
प्रत्येक घटे के उत्पादन में वृद्धि या किसी विद्येप व्यवसाय में मजदूरों के उत्तर- 
दायित्वों में विधेष वृद्धि या जीवन के स्तर में अत्यन्त वृद्धि हुई है और जिनका 
मजदूरों पर विशेष प्रभाव पड़ा है। किन्तु श्रमिक संघों को सवसे अधिक महत्व 
एवं जोर प्रत्येक व्यक्ति की प्रत्येक घंटे में उत्पादन की वृद्धि पर देना चाहिये । - 

(नवीन समाज में श्रमिक संघ, ४० १६१) 


अरब श्रमिक संघों को सक्तिय, रचनात्मक एवं उत्तरदायित्व पूर्ण कार्य करने 
होंगे और यदि वे ऐसा करते हैं तो वे प्रजातंत्रीय प्रणाली की रक्षा करने में अत्यधिक 
सहायता देंगे । | शनि पी 

वर्तमान काल के श्रमिक संघों की मुख्य समस्या श्रौद्योगिक संधर्षो को ुलभाने 
की हैं। अधिकतर श्रमिक संघ हड़ताल के अस्त्र का प्रयोग करते हैं किन्तु यह आखिरी 
अस्त्र होना चाहिये । हड़ताल प्रारम्भ करने के पहिले श्रमिक संघों का यह उत्तरदायित्व 
है कि वे समभौते की समस्त परिस्थितिश्रों का अनुसंवान करनलें । अधिकतम परिस्थि- 
तिश्रों में हड़ताल समाज विरोबी अंग है। यह समाज के सामान्य जीवन को अव्यवस्थित 
करती है-ओर उस समय तो यह वात और -भी सत्य, है -जव. कि हड़ताल का अभाव 
समाज की आवश्यक सेव्राओरों पर पड़ता हैं ।. विश्व के, अधिकांश, ऑऔद्योगिक राज्यों-मे 
मजदूरों एवं प्रवन्धकों के आधथिक संघर्ष को नियटाने के लिये न्याय व्यवस्था का 


११६ ] 


मिर्माण किया गया है। हंट के मामले में न्यायाधीश जैक्सन ने अपना निशशंय देते 
हुए कहाः 
श्रमिक आन्दोलन अभ्रपनी परिधि को पुर कर चूका है। श्रमिकों ने बहुत समय 
तक संधर्ष किया है और यह संघर्ष छुणा से परिपूरित एवं संकटपूरं रहा है 
किन्तु श्रव मजदूरों से उनकी रोजी इसलिये नहीं छीनी जा सकती बयोंकि ये 
श्रमिक संघों के पक्ष में है और उनके मालिक उनका विरोध करते है| श्रमिकों 
ने दूसरे शोर भी भ्रधिकार जीते हैं जैसे कि वेकारी की क्षति पूर्ति, वृद्धावस्था 
के लिये सुरक्षा, और जो कि सवसे महत्वपूर्ण और जो कि दूसरे लाभों का 
आधार है, यह स्व्रीकृति है कि अपने जीवन-पोपगा के सियरे कार्य करने के 
अवसर के लिये चिन्ता करना केवल व्यक्ति से ही सम्बन्धित नहों किस्तु ऐसी 
समस्या हैं जिसका सब संगठित समाजों को सामना करना पद़्रेगा और जीतना 
पड़ेगा, यदि वे अपना अस्तित्व बनाये रखना चाहने है । यह न्यायालय अब संघ 
के इस अधिकार का स्वीकार करता है कि वे ग्ाथिक जगन्‌ में किसी भी पूजी- 
पति को भाग लेने से मनाकर सकते हैं वर्योक्ति वे उसे पसंद नहीं करते । यह 
न्यायालय पूजीपतिमों के आराथिक क्षेत्र को जिसको कि वे नियंत्रित करते 
हैं श्रौर पूर्ण रूप से जिस पर अधिकार रखते है, जिसके लिये श्रमिकों ने इससे 
दिनों से इतनी कठोरता एवं सही प्रकार से दावा करने का प्रयत्न किया घा, 
किसी व्यक्ति के पाप्त नहीं होना चाहिये ?' 
[“नवीन समाज में श्रमिक संघ'-लास्की-एट १७ से उद्ध त] 
यह एक न्यायाधीश का श्रमिक संघों के प्रभाव के सम्बन्ध में कथन है | फिन्‍नु 
अ्रभिक संघ आवश्यक सेवाश्रों के सम्बन्ध में भी क्षति उठाते हैं। ऐसे मामलों में सर- 
कार समाज के हित में हस्तक्षेप करती है और ऐसे कई उदाहरण है जब कि यह हस्त 
क्षेप अन्यायपुर्ण एवं. श्रनुचित था । यदि सरकार यह दृष्टिक्ोग अपना लेती है कि कोई 
उद्योग जो राष्ट्र के श्राथिक जीवन के लिये महत्व पूर्ण है, पर प्रभाव पटने की 
आशंका है तो राज्य को हस्तक्षेप करना ही पड़ेया । सरकार का ऐसे नंघर्पो में हृष्ष 
कोण न तो तटस्थ ही होता है श्रीर न पक्षयात रहित ही। प्रायः राज्य उत्पादनों 
के साधनों के मालिक का साथ देता है शौर यह बात इस तथ्य से शौर भी रपप्ट होते 
है कि जब कभी पूजीपतियों के पक्ष में समझौता होने की सम्भावना होती है, ता कर्म 
हस्तक्षेप नहीं करता, और इसीलिये श्षमिकों का श्रौद्योगिक संघर्षों को निबटाने के 
लिये सरकारें जो न्याय व्यवस्था स्थापित करती है, कोई श्रद्धा नहीं होती ।॥ यहाँ पर 
यह ध्यान रहे कि में उन कुछ क्षमिक संघों के अनुत्तरदायी कार्यों के पक्ष में नहीं हँ 
जो कि किसी पक्ष विशेष के राजनीतिक व ब्ाधिक स्वार्थ के लिये सारे समाज को 
हानि पहुँचाने में नहीं भिक्षकते | - 
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आर्थिक शक्ति का कुछ ही व्यक्तियों के हाथों में केन्द्रीकृत हो जाना ही उंसके 
दुरुपयोग का मुख्य कारख हैं। राज्य किसी भी व्यक्तिगत संगठन में इतनी शक्ति. 
केन्द्रीक्ृत नहीं होने देता कि वह राज्य की वरावरी करने लगे और समाज में संकट 
पैदा होवे | इस केन्द्रीकृत आर्थिक शक्ति के विरुद्ध श्रमिकों का अकेले ही संधर् गत्य-- 
घिक कठिन  नसीडन्ट फ्रम्केलान रुज॑बेल्ट ने १६६६८ में संयुक्त राष्ट्र कांग्रेस को 
अपने संदेश में कहा-- 

-«««««किंसी भी प्रजातंत्र की स्वतंत्रता संकट में है यदि जनता व्यक्तिगत 
शक्ति की दूंद्धि को उस सीमा तक जहाँ कि वह स्वंय प्रजातंत्रीय राज्य से 
गक्तिशाली हो जाते है, वे सहन करते हैं।.... . .आ्राथिक शक्ति का केन्द्रीय- 
करण और उसके फल स्वरूप श्रम और पूजी की वेकारी श्राधुनिक पुजीपति 
प्रजातंत्रों के लिये अभिन्न समस्‍यायें हैं |” | 
आर्थिक शक्ति के केन्रीयकरण का प्रभाव न केवल श्रमिकों पर ही किन्तु छोटे 

छोटे व्यवसायों पर भी प्रकट रूप से है। छोटे व्यवसायों पर सीनेट समिति के 
सभाषति जेम्स० ई० मुरे ने इस सम्बन्ध में कहा “छोटे व्यवसाय बहुत वर्षों से अपने 
बड़े प्रतिद्विन्द्रियों के विरुद्ध हारने वाला युद्ध कर रहे हैं। आर्थिक नियत्रण के केन्द्रीय- 
करण में वृद्धि और सर्वाधिकारी व्यवसायों की वृद्धि अत्यन्त भयानक हो गई है ।” 
द्वितीय महायुद्ध और युद्धोत्तर वर्षों में झ्रथिक शक्ति का और भी अधिक 
केन्द्रीयकरण हुआ है । पूजीवाद के गढ़ संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में भी श्रमिकों, छोटे 
- व्यवसायों एवं समाज की इससे रक्षा करने के लिये कानुन बनाने पड़े हैं । और श्रमिक 
संघ भी राज्य के इस बढ़ते हुए हस्तक्षेप को आ्रावर्यक समभते हैं । 
पूजीपतियों और श्रमिकों के आधिक हितों में न तो सामंजस्य है और न 
कभी हो सकता है | उनके हित स्वभावतः भिन्न हैं और उनमें संघर्ष अवश्यम्भावी है । 
आध्िक शक्ति के केन्द्रीयक रण में वृद्धि होने के साथ साथ इस संघपे का वर्तमान 
स्वरूप त्रिकोशीय है । इसके तीन पक्ष श्रमिक, पूजीपति, और राज्य हैं। इस त्रिको- 
णीय संघ में राज्य का कर्तव्य स्पष्ट है कि उसे पक्षयात रहित होकर निर्णय कला 
चाहिये । श्रमिकों का भी एक महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व है । उन्हें केवल वे ही मांगें रखनी 
चाहिये जो देश की आर्थिक स्थिति को देखते हुए उचित हों । उन्हें अपने आर्थिक हितों 
का दूसरे समुदायों के आथिक हितों के साथ समन्वय करना आवश्यक हूँ । वेतन वृद्धि 
का प्रभाव समाज के दसरे सदस्यों पर भी पड़ता है। इसलिये ऐसी हर माँग उसके 
प्रभाव के सम्बन्ध में पुर्णा विचार करके ही माँगनी चाहिये । श्रमिकों पर पुर्ण - उत्पादन 
करने का उत्तरदायित्व है । 
आधुनिक प्रजातंत्रों में अधिकांश श्रमिक संघों को साम्यवादी विचारों से प्र रणा 
मिली है या वे इसके प्रति सहानभूति रखते हैं। ताम्यवाद उनकी अपने अधिकारों की रक्षा 


की प्र रणा देता है। दूसरे अन्य श्रमिक संघ जो कि इस विचारधारा में विध्वास 
नहीं करते उनमें-- 
“बसे संघ की शक्ति नहीं होती जो कि उसके मानने वालों को साम्यवादी 
सिद्धांत देता है। वे इस दात की महसूस करते है, कि राजनीति के 
सम्पुरं दर्शन की कुजी साम्यवाद उनको देता है। यह उनको ब्रावध्यक शक्ति 
काय॑ के प्रति भक्ति और शीघ्रता की भावना, जो कि व्यवसायी संघों में केवल 
नाटकीय तनावों के क्षणों- में ही होती है । किन्तु हमें यह नहीं भूलना चाहिए 
कि यही लक्षण उन संघ नेताग्रों ने भी प्रदर्षित किये हैँ जो कि परीक्षा के 
पश्चात व्यक्तिगत शक्ति के लिये स्वार्थो की शक्ति के श्रतिरिक्त कुछ नहों 
देता और कुछ इससे भी खराब निकले । 
[नवीन समाज में श्रमिक संघ! ए.्ट ३७] 
श्रमिक संघ के नेताओं को यह समझना श्रावश्यक है कि पुद्धोत्तर युग की 
प्रजातंत्रीय व्यवस्था में उनको नवीन रचनात्मकता में भाग लेना है और राज्य के लिये 
भी आवश्यक है कि तटस्थता श्रौर पक्षपात की नीति को त्यागकर श्रमिकों के सच्चे 
हितों की रक्षा करे | 
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है. 

हि सांसदोथ प्रजातन्त्र _ 
हम मल 3. लग मन न अल लनक अमन लक बट पक मर सनक जिट तल मिरििल लिन 
कई राजनीतिक संस्थाओं की .देन के सम्बन्ध में विश्व, इंगलैण्ड- का अनुगुहदीत 
है और जझ्ासन की सांसदीय प्रणाली भी ब्रिटिश वैधानिक विकास क परिणाम एवं 
देंन है। ब्रिटेन की राजनीतिक संस्थाओं में से जिस प्रणाली का संस्थाओं में सबसे अधिक 
अनुकरण हुआ हैं वह सांसदीय प्रणाली ही है । इंसको - ब्रिटेन से सम्बन्धित एवं 

प्रभावित सब राष्ट्रों ने अपनाया है। 


इसके पूर्व कि सांसदीय प्रजात्तन्त्र के लिए आवश्यक् परिस्थितियों और उसकी 
अक्ृंति के सम्बन्ध में देखें, यह आवश्यक है कि हमें आासन की सांसदीय प्रणाली के 
सिद्धान्तों का ज्ञान होना जाहिए । धासन की इस प्रणाली के तीव मूल सिद्धान्त 


(अ) इस प्रणाली में कार्यकारिणी का निर्माण बहुमत सिद्धान्त के आधार 
पर होता है। वह राजनीतिक दल जो क्रि व्यवस्थापिका का बहुमत 
प्राप्त करने में (व्यवस्थापिका से यहाँ पर हमारा वात्पयं केवल चिचले 

, सदन से है) सफल होगा वही मंत्रिमंडल का निर्माण करेगा । वहुमत्त 
दल के नेता को राज्य की प्रमुख कार्यकारिणी, मंत्रि मंडल वबवाने की 
आज्ना देती है और तब वह अपने साधारणतः प्रमुख्च॒ कार्यकारिणी के 
हारा स्वीकार कर लिया जाता है। मंत्रिमंडल की अवधि उसी क्षण तक 
हैं जब तक कि उसे सदन के वहुमत का विश्वास प्राप्त रहता है । 

(आ) ह्ितीय सिद्धान्त यह है कि कार्यकारिणी इस शासन प्रणाली में 
व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होगी । जासन की मंत्रिमंडल 
प्रशाली का जन्म इतिहास के स्टूअर्ट ग्रुग में चंसद के राजा के 
मंत्रियों को नियंत्रण में करने के कारण हुआ था । १६४८ और 
१६८८ की राज्य क्रान्ति के परचात्त्‌ ब्रिटेन की संसद को सिद्धान्तन तो यह 
अधिकार मिल गया किन्तु प्रायः दो गताब्दियों के प्रयत्न और संधपं के 

पश्चात्‌ ही वह इसको पूरांख्पेण प्रयोग में ला सकी । व्यवहार में इस अधि- 
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कार कां शभ्रर्थ है कि अन्तिम रूप में राज्य की घक्ति का व्यवस्थापिका में 
निवास है और मंत्रिमंडल केवल व्यवस्थापिका की इच्छा को कार्य रूप 
देने के लिए है । सिद्धान्तन्‌ मंत्रिमंडल पर संसद का पूर्णा अधिकार है 
यह मान लिया जाता है कि मंत्रिमंडल संसद के निर्देशों का उलंघन नहीं 
कर सकता है श्रौर न उचित निर्देशों के ही ऐसे कार्य कर सकता है 
व्यवस्थापिका को कार्यक्रारिणी के कार्यो में हस्तक्षेप एवं 

का अधिकार है श्र यह कार्य वह प्रश्नों, अविश्वास के प्रस्ताव ए 
काम रोको प्रस्तावों आदि के द्वारा करती है । 


निरीक्षण गा करन 
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(इ) कार्यकारिणी का व्यवस्थापिका के प्रत्ति सामहिक उत्तरदायित्व 
हिक उत्तरदायित्व से अर्थ है कि व्यवस्वापिका के सदस्य इस सिद्धास्त 
पर कायं करते हैं कि वे सव एक हें श्रौर उनमें से किसी के भी द्वारा की 
गई त्रटि साने मंत्रिमंडलक की त्रटि है। प्रधंसा एवं दोपों के लिए सब 


९ 


समान रूप से उत्तरदायी हैँ । नीति निर्धारण करने वाले निग्गंय बहुम 
के आ्राधार पर होते है । किन्तु एक वार निणंय कर लेने के पदश्चान्‌ मत्रि 


मंडल के सब सदस्यों को उस निणंय से मान्य होना पड़ेगा शोर वे उसका 
किसी भी प्रकार का विरोध उस समय तक नहीं कर सकते जब तहा कि 
वे मंत्रिमंडल के सदस्य है, चाहे उन्होंने उस निशणंय के समय विर॑ 
क्यों न किया हो । यदि वे उस निरंय से श्रसहमत है ग्लीर उस विगांव 
प्रति अपने उत्तरदायित्व को नहीं चाहते तो वे मंत्रिमंटल से त्याग पत्र 
सकते हूँ किन्तु सदस्य रहते हुए विरोध नहीं कर सकते | 
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अप 


संक्षेप में मंत्रिमंडल की शासन प्रणाली का मुख्य आधार दलीय व्यवस्था है 
और प्रौ० वार्कर के अनुसार केवल द्विदलीय पद्धति पर इसलिए यह प्रावश्यक्र है 
कि सांसदीय प्रणाली को समझने लिए दलीय व्यवस्था का श्रब्ययन किया जाय । 
राजनोतिक दल व्यक्तियों का वह समूह है जो कि समान राजनीतिक सिद्धास्तों में 
विश्वास करते है और राष्ट्रीय समस्याओं पर समान रूप से विचार करते है तथा 
राज्य की भक्ति को प्राप्त करने के लिए अपने को संगठित करते हैं। राजनीतिक 
दल अपने सिद्धान्तों को व्यावहारिक रूप देने के लिए राज्य की शक्ति को प्राप्त करने 
का निरंतर प्रयत्न करते रहते हैं । किन्तु शक्ति को प्राप्त करने के लिए केबल धानि 
पूर्ण बंधानिक एवं प्रजातन्त्रीय साधन ही अपनाने चाहिए भ्रन्यथा यह राजनीतिक दल 
न रहकर मुप्त समाज या गुद्र हो जाएँगे। इसलिए राजनोतिद दल स्वनावतः 
राज्य की शक्ति को प्रात करने का एक प्रजातन्त्रीय अ्रस्त्र है। जिस राष्ट्र में 
सुसज्ञठित दलीय व्यवस्था होगी, वहाँ पर ही शासन की सांसदीय व्यवस्था सफल 
हो सकेगी । सद्नठित दलोय व्यवस्था का श्र ह--छोटी संस्या में बढ़े राजनीतिल 
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दल निचले सदन में पर्यात स्थान प्राप्त कर सकें ताकि मंत्रमंडल निर्माण करने के 
लिए आवश्यक-बहुमत श्रौर सांसदीय प्रजातन्त्र को सद्भधठित विरोधी दल के द्वारा 
सन्तुलन भी प्राप्त हो जाय । 
फ्रांसीसी राजनीतिक व्यवस्था का हमारा अनुभव यह सिद्ध करता है कि छोटे 
छोटे दलों के अधिक संख्या में होने के कारण शासन की सांसदीय प्रणाली सफलता 
पूर्वक कार्य नहीं. कर - सकती है और इसका प्रभाव फ्रांस के राजनीतिक जगत पर 
श्रत्यनत ही भयानक हुआ है। फ्रान्स में हम छोटे छोटे दलों एवं राजनीतिक 
समुदायों का समूह पाते हैं जिनकी विभिन्न नीतियाँ एवं भक्तियाँ हैं। इसके 
फलस्वरूप फ्रान्स का प्रत्येक मंत्रिमंडल विभिन्न हितों का अ्रस्थिर सम्मिश्रित मंत्रिमंडल 
है और इसलिए फ्रान्सीसी मंत्रिमंडल अस्थाई होते हैं। छोटे छोटे राजनीतिक दलों 
के कारण मंत्रिमंडल में न तो नीति और न सैद्धान्तिक आधारों का ही एकत्व हो 
'पाता है। ये छोटे छोटे दल साधारण कारणों से ही मंत्रिमंडल को त्याग देते हैं 
और इससे मंत्रिमंडल के वहुमत का अन्त हो जाता है और मंत्रिमंडल को त्याग पत्र 
देना पड़ता है । कुछ समूहों का निर्माण तो अपने विज्लेप व्यपारिक्कत एवं ओ्रौद्योगिक 
हितों की रक्षा के लिए सरकार पर प्रभाव डालने के लिए होता है। फ्रान्स को राज- 
नीतिक व्यवस्था की कार्य प्रणाली के अ्रध्ययन के फलस्वरूप हम यह कह सकते हैं 
कि सांसदीय प्रजातन्त्र को सफलता पूर्वक चलाने के लिए केवल दो सद्भठित एवं : 
सन्तुलित दलों की आवश्यकता है । 
प्रो० वार्कर के अनुसार द्विदलीय व्यवस्था ही सांसदीय प्रजातन्त्र को सफलता 
पूर्वक चला सकती है। इसको सिद्ध करने के लिए उन्होंने यह भी बतलाया कि 
यह हिंदलीय व्यवस्था सांसदीय प्रजातन्त्र की किन विद्येप आवश्यकताशों की पूर्ति करती 
है । सर्व प्रथम तो यह मतदाताओं को पसन्द करने की शक्ति प्रदान करने की नैतिक 
आवश्यकता की पूर्ति करती है। प्रों० वार्कर के अनुसार-- 
“इनमें से पहला ग्रण नागरिकों की पम्तन्द का नेतिक गुण है। नागरिक 
पूर्ण स्वतन्त्रता से छुनाव करें और उसकी नैतिक इच्छा तभी सर्वोत्तम प्रकार 
' से कार्याविन्‍्त होगी जबकि उसे दो विभिन्न वस्तुओं के बीच में चुनने का स्पष्ट 
अधिकार हो । अनेक राय देकर आप उसे उलभन में डाल देंगे और किक 
भी अधिक यह हो सकता है कि आप उसके चुनाव के अधिकार को त् 
कर देंगे क्योंकि एक आगामी कार्य-क्रम के स्थान पर आप एक विश्लेष हिस्से 
की एक प्रकार की समस्याझ्रों के ऊपर निरय देने के लिए बाघ्य करते है । 
सांसदीय प्रणाली की द्विदलीय पद्धति का द्वितीय मुख्य झआवार राजनीतिक 
मुख्य समस्याओं एवं सिद्धान्तों पर वाद-विवाद करने का वोड्धिक' कार्य करना है। इस 
सम्बन्ध में प्रो० वाकर कहते हें--- 
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“संसदीय प्रजातन्त्र का दूसरा गुण वाद-विवाद! का वौद्धिक ग्रण है। 
इसके द्वारा नागरिक (अपने एवं राज्य के हित के लिए) उच्च राजनीतिक 
समस्याओ्रों पर वाद-विवाद के बौद्धिक वार्यों की श्रोर आकपित होता है । 
नागरिक तभी उचित प्रकार से तक शोर दूसरों के तर्को को पअ्रच्छी तरह से 
समभे सकेगा जबकि वाद-विवाद में केवल दो ही पक्ष में हों। पक्षों में वृद्धि 
होने से वे विचारों के ताने वाने के जाल में फंस जाएँगे और मस्तिष्क को 
उलभनों में डाल देंगे । आप बौद्धिक कारों की माँय में वृद्धि करते हैं किन्तु 
उनकी पूत्ति में कमी करते है। इसलिए फम वौद्धिक फल प्राप्त होंगे प्योकि 
मस्तिष्क इन ताने बानों से ऐसी उलकनों में पड़ जाता है कि वह जो उसे 
उत्पन्न करना चाहिए, वह उत्पन्न नहीं कर सकता |” 


द्विदलीय व्यवस्था सांसदोय प्रणाली में नियंत्रण एवं सन्तुलन का कार्य भी 
करती है प्रौ० वाकंर के शब्दों में-- 

“जैसा कि हम देख चुके है सन्तुलन का यह छुणा राजनीतिक रवतस्प्रता फे 
लिए आवश्यक हैं और इसको हम उत्तम प्रकार से तभी प्राप्त कर सकते हैं 
जब कि केवल दो मुख्य दल ही राजनोति के रंग मंच पर हों । दलों में वृद्धि 
होने से आपको दो परिग्याम प्राप्त होंगे--श्रापको ऐसी सरकार प्राप्त होगी 
जिसका कि आधार दलों का समिश्रण दे इसलिए वह से तो निश्चित होगी 
प्रीर न ठोस ही श्रोर श्राप एक ऐसे विरोधी दल को जन्म देंगे या कई विरोधी 
दलों को जो कि सरकार के साथ साथ ओआपस में भी संघर्ष करेंगे जिसकी 
ग्रनिश्चित रचना होगी और असंगध्ति कार्य होंगे। प्रत्येक प्रकार से-- 
“सन्तुलय और उसके साथ साथ विवाद ओर नागरिकों की 'प्तन्द' श्रौर 
यह दोंनों भी- लाभ केवल दो ही के अ्रंक के साथ है न कि दो से प्रधिक 
के साथ । 


& सता 


इसलिए हम यह कह सकते हैं कि सांसदीय प्रजातन्त्र की सफलता दो संगठित 
दलों की आवश्यकता है श्रौर दो से अधिक दल होने पर शासन व्यवस्था का अ्रस्तित्व 
संकट में पड़ जायेगा । 

सांसदीय शासन पद्धति का मुख्य सिद्धान्त कार्यकारिशी का व्यवस्थापिका मे 
प्रति उत्तरदायित्व है | स्पप्ट रूप से हम यह कह सकते है कि यदि व्यवस्थापिका 
स्वामी है तो कार्यकारिणी सेवक है। किन्तु यह केवल संद्धान्तिक सूप से ही सत्य 
है।न तो व्यवस्थापिकाएँ जनता की इच्छा का प्रतिनिधित्व करती है और न ये 
निर्णायक सस्यथाएँ हो हैं । शक्ति बहुमत दल के हाथ में होती है झौर प्राग्चर्य की बात 
तो यह है कि इस बहुमत दल को भी राष्ट्र के नागरिकों का पत्यमत हो भ्राप्त होता 
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है। इस प्रकार चुने हुए प्रतिनिधि जनता की इच्छा का वास्तविक प्रकाशन नहीं कर 
सकते । यह प्रतिनिधि प्रतिज्ञाओं एवं चुनाव लड़ने के लिए दलों के विश्येप संगठनों 
(कौकस) से बँवे हुए हैं। जँसा कि विशेष रूप से आस्ट्रेलिया में और दसरे देशों में दलों 
के कड़े अनुशासन से दल के केवल कुछ शिखर के नेता ही इन व्यवस्थापिकाओं पर 
पूरा ज्ञासन करते हैं और इनको उन नेताओं के प्रत्येक प्रस्ताव का समर्थन करना 
पड़ता हूँ। सांसदीय प्रजातन्त्र का यह सबसे बड़ा अवग्रुरा हैं। झासन को इस प्रणात्री 


| उत्तरदार्य 
में कौन किसके प्रति उत्तरदायी है, यह ठीक प्रकार से समभने के लिए आवश्यक है 


कि हम दल की प्रकृति एवं संगठन और दल का अपने सदस्यों पर कड़े नियंत्रण का 
अ्रध्ययन करें । 
जनसंस्या की वृद्धि से मताविकार में वृद्धि हुई है जिससे निर्वाचन क्षेत्रों के आकार 

में भी वृद्धि हुई हैं। इसके परिणाम यह हुए हैं कि हम व्यवस्थापक दल और उसके 
साधनों पर अपने चुनाव के लिए अधिक निभर होते जा रहे हैं । वर्तमान परिस्थितियों में 
साधारण आशिक स्थिति वाले व्यक्तियों के लिए यह श्रसम्भव है कि वे दल के साधनों 
की सहायता के विना निर्वाचझ्ष मंडलों तक पहुँच सके | चुनाव के व्ययों में अत्यधिक 
वृद्धि हुई है और जनता तक पहुँचाने के साधन इतने महगे हो गए हैं कि चुनाव लड़ना 
प्रत्येक व्यक्ति के लिए संभव नहीं है । जो साधन एक स्वतन्त्र उम्मीदवार के लिए 
श्रप्रात्त है वह दल के लिए आसानी से प्राप्त हैं। दल का अपना राष्ट्रीय सद्भ॒ठन है उसके 
अपने समाचार पत्र और छापेखाने हैं। उसके अपने स्वयं सेवक एवं राजनीतिक कार्यकर्ता 
और सबसे महत्वपूर्ण वह राष्ट्रीय नेता हैं जिनका कि जवता में अत्यधिक प्रभाव है 
झौर जिनकी उपस्थिति से स्थानीय मतदाताओं पर उसके उम्मीदवार के पक्ष में यथेप्ठ 
प्रभाव पड़ता है। राजनीति में व्यक्तित्व का महत्व एवं प्रभाव जिसको कि हम 
साधारण कब्दों में 'विभूतियों की पूजा का सिद्धान्त' कह सकते हैं, प्रजातन्त्र का एक 

महत्व पूर्ण लक्षरा है। प्रत्येक प्रजातत्त्र किसी सीमा तक भीड़तन्त्र श्रवश्य है । दलीय - 
संगठन, हित, पक्ष-पात, आशाएं एवं डर के हारा अल्पमत में संगठित रहते हुए भी अपने 
प्रतिनिधियों के चुनाव में सफल होता है | यह राजनीतिक दल प्रायः मनोव॑ज्ञानिक 
शोपणा के श्रत्यन्त प्रभावशाली साधनों का मतदाताओं के शोषण के लिए प्रयोग करते 
हैं। इन सव कारणों से उस उम्मीदवार के लिए चुना जाना प्रायः असम्भव हो जाता है 
जिसको कि किसी संगठित दल की सहायता प्राप्त नहीं हैं। दल के अनुशासन का और 
सदस्यों की दल निर्भरता का मुख्य गुप्त भेद यही है शोर दलों पर इस निर्भरता में 
जैसे जैसे जनता तक पहुँचने के साधन प्राप्त होते जायेंगे, वसे वैसे वृद्धि होती 
जायगी। * 
किसी भी राजनीतिक दल से निष्कासन का अर्थ होता है राजनीतिक 
ग्वीवन का श्रन्त | आप ऐसे बहुत कम व्यक्ति पायेंगे जिनको कि स्व-सिद्धान्त अपने 
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राजनीतिक जीवन से अधिक प्रिय हैं शोर -जो अपने सिद्धान्तों की रक्षा के लिए 
राजनीतिक. जीवन को संकट में डालना चाहेंगे। इसी कारण से अधिकांग व्यवस्थापक 
दल का समर्थन करने वाले होते हैं| उन्हें हर मूल्य पर दल की नीति को अपनाना ही 
होता है। निजी रूप से चाह वह दल की नीति को आलोचना भी कर लें किन्तु 
व्यवस्थापिका के सामने और जनता के समक्ष उन्हें दल की नीति की रक्षा करनी ही 
पड़ती हैं | 

प्री० वार्कर के अनुसार प्रजातंत्र का आधार वाद विवाद है। वाद विवाद का 
मुख्य उ्द श्य दूसरे पक्ष के हप्टिकोण को समभने वा होता है किन्तु जहाँ तक व्यवस्था- 
पिका सभाओ्रों का सम्बन्ध है इस रूप में वाद विवाद वहाँ नहीं होता। अधिकांग 
व्यवस्थापक तो इन बाद-विवादों में भाग लेने के योग्य होते ही नहीं । वे मूर्तियों की 
तरह थाँत वंठे रहते है और अपने .दल के निर्देशों के अनुसार मत प्रदान कर देते है 
व्यवस्थापिकाश्रों में बहुत से सदस्य झोंघते और सोते मिलेंगे कुछ तो सुरदे भी भरते 
हैं । हाल में ही मद्रास व्यवस्थापिका सभा के अध्यक्ष को यह निर्शय देना पढ़ा था 
कि यद्यपि सदन में सोने के विरुद्ध कोई नियम नहीं है तथापि खुरदटे भरना निश्चित 
रूप में श्रसंसदीय है। यह घटना वर्तमान व्यवस्थापक्तों एवं व्यवस्थापिकाओ्रों की सोद- 
जनक स्थिति पर पूरांप्रकाश डालती है । हम साधारण व्यवस्वाविकाओं से ब्यवस्थापन 
एवं शासन जैसे जटिल कार्य के लिये श्रावश्यक ज्ञान व अनुनव की ग्राश्ा नही 
कर सकते । यद्यपि हम जीवन के साधारण कार्यों के सम्बन्ध में भी ग्रत्यधिक सावधानी 
का प्रयोग करते हैं जहाँ पर कि हानि का क्षेत्र केवल एक व्यक्ति तक ही सीमित 
रहता है किन्तु हम राष्ट्‌ के महत्वपूर्ण कार्यों को ऐसे श्रज्ञानी एवं अ्नुभवहीन व्यक्तियों 
के हाथ में दे देते हैं जिनकी त्रुटियों के दुप्परिणाम से करोड़ों व्यक्तियों को हानि हो 
सकती है श्रौर उनका भविष्य संकट में पड़ सकता है। ब्रिटियश लोक सभा, जो कि 
ब्रिटिश संसद का महत्वपूर्ण भाग है और जिसको कि हम 'संसदों की जननी! कहते है, 
में भी ६४० में से प्रधिक से श्रधिक ४० या ५० व्यक्ति वाद-विवाद में भाग नेते है 
भारतीय लोक सभा में उन्हीं व्यक्तियों की प्रतिदिन सांसदीय सूचना में पुनरावृत्ति होती 
रहती है । । 

जो थोड़ा वहुत वाद-विवाद होता भी है उसका बहुमत पर कोई प्रभाव नहीं 
पड़ता । बहुमत के अधिकांश सदस्य संसद में विरोधी दल के तकों को चाहे थे क्रितने 
ही उचित क्यों न हों, सुनने व समझने का कदापि प्रयत्व नहीं करते श्रौर यह सब 
तक उन सब मस्तिकों को जो कि दलीय-श्रनुशासन के द्वारा पंग् हो चुके है, प्रभावित 
नहीं कर सकते | संक्षेप में हम यह कह सकते है क्वि संस्दें दल की केवल इच्छा को 
स्वीकार करने वाली हो गई हूँ । 

सांसदीय शासन व्यवस्था में शक्ति के प्रन्तिम छोत का पत्ता हम इस प्रदार 
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स्र्गा संदते हैं । हर संसद में निचले सदन को बहुमत दल और हर बहुमत दल में 
उस दल के नेताओं के हाथ शक्ति होती है । चूकि वे नेता मन्त्रिमन्डल में होते हैं 
इसलिए हम कह सकते हैं कि अन्तिम रूप में यह झक्ति मन्त्रिमंदल के पास ही होती 
है। सिद्धान्त: हम भले ही यह दावा करें कि सांसदीय झासन प्रणाली में कार्य 
कारिणी व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी है किन्तु वास्तव में ठीक इसका उल्टा ह्ै। 
व्यवस्थापिका पर मन्त्रिमंडल का अधिनायकत्व पूर्णाू्पेण सिद्ध तथ्य है । 


एक निश्चित और संगठित विरोधी दल का अभाव प्रजातन्त्र की इस झासम 
प्रणांली के लिए अल्पाधिक संकट उत्पन्न कर सकता है । झासक दल ऐसे विरोधी दल 
के अभाव में अनुत्तदायी हो जायगा और उसका हृष्टिकोण अधिनायकतन्त्रीय हो 
जायगा | इसको अपने कार्यों के लिए तथा जनता के प्रति उत्तरदायी बनाने के लिए 
ओऔर जनमत के अनुसार चलाने के लिए वह आवश्यक है कि जासक दल को यह डर 
वना रहना चाहिए कि चुनावों में वह हार भी सकता है । झासक दल को शक्ति के हाथ 
से निकल जाने का डर केवल उन्हीं प्रजातन्त्रों में हो सकता है जिनमें कि निरिचित 
विरोधी दल है और जिनमें कि आासक दल को अपने स्थायी रूप से बने रहने का 
निश्चिय न हो | अगर वह जानता है कि उसके भुल चक के कार्य आगामी चुनावों पर 
अ्रभाव डालेंगे और इस कारण से राजनीति ज्क्ति विरोधी दल के हाथ में चली जावेगी 
तो वह जनमत को ठुकराने और विरोधी दल की रचनात्मक आलोचना से उदासीन 
नहीं होगा | विरोबों दलों का भी इस प्रणाली में एक नैतिक कत्तंव्य है कि इनकी 
आलोचना रचनात्मक ओर जनता की भलाई के लिए होनी चाहिए। आलोचना 
दलीय, राजनीतिक एवं व्यक्तिगत स्वा्थों को प्राप्त करने के लिए नहीं होनी चाहिए । 
संक्षेप में केवल आलोचना के लिए ही आलोचना नहीं होनी चाहिए । 

पद से हठाये जाने का डर एक दलीब राज्य में नहीं होता और इसलिए ऐंच्ा 
राज्य अधिनायकतन्त्रीय हो जाता है | ऐसे ही हटाए जाने का डर वर्तमान भारत जंस 
राज्य में नहीं है जहाँ कि सरकारी दल का अत्यधिक बहुमत है और विरोबी 
निरवल, विभाजित एवं असड्ठिठित है । इन दोनों प्रकार के विचारों में सांसदीय प्रजातन्त्र 
सफल नहीं हो सकता | ह 

सांसदीय प्रजातन्त्र में यह मानकर चलना होगा कि समाज के संगठन के 
लिए सावंभूत महत्व के प्रइनों पर विभिन्न पक्षों में समझोता होगा । और प्रौ० वार्कर 


के शब्दों में--- | 
दा मूलभूत विपयों पर एकता होनी चाहिए और सबसे अधिक -प्रजादन्त 


और प्रजातन्त्रीय नीति को बनाए रखने की मूलभूत मान्यनाओों पर; किन्तु 
सामान्य प्रइनों पर विरोध भी होना चाहिए--उन लोगों के जो कि अधिक 
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प्रगति और अ्रधिक प्रजातन्त्र चाहते हैं और जो क्लि कम चाहने है के मध्य 
विरोध” (सस्क़ार पर निवन्ध प. ६२-६३) ओर आगे “, ,.यदि वाद-विवा 
करने वाले पक्षों के बीच में कोई सामान्य श्राधार न हो तो बाद-विवाद 


जा 


] 


असंभव है । यदि दलों द्वारा निमित समस्याएँ सामान्य रूप से अनुरूप होते 
हुए भी अब्रगर उनके आओआधारों में जिन पर थे आगे बहता चाहते है; सर्वंधा 
भिन्न है श्रोर जिस दया में उनके उद्देश्य सर्वधा एक हुसरे से अलग है तो उन 


पर वाद विवाद नहीं हो सकता और ऐसी समस्याझ्रों पर निर्णय वाद विदाद 
के द्वारा नहीं पाया जा सकता । वहाँ बक्ति का मार्ग केवल मार्ग है । 
(सरकार पर घिचार ए. ४०) 
प्रौ० ज॑निद्धस के श्रनुसार इसलिए सांसदीय प्रजातन्त्र की प्रणाली में ''धासन इच्छा 
के द्वारा? श्रीर “विरोध सहमति के द्वारा” ( कैविनेट सरकारें पृ, १५-१६ ) होता है 
मूलभूत विपयों पर एकता इसलिए भी श्रावश्यक है कि राष्ट्रीय नीति में घार बार दलों 
में परिवर्तन होने पर भी श्रविद्धिम्ता बनी रहे | प्री० लास्की का मत है कि इंद्चंट 
में इस मूलभूत प्रश्नों पर एकता का अन्त हो रहा है-- ' 
- /“दलीय व्यवस्था पूजीवादी प्रजातन्त्र को तभी तक चला सकती है जब तक 
' कि जनता पूंजीवाद के परिणामों से संतुप्ट हो । तभी यह जनमत की दिया 
को आकार एवं ऐसी दिया देने योग्य होती है कि ऐसे प्रदनों को जो कि 
- . पूजोपति के मुख्य हितों की सुरक्षा को संकट में डालने, उन पर कानून बनने 
की संभावना पहुँचने ही नहीं देती। किन्तु पूजीबाद वी सफलता का संदुचित 
क्षितिजों के कारण ऐसे प्रथ्नों की ठीक वही दघा हुई है। एकता के नए 
. आधारों का निर्माण करने की योग्यता तव सांसदीय प्रणाली की सरकार के 
जीवन के लिए झ्रावश्यक दशा हो जाती है । 
४ (इज्धलंड में सांसदोय सरकार ए.६७) 
दूसरे थब्दों में प्रोण लास्की यह कहना चाहते हैं कि घासन की सांसदीय 
प्रणाली पूजोबादी प्रजांतन्तों में सामाजिक व आधिक परिवितनों को करने में 
सफल न हो किन्तु यह सम्मवतः सफल हो। प्रौ० बोधघराज पझर्मा ने भारतीय 
राजनीतिशास्त्र समुदाय की सभा के समभापतित्व पद से १६५३ में भाषण देते हुए 
आरतीय सांसदीय प्रजातन्त्र पर अपने कुछ बिचार प्रकट किए जिममें कि प्रापने एस 
व्यवस्था की कड़ी आलोचना की झौर भारतीय दशा में इनको प्रमुपयुक्त बताया। 
उनंहोंने कहां-- 
' “भारत ने पश्चात्य प्रणाली का अनुसरण करने का निमसय किया | 
और यह नाह्तिक निरपेक्षता तथा सांसदीय प्रजानन्ध का इसे ग्रहकार 


छ्‌ 


[दे | 


है जिसको कि अपनाने का इसने निरचय किया है।.; ......... हम 
यह जानते हैं कि सांसदीय प्रजातन्त्र की संस्थाएँ विश्व के बड़े क्षेत्रों में 
जनता को झ्यान्ति एवं सुख देने में अ्रसफल हुई है और वह अपनी युद्ध और दल 
की निरंकुशता के डर से नींद रहित रातें व्यतीत करते हैं ।” इस शासन की 
पद्धति की कमजोरियाँ श्रौ० शर्मा के अनुसार “निर्वाचकों पर यह एक 
असम्भव कार्य रखती है। स्वतन्त्र उम्मीदवारों का अन्त कर देती है और इसमें 
दलीय पन के कड़े अनुशासन में वृद्धि, सरकारी और विरोधी पक्षों में असहयोग 
का आडम्बर और राजनीतिज्ञों का झ्ासन पर हानिकारक प्रभाव है ।” 
(भारत में संसद--प्रीौ० डबल्यू एच मोरिस जोन्स पृ. ४१ से उद्धत) 


प्रो. मोरिस जोन्स इस हृष्टिकोश की आलोचना करते हुए लिखते हैं--- 
“इसमें संशय नहीं कि भारत के लिए संसदीय प्रजातन्त्र की उपयुक्तता का प्रइत 
एक गम्भीर प्रदत है किन्तु पाव्चात्य संस्थाओ्रों की विवेक रहित आलोचना और 
मध्यकालीन भारत की संस्थाश्रों के अध्ययत्त पर ठीक ठीक इस प्रइन का 
, उत्तर सम्भव नहीं है । उपलब्ध साधनों पर श्ञीत्नता से प्रयोगों-के द्वारा और 
उन संस्थाओं को अपनाने और कार्याविन्‍त करने के प्रयत्नों में जिनसे कि 
आधुनिक राजनंतिक अनुभवों ने अधिकतर भारतीयों को परिचित करा दिया 
है, ही इसका उत्तर किसी सीमा तक दिया जा सकता है और जैसे कि उत्तर 
दिया जा रहा है। यह तथ्य कि संसद ज्ञोत के अनुसार एक पाइचात्य 
संस्था है, इस तथ्य से कि भारत में संसद एक भारतीय संस्था हो गई है कम 
महत्वपूर्ण हैं ।........ संसदीय संस्थाएं ठीक रूप से सम्प्राकृतिक समाजों,में ही 
कार्य कर सकती है और ऐसी दकाओं की अनुपस्थिति में नहीं कर सकती | प्रश्न 
नहीं है कि धर्म के अनुसार विभाजन स्थाई बहुमत एवं अल्पमत का निर्माण 
करता है और शक्ति में आसानी से परिवर्तन नहीं हो सकता जो कि प्रजातन्त 
की एक मुख्य आवश्यकता है श्लौर इसलिए अनेकों सामाजिक भक्तियों के 
ताने बाने संसद को केवल एक दिखावट का साधन मात्र कर देंगे। वास्तविक 
बक्ति संघ सदन के मंच पर' ने होकर और कहीं होंगे । संसद का कार्य 
केवल उन औपचारिक परिणामों का निर्णय करना होगा जो कि विभिन्न शक्ति 
समूहों के संघर्ष से वाहर निजी तौर पर लिए जा चुके हैं। यह आलोचना 
पहली वाली की तरह यह विद्वास उत्पन्न करती है कि संस्थाएँ अ्रनावश्यक 
हैं|”! (भारत में संसद छ० ४२) 
हम इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि यद्यपि भारत ने पर्चिम से सांसदीय प्रजातंत्र 


न 


का अनुकरण किया है किन्तु फिर भी सरकार की इस पद्धति की जड़ें भारतीय राज- 
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नीतिक भूमि में यथेष्ठ रूप से जम छुकी है श्रौर इसकी सफलता या असफलता भारत के 
मतदाताओं के राजनीतिक विकास और एक शक्तिशाली एवं संगठित विरोधी पक्ष के 
विकास पर, जिससे कि हमारे सांसदीय प्रजातन्त्र को संतुलन प्राप्त होगा, पर निर्भर 
करता है । यहाँ हम बतला देना आवश्यक समभते हैं कि भारत में शासक दल कांग्रेस 
श्रौर मुख्य विरोधी दलों एवं साम्यवादियों में मूलभूत सिद्धान्तों में कोई एकता नहीं है 
और ऐसी एकता को स्थापित होना अत्यन्त ही संदेहात्मक है | केवल भविष्य ही यह 
बतला सकेगा कि हमारी दलीय व्यवस्था और संसदीय प्रजातन्त्र का किस प्रकार से 
विकास होगा ? 

वतंमान परिस्थितियों के अध्ययन करने से तो हम यही ज्ञात कर सके | 
कि भारत में संसदीय प्रजातन्त्र का भविष्य उज्जवल नहीं है । पिछले दो श्राम चुनावों 
के परिणाम स्वरूप यह सिद्ध होता है कि एक ओर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 
जनता पर प्रभाव जहाँ कम होता जा रहा है वहाँ दूसरी ओर किसी एक विरोधी पत्ष 
का उसी अनुपात में प्रभाव नहीं बढ़ रहा है। व्यवस्थापिकाओशों के जो स्थान कग्रेस 
हार रही है श्रोर वह स्थान छोटे छोटे राजनंतिक दलों, पक्षों एवं समूहों में बंदते झा 
रहे है और इस कारणवश एक संगठित विरोधी दल का विकास नहीं हो रहा है 


न रा व्््र 


ऐसा कोई भी राजनीतिक दल भारत में इस समय नही है जिसका कि राष्ट्र 
राजनीतिक संगठन एवं प्रभाव हो ओर जो कि पब्ाने वाले भविष्य में बहमत प्राप्त 
करके सत्ता को हस्तगत कर सके । काँग्रेस के छिन्न भिन्न होने पर श्रीर विद्धंल दम 


वर्षों के परिणामों से तो ऐसा हो प्रतीत होता है कि कांग्रेस का छिप्त लिन्न होना 
आवश्यक है। भारत के दूसरा पाकिस्तान या फ्रान्स होने की सम्भावना है। बने 
राजनीतिक समूह जिनमें सिद्धान्तों का कोई भेद नहीं और जो गेवल व्यक्तित्यों के 
आ्राधार पर बने हैं, भारतीय राजनंतिक स्थिति को झोौर भी अधिक प्रस्भाई एवं प्रध्यव- 
स्थित बना रहे है । 

भारत में मुस्य विरोधी दल, वोटों की संस्था एवं ध्यवस्थापिका के स्थान 
दोनों के अनुसार, साम्यवादी दल हैं। यही एक ऐसा विरोधी दल भी है जो छि बेरल 
राज्य में सफलतापूवंक राज्य की सरकार को चला चुका है दिनतु निकट भद्वि्य में यह 
कोई संभावना प्रतीत नहीं होती कि यह दल केन्द्र एवं राज्यों में इसमे ग्रधिका स्थान 
प्राप्त कर सकेगा या अपने प्रभाव में इतनी वृद्धि कर सकेगा किये दश के शासन 
को अपने हाथ में ले लें या हमारे सांसदीब प्रजातन्ध को संतुलन : रख सके 
विरोधी दल के साथ में एक अ्रन्य कठिनाई भी है । इसमें शोर क्रांग्रेस में प्रमन 
सम्मेलन (१६५८) की अपेक्षा भी, मूलभूत दिद्धान्तों में कोर्ट एकता नहीं है प्रौद मे हे 
सकती है। 

समाजवादी विरोधी पक्ष स्वयं में ही अत्यधिक विभाजित है। उससे विभिन्न 


॥ग्स 


स्वर 


नमक 
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“भागों में सिद्धान्तों के कारण उतना:- मतभेद नहीं -है . जितना कि.व्यक्तिगत स्वायों के 
कारण | निकट भविष्य- में - इसकी कोई आशा नहीं है.कि प्रजातस्त्रीय समाजवादी 
_विरोधी- पक्ष अपना संगठन” कर सकेगा या झासन के-भार: को सभालने में समय 

होगा । भारत ओर अधिकांञ पूर्वी राज्यों के राजनीतिक ज्षेत्र का सबसे वड़ा दुर्भाण 


है कि उसमें व्यक्तित्व का सिद्धान्तों से अधिक महत्व है। यह सांसदीय प्रवातलञत 

की सफलता के लिए एक गंभीर सड्डंट है। राजनीतिज्ञ अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए 

निर्वाचक मन्डल को छुल्े समस्याओ्रों पर विभाजित किए हुए है और यह विभाजन 

हमारे नवीन प्रजातन्त्र के लिए अत्यन्त आवश्यक टह्विदलीय व्यवस्था के विकास में 

वाधक है | कुछ विरोधी नेता: जंसे कि अज्नीक मेहता ने तो काँग्रेस को एक विरोबी 

संगठित दल के निर्माण के पवित्र कर्तव्य के सम्बन्ध में भी व्यान आकपित किया है 

किन्तु काँग्रेस से यह श्राञ्षा करना अत्यन्त ही अव्यवह्ारिक होगा कि वह अपने. इस आदर्श 

कत्तंव्य को राष्ट्र के प्रति पूरा करेगी। कोई भी दल या व्यक्ति जब तक संभव हो 

बक्ति का त्याग नहीं करना चाहता है 4 काँग्रेस भी ऐसा ही करेगी और इसके लिए 

उसे हमें दोष नहीं देना चाहिए । यह सब बातें तो राजनीति के खेल के नियम हैं हो । 

हमें विरोधी दलों से उनके अपने हित में एकता की प्रार्थना करनी चाहिए ताकि एक 

स्वस्थ एवं संतुलित सांसदीय प्रजातन्त्र का भारत में भी निर्माण हो जाय किन्तु यह 
भी अत्यन्त अ्रव्यवहारिक एवं आदर्शवादी विचार है । 

फ्रान्स में सांसदीय प्रजातन्त्र की राजनीतिक श्रव्यवस्था का कारण दलों के 

मध्य में विचारधाराओं का भेद नहीं है किन्तु प्रो० हरमंन फाइनर के अनुसार 

स्पष्ट बब्दों में राजनीति के कारण हैं 

“““>मन्विर्मंडल के प्रत्येक परिवर्तत का अर्थ सभी पदों का पूर्ण परिवर्तन नहीं 

वर्योकि एक या अधिक समूह नये म-च्रमंडल में रहते हँ--भओर कंभी-कर्मी 

यह परिवतंन केवल प्रधानमन्त्री को ही हटाना होता है । मन्त्रियों का परिवर्तन 

वास्तव में मन्त्रिमंडल का पु्नलेपन मात्र है। इस पुनलेपत को औपधि देना नी 

कहा गया है-एक मरते हुए रोगी को औपधि देना । एक वियम के रूप मे ब्ार्थ 

और तीन चौथाई के बीच के पुराने मन्त्रीमंडल के सदस्य वय मे भी रहत हू 

और यह उन जझासन के दोषों को कम कर देता है जो कि इतने ज्ञीन्न परिवत्न 

के द्वारा होते फिर भी इसके परिणाम कुछ आँकड़ों के सूदरम प्रव्ययन्न स 

पता चलता है, यथेप्ट रूप से दुरे हैं । आगे इन राजनीतिक तथ्यों ने विधान 

के इस मुहावरे का प्रायः अन्त कर दिया है कि मन्त्रिमंडल सामूहिक रूप से 

उत्तरदायी हैं । पराजित मन्वरिमंडल की कभी भी पूछ रूप से सफाई नहीं 

हुई । प्रायः निरन्तर ही व्यक्ति त्यागपत्र देते थ॑ और एसे पर मन्त्रिमंडल 

निरन्तर परिवर्तन अत्यधिक विनाशकारी प्रतीत होते: हांभे ह्व्न्ति 


[ १३३: ] 


वे व्यक्तिगत त्याग पत्र मन्त्रिमंडल को द्ाक्तियाली बनाने की अपेक्षा दुर्बल 

बनाते हैं और वे प्रायः मन्त्रिमंडल के पतन की तत्कालिक भूमिका होते है 

डेप्यूटीस को एक बार खून लगना चाहिए ।.......”' 

(आधुनिक सरकारें ए० ६२७) 

सम्भवतः फ्रान्स ही ऐसा सांसदीय प्रजातन्त्र है जिसमें कि राष्ट्र श्रभी दुछ समय 
पूरे एक माह के लिए किसी भी सरकार के बिना रहा है | वहाँ सरकारों का यह 
अ्स्थायित्व प्रजातन्त्रीय व्यवस्था को उलट देने और अधिनायकऋतन्त्र की स्थापना के 
मार्य की रचना कर रहा है। मैने फ्रान्‍्स की राजनीतिक श्रवस्था का पूर्ण रूप से 
विवरण यह सिद्ध करने हेतु दिया है कि यदि हम संगठित एवं शक्तिशाली विरोधी 
पक्ष की रचना करने में श्रसफल हुए तो हमारे सांसदीय प्रजातन्त्र का भविष्य भी 
फ्रान्स की तरह अन्धकारमय हो जायेगा । इस भविष्य को सुधारने वग प्रबत्त करता 
ही राष्ट्र का सबसे अधिक महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व है 


१४ 
राजनीतिक ढलों का प्रजातन्त्र में महत्व एवं स्थान 








अधिकांश आधुनिक राजनीतिक संस्थाओं की ही भांति राजनीतिक दलों की 
उत्पत्ति | भी ग्रेट ब्रिटेन में हुई । ब्रिटिश दलीय-व्यवस्था सत्रहवीं शताव्दी के मध्य में 
राजा और संसद के संघर्प के फलस्वरूप उत्पन्न हुई थी। सारा ब्रिटेन उस समय दो 
भागों में विभक्त हो गया था। एक तो वह जो कि राजां के पक्ष में था, जिसे 
हम ( ए०५०॥४४५ ) कहते हैं और दूसरा वह जो कि संसद के पक्ष में था, जिसे 
हम राउन्ड हैड्स कहते हैं। १६८० के लगभग रौयलिस्टों ने अपना नाम परिवर्तित 
करके टोरीदल का रूप लिया तथा राउन्ड हैड्स के विग का। १८३० के लगभग उन्होंने 
पुन; अपने नाम में परिवर्तित किया और अब टोरियों का नाम कन्जरवेटिव या अनु- 
दार दल पड़ा और विग का लिवरल या उदार दल पड़ा। यद्यपि यह राजनीतिक 
दल -एक दूसरे के विरुद्ध थे, इनमें आपस में शक्ति के लिए संघ भी था फिर भी उनके 
मध्य में कुछ ऐसे सामान्य सिद्धान्त भी थे जिससे कि वे दोनों सहमत भी थे । वे दोनों 
इस सिद्धान्त से पूरांतया सहमत थे कि ब्रिटेन में ग्रह युद्ध नहीं होना चाहिये ।, यह 
दलीय ज्ञासन का एक महत्वपूरां सिद्धान्त है कि दलों को विशभिन्नता के लिए सहमत 
होना चाहिए ।” उनमें इतनी सहनशीलता भी होनी चाहिए कि वे दोनों एक दूसरे को 
सहन कर सके और राज्य की मूलभूत समस्याओ्रों पर सहयोग कर सके । 


किसी भी प्रजातंत्रोय झासन व्यवस्था में दल आवश्यक है । दल और संसद 
एक दूसरे से सम्बन्धित हैं विशेषतः शासन की सांसदीय पद्धति में। प्रजातंत्र में दलों 


का मुख्य कार्य मतदाताओं की चुनाव का अवसर प्रदान करना है--विभिन्न उम्मीदवारों 


च्छ 


और विभिन्न नीतियों के मध्य में चुनाव । प्रौ० वार्कर के मतानुसार-- 
'तागरिक का चुनाव” प्रजातन्त्र की आधार मृत जड़ है | यदि मैं छुन सकू तो 


मुझे चुनाव की स्वतन्त्रता होती चाहिए। एक स्वतन्त्र शान के लिए और 


[ १३५४ ] 


चुनाव की स्वतंन्त्रता के लिए मेरे समक्ष विभिन्न इनाव होने चाहिए । ये 
विभिन्न चुनाव विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा प्रयुक्त किये जायेंगे ।7 





दल निश्चित रूप से चुनाव मतदाताओं के समझे रखते ह और इससे मत 


तु रु डर १६5 
दाताओं के लिए चुनाव सरल हो जाता है| वही प्रजातन्त्र में राजनीतिक दलों की 


आवश्यकता का ग्रप्त भेद है। प्रजातन्त्र आवश्यक रूप से वाद-विवाद द्वारा सज्नालित 
शासन है । जो चुनाव मतदाताओं के समक्ष प्रयुक्त किये जाने है उन पर साथंजनिक 
वाद-विवाद आवश्यक है ताकि सामान्य मतदाता किसी नी सावंजनिक समस्या 
के पक्ष और विपक्ष से पुणंंतः परिचित हो जाय। यह सावंजनिक वाद-विबाद 
विभिन्न-दलों द्वारा ही किया जा सकता है क्योंकि उनका ही मतदाताओं को प्रपने 
. हेप्टिकोश से सहमत कराने में श्रावब्यक राजनंतिक हित है। राजन॑तिक देख 
प्रजातन्‍त्र को सन्तुलन भी प्रदान करते है । यदि हम जिस दल के ह्वाथ में राज्य का 
शासन है उससे उत्तरदायित्व पूर्ण व्यवहार चाहते हैं तो एक धक्तिमाली शौर सुसंगदित 
विरोधी दल झ्ावश्यक है 


इसलिए किसी भी प्रजातन्धर में राजनीतिक दल तीन सुर्य कार्य करते हैं। 
उनका नतिक कार्य है--नागरिकों को चुनाव का अवसर प्रदान करना, उनका बौद्धिक 
कार्य है--राष्ट्रव्यापी बाद-विवाद में तथा मतदाताओं की राजनीतिक शिक्षा में भाग 
लेना और उनका तृतीय कार्य है--सांसदीय प्रजातन्त को संतुलन प्रदान करना । 


राजनीतिक दलों का वर्गीकरण हम उनकी सुधार की प्रगति के प्रति हृष्टिकोग 
के आधार पर कर सकते हैं । व सब दल जो कि प्रगति की घटों को उलदना 
चाहते हैं, जो पिछली महानताओ्रों की प्रधंसा करते हू बश्रीर जो इतिहास के 
बीते हुए किसी स्वर युग की पुनः संस्थापना की कत्पना करते है उन सब को हम 
प्रतिक्रियावादी कह सकते है। यह दल प्रत्येक नवीन वस्तु का विरोध करने 
और उन सबकी प्रध॑सा करते है जो कि परम्परा द्वारा निश्चित है। थे किसी प्रायीन 
घस्तु को इसलिए नहीं पसन्द करते कि वह अच्छी है या उसमें कोई मूलभूत मान्यताएँ 
निहित हैं किन्तु केवल इसलिए कि बे प्राचीन है। दूसरे राजन॑तिक दल ये है जिनका 
सुधारों के प्रति विरोधी दृष्टिकोण है | वे नवीन ब्ाद्शों एवं पद्धत्तियों का परसर्द 
नहीं करते हैं। वे न तो भविप्य की ओर कदम बढ़ाना चाहने है श्लौर न पुरातन छाल के 
स्वप्न ही देखते हैं । वे जो कुछ है श्र जो होता न्राया है उसी में संतुप्ट रा 
ओर उसी की अपने लिए सबसे सुरक्षित मार्ग समझने है । वे प्रत्येक सुधा 
वस्तु को संदेहात्मक हृप्टि से देखते हैं । ऐसे दलों को प्रनदार देख गहने है । 
तृतीय वे राजन॑तिक दल है जो कि श्रागे बढ़ना चाहते है और जो प्रगति से महानुनृसि 


| 
रखते है। वे नए विचारों एवं नवीन संस्यान्नों का विरोध नहीं करते । थे या मानकर 


|] 


नहीं: चलते कि श्रत्येक . नवीन वस्तु बुरो है। उतका नवीन वस्तुओं के प्रति हंष्टिकोण 
सावधानी पूर्वक परीक्षा करके अपनाने का है| वे प्रत्येक नवीन विचार का पहले 
विश्लेपण करना चाहते हैं और यदि वह अच्छा है तो उसे अपनाते है और यदि उसके 
हारा समाज को किसी प्रकार से हानि की या अव्यवस्था की सम्भावना होती है तो 
वे उसे अस्वीकार कर देंते हैं । ऐसे राजनीतिक दलों को हम उदार-दल कह सकते हैं | 
चतुर्थ वे राजनीतिक दल है जो कि प्रत्येक प्राचीन एवं परम्परा द्वारा स्वीकृत वस्तुओं 
का विनाश चाहते हैं। भविष्य के सम्बन्ध में उनके पास न तो कोई रचनात्मक 
कार्य-क्रम ही होता है और न उसकी वे आवश्यकता ही समभकते हैं। उनका पुरानी 
व्यवस्था को नष्ट करने में अधिक विश्वास है और उनका यह - विचार है कि भविष्य 
अपनी चिन्ता स्वयं: अपने आप करेगा । इन राजनीतिक दलों को हम उम्र सुधारवादी 
दल कह सकते हैं । 

वर्तमान शताब्दी के आर्थिक वादों ने राजनीतिक-व सांस्कृतिक वादों पर पूर्णा- 
तया विजय प्रात्त की है और हम उन्हें इस शताब्दी के सबसे महत्वपुरां वाद कह सकते 
हैं । प्रत्येक राज्य के लिए यह आवद्यक हैं कि वह स्पष्ट आर्थिक नीतियों को अपनाये 
तथा यह भी आवश्यक है कि वह किसी सीमा तक आर्थिक क्षेत्र सें हस्तक्षेप करे । 
इसीलिए आशिक क्षेत्र में राज्य के कार्यो की निरन्तर वृद्धि होती जा रही है । ऐसी 
परिस्थितियों में यह स्वाभाविक है कि राजनीतिक दलों को भी स्पप्ट आर्थिक नीतियाँ 
अपनानी होंगी और उनका वर्गीकरण उनकी आथिक नीतियों के आधार पर ही हो, 
सकेगा । मुख्य आर्थिक श्राधार राजनंतिक दलों के मध्य में राज्य के उत्पादन और 
वितरण के क्षेत्र में हस्तक्षेप की सीमाओं के सम्बन्ध में मतभेद हैं हे 

ग्राथिक आधारों ने और दूसरे समस्त आधारों को पुरातन कर दिया है, और 
अधिकांश आधुनिक दलों ने समाजवादी या साम्यवादी कार्यक्रम को अपनाया 
है। हम उन दलों को समाजवादी दल कह सकते हैं जो कि राज्य की उत्पादन के 
साधनों पर स्वामित्व और राज्य के द्वारा राष्ट्र के आर्थिक जीवन पर सामान्य नियंत्ररा 
में विश्वास करते है, और साम्यवादी दल उन्हें कह सकते हैं जो कि उत्पादन एंवें 
वितरण पर राज्य ढ्ारा पूर्ण नियंत्रण चाहते है और निजी सम्पत्ति की संस्था पर 
, अत्याधिक प्रतिवन्ध लगाते हैं। 


० 


कुछ देशों में राष्ट्रीय दल भी होते हैं । यह राष्ट्रीय दल साधारणतः उतत देशों 
में पाए जाते हैं जो कि परतन्त्र हैं या जिनमें एक से अधिक राष्ट्र हैं। राष्ट्रीय दल 


उस समय भी उत्पन्न हो जाते हैं जबकि राष्ट्र का अस्तित्व वाह्म आक्रमण के स्कट में 
: होता है और उस समय उतका उद्दंब्य राष्ट्र की समस्त जनता को राष्ट्र की रक्षा हेतु 
. सद्भठित करना होता है। वे आथिक ओर राजनीतिक आझाधारों की अपेलाक्षत राष्ट्रीय 
एकता की आवश्यकता एवं अनुभूति को अधिक महत्व देते हैं । ऐसा भी होता आया 
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है कि श्रधिक काल बीतने पर यह दल अपने आप को राष्ट्र का एक मात्र प्रतिननि* 
समभने लगते हैं । उनका हृ्टिकोग दलीय--अधिनायकतन्ध की ओर अग्रसर हात 
जाता है । भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस का इतिहास इस सत्य का एक ज्वलन्त 
उदाहरण हैं | 

कुछ देंथों में धर्म के आधार पर भी राजनीतिक दलों का निमग्यि होता है । 
पश्चिमी योरोप तथा राजनीतिक हृ्टि से पिछड़े हुए कई राष्ट्रों में ऐसे दल पाए 
जाते हैं जिनका श्राधार कैथोलिक धर्म है श्र जिनका उद्दे्य रोमन कैयोलिय 
अ्रधिकारों एवं सिद्धान्तों की रक्षा एवं विस्तार है। उनको हम 'बलेरीकल दल! कहते 

झौर कहीं कहीं पर 'संन्टर दल! भी कहते है, क्योंकि वे विभिन्न राजनीतिक दसों 

के बाच में सन्तुलन रखते हैं । 

पिछड़े हुए राष्ट्रों में किसी विधेष के विस्तार एवं रक्षा के लिए भी 
राजनीतिक दलों का निर्माण होता है। उदाहरण स्वरूप मुस्लिम लोग या हि 
महासभा श्रादि । ऐसे दल स्वभावतः ही प्रतितन्नरियावादी होते है । यह अत्यधिक बिवाद- 
ग्रस्त विपय है कि धर्म और राजनीति का सम्मिश्रण होना चाहिए या नहों भपवा 


हा 


धामिक दल होने चाहिए या नहीं । प्रायः पश्चिमी योरोप के 'बलेरीकल' घौर 'सेस्ट 
दलों का श्रस्तित्व श्रीर उपयोग ऐम दलों के सम्बन्ध में एक तर्क हमारे समक्ष रसा जात 
है। यहाँ तक--कि प्री० वाकंर का भी यह मत है कि ऐसे दल उपयोगी है क्योकि ये 
राजनीति को स्थायित्व एवं सन्तुलन देते है । किन्तु यह स्पष्ट रुप से समझ सेना प्राव 
य्यक है कि ऐसे दल स्वभावतः ही संकीरां मनोवृति झौर प्रतिब्रियाबादी नीति के हे 
है । वे धर्मं के नाम पर बहुत से श्रावध्यक सुधारों का भी विरोध करते हैं घ्रौर बहुत 
स्थानों पर (जैसे कि भारत) वे राजनीति में कट्टरता लाते है। राजनीति में समुदा 
सम्प्रदायवाद को जन्म देते हैं श्लौर राष्ट्र को विरोधी घामिक समूहों में विभाजित 
करते हैं । वे राष्र में फूट श्रीर घधामिक संघर्ष को जन्म देते है । भारत में हमें ऐसे दलों 
के दूपित प्रभावों का यथेप्ट अनुभव है और कम से कम कोई भी भारतीय किसी भी 
प्रजातन्‍्त्रीय समाज के लिए धर्म को राजनोतिक दलों का सही आधार महीं सास 
सकता है। राजनीतिक दलों, के इन आाधारों श्रौर कार्यो का श्रध्ययन करने के: पध्चास 
हम इस स्थिति में श्राते है कि हम राजनीतिक दलों की परिभाषा करें। फ्रेटरिक ने 
मतानसार राजनीतिक दलों की परिभाषा इस प्रकार है--- 
“मानव व्यक्तियों का वह समृदाय, जो कि स्थाई रूप से शासन का नियंप्रग्य 
अपने नेताग्रों के लिए प्राप्त करने श्लोर बनाएँ रुसने के लिए स्याई रूप 
संगठित है और उसका श्राम उद्देष्य है कि ऐसे नियंत्र्स द्वारा धपने 
सदस्यों को झ्रादर्श भौतिक लाभ और उनके हित प्रदान किये जायें ।!! 
(संद्घानिक सरकार एवं प्रजातन्त (० २०४) 
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तर कस के मतानुसार राजनीतिक दल की परिभाषा इस प्रकार है-- 
“व्यक्तियों अथवा व्यक्ति के समूहों का वह स्वेच्छित सद्भधठ्त है जिसका कि 
अत्यधिक विशिष्ट कर्तव्य अपने कुछ नेताओं को सार्वजनिक पद के लिए 
मनोनीत करना है और उनको इनके प्राप्त करने के प्रयत्नों में सहयोग देना 
है। यह सर्दव कुछ सिद्धान्तों एवं नीतियों का विश्विप्ट समर्थन करता है और 
उन्हें शासन के सामान्य कार्यक्रम के लिए दूसरों से श्रं|्ठ बताता है और यह 
मानता है कि इन सिद्धान्तों और नीतियों को प्राप्त करने के लिए 
सबसे शीघ्र पद्धति उसके मनोनीत उम्मीदवारों का निर्वाचन है ।” 
(राजनीतिक दल एवं निर्वाचन समस्याएँ प्ृ० १४) 

हरमेत फाइनर के मतानुसार--- ५ 
“राजनीतिक दलों के कार्यों के दो मुख्य पक्ष हैं; (१) निर्वाचक- मन्डल का 
बहुमत प्राप्त करने के उद्देश्य से संगठन, (२) प्रतिनिधि और निर्वाचन क्षेत्रों 
के मध्य में भिन्नता और उत्तरदायित्व पूर्ण सम्बन्ध एक निर्वाचन और दूसरे 
निर्वाचन के बीच में वनाए रखना है |. यह ध्यान- रखने योग्य है कि जितनी 
अच्छे प्रकार से ये काय॑ पूरे होंगे उतना ही राजनीतिक नेताओ्रों और जनता 
के बीच में एकीकररा प्राप्त होने के निकट होगा ।/” 

(आ्राधुनिक सरकारों के सिद्धान्त एवं व्यवहार ए० २३७) 


किन्तु ये कार्य जिनको कि फाइनर इतना महत्वपूर्ण समझता है, कंदाचित्‌ हो 
राजनीतिक दलों द्वारा पूर्ण किये जाते हों । यदि वे ऐसा करें तो प्रतिनिधि झासन 
एक आदर्श शासन व्यवस्था का रूप ले लेगा और तब हमें व तो इन प्रत्यक्ष द्रासन 
प्रणाली की जनमत निर्देश एवं प्रवत्तंक श्रादि निधियों को अपनाना आ्रावश्यक होगा 
और न १६३६ के सोवियत संविधान के १४२ वें अनुच्छेद के अनुसार प्रतिनिधियों के 
प्रत्याहान के सम्बन्ध में कोई अनुच्छेद संविधान में रखना आवश्यक होगा । 
“प्रत्येक प्रतिनिधि का यह कत्तंब्य होगा कि वह निर्वाचकों को अपने कार्य की _ 
और श्रमिक प्रतिनिधियों के सोवियत के कार्यों की सूचना देगा और उसको 
किसी भी समय प्रत्याहान कानुन द्वारा निवर्चिकों के बहुमत के निणंय के 
अनुसार किया जा सकता है । 
(१६३६ का सोवियत संविधान, अनुच्छेद १४२ ) 
चाहे हम सैद्धान्तिक दृष्टि से राजनैतिक दलों के कार्यों और उहं ब्यों के सम्बन्ध 
में कुछ भी माना करें किन्तु यह वात जो कि उनके व्यावहारिक कायं-क्रम पद्धति के 
अध्ययन से स्पष्ट रूप से सिद्ध होती है कि दलीय-राजनीति और राजनैतिक दला 
का उद्देश्य आम-चुनावों में राज्य की सत्ता को श्राप्त करना है और उनके समस्त 


4) 
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कार्य इस उद्देश्य की पूति के लिए ही होते हैं। उनका संगठन एवं उनके सदस्यों 
पर नियंत्रण व अनुयासन में वर्तमान घताव्दियों में वृद्धि हो रहो है और अधिकांश 
दलों को हम अ्रत्याधिक सुसंगठित तथा किसी सीमा तक संन्‍्यीकृत भी पाते है झोौर 
प्रायः श्रसहाय सदस्य दल को कार्य पद्धति में प्रजातन्त्रीय व्यवस्था नहीं के दरायर 
पाते हैं। दलों के सदस्यों को हम तीन भागों में विभाजित कर सकते हैं। प्रथम भाग 
में वे सक्रिय कार्यकर्ता और अपना ता पूर्ण समय देने वाले सदस्य हैं श्रोर जब फनी दख 
निर्वाचन में सफल होता है ठव वे ही दल थासन के अधिकांश पक्षों को पाते है । ऐसे 
सदस्यों की संख्या सीमित होती है | ऐसे सदस्यों में भी दो प्रकार के सदस्य होते हैं--- 
नेता और उनके अनुगामी | पदों की प्राप्ति के लिए नेता ही सबसे श्रागे होते है । दलों 
का यह भाग अधिकांच देथों में पेशेवर राजनीतिश जिन्होंने कि राजनीति को गब्रयना 
व्यवसाय वना लिया होता है, छारा भरा हुआ होता है। वे सदा सा को प्राप्त 
करने के प्रयत्न में रहते है और इस उद्ृश्य को प्राप्त करने के लिए थे किसी 
भी प्रकार के साधनोंःको प्रयोग में लाने में नहीं हिचकते । ऐसे ही व्यक्तियों के 
अर्नतिक कार्यो ने जनता के मस्त्रिप्क में राजनीति! शब्द को इतना दृषिसत कार 
दिया है । 

द्वितीय सदस्य वे है जो कि दल का चन्दा देते हैं उसकी सभाओं में २ 
होते है और. साधारणतः उसकी नीति और कार्य-क्रम का समय्थंन करने है । यद्यपि 
यह निष्क्रिय सदस्य है किन्तु निवर्चिन के समय पर इनके मतों पर दल निर्भर र; 
सकता है । यह साधारणतः दल के भीतर क्‍या हो रहा है, इस विपय पर कोई विशेष 
व्यान नहीं देते श्लौर दल के निर्देशों का अनक्षरणः पालन करते हैं। दल के इसे 
भाग से ठोस सहायता और झ्रायिक साधन प्राप्त होते है । 


हर 
हंस । 
धर 
गा 
नम 
न्‍् 


तीसरे सदस्य वे हैँ जिनको कि हम दल से सहानुभूति रखने वाले कह सके 
हैं। उनकी संख्या और अस्तित्व को हम पूरांत: निश्चित नहीं कर सकते | उनके 
मतों पर निर्भर नहीं किया जा सकता किन्तु उन्हीं के मतों हारा बहुधा चुनाव 
निर्णय होता है। उनको प्रचार के द्वारा सरलता से प्रभावित किया जा सदसा डे 
और इसीलिए राजनीतिक दलों का .अ्रधिकांध कार्य-कह्रम ऐसे ही मतदाताप्रों झोी 
अपनी और करने के उ््द श्य से होता है । 


हि 
है 88; है 
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निवर्चिन क्षेत्रों का आकार और मतदाताओं की संख्या में ग्राधुनिक हाद में 
कई गुना वृद्धि हुई है। जनता तक पहुँचने के साधन भी अत्याधिक:महेंगे हो गाए 
और वे किसी भी साधारण व्यक्ति की पहुँच के भीतर नहीं है । यदि कोर्ट साथारसय 
स्थिति का व्यक्ति राजनीतिक जीवन में पदार्पगा करना चाहता है, चुनाव में निदाचिस 
होना या पद प्राप्त करना चाहता है तो उसे दल की सहायता पर निर्भर रहना पट़ेगा । 


7 
दि 
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दल का अपना राष्ट्र व्यापा सगझन अनुनतवा कायदाना, सबब संवक्ा देखे, उन 


[ १४० ] 

>हँचने के साथन जैसे कि मुद्रशालब, पत्र श्रोर कुछ देल्नों में तो रेडियो इंत्यादिं: होते 
है । इनक पास मे यातायात के साधन,, कार्यालय, यथेप्ट धनराक्षि--जों किः इसके 
सदस्ता के चन्दे से अथवा इससे सहानुभृति रखने वाले व्यक्तियों एवं समूहों के दान से 
ओर जिनके हितों की यह रक्षा करता है, इनके अनुदानों से--ऐसे सहायक साधन 
भी प्राप्त हैं और सबसे महत्वपूर्ण इसका साधन इसके राष्ट्रीय नेता हैं जो जनता की 
इृष्टि में यथेप्ट महत्व रखते हैं और जिनका जनता पर यशेष्ट प्रभाव है। यह सब 
, भाधन उन व्यक्तियों को प्राप्त हो जाते हैं जो की दल में सम्मिलित होकर इसके निर्देशों 
नीतियों एवं कार्य-क्रम पालन करने को तत्पर हों । दल द्वारा मनोनीति सदस्यों के 
लिए निर्वाचन में कम व्यय होता है और सफलता की आशा भौ श्रधिक रहती है । 
दूसरी और किसी भी स्वतन्त्र उम्मीदवार को यह सब साधन स्वयं ही प्रवन्ध करना 

पड़ता है और यह किसी भी साधारण स्थिति के व्यक्ति के लिए संभव नहीं है । 
इसलिए बहुत से सदस्यों के समक्ष या तो राजनीतिक जीवन को त्यागना अथवा 
दल के निर्देशों का पालन करने के अतिरिक्त और कोई मार्ग भी नहीं है । इस तथ्य 
को राजनंतिक दलों के संचालनकर्ता पुर्णातः समभते हैं और इससे वे अनुक्ञासन 
पालन कराने में पूर्णतः लाभ उठाते हैँ । अधिकांज दल अपने दृष्टिकोण एवं संगठनों 
में अधिनायकतन्त्रीय होते हैं | स्वतन्त्र विचार और स्वतन्त्र विश्लेषण को दल के 
नेता न तो पसन्द ही करते हें और न ऐसे सदस्यों को वे दल में रखने के पक्ष में ही 
हैं । ऐसा दृष्टिकोरा प्रजातन्त्र के लिए अत्यन्त हीं हानिकारक 


यह सब लक्षण फासिस्ट या ताम्यवादी अधिवायकतन्त्रीय दलों में और भी 
श्रधिक विस्तृत रूप में पाए जाते हैं । फाइनर के मतानुश्नार-- 


अधिनायकतन्त्रीय दलों के. हजारों एवं लाखों सदस्य दलीय . कार्य-क्रम न को 
अपनाते हैं तथा उसको समभते हैं और चेतना एवं कट्टरता पृत्रक चाहत हूं । 
दलीय सदस्यता में एकत्व और जक्ति बनाए रखने के लिए दो ढग का 
लाए जाते हैं। प्रथम--तो निरन्तर भावनात्मक, श्रपचारिक और उत्सव 
ढंग की पद्धतियों तथा प्रस्तावों, जो कि दलीय सदस्यता क ब्ात्म महत्व का 
वृद्धि करने के हेतु होते हैं । वे ऐसी भावचाओ्ं श्र कलात्मक तत्वा का उत्पन्न 
करते हैँ तथा एक महान सामूहिक संस्था की सदस्यता की भावना का जन्म दंत 
हैं और यह सव विवेकात्मक प्रार्थना के साथ में होते हूँ । एकाकरण बाध्त 
करने हेतु दूसरा तत्व यद्यपि पुर्णात: विश्वास ता नहां किन्तु अधितायक्र- 
त्त्रीय दलों के हाथ में अ्रत्यधिक पदों एवं लुट[89) के वितरण की झक्ति 
है........समस्त पद, समस्त धन्वे, समस्त व्यवसाय ओर सामाजिक महल के 
समस्त चिन्ह अधितायकतस्त्रीय दलों के द्वारा मेद किये जा सकते हूं ओर दल 
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के सदस्य इस वितरणा में तथा समाज में महत्वपूर्णां स्थानों के लिए ग्रावश्यक 

रूप से सर्व प्रथम आते है । 

| (आधुनिक सरकारें ए० ३०६-१०) 
धिनायकतन्त्रीय दलों के यह लक्षण किसी सीमा तक प्रजातन्त्रीय दलों में भी पाए 
ते हैं। चुनाव को जीतने और अपने सदस्यों में एकीकरण बनाए रखने के लिए 
जातन्त्रीय दलों को भी संन्‍्यीकरण स्थापित करना होता है । 

राजनीतिक दल प्रजातन्श्रीय समाज के इतने महत्वपूर्ण नागर ले रहे है 
| दूसरी सस्थाओं की थाक्तियों एवं कार्यो में भी हस्तक्षेप करने लगे है। प्रत्ये 
गंसदीय प्रजातन्त्र में चार महत्वपूर्ण तत्व होते है--दल, निर्वाचक मन्डल, सम 
गौर मंत्री-परिपद । यह तत्व एक दूसरे को सन्तुलित करते है और इनको एक दूसरे 
ल्लेत्र में हस्तक्षेप करने की लालसा का नियंत्रण करना चाहिए । इन्हें अपने ही ल्षेत्रों 
तथा अपने ही कार्यो को करने में संतुप्ट रहना चाहिए, तभी सांसदीय प्रजातन्त्र 
बतन्त्रता पूर्वक कार्य कर सकता है । वर्तमान समय में हम यह पाते है कि राजनंतिक 
_ल इन दूसरे तत्वों के कार्यों में साधारणतः हस्तक्षेप करता है। प्रौ० वार के 
व्दों में--- 

“वह तथ्य जो कि विशेषतः दूसरे तत्वों के कार्यो में हस्तक्षप करने की प्रतोनन 

रखता है, दल है । यह सत्य है कि निर्वाचक मंडल को अपनी सीमाश्नों के 

अतिक़मरा का प्रलोभन हो जाय और वह संसद पर आदेशात्मक निर्देश लगाने 

का प्रयत्न करे । यह भी सत्य है कि संसद को इस वात का प्रलोभन हो कि 

वह एक ओर निर्वाचक मंडल के निर्देशों का उल्लंघन करे श्र दूसरी झोर 

कार्यकारिणी पर आधिपत्य जमाने का प्रयत्न करे । यह भी सत्य है कि कायं- 

कारिणी स्वयं भी इस प्रलोभन में श्रा जाय श्रौर वह संसद की परामर्श दाता, 

मार्ग प्रदर्शक और नेता होने की जगह स्वामी बनने का प्रयत्न करे किन्तु वह 

तथ्य जो कि विशेपतः अन्य तीनों पर श्राधिपत्य जमा सकता है वह दल 

का तत्व है। * ' 

राजनीतिक दलों के आ्राकार एवं महत्व में श्राथ्वयंजनक वृद्धि हुई है श्रौ 
ध्य पर ध्यान देना हमारे लिए आवश्यक है । यह प्रजातन्त्रीय पद्धति के विरु 
नर्वाचक मंडल' के आकार में वृद्धि और निरन्तर बढ़ती हुई पेथेवर राजनीतित्नों की 
या इन दोनों कारणों के फलस्वरूप दल का महत्व बढ़ता जाता है। यदि हमें 
प्पनी प्रजातन्त्रीय पद्धति की रक्षा करनी है तो दल के महत्व की वृद्धि पर प्रतिवन्ध 
गाने होंगे । प्रौ० बादंर का इस सम्बन्ध में कथन है-- 

हर दल एक प्रकार का अपने आपमें साथ्य हो जाता है--राजनीसि छा 

ग्रादि और अन्त हो जाता है । यह हमारे लिए जो कि साधारण नागरिक 
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और भी अधिक आवश्यक है कि इस प्रवृति का विरोध करें दल अपने आप में 
साध्य नहीं है। यह सम्पूर्ां सांसदीय प्रजातन्त्रीय पद्धति कारक साधन अथवा 
यंत्र है... ....वह व्यक्ति जो कि सांसदीय प्रजातन्त्र में विश्वास रखता है, दल 
का सदस्य अवश्य होगा क्योंकि दल इस पद्धति के लिए आ्रावश्यक है। किन्तु 
उसे अपने आपको और अपनो निर्णायक्र बुद्धि को पूरंतः अपने दल के 
आधीन नहीं कर देना चाहिए । उसे चुनाव की स्वतन्त्रता रखनी चाहिए कि 
दल सम्पूर्ण प्रजातन्त्रीय पद्धति नहीं है, किन्तु उसका केवल एक चौथाई 
भाग है। जा । ह 
प्रजातन्‍्त्र के सफलता पुर्वक कार्य करने के लिए एक से अधिक दलों का होना 
आवश्यक है और प्रायः सब इससे सहमत हैं कि दो दल प्रजातन्त्र के लिए श्रादर्श 
स्वरूप है । केवल एक दल प्रजातन्त्र के लिए उपयुक्त नहीं हैं श्लीर न वह प्रजातन्त्रीय 
सरकारों के सम्पूर्ण कार्यों को कर सकता है । वाकर कहता है-- 
४ ,,.....-केवल एक दल वाद-विवाद द्वारा शासन पद्धति के लिए आधार नहीं 
हो सकता । यदि एक ही प्रइत होगा और इस पर एक ही कार्य-क्रम निर्धारित 
होगा तो वाद विवाद का अ्रन्त एक दम हो जायगा........ दल में अपने आप 


वाद विवाद का अन्त हो जायगा ।”! 
(ासन पर विचार ४०३६) 
आगे इस सम्बन्ध में उन्होंने कहा है कि केवन्न एक दल--- 
2 7३० अपने सदस्यों में किसी प्रकार का- वाद-विवाद करा सकता किन्तु यह 
उसके सिद्धान्तों से सीमित होगा और उसके द्वारा निर्धारित झर्तों पर होगा । 
किन्तु दल राष्ट्रीय वाद-विवाद का एक सच्चा अख्नर नहीं है और न यह किसी 
राष्ट्रीय वाद-विवाद के सामान्य व्यवस्था का जिसमें कि इसके सांथ-साथ दूसरे 
अंग भी हैं, का यह अद्ध हो सकता है 
(ई. बार्कर शासन पर विचार ४० श्द्च८) 
दलीय शासन पद्धति अपने समस्त दोपों एवं अपूर्णाता के श्रपेक्षाकत एक 
आवश्यक दोप है। हम इसके बिना कार्य नहीं कर सकते । इसके विना प्रजातन्त्रीय 
शासन पद्धति नहीं चलाई जा सकती-। यह सांसदीय प्रजातन्त्र को कार्य रूप में 
परिणित करने के लिए एक आवश्यकता है । ब्राइस ने प्रजातन्त्र में राजनीतिक दलों की 
आवश्यकता के लिए लिखा है--- 
« “किसी ने यह नहीं बतलाया है कि प्रजातन्त्रीय शासन को उनके बिना कैसे 
चलाया जा सकता है 7” ः 
(आधुनिक प्रजातन्त्र भाग १ ४० १ ३४) 
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दलीय शासन की अपेक्षा दूसरा चुनाव अ्धिनायकतन्धोय हो सकता है । 
इस चुनाव को करने से हमें समस्त प्रजातन्त्रीय चुनावों को छोड़ना होगा। हम 
इसलिए प्रौ० लास्की से सहमत हैं कि-- 

“सत्य तो यह है कि दलीय शासन के स्थान पर दूसरा कोई झाधनिक ध्ाकार 

के किसी भी राज्य में अ्रधिनायकतन्त्र के अतिरिक्त कोई चुनाव भी नहीं है ! 

(इ गलेंड में सांचदोयशासन ए० ६६) 

इस दशा में हमें इस आवश्यक दोप को स्वीकार करना ही होगा । झ्धिक 
से श्रधिक हम यह आ्राञ्षा कर सकते हैं कि एक शिक्षित, और चेतनशील निर्वाचक 
मंडल दलीय शासन के इन दोपों को कम करने का प्रयत्न करेगी। प्रत्येक आ्राधनिय 
समाज में विभिन्न आर्थिक हितों वाले विभिन्न समृह होते है श्रौर यह समृह्र सरकार मे 
अपने भ्राथिक हितों की रक्षा हेतु संगठित नी होते हैं | बद्यपि इनका संगठन ने तो 
खुले रूप से होता है श्रोर न एक साधारण पय॑वेक्षक को हष्टियोचर ही होता है । 
किन्तु फिर भी एक ही प्रकार के हित वाले लोग दवाव डालने वाले समूहों ([॥८5५४७४० 
ह०009) में एकत्रित होते हैँ । कुघल प्रचारकों को सहायता से थे एक झोर जनस 
को अपनी योजनाम्रों एवं नीतियों के पक्ष में करना चाहता है तथा दूसरी प्लोर थ 
व्यवर्थापिकों एवं राष्ट्रीय संत्तदों के अपने पक्ष में करना चाहते है। विलियम एलम 
ने इनके सम्बन्ध में कहा है--- 


] 


हि ह्त ह। 


«००००० ०-मेह हमारी राजनीति की नई थक्तियाँ जन-भावना यो संगद्धित 


निर्देशित और संस्थात्मक रूप देनी है और श्रमेरिकन राजनीसि के बहत मे 
लेखकों ने इस पर ध्यान नहीं दिया है। किन्तु बारतव में इन नयी धक्तियों 
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ने हमारे राजनीतक जीवन में प्राय: मूलभूत परिवर्तन किए हे । संबिधा 

काँग्रेस को महत्व, किसी सीमा तक कार्यकारिणी श्रौर उसके द्वारा न्यायाल 

में परिवर्तन जनमत के इन अल्लों से अधिक नहीं किया है ।! 

इन दवाव डालने वाले समूहों की संख्या में गत चालीस यथा पचास दर्षो में 

यथेण्ट वृद्धि हुई है । इनकी आवश्यकता के सम्बन्ध में प्रौ० के का कथन है-- 

“इनके द्वारा प्रतिनिधित्व कार्य की श्रावध्यकता घरांशिक रूप से इसलिए पड़ी सयोडि 

श्रधिक से श्रधिक सामाजिक विभिन्नता के दगरण भौगोलिक प्रतिनिधिरय में 

भ्रपूर्णंता रहती थी | जब तक किसी विधेष काँग्रेस के निवर्चितस क्षेत्र की उनना 

किसी एक ही प्रकार का व्यवसाय करेगी। उदाहरण रब रेती श्लौर हृपि 

से सम्बन्धित घन्धे, तो उस निव्राचन-छषेश्र झा 

प्रतिनिधित्व कर सकेगा जब उनके निवर्चिन लो हे हिलों में पत्यधिक 


भिन्नता था जायगी तो उस्त प्रत्यन्त सावधानी पूर्वक दागये करना होगा प्न्‍्यथा 
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उसके अपने निर्वाचन क्षेत्र के किसी महत्वपूण भाग से झत्रता उत्पन्न न- हो जाय। 

: इसका यह परिणाम होता है कि उसके निर्वाचन क्षेत्र के - महत्व॒पूर्य - भाग-सें 

काग्र त या राज्य की व्यवस्थापिका सभा में-उचित प्रकार से अतिनिधित्व नहीं 

: हागा। हमार समाज में विजिप्टीकरण की-मिरन्तर वद्धि ने एक भौगोलिक 

जंत्र स चुन हुए कार्या को अत्यन्त ही कठिन बना दिया है। विद्येप -हितों को 

संगांठत हाना पड़ा है जैसे कि पनोर निर्माता, मजदूर, वोका ढोने वाले आदि 

अन्य हितों के लोगों के ऐसे प्रतिनिधि होने चाहिए जो कि उनके हितों को 
सरकार और जनता के समक्ष अधिकार पूर्वक रख सके ।? /. ' 

ह (राजनीतिक दल ओर दवात्र डालते बालें समूह 7 २०२) 

इन दवाव डालने वाले समूहों के उदय होने से व्यवस्थापिका सभा एवं राज- 

सीतिक दल दोनों पर ही समान रूप से प्रभाव पड़ा है। इन दोनों को ही उन पर 

ध्याव देना होता है और इनके निर्णय उनके द्वारा प्रभावित होते हैं। ये प्रभाव डालने 

वाले समूह व्यवस्थापकों को प्रभावित करने वाले झक्तिशाली समृह (ए0ए८/पं 

]09095) हैं। इनके पास जनता तंक पहुंचने के साधन भी होते हैं, विश्वेषतः प्रेस 

ओर समाचार पत्र | इनके पास में यथेप्ट घन राबि होती है और जिसका उपयोग 

उन दलीय नेताओं व व्यवस्थापकों को खरीदने के काम में लाते हैं जो कि विकेते 

के लिए त॑यार हैं। संक्षेप में यह राजनीतिक दलों और व्यवस्थापकों की नीति को 

बहुत अधिक सीमा तक निर्धारित एवं प्रभावित करते ह। 

ये दवाव डालने वाले समूह था तो व्यवस्थापिका से अपने विश्लेप, हितों की 

रक्षा हुतु आवश्यक कानूनों का निर्माण चाहते हैं या अपने हितों को हानि पहुँचाने 

वाले कानूनों के निर्माण को रोकना चाहते हैं। इनमें से जो अपने दृष्टिकीण में 

अनुदार हैं वे सव उन कानुनों का विरोध करते हैं एवं उन्हें रोकवा चाहते हैं जो कि 


वर्ग के विशेप अधिकारों पर आक्रमण करते हैं या जो - नवीन -सुबारों के हेतु होते हैं 
या जो उनके विशेष हितीं को प्रभावित करते हैं। उनमें से जो उदार या उम्र हृ्टि- 
कोण के होते हैं वे ऐसे प्रत्येक कानून के पक्ष में होते हैं जो कि.वर्गों के विधेष 
अधिकारों एवं हितों का अ्रन्त करते हैं | स्ती० एस० मैलन, जी कि १६१४ में न्यूयांक 
न्यू हवन और हार्ट फोर्ड रेलवे कम्पनी के अध्यक्ष थे, ने अपने दंवाव डालने वाल 


समूह के सम्बन्ध मे कंहा था--- 


बट बल अर 


जम + 
“हम नवीन कानुनों का निर्माण नहीं चाहते हैं. ..... .दृम-वहुत श्रच्छी तरह 
से अपना काम चला सकते हैं, यदि हमें अपने आप पर: छोड़ दिया जाब 
हम इूसरे के प्रति जो करना चाहते हैं वह इतना आवश्यक नहीं हैं जितना 


कि दूसरा हमारे प्रति जो करता चाहता है उसको रोकता । 
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डा० जैलर ने इस सम्बन्ध में कहा है कि दबाव डालने वाले समूहों का मुरय 


तन 


“कानूनों के निर्माण की अ्रपेक्षा उनमें बाघा दालना है । सामाजिक कानूनों 
को जहाँ तक हो सके स्थगित करता था निर्बल बना देना है झौर इस तरह 
उद्योगों के लिए जितना घन संभव हो सके उतना बचाना । यद्यपि यह 
अनिश्चित काल तक नहीं किया जा सकता ।! 

(न्यूयार्क में दवाच्र राजनीति ए० ५५) 
इसलिए इन दवाव डालने वाले समूहों का मुख्य कार्य निप्छिय है श्र इनका 
मुख्य उद्देश्य अपने विशिष्ट हितों की प्रत्येक हस्तक्षेप से रक्षा करना है। इस दबाव 
डालने वाले समूहों से जनता साधारणतः घृग्या करती है क्योंकि थे अपने उद्देश्यों दो 
पृति के लिए अरन॑तिक साधन भी अपनाते है। संयुक्त राष्ट्र अमरीका में यह दवाब 
डालने वाले समूह खुले श्राम कार्य करते है और व्यापारियों से संचालित उस प्रजानंत्र 
के वे एक मुख्य अंग हैं । हैरिठ्न ने इस सम्बन्ध में कहा है--- 
“वे खुले रूप से कार्य करते हैं श्रोर उनको कुछ भी छिप्राना नहों हैं । वे जानने 
हैं कि उन्हें कंस (अ्रपने उद्देश्य) प्राप्त करने है...... बड़े संगठित समूह जो 
कि राजधानी में अपने प्रधान कार्यालय इतनी अधिक संस्या में रखते हे 
वर्तमान की व्यवस्थापिका पर प्रभाव डालने वाले समृह् (0900) है । थे 
काँग्रेस के तृतीय सदन” सहायक घासक, शोर अहम्द सरकारें है ।/ 
(कांग्रेस के समक्ष सपृह प्रतिनिधित्य ए० ४१) 
वास्तव में वे राजनीतिक दलों से भी अधिक शक्तिसाली है । साम्यवाद ' भीर 
दूसरे सर्वाधिकारी राजनीतिक पद्धतियों के उदय होते मे प्रजान॑त्रीय देशों में भी राज- 
नीतिक दलों के संगठनों पर बबद्ठ प्रभाव पड़ा है। दाजनीसिक दइसों 

बनाये रखने, दलीय सदस्यों के विचार नियन्वणा, प्रचार छी मनोव॑नज्ञानिक पद्धतियाँ 

तथा जनमत पर दथक्तियाली दवाव, नये एवं ब्लाक उत्पन्न करके जनता के ध्यान को 

आन्तरिक समस्याप्रों से वंदेशिक समस्यात्रों को ओर आ्राकपित करना, किसी भी 
प्रकार के प्रति श्रसहिण्युता यह सव उन्होंने अधिनायकतस्प्रीय सासनों ने सीसे है । 


दक्षिण अफ्रीका ज॑से राष्ट्रों में फासिस्टवादी नाजी अधिनावकलन्ध से जाति छी शुद्धता 


के सिद्धान्त को भी अपनाया है। यह सब प्रजातन्त्र के सिद्धान्तों की विरोधी सस्दार 


हैं। इन सबसे प्रजातन्त्र के भविष्य की रक्षा करना आवध्यक है । 





है 
समानता 








: हम साधारणतः समानता के स्वभाव व क्षेत्र के सम्बन्ध में मूल भूत असत्य 
घारणाएँ पाते हैं । पुरातन काल से लेकर आज तक राजनीति विज्ञान के इस सिद्धान्त 
' को समभने के जितने प्रयत्न हुए हैं उनमें से अधिकाँश प्रयत्त गलत दिशा की ओर ये । 
' पुरातन समाजों में समानता के सम्बन्ध में केवल आर्थिक समानता का तनिक सा 
ज्ञान था। ग्रीक और रोमन विचारकों का इस सम्बन्ध में कोई स्पष्ट विचार नहीं 
है । सारे ग्रीक व रोमन, जो अपने अतिरिक्त अन्य सब लोगों को असम्य एवं जंगली 
मानते थे और इसीलिए वे सवको अपने से नीचा समभते थे | सत्तरहवीं व श्रारहवीं 
शताब्दी में आकर सर्वप्रथम समानता के सिद्धान्त के सम्बन्ध में सोचा जाने लगा। 
इसका प्रमुख कारण समान व्यवहार की सर्वव्यापी माँग और व्यक्ति की अपने व्यक्तित्व 
के मुल्याड्डन के सम्बन्ध में चेतता का विकास था। इस माँग को दो विभिन्न मार्गों 
द्वारा व्यक्त किया गया है। एक तो बुद्धिवादी विचारधारा द्वारा, जो कि सब घर्मो 
'एवं सब व्यक्तियों को समान समझती है और द्वितीय रोमान्टिकों द्वारा यह स्वीकार 
किया जाना कि सब व्यक्तियों में एक मानवीय तत्व समान रूप से आवश्यक है। 
वुद्धिवादियों का एक मुख्य तके था कि सव व्यक्ति , समान हैं क्योंकि वह 
के समय समान थे । वे इस वात का भी दावा करते थे कि इस तथ्य का परीक्षण 
अनुभव द्वारा किया जा सकता है । किन्तु वुद्धिवादियों का यह तक हमारी सहज 
: बुद्धि को स्वीकार नहीं है । न तो मनुष्य जन्म लेते समय समान ही होते हैं भर न वे 
प्रत्येक रूप से समान हो ही सकते हैं। हाँ, यह हम मान सकते हैं कि मनुष्यों में निचले” 
दर्जे के प्राणियों की अपेक्षा कम भिन्‍नताएँ होती है । बुद्धिवादियों का यह सिद्धान्त 
प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के द्वारा भी भूठा सिद्ध हुमा है । यह प्रयोगात्मक मनोविज्ञान 
यह सिद्ध करता है कि मानव जाति में भी भिन्नताएँ पाई जातीं हैं । किन्तु बुद्धि- 
वादियों एवं मनोद॑ज्ञानिकों दोनों ने विभिन्‍नताओं का मुख्य कारण वाह्म परिस्थितियों ु 
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में अन्तर होना बताया है । वे श्रव भी यह दावा करते हैं कि मनुष्य जन्म के समय 
समान होता है किन्तु बाद में परिस्थितियों एवं श्रवसरों की भिन्‍नता के कारग्य विभि- 
नतता आ जाती है और उनके परिणाम स्वरूप भिन्‍नता होती है 
समानता का दूसरा सिद्धान्त धामिक-रोमान्टिक सिद्धान्त है। यह एक भावना- 
प्रधान सिद्धान्त है । सामान्य व्यक्तियों को यह सिद्धान्त इसलियि रंचिकर ह 
कि यह उसके झूठे श्रभिमान को संतुष्ट करता है और उसकी होनता की भावना पर 
विजय पाने में सहायक है । यदि सव व्यक्ति चूकि व्यक्ति है इसलिये वे सघ समान 
होने चाहिये भ्रथवा चूकि मनुप्यों को ईश्वर ने उत्पन्त किया है श्लौर सब ईश्वर की 
दृष्टि में समान हैं, इसलिए आध्यात्मिक रूप से वे सब समान होने ही चाहिए । यह 
सब केवल भावना मात्र है। वतंमान समय में उपरोक्त दोनों में से कोई भी सिद्धान्त 
महत्वपूर्ण नहीं माना जाता । कानून के समक्ष अधिकांश आधुनिक सांवंधानिक प्रजा- 
तंत्रीय राज्यों में समानता के सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया गया है। इन राज्यों में 
राजनीतिक समानता भी सबको समान रूप से मत प्रदान करके स्थापित की गई है । 
किन्तु यह राजनीतिक समानता केवल एक संदेहात्मक वरदान है। मत दाताग्रों प्रौर 
जनता की अ्रयोग्यता के कारण यह राजनीतिक समानता कोई महत्व नहीं रखती । 
घर्मो, जातियों एवं विभिन्‍न रंगों की जनता और विभिन्‍न लिप्ों के मध्य समानता 
को स्थापित करना विश्व की वर्तमान अवस्था में कठिन प्रत्तीत होता है । 
यह हमारे लिए ध्यान में रखना श्रावश्यक्र है कि हम सम्पूर्श बाप्रिक समानता 
स्थापित नहीं कर सकते श्रौर न ऐसी समानता को स्थापित करना उचित ही होगा । 
यह *मानता न होकर एकर्ूपता होगी तया यह व्यक्तित्व श्ोर सजन की शन्दियों #ई 
कुचल देगी श्र व्यक्तियों को यंत्रवत्‌ बना देगी। या तो हम इस मिद्धास्त में विध्यास 
रखें कि जन्म के समय सव मनुष्य समान है और जो विपमताएँ हम पाते है बह धाद 
की परिस्थतियों में विभिन्‍नता के कगरगणा है । यदि ऐसा है तो परिस्थितियों के बाह्य 
नियंत्रण से हमें प्रायः सम्पूर्ण , समानता स्थापित करने में सफल हो जाना चाहिये 
केग्तु ऐसा श्रव तक नही हो पाया है, वा हमें इस सिद्धान्त में विध्यास रखना होगा 
कि वंद-परम्परा जैसी कोई वरतु भी है श्रीर इसके कारण जन्म के समय ही दिपम- 
ताएँ उत्पन्न हो जाती है । :कन्तु यदि वंश-परम्परा जन्म थे समय भी विपमता 
उत्पन्न करती है तो हम दो प्रात्ताप्नों के मध्य मे विषम स्वभाव शोर योग्यताप्रो मां 
किस प्रकार समका सकेंगे । इसलिए यह दोनों सिद्धान्त पूणंतः सही नहीं हू। हमें 
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ब्न्क 
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यह मानना तथा सहमत होना होगा कि समान व्यक्तियों के सब्य समानता प्रोर 
विपम व्यक्तियों के बीच में विषमता होगी । 

समानता छो प्राप्त करने के लिए सबसे आायश्यक दशा प्रवसर को समानता 
है | योग्यतानुसार और जाति, धर्म, रंग, सम्प्रदाव प्लौर लिट्ट केंद्र की विपमताप्ों 


[ श्ड्पः ] 


की अपेक्षा भी सब .को.समान, अवसर मिलना चाहिए ।. यद्युपिः प्राकृतिक योग्यताशओं में 
भिन्‍नता, होगी तथापि सबको अपनी याग्यता, के पूर्ण विकास का पूर्ण अवसर देना 
आवश्यक हूं। सबकी कम से कम, जीवन में समान प्रारम्भ तो, मिलना ही चाहिए 
इन सव को प्राप्त करने के लिए हमें वर्तमान ग्राथिक व सामाजिक ढाँचे में पुर्रात: 
परिवतंत करना ही होगा । अवसर की समानता राज्य के द्वारा हस्तक्षेप्र न करने | 
के सिद्धान्त का पालन करने से प्राप्त नहीं हो सकती। क्योंकि इसमें जन्म के अनुसार 
विपम प्रारम्भ प्राप्त होंगे। केवल एक सक्रिय राज्य जिंसने कि समाजवादी कार्यक्रम 
को अ्रपनाया हैं वे सब साधन दे सकता हैं जिनके वित्ता अवसर की समानता केवल 
एक आशा मात्र रह जायगी। अवसर की समानता का अर्थ व्यवहार की समानता 
कदापि नहीं है; और न तो यह सम्भव है और न ठीक ही है । प्राकृतिक योग्यताप्रों 
में विभिन्‍नता अवश्य होंगी और सवको समान प्रारम्भ देने के पश्चात्‌ भी सबको ब्रन्त 
समान नहीं हो सकता । यह समानता का उदारवादी सिद्धान्त है । 


कानून के समक्ष समानता होनी ही चाहिए ॥ वर्तमानकाल में अधिकांश देशों 
में यह स्वीकार कर लिया गया है, यद्यपि व्यवहार में इसको प्राप्त करने में अधिक 
सफलता नहीं मिली है। यह इड्धल॑ड में 'कातून के राज्य' का एक आाधारमृत्त सिद्धांत 
है । योरोपीय महाद्वीप के देशों, विशेषकर फ्रान्स में, जहाँ पर कि प्रशासकीय कानून 
का एक महत्वपूर्ण भाग है। कानून की समानता अपुर है और व्यवहार में कठिनता से 
ही प्राप्त की जा सकती हैं | इस सिद्धान्त को कार्य रूप में परिस्ित करने में सबसे 
बड़ी बाधा सदैव घन रही है । इस क्षत्र में जनता ने कुछ सुरक्षा के साधनों को 
शताब्दियों के संघर्ष के पद्चात्‌ प्राप्त किया है। उदाहरण स्वरूप, जुरी के द्वारा 
मुकदमों का निर्णाय, वनन्‍्दी प्रत्यक्षीकरण (प्लल्य०85 (/णएए्5), न्यायालयों, न्‍्यायाधीजा 
की स्वतन्त्रता आदि हैं । किन्तु न्याय प्राप्त करने के साधन, जटिल, लम्बे और अत्या- 
घिक कीमती हैं कि अधिकांश नागरिक इससे लाभ नहीं उठा सकते | कानून के समल्ष 
समानता प्राप्त करने के लिए या तो न्याय ज्ञीघ्र, प्रत्यक्ष, और सबकी पहुँच के भीतर 
हो और या आर्थिक विषमता को कम से कम कर दिया जाव । 

सिद्धान्त: राजनीतिक समानता का सिद्धान्त अपने विस्तृत रूप में श्राथिक वे 
सामाजिक समानता का भो है। किन्तु व्यवहार में इसको हम सार्वलौकिक वयस्क 
मताधिकार और प्रतिनिधि शासन से ही सम्बन्धित करते हैं। सक्षेप में, हम वह के 
सकते है कि राजनीतिक समानता का अर्थ है कि प्रत्येक को एक गिना जाय और किसी 
को भी एक से अधिक न गिना जाय | इस सिद्धान्त के समथका का मुल्य तक यह 
कि यद्यपि व्यक्तियों की राजनीतिक बुद्धि में भिन्‍तता पाई जाती है और जनता 
स्वशासन के लिए अयोग्य हैं तथापि मानव होने के. नाते प्रत्येक व्यक्ति को आसन मे 
भाग मिलना ही चाहिए । वैन्थम के अनुसार व्यक्ति अपने हितों का सर्वोत्तम निर्यायक 
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है श्रीर बहुमत सदा संही ही होगा । यह भी माना जानो है कि सब मनप्यों में कम 
कम योग्य प्रतिनिधियों का चुनने की निर्णायक बुद्धि तो होती ही है । किन्तु इस् 


ञ| 


य्य 
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सम्बन्ध में भारी संदेह है । हम यह देखते है कि बहुधा अयोग्य व्यवस्थापक उने जाते 
हैं और जनता को राजनीतिक वक्ता अपने स्वायों के लिए बहकाते हैं । जनमत 
निर्देश, प्रवत्तंक, प्रत्याहान आदि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की संस्यात्रों के इतिहास में से सहम 
वृद्धि पर आधारित राजनीतिक समानता के सिद्धान्त में हमाने अविश्वास की ग्ोर 
श्रधिक वृद्धि हुई है । वर्तमान कुकाव विधेषज्ञता की ओर है प्रोर इसका राजदीतिक 
समानता के सिद्धान्त से सामंजस्य स्थापित करना कठिन प्रतीत होता है । ध्राधिक 


विपमताएँ एवं ग्रावध्यकताए' इस तथाकथित राजनीतिक समानता के सिद्धा 
नष्ट कर रही है। प्रायः मत प्रदान दवाव के द्वारा किया जाता है; मतों का हय- 
विक्नय भी होता है । 


सामाजिक समानता को प्राप्त करने के लिए यह शध्रावश्यक है कि हम जीवन 
के कुलीन वर्गीय सिद्धान्तों को पूर्णतः त्याग दें | जन्म, धमं भ्रौर पद की मान्यताप्रों का 
उन्मूलन करें तथा लिड्ड, जाति सम्प्रदाय, धमं और विभिन्‍न रफ्टों के मध्य समानता 
स्थापित करें तभी सामाजिक समानता प्राप्त हो सकेगी । जहाँ तक लिंग मेंद्र की 
समानता का प्रथ्न है महिलाओं को अ्रधिकांश देशों में मताधिकार प्राप्त हो चुका है 
इस विध्वास में भी निरन्तर वृद्धि हो रही हैं कि महिलाएऐ झौर पुरुष समस्त फायं-एम 
में मूल भूत हृष्टि से समान हैं और केवल अवसर की विपमताप्रों के झारग हे 
महिलाओं की वर्तमान हीनावस्था पायी जाती है । किन्तु इस चित्र का दूसरा पक्ष भे 
है । जब तक महिलाएँ आाथिक दृष्टि से परतम्त्र रहेंगी तव तक व्यवहार में पुरुषों से 
सफलता प्राप्त होना कठिन है । पश्चिम में जहां पर महिलाग्रों ने प्राधिक दूष्टि से 
न्त्रता एवं आत्म-निभरता के सिद्धान्त को प्रपना लिया है वे पूर्व की महिलादों मे जो 
कि श्रव भी पुरुषों पर श्राथिक रूप से निर्भर हैं, श्रधिक स्वतन्त्र हैं । 


हे 


विभिन्‍न जातियों के मच्य में समानता स्थापित करना पत्यस्त ही काट है; । 
अमेरिका की नीग्रो, दक्षिणी प्रफ़रीका का रंग विभेद सिद्धान्त श्लौर साधारणन:ः काली 
पीली झौर भूरे रंग की जातियों का सफेद जाति वाले राष्ट्रों में रधान ग्रादि समस्याप्रों 
को हल करना कठिन कार्य है। जाति विपमताएँ सम्भवत: उस समय ता रहेंगी जब 
तक कि एशिया व प्रफ्रीका के राष्ट्र, राप्ट्र-परिवार में समान स्थान प्राप्त नही कर लेसे # 
और यह तब तक सभव नहीं है जब त्तक कि वे श्रादिक व प्रौद्योगिक छोत्ों में £: 
रहेंगे । प्राथिक विकास उनकी संनिक व प्राथिक घक्ति में वृद्धि करेगा प्रौर इस 





न श्र हे 
आर । हर 
प्र 
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सिद्धान्त भूठे सिद्ध हो चुके हैं। विश्युद्ध जातियों का अस्तित्व कहीं नहीं है। जातीय 
समानता आधथिक आधारों पर मिभेर है न कि जातीय घद्धता पर | 
फ्रान्स की राज्यक्रान्ति ने एक तवीन शक्तिशाली सिद्धान्त को जन्म दिया था। 


यह सिद्धान्त राष्ट्रों के स्वयं निर्शंय के अधिकारों का सिद्धान्त है। १५० वर्षों के संघर्ष 
के पदचात्‌ उस सिद्धान्त को संसार के अधिकांश भागों में स्वीकार कर लिया गया है और 


इस सिद्धान्त के फलस्वरूप राप्ट्रों के मध्य में समानता के सिद्धान्त का भी विकास हुआ . 


है । किन्तु राष्ट्रों की समानता का सिद्धान्त वास्तविक क्षेत्र में ठीक नहीं है। एशिया 
व अफ्रीका में अब भी ओऔपनिवेशिकवाद के चिन्ह पाये जाते हैं श्ौर वहाँ पर राष्रों के 
स्वयं निर्णय का अधिकार जनता को प्राप्त नहीं है । आधथिक क्षेत्र में विश्व के बहुत से 
ऐसे भाग हैं ज॑से कि केन्द्रीय व दक्षिण अमेरिका तथा मध्यपूर्वी एन्रिया आ्रादि जहाँ पर 
कि राष्ट्रों को अपने आर्थिक साथनों के स्वयं उपभोग का अ्रधिकार प्राप्त नहीं हैं। वे 
आध्िक साम्राज्यवाद के शिकार हैं और चूंकि विश्व में अधिकार-लिप्सा-जक्ति की राज- 
नीति का ही सर्वत्र वोलवाला है, इसलिए प्रत्येक राज्य का विश्व में स्थान व प्रभाव उसकी 
क्क्ति के आधार पर निश्चित होता है। हम यह निश्चित रूप सकते हैं कि 
राज्यों के बीच में समानता का अस्तित्व कहीं नहीं है । विश्व महान व छोटी झ्क्तियों, 
स्वतन्त्र व परतन्त्र राष्ट्रों में विभाजित है और उनके मध्य में भी कुछ अधिक भअक्ति- 
शाली तथा कुछ कम बक्तित्ञाली एवं कुछ अधिक बड़े व कुछ छोटे हैँ और इनमें भी 
विपमता पाई जाती है । ' ॥ 
प्तामाजिक और “राजनीतिक समानता” बिता आर्थिक समानता के कभी भी 
पूर्ण नहीं हो सकती और इसी क्षेत्र में हम अत्यधिक विपमताएं पाते हैं । समानता का 
सिद्धान्त भी इसी क्षेत्र में अधिक रूप से अस्पष्ट है। हमारा आर्थिक समानता से 
तात्पर्य क्या है ? वया यह समानता वर्तमान घन के समान वितरण यथा सवका समाव 
पारितोपिक देने से स्थापित हो सकेगी ? आदि प्रइनों का हम सही उत्तर तभो दे सकेंगे 
जबकि हम समानता की प्रकृति को उचित प्रकार से समभने में समर्थ हींगे । 
समानता का अर्थ व्यवहार की समानता कदापि नहीं है। समान व्यक्तियों के 
लिए समानता और विपम व्यक्तियों के लिए विपमता अवश्य रहगी। ने तो हम 
वर्तमान घन का समान वितरण ही कर सकते हैं और न सबको हम समान पारितोपक 
ही दे सकते हैं। समान अवसर देने से भी समानता वास्तविक रूप में स्थापित नहीं 
हो सकेगी-। वर्तमान पूजीवादी आशिक व्यवस्था में समान योग्यता वाले व्यक्तियों को 
प्रायः समान पारितोपिक दिया जाता है किन्तु यह व्यवस्था समानता के लिए सबसे 
हत्वपूर्णा तत्व आवध्यकताओं को कोई महत्व नहीं देती है। ज्ञेकि आ्रावश्यकताए 
भिन्न प्रकार की होती हैं. इंसलिए समान पारितोपिक की अपेक्षा भी विपमताएँ 
उत्पन्न हो ही जाती हैं । यह सम्भव है और प्रायः एसा हाता भी है कि समात 
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पररितोपिक मिलने वाले दो व्यक्तियों में से शक को एकयथा दो व्यक्तियों छा हो 
भरण-पोपण करना पड़े और दुपतरे को पॉँंच-सात या अविक व्यक्तियों का भी । 
यद्यपि इन दोनों की प्रायः झ्ाय समान ही हैं तथापि इनमें आर्थिक विपमता प्रवध्य 
होगी, वर्योंकि उनकी श्रावध्यकताओं में भिन्नता है । 
यदि हम वास्तविक श्राथिक समानता स्थापित करना चाहते हैं तो हमें 
योग्यता के साथ-साथ श्रावश्यकताशों का भी ध्यान रखना होगा। इस सम्बन्ध में 
आवश्यकताए' अधिक महत्वपूर्ण स्वपूरण हैं हैं। समानता के सम्बन्ध में मावर्स बगा यह सिद्धाना 
कि प्रत्येक से अपनी योग्यता के अनुसार ओर प्रत्येक को उसकी आवश्यकताओं फे 
अनुसार! एक नवीन समान आधिक व्यवस्था को स्वायित छरने के लिए संर्वेश्ने ४ साधन 
प्रतीत होता है। योग्यताएँ भिन्न होंगी और आवश्यकताति भिन्न होंगी। इसलिए 
समानता को वास्तविक रूप से स्थापित करने के लिए हमें इन दोनों को ध्यान मे 
रखना होगा । प्‌जीवाद को हम हृदयहीन कहेंगे, क्योंकि यह मंगि और पूलि के 
सिद्धान्त में तथा योग्यता के क्रय में विश्वास करता है तथा आावध्यकताप्रों की पीर 
तनिक भी ध्यान नहीं देता । समाजबाद आवश्यक रूप से मानवता में विश्वास रखता 
है। यह मानवीय श्रावश्यकताओं की पूत्ति का सिद्धान्त है हर यह व्यक्ति को एट 
वस्तु मात्र ही नहीं मानता है । घारीरिक प्रावध्यकतात्रों से स्वतन्त्रता, राजनीति ये 
सामाजिक समानता प्राप्त करने के लिए अत्यन्त झावध्यक है । जब तक सवधी धाव- 
इयकताओं की पूर्ति नही होगी तव तक प्रजातन्ध और उसके श्राद्ण साधारण जनता 
के लिए कोई अ्रथं नहीं रखेंगे श्रोर यह तभी सम्भव है जबकि किसी सीमा सके धाधिक 
समानता स्थापित हो सके । पूर्ण समानता को श्रभी तक हस कही नी व्यावहारिक सूप 
में प्राप्त नहीं कर सके हैं। सोवियत संघ श्र उसके साथी साम्यवादी राज्य भी 
आविक समानता के मावसंवादी शआ्रादर्थ को स्थापित करने में अब तमा प्रसफल ही 
रहे है । यह सत्य है कि वे पश्चिम के पूजीवादी प्रजातस्तीय राज्यों से प्रावध्यकताशों 
को श्रधिक महत्व देते हैं किन्तु वे भी व्यक्तियों को श्रम का एक श्ंग माप ही समनते 
हैं। मावर्सवादी हष्टिकोश से कब, कहाँ श्लीर कंस समानता होगी यहू बर्॑मान में 
स्पष्ट नहीं है । 
अ्रधिकाँग राज्य इस तथ्य को स्वीकार करते है कि भत्याधिक प्राधिदर विधम- 
ताझों के कारण समाज में प्रभ्ान्ति और संघर्ष श्रवश्यम्भावी हैं। प्रसू का बह 
सिद्धान्त कि अवत्याधिक आाधिक विपमताएँ कान्ति की जननी हैं! बधप्ट सूप से सत्य है । 
इसलिये वे ये धनवान शोर निर्धनों के मध्य की साई को फम करने छा प्रयत्न करते 
है। वर्तमान राज्य-कर लगाने की नीति भी इसी उद्देश्य पर प्राधारित हैं। ग्राय-हर 
मृत्यु-कर, धत-कर तथा भेंट-कर, ध्धिक लान-कर आदि धन के श्रधिक पधच्छे विनरग 
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के हंतू प्रयत्त हूँ ओर इन छा एकमात्र उद ध्य उसे लोगों से मिनहा पास प्रावश्यदता 
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सें अधिक है, लेकर उन लोगों को कल्याणाकारी कार्यों के द्वारा देना है जिसेकें पास 
आवश्यकता से -कम हैं।” किन्तु यह साधन भले ही अज्ञान्ति 'को कुछ समय के लिए 
रोक लें किन्तु न ती यह आथिक विपमता की समस्या को हल ही कर संकते हैं और 
न यह आराथिक समानता स्थापित ही' कर सकते हैं । 


इसमें भी हमें भारी संदेह होता है कि व्यक्ति वास्तव में आर्थिक समानता 
चाहते हैं या उसकी इंच्छा करते हें । प्रत्येक व्यक्ति में श्रपन्ती स्थिति को सुधारने की, 
भौतिक वस्तुओं को संग्रह करने की, सामाजिक सींढी में ऊप्रर चढ़ने की और अपने 
पड़ौसियों से प्रतिद्वेंदता की शक्तिज्ञाली प्रवृत्ति विद्यमान है। प्रत्येक व्यक्ति में भौतिक 
वस्तुओं के संग्रह की प्रेवुत्ति वास्तव में अत्यधिक शक्तिशाली एवं महत्वपूरां प्रवृत्ति 
है । इसी कारण से बहुत से व्यक्तियों को आधिक समानता की आवश्यकता के बारे 
में संदेह है। जब तक व्यक्ति को स्वयं अपने आप भौतिक उन्नति की आशा है तथं 
तक वह समानता के सम्बन्ध में अधिक चिन्ता नहीं करता है। जब इस श्राज्षा का 
ग्रन्त हो जाता है तभी वह समानता की खोज की ओर प्रवृत्त होता है और राज्य 
हारा आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप की माँग करता है । - 
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स्वतन्त्रता और साम्धवाद 








हम १६वीं शताब्दी के मध्य तक स्वतन्त्रता का ग्र्थ राज्य द्वारा विधेष हस्तक्षेप 
या किसी काय को करने के लिए विश्येप प्रतिवन्धों की अनुपस्थिति को हो समभते थे । 
ग्राथिक क्षेत्र में स्वतन्त्रता का श्र राज्य के द्वारा हस्तक्षेप न करने के सिद्धान्त को 
माना जाता था | जाँन स्ट्ुश्नर्ट मिल ने इस वात पर जोर देते हुए कि 'स्वतन्धता ने 
तो ग्रसीमित अश्रधिकार है! श्रौर न हो सकता है तथापि स्वतन्मता को सामाजिक हिल 
में सीमित एवं नियंत्रित करना आवश्यक है। उसने व्यक्ति के कार्य को दो भागों में 
विभक्त किया । एक तो वह भाग जो कि स्वयं व्यक्ति से सम्बन्धित है प्रोर दूसरा वह 
जो कि दूसरों से सम्बन्धित है। स्वयं व्यक्ति से सम्बन्धित भाग में व्यक्ति को 
पूर्णतः स्वतन्त्र होना चाहिए किन्तु दूसरों से सम्बन्धित भाग में उसको सामाजिक 
राजनीतिक नियंत्रण के श्राधीन होना चाहिए श्रौर इसलिए राज्य व समाज को उस 
भाग में हस्तक्षेप करने का अ्रधिकार है । इन दोनों क्षेत्रों को कैसे निश्चित किया 
जाये और इन के मध्य में कंस एक सीमा रेखा खींची जाय श्रादि समस्यात्रों का हल 
अत्यन्त ही कठिन है | व्यक्ति जब तक कि वह समाज का सदस्य है श्लौर सामाशिय 
जीवन व्यत्तीत करता है उसके प्रत्येक कार्य का प्रभाव समाज में दूसरों पर प्रवध्य 
पड़ेगा । कोई भो व्यक्ति स्वयं सम्पूर्ण इकाई नहीं है श्र न उम्तका विकास समाद 
के बाहर ही सम्भव है । इसलिए व्यक्ति को वही अधिकार शोर विकास व 
की मांग करनी चाहिए जो दूसरों के समान व स्वतस्त्र विकास के मां में नहीं 
थाएँ । व्यक्ति के कार्यो का सामाजिक निर्देशन इसलिए एक प्रावध्यद्ता है प्रौर 
व्यक्ति को अपने आश्रात्म हित में ही इस निर्देशन को रवीदगार करना चाहिह झथा 
ऐसा करने में स्वतन्त्रता को कोई क्षत्ति हैचेंगी । सवतन्प्रता नो सुरक्षित दारना 
तथा व्यक्ति द्वारा उसके उपभोग को वास्तविक पाने के लिए दा|ज्य द्वारा हस्सलेप 
ग्रावश्यक है किन्तु यह हस्तछलेप कितना ही तथा राज्य वे व्यक्ति केः कार्यों का नियंत्ररा 
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एवं निर्देशन की क्या सीमाएँ हों आदि समस्याओं को हम श्रव तक सही प्रकार से 
हल नहीं कर पाये हैं। 


यह समस्या स्वतंत्रता व सत्ता के मंघ्य सन्तुलन स्थापित करने की पुरात॑ंन समस्या 

है | यह ध्यान में रखना चाहिए कि यह श्रत्यन्त ही सन्तुलित सन्तुलन है जो सरलता 

» से नष्ट हो सकता है। ग्राववयकता से अ्रधिक सत्ता में वृद्धि स्वतन्त्रता को नष्ट कर देगी 
और इसी प्रकार से जनता की स्वतन्त्रताओरों में आवश्यकता से अधिक वृद्धि अव्यवस्था 
एवं सामाजिक व राजनीतिक संगठनों का विनाश करेगी। इन दोनों में. सन्तुलन 
स्थापित करने की समस्या आधुनिक राजनीति ज्ञास्त्र की एक महत्वपूर्ण समस्या हैं । 


१६ वों शताब्दी के मिल जँसे व्यक्तिवादियों ने, जैसा कि ऊपर बताया जा 
चुका है, इस .समस्या का हल. व्यक्ति के कार्य क्षेत्र को दो भागों में विभक्त करके 
किया है। प्रथम तो वह भाग है जिसमें स्वतन्त्रता का अ्रधिपत्य है और ह्वितीय वह 
जिसमें राज्य द्वारा नियंत्रण | किन्तु यह विभाजन अल्प-ध्यावह्य रिक एवं काल्पनिक है। 
व्यक्ति के कार्य क्षेत्र को इस प्रकार दो अलग अलग भागों में विभक्त नहीं किया जा 
सकता । व्यक्ति के प्रत्येक. कार्य का सामाजिक कार्य क्षेत्र ऐवं जीवन पर प्रभाव अवश्य 
ही पड़ेगा । मिल ने इस सम्बन्ध में जो उदाहरण दिया है वह स्वयं ही दोपपुरां हैं । 
मिल का कथन है यदि पुलिस का कोई सिपाही अपना कत्तंव्य करते समय शराब के 
नशे में है तो उसे सजा दी जानी चाहिए क्योंकि उसका ऐसा करने से दुसरे व्यक्तियों 
की सुरक्षा और कारों पर प्रभाव पड़ेगा और इसलिए यह दूसरों से सम्बन्धित कार्य . 
होगा किन्तु यदि वही पुलिस का सिपाही अपने सावंजनिक कार्यों को पुरा करके 
अपने घर पर अवकाश के समय बराव पीता है तों यह स्वयं उसका अपने से 
सम्बन्धित कार्य है और इसलिए उसे यह करने की स्वतन्त्रता होनी. चाहिए | यदि 
हम मिल के इस उदाहरण को एक सरसरी दृष्टि से देखे तो व्यक्ति के काये क्षेत्र में 
सत्ता और स्वतन्त्रता -का सन्तुलन उचित ही प्रतीत होगा। किन्तु इसका यदि हम 
ध्यान पूर्वक परीक्षरा करें तो यह उदाहरण दोपपूर्ण प्रतीत होगा। पुलिस के उसी 
सिपाही के अपने घर पर बराव पीने से भी उसे परिवार के दूसरे सदस्यों, उसके 
पड़ोसियों तथा समाज के अन्य सदस्यों पर इसका अनतिक प्रभाव अवश्य ही पड़ेगा । 
इसलिए उसके इस कार्य को केवल अपने से सम्बन्धित 57र्य वहीं कह सकते | ड्सी 
प्रकार हम अन्य उदाहरणों द्वारा यह सिद्ध कर सकते हैं कि स्वतन्त्रता ओर चत्ता 
की. मिल द्वारा खींची गई सीमा रेखा सही नहीं है । भोजन वस्त्र ऐसे कार्य हो सकते हैं 
जो कि क्रेवल व्यक्ति से सम्बन्धित हैं किन्तु यह कार्यभी एक सीमा के पश्चात दुचतरों 
से सम्बन्धित कार्य हो जाते हैं। आप नंगे होकर सावंजनिक्‌ स्थानों पर नहीं ्र्म 
सकते और इसी प्रकार आप ऐसे मक़ान या मुहल्ले में जिसमें कि शाकाहरी रहते हैं 
माँस भक्षण नहीं कर सकते । 


इसका घ्क यह रथ क्दापि नदी ्त ््् क्यो ऐसा छेद दी नही ट्ट जि 
दी जा सके “2 पर यह मी सही नहीं दे का व्यतिम लिए उसे 
द्रधित देती आदि ध्य मा 
हत्वयू्गा दादा 


धय 
मे संस महत्वपूर्ण (६ स्वतन्तत 
“न >क मठ (् के दि दसरोा 
६ इसका यह कदापि हि ४ कआाप दी 3 । 
हड विस्तु इसे 2 छार्थ अवाग द्टूफि व्यक्तियों छिन्नता, 
होनी चाहिए, हमारा न मेपषम मतनई पद 
क्न किता ध्राप के बाते कै 5 
4 दाइ ने कार 


ज्िव्य रक्त 
हमत ह्ोत । बाल्देयर 
च्वाहे सर्देमर्त जी होऊं तिलक झ्राप के डी छद्ते मे आअधिगार 
उ्ष्यार हैं प्रत्येक ञ्ञ्के लिए, जोकि घीडखिता (दर्वास तं दिवारों 
इता है ऑयात मे खादध्यता लें. ६ टुस सयिएं कै मित 


आधिकार नहीं रखती 5 

का रे बन्द बारने घअधिदार होता ५ ० मत 7. , 

होती सका उसके स्वामी आतिर्रितः पर विगी छल पं सा 

ह्टू या इसके उपभोग बाधाओं मन ब्य्तिगो हानि होती में ल्यूदा पी 
यह पड़ती क्किऐसी हानि 5७ व्यय तो ४० या प्रधिण सोएों दी । पानी 
ही मत की अभिर्व्योति- वी बन्द कट की दििप हानि मं हूपि टुसमे भी 
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जाति वर्तमान व आने वांली पीढ़ियों को लूट रही है | उन लोगों को जो कि 
इस मत से सहमत है, इनकी अपेक्षा जो कि इसके विरोधी हैं, यदि मत सही 
है तो उन्होंने असत्य के स्थान पर सत्य को प्राप्त करने का अवसर खो दिया है- 
यदि श्रसत्य है तो सत्य का स्पष्ट हृष्टिगोचर होने एवं छाप से (जो कि उनके - 
असत्य से (टकराने पर उत्पन्न होगी और जो कि उतना ही बड़ा लाभ है) 
वंचित रह जाते हैं । | 

(स्वतन्त्रदा पर छ० २३-२४) 


सत्य को अधिक अच्छी तरह पहचानने के लिए यह आवश्यक है कि वाद- 
विवाद व विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता होनी चाहिए तथा राज्य की शोर से 
विचारों की अभिव्यक्ति पर कोई बाघा या नियंत्रण नहीं होना चाहिए। मानवीय प्रगति 
के लिए यह श्रावश्यक है । यद्यपि आधुनिक काल में वैसी असहिष्णुता जंसी ग्रीस में: 
सुकरात के विरुद्ध तथा मध्यकालीन योरोपीयन लोगों ने गैलीलियो के विरुद्ध प्रदर्शित की 
थी, नहीं है किन्तु फिर भी व्यक्ति के विकास की यह अमुल्य दशा बहुत से राज्यों में नहीं' 
पाई जाती । अधिनायकतन्त्रीय विचारकों एवं शासकों ने प्राचीन काल से ही यह दावा 
किया है कि अच्छा क्या है और वैयक्तिक विकास तथा प्रगति कैसे हो सकती हैं। 
इसके लिए केवल एक ही मार्ग है--उनके अपने द्वारा बताएँ हुए मार्ग प्लेटों का 
दार्शनिक गासक, रूसो की सामान्य इच्छा, रूसो की यथार्थ इच्छा प्रायः काल्पतिक 
राज्य, कास्ट की निरपेक्ष परम विधि यह कुछ ऐसे अपने प्रकार के अकेले मार्ग 
मानवीय उन्नति तथा भलाई को प्राप्त करने के हैं। ऐसा ही एक आधुनिकतम मार्ग 
भाक्स के द्वारा भी हमारे समक्ष रखां गया है। 
किसी भी समाज में यदि बहुमत भी इस प्रकार के किसी अकेले मार्ग को या 
राजनीति की विचारधारा को अपना ले तो भी उसे उस मार्ग को मानने के लिए 
अल्पमत को वाध्य करने तथा मुंह बन्द करने का कोई झ्रधिकार नहीं है। मिल के 
इन दाब्दों से हम पूरंतया सहमत हो सकते हैं--- 
“दुसरे प्रकार के अत्याचारों की तरह ही बहुमत का अत्याचार भी प्रारम्भ में 
और झव भी सावारणत: भयभीत करता है। यह अत्याचार भुरुयतः सावें- 
जनिक सत्ताओों के द्वारा कार्य रूप में परिणित होता है । समाज अपने आदेशों 
को स्वयं लागू करता है और यदि सही के स्थान पर एक गलत आदेश देता 
है या उन वस्तुओं के सम्बन्ध में आदेश देता है जिसमें कि इसको हस्तक्षेप 
नहीं करना चाहिए तो यह एक सामाजिक अत्याचार करना है जो कि कई 
प्रकार के राजनीतिक श्रत्याचारों से अधिक भयानक हैं । यद्यपि इसके पीछे. 
स॒जाएँ नहीं हैं तो भी इससे बचने के मार्य भी बहुत कम हैं । यह जीवन की 
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.., .. .छोटी छोटी बातों में भी अधिक हस्तछेप करता 
: - की आत्मा,तक को दासता में जकड़ लेता है | 


- ३, यहाँ तक कि घ्य लि 
है और यहां तक कि ध्यन्दि 


॥| 
देंगे तव तक वैयक्तिक या सामाजिक किसी भी प्रकार के यथार्थ विकास की झोरई 
' भी सम्भावना नहीं है। एकरूपता और सैन्‍्वीकरण के अच्छे अनसरणकर्सा स्ाः 
स॑निक तथा यंत्रवत्‌ व्यक्तियों को भले ही उत्पन्न करले किल्‍्तु यह कभी भी ययापं 
व्यक्ति उत्पन्न नहीं कर सकते । मिल के धब्दों में. 

“मानवीय प्रकृति कोई यंत्र नहीं है जिसको कि किसी ठाचे के ग्राधार पर नँय्रार 
किया जा सके और एक निश्चित कार्य करने के लिए लगाया जा नये । किन्‍्ने 
एक पेड़ के समान है जो कि सांसारिक घक्तियों और प्रवृतियों के प्रनमार 
अपने आप सब तरफ वढ़ता और विकसित होता है और जो कि इसे एक 
जीवित वस्तु बनाती है | 

(स्वतन्त्रता पर ए० ७३) 
मिल ने भ्रागे वैयक्तिकता के लिए जोरदार मच्दों में दाह्म है 
“किन्तु मत का अत्याचार ऐसा है जो कि सनकीयन बनाता है झौर इसलिए 
* इस अत्याचार की समाप्त करना आावध्यक हैँ। सवकीपन यहा प्रस्यधिक 
मात्रा में पाया जाता है जहाँ पर चरित्र की दृढ़ता श्रधिका होती है । किसी 
समाज में समकीपन की मात्रा उसमें पाए जाने बाले लोगों की प्रतिभा उसी 
वौद्धिक शक्ति और उनके नैतिक बल के अनुपात में होती है। झाज सनी 


होने की हिम्मत बहुत कम लोग करते है और वही इस युग वा संदसे बड़ा 


सट्डूट है । 
(स्वतन्त्रता पर छ० ४३) 


हि 


सम्भवतः मिल को अति घृणा होती यदि उसके एुग में प्रत्यधिदा घधिनाथ 
तन्‍्व्रीय सन्‍्यीकरण होता। आज के घुग में प्रथम यह नहीं है क्वि किसने 
| 


डे 
हक 


रा 
४१: 
! 


चाहते है या उनमें होता है. किन्तु यहू है कि किसी को भी सन्त द्वाव नहा दिया 
जाता विशेषकर साम्यवादी शानमंतिक व्यवस्था में | ऐसा इ्टिकोग्य प्रतिभा घोर 
खुजन की शक्तियों को कुष्टित करता है । झाज हम यह पाते है कि विश्य की झाथे 


से अधिक जनसंख्या ऐसी राजनीतिक गौर सामामिक व्यवस्था को घना चुरा £ 


जिसमें वैयक्तिक तथा विचारों की स्वतन्त्रता का कोर्ई रघान महीं। झावसंगादों 
दर्शन विश्व के इतिहास में दुय परिवर्तन के लिए उत्तरदायी हूं । इस दुग हा झुस्य 
सक्षण एक नवीन वर्ग के हाथ में राज्य की घक्ति ब्ागा है वा बय थो छि प्रशशित 
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 शताब्दियों तक जझोषित और आधीत. वर्ग रहा और. जिसको: सर्वप्रथम अब राजनीतिक 
शक्ति प्राप्त हुई है वह सर्वहारा वर्ग है ।: इस वर्ग के पास किसी प्रकार की कोई 
सम्पत्ति नहीं है केवल अपने श्रम की सम्पत्ति मात्र है । 


: एक नवीन समाज का निर्माण जिसमें श्रमिक या- गरीबों का वहुंमत अपने 

'भाग्य का नियंत्रण एवं निर्देशन कर सके, साम्यवाद का मुख्य लक्षण है | ऐसे समाज 

के निर्मारा के लिए माक्संवादियों को उस श्रल्प मत को-. नष्ट करना ही होगा 

जिंसके हाथ में आंथिक शक्तियों के कारण हैं -राजनीतिक शक्तियाँ- हैं। शासितों 

' की अवस्था में परिवर्तन करने के- लिए श्ञासकों में परिवद्धंत करना आवश्यक है । 

माक्स राज्य को एक शक्ति का साधन मानता है ।,इस शक्ति के साधन पर अधिकार 
जमा कर इसको .सर्वहारा-वर्ग के लिए काम में लाना आवश्यक है | 


: हिसात्मक क्रान्ति तथा राज्य की वाक्ति को प्राप्त कर लेने के पश्चात्‌ सर्वहारा 
वर्ग के अधिनायकतंन्त्र की स्थापना-होगी | चुकि इस अधिनायकतन्त्रीय समाज में 
केवल एक ही आथिक वर्ग होगा और इसके सदस्यों के चूंकि एक ही प्रकार के हित 
होंगे इसलिए इसका प्रतिनिधित्व केवल सर्वहारा वर्ग का दल ही कर सकता है। 
और यह दल राज्य की शक्ति का निरंकुश रूप से दो लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए 
काम में लाएगा । एक तो प्रति-क्रान्ति को रोकने के लिए और दूसरे वर्ग विहोन समाज 
की स्थापना के लिए | माक्सवादी क्रान्ति का ..संगठन तथा सर्वहारा वर्ग के हितों 
की वृद्धि इस सर्वहारा वर्ग के अ्धिनायकतन्त्र के मुल्य कार्य होंगे । पा 


क्या यह अधिनायकतन्त्र सोचने और कार्य करने की कोई व्यक्तिगत स्वतन्त्रता 
या वैयत्तिकता को प्रोत्साहन देंगा; इसक़ा उत्तर नहीं है। किसी थी प्रकार के 
स्वतन्त्र विचारों की यह पदश्रष्टता, संज्ोवनात्मक या समाज” विरोधी विचार 
धाराएँ मानेगा और उम्तके लिए दड देंगा। यह अ्रधिनायकतन्त्र बुद्ध काल की 
स्थिति में ही रहेगा और इसलिए इसमें जीवन का सँन्‍्यीकरण अवश्य होगा । यह 
सब भले ही सत्य हो, किन्तु जिन लोगों को इसमें विश्वास है क्या इस वात॑ को 
सोचना आवश्यक नहीं है कि गलत भी हो सकते हैं और माकसंवादी मार्ग ही भ्रकेला 
मार्ग नहीं है प्रत्येक प्रकार के विरोध और विभिन्न प्रकार के मतों के सम्बन्ध में 
साम्यवादियों की असहिष्णुता मध्य बरुग की घामिक असहिष्णुता से भी अधिक है | 
उनका अपने मार्ग में उतना ही अधिक कट्टर विश्वास है जितना कि किसी धामिक 
-पोप या पादरी को अपने धर्म के प्रति विश्वास होता हैं। व्यवहार में वे विरोध 
को अत्यन्त ही निर्देयता पुर्वक दवाते हैं और यह सव इसलिए है कि उनकी यह असत्य 
'घारणा है कि उनका अपनाया हुआ मार्य ही सवसे सही और लक्ष्य पर पहुँचने का 
अकेला मार्ग है। - “५ 
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स्वतन्त्रता के सम्बन्ध में मावस ने कपीटल' के तीसरे भाग में छिया है--- 


$ 


स्वतन्त्रता का साम्राभ्य वास्तव में वहाँ से घुछू होता है जहां पर 
आवश्यकता ओर वाह्य कारणों के द्वारा निश्चित श्रम का अन्त होता है । 
इसलिए यह विशुद्ध भौतिक उत्पादन के क्षेत्र मरे बाहर है। ज॑से श्रमम्य धौर 
जंगली मनुष्य को प्रकृति से श्पनो आवश्यकताएँ तथा अपने जीवन की रक्षा 
झौर जीवन की उत्पत्ति के लिये संघपं करना होता है उसी प्रकार सभी 
मनुष्य को भी करवा होता है। उसे यह सब प्रकार के समाजों में धोर 
संब प्रकार की उत्पादन प्रणालियों में करना होता है। जैसे उत्तदा विषम 
होता है यह आवश्यकता के क्षेत्र की वृद्धि होती है । क्योंकि व्यक्तियों की 
आवश्यकताओं में वृद्धि होती है किन्तु उसकी उत्पादन की शक्ति 
आवश्यकताओं को पूर्ण करती है, में भी साथ ही वृद्धि होती है | एस धेत में 
स्वृतम्त्रता उसी सीमा तक हो सकती है जिस ल्षेत्र में व्यक्ति समाज में तः 
सहयोगी उत्पादककर्ता प्रकृति द्वारा दिये गए भौतिक साधनों को ताहिद 
हृष्टि से नियन्त्रित करें । इनको अपने सामान्य नियन्धगा में ले घाए श्र 
कि इनसे एक अन्ध शक्ति मानकर बासित हों। इनका विज्स कम से कम 
शक्ति के ध्यय के द्वारा और उन परिस्थितियों में जो कि मानवीय प्रदु 
योग्य है, किया जाय । किन्तु फिर भी झावध्यकता फा क्षेत्र विस्टृस डी 
रहेगा । इसके आगे मानवीय सक्तियों का विकास जो कि रखये अपने प्रा 
साध्य है, प्रारम्भ होता है। यह स्वतन्ध्रता का वास्तविक क्षेत्र है । किन्‍यु 
उसका पूर्ण विकास तभी हो सकता है जबकि उसका प्राधार प्रायध्यकता 
का क्षेत्र हा । 
( कद्रीदल भाग ३, पृ० ६५८ ) 
इस सम्बन्ध में मार्क्स के शब्दों की आलोचना करते हुए प्रौ० लिश्मे 
ने कहा--- 
रस्वततस््रता किसी भी राजनीतिक राज्य से जो कि झ्राधिक मम्यस्धों को 
किसी सामान्य उद्देशय के लिये नियन्प्रित नहीं करता है, प्राप्त नहीं शी जा 
सकती । जब तक उनकों इस प्रकार नियंत्रित नहीं किया जायेगा, प्राधिझ 
सम्बन्ध एक अन्धी धक्ति रहेंगे । झोर जब तक इस प्र्धी पक्ति पर दिड्य 


ने पाई जायगी तब तक राजनीतिक स्वतन्धता की बास करना व्यू है। 
ग्राथिक गक्तियों के हारा उत्तादित सामाजिक सम्बन्ध राडमीतिया संम्दन्धों 


को विग्ाड़ते है झ्ोर विकृत करते ही रहेंगे। 
(झाले मास की कंपोटल पृ० ३७) 


प्‌ कुछ व] 


-  यहाँ-पर जिस स्वतन्त्रता का उल्लेख है वहःविजद्येपत: :आशिक़ खतन्‍्त्रत्म है 
माकस तथा. उसके अनुयायी वंयक्तिक स्वतन्त्रता तथा नैतिक स्वतस््रता से कोई विशेष 
सम्बन्ध नहीं रखते । ॥॒ 

| जब उच्चतर साम्यवाद स्थापित हो जायगा जिसमें सामाजिक सम्बन्धों को 
निर्धारित करने के लिए “प्रत्येक से अपने योग्यता के अनुसार और प्रेत्येक को उसकी गे 
आवश्यकतानुसार! का सिद्धान्त अपना लिया जायगा,' तभी राज्य अनावश्यक 
जायगा तथा यथाथ रूप में स्वतन्त्रता का क्षेत्र प्रारम्भ होगा । कब, कहाँ और कैसे 
होगा ? इसके विपय में न तो मार्र्स ने निश्चित रूंप से कुछ कहा है और न हम 
निश्चित रूप से कुछ कह सकते हैं । और जब तक यह सम्भावना यथार्थ नहीं हो 
जाती, तव तक हमें शान्तिपूवंक ठहरना होगा और हमारे तमाम कार्यों को राज्य के 
द्वारा नियंत्रित और निर्देशित करने देना होगा---बेह राज्य मानवीय इतिहास के अन्य 
सब राज्यों से कहीं अधिक शक्तिशाली होगा, और इसके पास व्यक्तियों के जीवन के 
'- सम्पूर्ण निर्देशन की शक्ति होगी क्योंकि इसमें राजनीतिक व आर्थिक शक्ति का 
अत्यधिक केन्द्रीयकरण होगा । अधिनाय#तंत्रीय और एकदलीय राज्य वाद-विवाद की 
स्वतन्त्रता, मतों की भिन्नता या असहमति प्रकट करने का अभ्रधिकार नहीं दे सकते । 
ऐसे राज्य में व्यक्ति राज्य की श्रत्याधिक शक्ति के समक्ष अप्रने आपको अत्यन्त 
ही निव॑ल पाता है। ५ ;ल्‍ 

यह राज्य न केवल स्वतंत्रता का ही अच्त करता- है किन्तु बीरे-घीरे स्वतंत्रता 
की इच्छा व विचार का भी विनाश कर देता है; जो कि कहीं अधिक भयानक वस्तु 
है। कठोर विचार नियंत्रण, उपमुक्त प्रचार, जनता: के: मनोवशानिक शोपण तथा 
राजनीतिक दवाव का प्रयोग करके यह नवीन पीढ़ियों में इस वात का. कट्टर विद्धास 
उत्पन्न कर देता हैं कि उनकी व्यवस्था ही सर्वोत्तम हैं और मास ही अकेला दाब्वरक 

| यह एक नये प्रकार की दासता को जन्म देती है जिसके समक्ष इतिहास की पुरानों 

दासतायें नगण्य हैं। इंस दासता में न तो दास को अपनी दासता का ज्ञान हो हैं जरि 
न उसे दृश्ख ही है। यह स्वतन्त्रता के लिए अत्यन्त ही दुःख का युग है । और यदि 
यही प्रगति हमने विचारों के क्षेत्र में २५०० वर्षों में की है तो हमें यह मान लेना 
होगा कि मानव प्रगति और विकास युग है ही नहीं । | | 

यहाँ पर यह प्रइन उठ खड़ा हो सकता है. कि यदि अधिनायेकर्त॑स्त्र व्यक्ति के 
विकास के लिए इतने हानिकारक हैं तो फिर क्यों व्यक्ति इन अ्धिनायकतन्त्रा को 
अपनाता है तथा उनकी प्रशंसा करता है। इसका मुख्य कारण यह है कि अधिनायक- 
तन्त्रीय राज्यों के यह नियंत्रित समाज स्वतन्त्रता के बदले में कई भौतिक लाभों 
को देते है। मनुष्य तभी अपने झापको दासता में वेचता है. जवंकि उंसे भविष्य 
अन्धकारमय दीखता हो या वह वतंमान में अपने आपको अ्रक्षित अनुभव करता हा । 
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परिवर्तन तथा कंठिनाइयों के इस युग में व्यक्ति की सबसे दही आवध्यदूता एवं इच्चा 
आर्थिक सुरक्षा की है। अधिनायकतन्त्र इस सुरक्षा को देने का वचन देते है श्लौर एक 
बहुत बड़ी सीमा तक देते भी ही हैं । इनकी आवश्यकताशों देः लिये व्यस्ति बौद्धिक 
आवश्यकताओं का वलिदान देते हैं। प्रमातन्द्रीय व्यवस्था थी सबसे बड़ी नि्ंददता 
यही है कि वह व्यक्ति को यह सच चीजें नहीं दे सकते और इसलिए च्यक्ति अ्धिनायज्- 
तस्त्र की ओर क्ुकता है । दूसरे यह भी सत्य है कि श्रव तक अधिनायकलन्प उन्हें 
देशों. में स्थापित हुआ है, जहां पर श्रव तक किसी प्रदार की स्वतन्त्रता न तो थी 
ओर ने उसकी परम्पराएँ ही थीं। आप उस वस्तु को भ्रनुपस्थिति का अनुभव कभी नहीं 
करेंगे, जो कि आ्रपके पास कभी नहीं घी श्र जिसके बारे में आपने वेदल दसरों से 
सुना ही था। पूर्वी योरप, सोवियत त्ंध और चीन जहां पर कि साम्पवाद झ्ाज तक 
सफल हुआ्ना है वहाँ पर पहले कभी भी प्रजातन्त्रीय या उदार शासन नहों रहे है । 
वहाँ की जनता निरंकुश झासन की अन्यस्त है । उन्होंने केवल राजाओं फे रघान पर 
अधिनायकों को अपनाया है और वे इस परिवर्तन से सन्तुष्ट ह. क्योंकि अधितायकों के 
पास में दंवी अधिकार अथवा देव गक्ति न होने के कारण उन्हें जनता को भौतिक 
प्रगति और सावनों से सन्तुप्ट रखना आवदयक होता है। इसलिए हम यह देखते है 
कि ऐसे देशों में भौतिक प्रगति अ्रधिक तीय्र गति से होती है। उन देशों में प्रत्येष्ा 
ओर यही दिखाई पड़ता है कि उनकी भौतिक प्रगति प्रजातन्प्रीय राष्ट्रों से कार्ह 
अधिक हैं | श्रगर हम यह भी मान लें कि वे हमारी झ्ाधिक प्रावश्यकतामों की पूक्ि 
करने के लिए प्रजातन्त्रीय राष्ट्रों से श्रधिक योग्य है तो भी व्यक्ति को इस झ्ाधिक 
प्रगति का मूल्य चुकाना होता है । 

नियम्परित समाजों का प्रत्येक सदस्य भीतिक प्रगति के लिए जो भारो मूल्य 
खचुकाता है उसका वर्णन प्रो० जोड ने इस प्रकार किया है-- 


हो 
5 
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तन्‍्व्रों की प्रकृति में है। ऐसी नीति रूविप्य के लिए विनाथकारी होती है 


भविष्य के लिए 


६ 


तथा वर्तमान में भय उत्पन्न करती है। यह इस कगरगा 
विनाशकारी है, क्योंकि मानव जाति का विवास जँसा छि हमें धात है, उप 
व्यक्तियों की व्यक्तिगत दृरदथिता के कारण ही होता है घ्ौर यह एकरपता 
के लिए व्यक्तिगत स्वतस्त्रताओं एवं भिन्नतागों को दवाता है । यहू बतंमान 
काल में भय उत्पन्न करता है क्‍योंकि विभिन्नताग्रों का प्रन्त करने दे लिए 
इन सबका अन्त करना न्रावध्यक है जोकि समाझ के बौछ्धिक प्रौर घाप्या- 
त्मिक दृष्टि से जीवित रखते है। यह तो सामंजस्य के स्थान पर एक्सा रघादित 
करना है, क्योंकि जँसा कि भरस्तू ने बताया हूँ 
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[. १६२: |]: 
:“5 बिना एकता भले ही-संभवे-हो, किन्तुं सामंजस्य नहीं हो पाएंगा । यह उंनेके 
'मंस्तिष्क कों-काम में लाने के लिए ही मना नहों करती, -किन्तु उंच सब 
विंश्वासों को जो कि इसके अपने नहीं हैं, भी मना करती है । सव पयवेक्षक - 
: इससे: सहंमंत हैं कि अधिनायंकतन्त्रों में सावंजनिक जीवन -के प्रति उदासीनता 
: मुख्य लक्षण है । -यह जानते हुए कि वे अपने इच्छाओं को कार्यरूप में 
“““ 'परिशित नहीं कर॑ सकते और यह भी कि उनकी इच्छाओं. का कोई मूल्य 
नहीं है समस्याओं का निर्णय उनके द्वारा नहीं वल्कि उनके लिए होता है 
झौर- वे केवल छिपे हुए तरीकों से घटनाश्रों के कार्यक्रम में रंच मात्र भी 
- - अन्तर नहीं ला सकते । इसलिए व्यक्ति राज्य के मामलों में या तो अपनी 
रुचि खो बैठते हैं था अपने सावंजनिक- कत्तंव्वों को दिखावे के लिए पुरा 
'करते हैं.या करते ही नहीं । 
.._ (आज की स्वतन्त्रता, 'पु० १६०-६१ तथा १६३) 
भौतिक साधनों के -लिए हमें इस वात को विशेष रूप से ध्यान में रखना 
चाहिए. कि अधिकांश जनता के सदस्य इस मूल्य को छुकानें के लिए तयार हैं । उनके 
लिए पेंट की आ्रावइंयकताएँ मस्तिष्क की आवश्यक॒ताओं से कहीं अ्रधिक महत्वपूर्ण हैं 
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उपयोगितावाद 








उपयोगिताबाद विधेपतः आंग्ल राजनीतिक दर्शन का मिद्धास्त है। इस 
सिद्धान्त को फिलौसोफिकल रंडीकल्स ने अ्पनाथा और फिर उन्होंने संधानिद् 
आधथिक और राजनीतिक सुधारों की एक सम्पूर्ण व्यवस्था हमारे सामने रसी । सा 
इसको अधिक से अधिक व्यक्तियों के श्रधिक से भ्रधिक सुश्त के सिद्धास्त से संदस्धित 
किया । उनका यह विश्वास था कि यह सिद्धान्त सभी बेकारियों धौर सावेंजनिक 
मीतियों को निर्देशित कर सकेगा। इनका यह भी विश्वास था कि इस सिद्धास्स 


के द्वारा वे व्यावहारिक गाजनीति की प्रत्येक समरया को सुलका सकेंगे । इस विदारकों 


में से किसी ने भी, यहाँ तक कि बंन्थम ने भी राजनीतिक दर्शन को कोर सौधिद 
अनदान नहीं दिया है और ने किसी नवीन दाधनिक पद्धति एवं व्यवस्था कया निर्मास्य 


ही किया है। बैन्धम-युग तक बैन्वम, जो *: का सबसे प्रसिद्ध बियारक था 
केवल वंधानिक सुघारों में हो पुणणतया रुचि रखता था। पद उसका यह मल था छि 
ये सधार उदार निरंकुघता ने कि राजनीतिक उदारता-उदारबाद के द्वारा प्राप्त विए 
जा सकते है । यह जेंम्स मिल का बस्थ्म पर प्रभाव था जिसने कि उसे इस बात के 
लिए बाब्य किया कि वह उदारवादी दर्शन को अपनाए क्योंकि उनता के पॉलियामंस्ट 
में समुचित प्रतिनिधित्व के बिना इगलेंड में वंधानिदा सुधार प्रसम्भव थ्र। बन्यम मे 
उदारवादी दर्शन को इसलिए नहीं अपनाया कि यह प्रधिक से अधिक लोगों के अधिक 
अ्रधिक सुख के सिद्धान्त से ताकिक दृष्टि से सम्बन्धित था किन्तु इससलिंह कवि गा 
वंधानिक सुधारों के लिए सबसे आअधिक व्यावहारिक घर समझता था । 


4, हे १ 


फिलीसीफिकल रंदीकत्स के ग्राथिक दर्शघान इस दाल को दताते 
स्वतम्त ध्यापार ( [वल० त7900 ) में उदारवादी प्रजातस्धोय सिद्धास्तों के 
अधिक रुचि रखते थे । किन्तु जब तक बह ब्रिटियथ संसद से ब्रिट्रेस झे ठुलीन वर्ग को 
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नहीं होंगे भर इसलिए उन्होंने उदारवादी प्रजातन्त्रीय सिद्धान्तों को मान्यता देनी पड़ी 
तथा ब्रिटिश संसद के प्रजातन्त्रीयकरण में सहयोग देना पडा। 


उपयोगिताबाद की सामान्य रूप रेखा हमें वैन्थम की सर्व प्रथम परतक 
सरकार पर कुछ विचार (इ्नष्ञाशता। था 00ए27्रगाव्ण) में मिलती है । वेन्धम 
अनुसार सब मानवीय कार्य सुख और दुःख के द्वारा निर्देशित होते हैं और एक 
कुशल व्यवस्थापक इनके द्वारा मानवीय कार्यो का नियंत्रण एवं निर्देशन कर सकता 
है । उसने लिखा--- 
“प्रकृति ने मानवता को दो सार्वभौम प्रभु दुःख और सुख के आधीन रखा 
है । केवल वही चतला सकते हैं कि हमें वया करना होगा और यह निश्चय 
कर सकते हैं कि हम क्या कर सकते हैं | उनके सिंहासन के एक ओर असत्य 
ओर सत्य के मापदंड और दूसरी ओर कार्य एवं कारण की कड़ियाँ जुड़ी 
हुई हैं |” ' ह 
इस दर्शाद का आधार हीडोनिस्ट (भौतिक सुखवाद) है । वैन्यम ने भौतिक 
सुखवादियों की तरह यह माना कि कि सुख और दुख विरोधी भावसाएं हैं । वे एक 
दूसरे को संतुलित करती हैं, उनको मापा जा सकता है तथा जोड़ा जा सकता है। 
सुखों को जोड़ने से हम किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के लिए अधिक से 
अधिक सुख का पता लगा सकते हैं | दृ:ख या सुख को उसके चारों तथ्यों को घ्यान 
में रखने से नापा जा सकता हैं। (ञ्र) तीव्रता (व) काल (स) कार्य और (द) इसके 
आने के वीच का समय। कोई भी सुख या दुःख दूसरे को जन्म देगा। शरौर इस तथ्य को 
कोई भी सामाजिक गणना करते हुए ध्यान में रखा जावगा | व॑न्य्म का स्वयं के सुख 
ओर दुः्ख के सिद्धान्त में विद्यास नहीं था। उचके अनुसार यह्‌ विचार क्रि विभिन्न 
व्यक्तियों के सुखों को जोड़ा जा सकता है; भूठा विचार है जो कि-- 
“एक ऐसा सिद्धान्त है जिसको माने विना सब प्रकार के राजनीतिक तकों 
का अन्त हो जायगा [* 
सुख और दु:ख विरोधी नहीं, किन्तु सहयोगी भावनाएं हैं । किन्हीं विशेष परि- 
स्थितियों में जो वस्तु सुख पहुँचा सकती है वह वस्तु परिस्थितियों में परिवर्तन होते 
पर दुःख भी पहुँचा सकती हैं। उदाहरण स्वरूप एक गिलास ठन्डा पानी किसी 
' जी ऐसे व्यक्ति को गरभियों में अत्यधिक सुख पहुंचा सकता है किन्तु सर्दियों में 
वही दुःख का कारण भी हो सकता है। यहाँ तक क्रि ठ्डे पानी का पहली 
धूँट जो सुख देगा वह दूसरे घूंट में कदापि नहीं आरा सकता । यद्यपि यह - 
अन्तर व्यक्ति को कदाचित ही अनुभव हो । ग्रभियों में भी व्यक्ति को ठन्डे पानी का 


दूसरा गिलास पहले की अपेक्षा कम सुख पहुँचाएगा और चुख की इस कमी का व्यक्ति 
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को अनुभव भी होगा । दो चार गिलासों के वाद सुख निरन्तर कम होता चला जायेगा 
यहाँ तक कि वह दुःख में परिवर्तित हो जाएगा । एक निश्चित तृप्ति के पदचात सुस्त 
दुःख में परिवर्तित हो जाता है। सुख की अनुभूति एवं तृप्ति व्यक्ति और व्यक्ति में 
भिन्न होती है। जो वस्तु एक व्यक्ति को सुख दे सकती है बह दूसरे को रदाचित सु 
न दें । इसलिए सुख की मात्रा का गशाना करना चाहे वह एक व्यक्ति का हो या 
व्यक्तियों के समृह का हो, अत्यन्त ही कठिन कार्य है | बन्चम का उद्देश्य अधिक से 
अधिक व्यक्तियों के अधिक से अ्रधिक सुख के सिद्धान्त को उसके वंधानिक सुधारों 
के सिद्धान्त का श्राधार बनाना था । प्री० सैवाइन के शब्दों में--- 
“अधिक से श्रधिक सुख का सिद्धान्त, जँसा कि वँन्थम का विष्यास है, एक 
कुशल व्यवस्थापक के हाथ में एक साववभीमिक व्यवहारिक अ्रस्र दे देना है । 
इसके द्वारा वह सुख का ढांचा बुद्धि और कानून के हाथों तैयधार फर सकता 
है । यह आधारभूत मानवीय प्रकृति उसकी मान्यताओं एवं उद्देश्यों के 
सिद्धान्त को देता है जिन्हें वस्थम सब समयों झौर स्थानों पर काम 
में लाने योग्य मानता हैं। व्यवस्यथापक को केवल समय वे स्थान की विधेष 
परिस्थितियों का ज्ञान होना श्रावध्यक है जिन्होंने उन विशेष शब्रादतों व 
खढ़ियों को जन्म दिया था। श्रौर तब वह दुःख ओर सजात्रों को निर्धारित 
करके व्यवहारों का नियंत्रण कर सकता है श्र ऐच्छिक परिणामों को उत्तन्न 
कर सकता है ।॥” 
(राजनंतिक सिद्धान्तों का इतिहास ए० ५७ ०-७१) 
वन्यम १८ वीं शताब्दी के दूसरे दाक्षनिकों की तरह मानता था कि मनुष्य 
एक बौद्धिक प्राणी है। उसका यह मत था कि यदि मनुष्य एक बार एक दूसरे को 
स्पष्ट रूप से सम लेंगे तो वे आपस में सहमत होंगे | विन्‍्तु उसने इस तथ्य पर हृष्ठि- 
पात नहीं किया कि एक दूसरे के उदंश्यों को समक लेने से सहमति के स्थान पर 
विरोध उत्पन्न होगा | उसे ऐतिहासिक विकास का कोई ज्ञान नहीं था श्रौर उसके 
विचारों में कोई मीलिकता एवं नवीनता नहीं थी । 
उसके अनुसार श्रधिक से अ्रधिक व्यक्तियों के अधिक से श्रधिक सुर का सिद्धान्त 
सत्य श्रोर अ्सत्य को नापने के लिए एक मापदंड हो सकता था। उसके झनुसार 
प्रत्येक कार्य का उद्देश्य सुख की उत्पत्ति है। वह सुख श्रौर।आनन्द को पर्यायवाची शब्द 
समभता था या दूसरे शब्दों में आनन्द की दुःख के ऊपर बाहुत्वता फो ही बह सुर 
समभता था। उसके विचार में व्यक्तिगत सुख सामूहिक एवं इसमाजिक सुख से 
सम्बन्धित हैं। किन्तु वास्तव में व्यक्तिगत सुख झौर सामूहिक सुख में कोई निश्चित 
सम्बन्ध नहों हैं तथा सुख एवं दुःख पूरा रूप से व्यक्तिगत भावना है ।जो वस्तु 
मुझे सुख पहुँचा सकती है वह हो सकता है दूसरे श्रन्‍्य व्यक्ति को दुयदाई हो। हित 
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. एवं भलाई व्या है १ यह भी एक व्यक्तियत विचार है । प्रत्येक व्यक्ति उस वस्तु या 
कार्य को हितपूर्णे मानेगा जो कि उसके लाभ की होगी। सब व्यक्तियों में सुख 
एवं हित क्या है इस पर समभौता होना संभव नहीं है। यह भी पूर्ण सत्य नहीं है 
कि सामाजिक हित था सामाजिक सुख समाज के प्रत्येक सदस्य को सुख या हित को प्रा 
कर सकेंगे । सुख एक भावना मात्र है। और यह भावना केवल एक जीवित प्राणी 
में ही पाई जा सकती है। किसी भी वस्तु या कार्य की योग्यता के सम्बन्ध में 
विभिन्न विचार हो सकते हैं ओर इस सम्बन्ध में प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यक्तिगत हप्टि- 
कोर से सोचेगा । इस तथ्य को समभकने में वंन्‍्थम अ्रसफल रहा है | यदि किसी वस्तु 
की उपयोगिता प्रत्येक व्यक्ति के लिए भिन्न होगी, और जैसा कि वास्तव में सही है, राज्य 

' के कार्य का उपयोगितावादी सिद्धान्त अ्रव्यावहारिक होगा | इस सम्बन्ध में प्री० 
एलन का कथन है--- ' 


“व्यक्ति के दृष्टिकोश से उपयोगिता तथा समाज के हृष्टिकोश से उपयोगिता 
के सम्बन्ध को समभने में उसकी असफलता है। उनका यह अभियोग कि 
प्रत्यक्ष ज्ञानवादी व्यावहारिक रूप से यह मानते हैं कि सत्य और असत्य, व्यक्ति 
के उनके अर्थानुसार श्रलग-अलग हो सकता है और यह प्रत्येक व्यक्ति के लिए 
भिन्न होता है। वैन्थम का यह तक है कि ये सब प्रकार के कानूनों को पंगु बना 
देता है | क्योंकि यह इस प्रश्न को किसी भी वस्तु की उपयोगिता क्या है; अर्थ- 
हीत कर देता है। परन्तु क्या वेन्‍्थम स्वयं का सिद्धान्त भी इसी परिशाम पर 
नहीं आता। यदि मेरी भलाई का भापदंड मेरा अ्रपना भ्रानन्द है तो यह मापदंड 
मेरी रुचि और इच्छाओं के अनुसार होगा। संभवतः ऐसी कुछ वरतुएँ हैं जिनकी 
सब व्यक्ति इच्छा करते हैं किन्तु सब व्यक्ति उन वरतुओं की उसी प्रकार से या 
उसी अंश तक नहीं चाहते और सब व्यक्ति दूसरी ओर फिन्न वस्तुओं की भी 
इच्छा करते है । 
(क्रान्तिकारी युग के सामाजिक एवं राजनीतिक विचार घ० १६१-१६२) 
प्रत्येक कानृन को योग्यता की कसौटी पर जाँचना होगा। इसलिए प्रत्येक 
कानून की कसौटी होगी कि वह अधिक आनन्द उन्पन्न करता है या ढुःख । यदि अधिक 
संख्या में यह अधिक आनन्द देता है तो इसको लागू किया जायगा किन्तु यदि 
यह दुखदायी है तो इसको रह कर दिया जायगा । ऊपरी रूप से यह एक सीधा और 
साफ कसौटी मालूम पड़ती है, किन्तु यह निश्चय करने के लिए कोई भी कानून या 
राज्य का कार्य सुखदाई या दु:खदाई है हमारे लिए यह आवश्यक है कि हम उसके 
ह्वारा उत्पन्न पूर्ण सुख या दुःख का पता लगावें। किन्तु व्यवहार में.ऐसा करना 
श्रसम्भव है। और इसीलिए उपयोगिता की कसौटी अव्यवहारिक है। 
.. .. जॉन स्टार्ट मिल ने अपनी. पुस्तक “उप्योगिताबाद' में अधिक ले व्यक्तियों हे 
अधिक से अ्रधिक सुख के सिद्धान्त को स्वीकार किया है ( यदि प्रत्येक ब्येक्ति के कार्यो 
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का उद्देद्य अधिक से अधिक सुख की प्राप्ति है और यदि अधिकांग व्यक्ति अधिक से 
अधिक सुख प्राप्त करने में सफल हो जाते हैं तो इसके फलस्वरूप साम्रालिक सुर 
निदचय ही प्राप्त हो जायगा । किन्तु उसने भौतिक सुखवादी सिद्धान्त में एक परिवर्तन 
भी किया है। सुख और दुःख को नंतिक आधारों पर उसने दो भागों में विभक्त क्रिया 
है। श्रेप्ठ और निकृप्ट । किन्तु मिल ने इन नतिक आाधारों को हमें नहीं बताया । नति- 
कता अ्रधिकतर रूढ़ियों पर श्राधारित होती है और जँसा कि हम ऊपर सिद्ध कर चुके 
--संत्य और असत्य के सिद्धान्त में समय और काल के अनुसार परिवरतंन होता रहता 

। फिर थुख स्वयं एक कानून और राज्यों के कार्यों को जाँचने के लिए एक मापदंट 

। इस मापदंड का भी एक मापदंड कैसे हो सकता है। इसलिए मिल का उपयोगिता- 
वादी सिद्धान्त अ्रताकिक व अपूर्ण हे 
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मिल, बन्थम के अधिक से अधिक सुख के सिद्धान्त को राज्य के कार्य क्षेत्र में 
नंतिक आधारों की कप्तोर्टा पर जाँचें बिना मानने को तंयार नहीं हैं । मिल ने अपने 
उपयोगितावाद को व्यक्तिगत आदर्ों पर आ्राधारित किया है। वन्थम के उपयोगिता 
के सिद्धान्त का महत्व प्रौ० डनिद्ध के थब्दों में इस प्रकार है--- 

“बैन्थम और उसका उपयोगिताबाद इसको स्पप्ट रूप से मानता है कि राज्य का 
मुख्य आधार केवल एक आदत मात्र है-आन्ञापालन की आदत । उनका कहना 
है कि राजनीतिक समाज एक जीवित मनुष्यों के समुद्र से जो कि उन उद्देश्यों 
से प्रेर्ति होता है और जो कि प्रत्येक के साघारण अनुभवों में से श्रधिक 
या कम कुछ नहीं है । इसके कार्यो का निर्गाय पिछली पीढ़ियों के समझौता था 
संविदाओों या वतंमान पीढ़ी के द्वारा श्रचेतन रूप से मान लिए गाए हैं। किम्तु 
दूसरे सब मानवोय कार्यो को भांति जीवित मनुष्यों ेः सुख और दस के 
विचारों से निश्चित'होते हैं । सब संस्थाएँ, रूदियाँ, रीतिश्विल और उत्सव 
चाहे जितने पुराने, महत्वपूर्ण या ऐच्छिक व्यों न हों, वेकार हैं यदि थे प्रत्यक्ष 
खझूप से तत्काल अ्रधिक से श्रधिक व्यक्तियों के अधिक से अधिक शझामन्द को 
उत्पन्न नहीं करते हैं। जब आदर्णवादियों के समक्ष प्रधवकरगा, कह्पनाएँ झोर 
रहस्यवादों के स्थान पर यह सरल और जीवित सिद्धान्तों को रखा जाता है 
तो सनने वाले में सहमति और स्वीकृति की अवध्यम्भावी प्रतिक्निया होती है ।!/ 

(रुसों से स्पेन्‍्सर तक के राजनीतिक सिद्धान्त ए०२२४५) 

डनिज्ञ के इस उपसंहार से बहुत कम व्यक्ति सहमत होंगे। उपयोगिताबादी 

सिद्धान्त बौद्धिक, मनोवेज्ञानिक और दार्शनिक ब्राघारों पर सुरक्षित हैं। यह कैबल 
'राजनीतियात्र को सामान्य ज्ञान के आधार पर यह एक ऐसा सिद्धान्त है जिसको 
व्यवहार में नहीं लाया जा सकता। यद्यपि यह दावा किया गया था कि यह 
व्यवस्थापिकाओों और राजनीतिशों के व्यावहारिक कार्य ख्षेत्र के लिए एक गसौटी का 
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'कोर्ये करेगा.। वैन्थम और उसके उपयोगगितावादी सिद्धान्त की प्रौ० ऐलन द्वारा की 
गई कड़ी आलोचना से अ्रधिकांश विचारक सहमत हैं | 
“यह कहां जाता हैं कि वैन्थम सामान्य बुद्धि का दाशंनिक है किन्तु में यह 
'.. कहूँगा कि मुझे उसमें सामान्य बुद्धि दर्शन के रूप में भेष बदलते हुए 
' ' मिली है और थका देने वाले वास्तव में, वेकार औद्धार और अ्न्धविश्वास 
पर आधारित आत्म प'रपृति लिए हुए हैं जो कि कुढ़न पैदा करते हैं । 
यह में पुरी तरह स्वीकार करता हूँ कि जब वैन्यम वास्तविक कानून की 
आलोचना एवं वाद-विवाद करता है तव उसकी सामान्य वृद्धि और उसके 
मौखिक विश्लेपण के पंने पर तथा उसंकी भाषा की निश्चितता के कारण 
उसने जो अंग्रेजी विधि के उलके हुए जंगल में सुधारों का नियोजन अत्यन्त ही 
सफलता के साथ किया है । जब आप उसके व्यावहारिक निणुंयों पर पहुँचेंगे 
तव आप उसके समस्त अपूर्ण वाहरी परिणाम स्वरूप उत्पन्न अ्रताकिक, 
. नैतिक .और मनोव॑ज्ञानिक सिद्धान्तों को छोड़ सकते हैं। और तव आप 
यह देखते हैं कि.उसके वहुत से अश्रनुमान वही हैं जो कि सामान्य «द्धि व्याव- 
हारिक कार्यों में बनाती हैं। इस सवका केवल अर्थ यह है कि प्रत्येक वस्तु के 
विपय में वह यह पूछता है कि इसका उपयोग क्या है ? हम सब भी यही करते 
हैं और सर्दंव करते रहे हैं केवल उस समय ही नहीं करते हैं जवकि हम इस वात 
को पूछने की कोई आवेश्यकता नहीं समभते | हमारा मतभेद 'उपयोग' शब्द के 
अर्थ संवन्ध में होता है। वैन्थम के विचार में आनन्द एक अ्रकेली सुख व उपयोग 
की वस्तु है दुसरों के अनुकुल आनन्द केवल एक घटना मात्र है जिसका थोड़ा 
या कोई महत्व नहीं है । हमारे उपयीग के संवन्ध में विचार हमारी मान्यताशओं 
के उपर निभेर करते हैं और यथायथ में दोनों वस्तुएँ समान हैं। हमारा 
मान्यताओं के संवन्ध में अत्यधिक मतभेद है। इन सब की अपेक्षा बहुत सी 
ऐसी वस्तुएँ हैं जिनकी >परयोगिता के संवन्ध में हम सहमत हैं । यद्यपि हम 
उनकी उपयोगिता के अ्ंझों के संवन्ध में सहमत नहीं हैं । 
(क्रान्तिकारी युग के सामाजिक एवं राजनंतिक विचार घ० १६३) 
व्यक्तिगत रूप से मैं गांधीजी के अधिक सहमत हूं जो कि उपयोगितावादी 
सिद्धान्त को हृदयहीन सिद्धान्त मानते हैं। हम किसी भी अल्पमत चाहे वह कितना 
, ही छोटा क्‍यों व हो किसी भी वहुमत के लिए चाहे वह कितना ही बड़ा क्‍यों न हो, 
, बलिदान नहीं कर सकते । उपयोगितावादी प्रसन्नता से ४६% का वलिदान कर देंगे 
,यदि उस बलिदान से ५१% को आनन्द प्राप्त होने की संभावना होगी | राज्य और 
समाज के अस्तित्व का एक मात्र उद्देइय सव की भलाई है । प्रत्येक राज्य का उद्देश्य 
अपने सव नागरिकों के लिए श्रेप्ठ जीवन प्राप्त.करना होता है। यह राज्य का एक 
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नैतिक कर्तव्य है श्लौर राज्य का एंक नंतिक आधार भी है | किन्तु उपयोगिता का 
सिद्धान्त आ्रावश्यक रूप से बहुमत का सिद्धान्त है और इसके कार्यो की कस्तौटी 
बहुमत की भलाई है | इसलिए यह सिद्धान्त हृदयहीन एवं अ्रन॑तिक है । 

उपयोगितावादी राज्य के कार्यो को श्रधिक से अधिक लोगों की अश्रधिक से 
अधिक भलाई के लिए चाहते हैं। सदसे पहले ज॑ंसा कि हम ऊपर तर्क के द्वारा सिद्ध 
कर चुके हैं अधिक से अ्रधिक .भलाई का पता लगाना श्रसम्भव है क्योंकि भलाई एवं 
प्रसन्नता श्ादि पुर्णरूप से व्यक्तिगत वस्तुर्यें है । द्वितीय अधिक से अधिक लोगों का क्या 
श्र हो सकता है । स्पष्ट रूप से श्रधिक से अधिक लोगों का अर्थ है १००९, | चूंकि 
उपय्गेगितावादी का विश्वास सव लोगों की भलाई में नहीं है इसलिए व॑स्थम के 
सिद्धान्तों में यह एक उचित परिवर्तत होगा कि हम यह कहें अधिकतर लोगों की 
अधिकतर भलाई | 

उपयोगिताबाद का हदृष्टिकोश मुख्यतः भौतिक है। उपयोगितावादियों के 
अनुसार तो हमें वही कार्य करने चाहिए जिनसे कि हमें श्रानन्द प्राप्त हो । उपयोगिता- 
वादी यह भूल जाते हैं कि वहुत से ऐसे कार्य भी हैं जिनके करने से हमें श्रत्यधिक 
कष्ट एवं दुःख भी हो सकता है किन्तु फिर भी हमें उत कार्यो को करना ही होगा । 
क्योंकि ऐसे कार्यो का करना हमारे लिए परिवार, समाज एवं राष्ट्र के लिए, पश्रपने 
कर्तव्यों को पूरा करने के लिए श्रावश्यक है। यदि व्यक्तिगत कार्यो की एक मात्र कसौटी 
उपयोगिता होगी तो समाज स्वार्थी इच्छाओं की पूर्ति का एक क्षेत्र माच रह जायगा 
झौर हमारी समस्त आदर्श भावनाएँ एवं कार्यो का अन्त हो जायगा। इसमे से 
अधिकांश व्यक्ति श्रपने कप्टदायक कत्तंव्यों को पूरा नहीं करेंगे श्रीर स्तामाजिक 
जीवन में अ्रव्यवस्था ञ्रा जावेगी । 





वैझ 


जनमत ओर प्रचार 





जनमत और प्रचार की प्रकृति के सम्बन्ध में श्रव्ययन वर्तमान झताद्दी में 
सामाजिक. जाल्लों के विद्यार्थियों के लिए ज्ञत्यन्त आवश्यक है । इनका महत्व जनतंत्रीय 
राजनीति में दल व्यवस्था के विकास से और बहुत से देथ्ों में अधिनायकर्तंत्रीय 
व्यवस्थाओं की स्थापना . से अधिक वढ़ गया है।. दुर्भाग्यवश्ञ प्रचार प्रत्येक राज्य की 
नीति की सफलता के लिए एक आवश्यक अल्न हो गया हैं। विज्ञान ने हमें जनता तक 
पहुंचाने के ऐसे साधन प्रदान कर दिए हैं कि प्रचार का प्रभाव--चाहे वह अच्छा 
प्रचार हो या बुरा--अधिक व्यापक हो सकता है और कभी-कभी विवाशकारी भी हो 
सकता है। विश्व के अधिनायकतन्त्रीय श्ासनों में जनता के मनोवैज्ञानिक चोपण के 
लिए तथा युद्धकाल में विद्व के सव राज्यों में और ज्ञान्ति में मी जनमत के उत्पादन 
एवं प्रसारण में इन अख्तरों के महत्व को हम स्वीकार करने से मना नहीं कर सकते | 
व्यावहारिक राजनीति के श्रत्येक विद्यार्थी के लिए इन बझब्दों का सही अर्थ जानना 
एवं यह समझना कि इनका व्यावहारिक उपयोग कैसे होता है, अत्यन्त आवश्यक है । 

जनमत क्या है ? इसके सम्बन्ध में अधिकांश लोगों के विचार अस्पष्ट एवं 
श्रव्यवस्थित होते हैं । यथार्थ में जनमत कैसे वनता है या जनमत क्या है यह वताना 
सरल कार्य नहीं है । वहुत से इसको जनता की राब मानते हैं--सम्भवतः वे जब 
जनता की राय! शब्दों का प्रयोग करते हैं तो उनका अर्थ बहुमत की राय से होता 
है | कुछ लोग जनमत को एक प्रकार की सामान्य इच्छा मानते हैं जो कि समाज में 
सबके हित के लिए है | इन दोनों में से कोई भी वात ठीक नहीं है और न कभी हो 
ही सकती है । हु 

प्रजातन्‍्त्र के लिएं जनमत के महत्व के सम्बन्ध में हम कभी भी अतिथ्षयोक्ति 
नहीं कर सकते । प्रजातन्त्र में सरकार निर्वाचकों की इच्छा के आधार पर बनती है । 
उनके द्वारा मत परिवर्तन होने पर :आगामी-चुनाव में हटाई भी जा सकती है | 
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करे; इसे समझे और यदि हो सके तो जनमत को अपने पक्ष में करने की चेष्ठा करे। 
अधिनायकतंत्रों एवं सर्वाधिकारी राज्यों का आधार ही प्रचार एवं जनमत है और 
राज्य इस वात का पूर्ण ध्यान रखता है कि यह जनमत सदा उसके पक्ष में ही बना 
रहे । राजनीति गान्त्र के विद्यार्थी और राजनीतिज्ञों के अतिरिक्त उन सब व्यक्तियों मेः 
लिए जो कि समाज श्रौर सामाजिक व्यवहारों का श्रध्यवन करते है, जनमत के परि- 
बर्तनों का अ्रध्ययन करना आवश्यक है | जोसफ एस० रोसेक के अनुसार--- 


“समाज थास्री जनमत को सामाजिक नियंत्रण का एक साधन मानकर, 
मनोरव॑ज्ञानिक वातावरण और पित्र्य गुणों का व्यक्तियत मत के निर्माण में 
क्या स्थात हो, सामाजिक मनोव॑ज्ञानिक प्रचार का व्यक्ति और समूहों 
पर वया प्रभाव हो, न्याय थात्त्र के विद्यार्थी जनमत का सार्वजनिक नीति 
पर प्रभाव, राजनीतिक व॑ज्ञानिक इसका सरकार पर प्रभाव और सरकारी 


व गर-सरकारी संस्थाओ्रों का इस पर प्रभाव को, पत्रकार कला के 
विद्येपज्ष उन प्रण्मालियों का ग्रध्ययन करते हैं जिनके द्वारा समाचार पतन् 
समाचारों के प्रसारण से मत और मनोरंजन के साधन के रूप में जनमत पर 


प्रभाव डालता है और स्वयं भी जनमत के द्वारा प्रभावित होता है ।” 


(वीसवीं शताब्दी के राजनीतिक विचार ४० ३५६-५७) 


जनमत और प्रचार की परिभाषा करना श्रत्यन्त ही कठिन कार्य है । जनमत 
की परिभाषा करने .फे लिए हमें स्पप्ट रूप: से पहले बह समझना होगा कि 
जन व्या है एवं मत वया है । साधारणतः जो मत दिया जाता है बह 
वास्तव में मत नहीं होता, उसको हम विश्वास कह सकते है | रोसेक ने मत की 
'परिभाषा इस प्रकार की है--- 


“मत एक निष्कपं है या किसी भी समस्या पर एक निशणांय है जिसका विर्मार 
किसी विचारधारा और तथ्यों के श्राघार पर जिनको जांच लिया गया ट 
और जिन पर वाद-विवाद किया गया है, निर्माण किया जाता है। श्रधिक से 
अधिक मत किसी भी दृष्टिकोण का केवल श्रपरिपुप्ट प्रतिनिधित्व करता है । 
दृष्टिकोण किसी भी मान्यता या श्रवस्था या विभिन्न मान्यताप्रों के प्रति 
सक्निय या निष्क्रिय झूप से कार्य करता है । 
(बीसदीं शताब्दी के राजनीतिक घिचार ए० ३६०) 
हरमन फाइनर के अनुसार जनमत इन तीनों में से एंक वस्तु हो सकती है। 
या तो वह तथ्यों का एक सं>प्रह है या यह किसी विद्वास का प्रकाशन है भोर या वह 
किसी भी कार्य को करने का इरादा है, जबकि जनमत से हमारा प्रथ॑ इच्छा” गक्ति से 
होता है। फाइनर के धब्दों में-- ्ि 


[ १७२ ] 


#/(१) तथ्यों के संग्रह के रूप में मत का अर्थ ऐसे साधारण वक्तव्य होते 
जुसे रोटी का मुल्य कम हो गया है! या 'में जानता हूँ कि संयुक्तराप्टर 
संघ है ।' ६ 
/(२) विश्वास के रूप में मत का शअ्रर्थ केवल तथ्यों का संग्रह ही नहीं वरन्‌ 
उसके साथ-साथ भविष्य में होने वाली घटनाओं के सम्बन्ध में भविप्य- 
वाणी भी है। उदाहरण स्वरूप संयुक्तराप्ट्र श्रमरीका समाजवादी 
-नहीं होगा यह तथ्यों को प्रभावद्ञाली बनाता है और दृष्टिकोणों का 
निर्माण करता है [४ हे ४ 
“(३) इच्छा शक्ति के रूप में जनमत में तथ्य और उन तथ्यों का विद्वास 
निर्माण करने के लिए मूल्यांकन और इसके परचातु यह घोषणा कि 
अमुक कार्यक्रम का पालन करना लाभदायक होगा । जँसे कि क्या 
थीन को ऐक्सीमोज के साथ युद्ध करता चाहिए?-हाँ या ना ? और 
या वया अण भेद को सवको बताना चाहिए---हाँ या ना ?” 
(आधुनिक सरकारें ए० २५८) 


/्पः 2 


इसलिए हम यह कह सकते हैं कि मत किसी भी विश्लेप समस्या के प्रति एक 
दृष्टिकोण है जिसको कि विचारधारा पर आधारित करके एवं तथ्यों का विव्लेषण करके 
निर्माण किया गया है | किन्तु हमारी कठिताई जनता (जन दझब्द की परिभाषा करने 
में और भी अ्रधिक है । यह झव्द अस्पष्ट हैं और इसका ठोक अर्थ जानना जनमत को 
जानने के लिए आवश्यक है| किसी भी समाज में एक से अधिक जनता हो सकती है । 
यह बताना कि एक स्थाई जनता के क्‍या लक्षण हैं या उप्तकी व्या परिभाषा है 
असम्भव नहीं तो कठिन अवश्य हैँ 





हैं । इसकी परिभाषा हम इस प्रकार कर सकते हैं कि 
जनता व्यक्तियों का वह समूह है जो कि एक निश्चित भूमि पर रहते हैं जिनके सामने 
एक ही प्रकार की समस्याएँ हैं और वह उत्त समस्याओं पर वाद-विवाद को एक ही 
प्रकार की विचारधारा के आधार पर करते हैं | प्रत्येक सामाजिक समूह में दो वस्तुयें 
होती हँ--.(झ) एक से अधिक व्यक्ति,. (व) इन व्यक्तियों के वीच में सम्बन्ध । 
“वर्गीकरण का आधार......हमारा तत्कालीन उद्देश्य एवं हित हैं। बदि 
हंम किसी भी सामाजिक समृह के भौगोलिक पक्ष में रुचि रखते हैं तो हम 
उसे ऐसे नाम देते हैं जँसे कि पड़ोस, समुदाय, राज्य या राष्ट्र । यदि हमारा 
हित मुख्यतः सामान्य विश्वासों, मतों, सिद्धान्तों, धर्मों या रढ़ियों पर आधारित 
है तो हम ऐसे शब्द उपयोग में लाते हैं ज॑ंसे कि सम्प्रदाव, दल या जनता । 
इसलिये जनता एक ऐसा समूह है जो कि छक्िक्ती भी समस्या पर सक्तिय रूप 
'से या सिप्क्रिय रूप से सोच समक कर निर्णय लेता है एवं काय करता है 
'.._(बोसवीं शताब्दी के राजनीतिक विचार--रोसेक ४० ३६२) 
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डावटर चाइल्ड का इस सम्बन्ध में मत है कि--- 
“जनमत की बहुत सी परिभापाएँ वास्तव में इसलिए हैँ कि इसके विद्याधियों 
में इस शब्द को जनमत के किसी एक पक्ष, जिसमें कि वह विशेष रूप से 
रुचि रखते है, सीमित करने का प्रयत्न किया है !” 
(जनमत को प्रत्तावना ए० ५) 
इसलिए जनमत घब्द का साधारणत:ः अं हैं कोई भी विश्वास जो कि साधारण 
रूप से किसी भी विद्येप समूह के सदस्य रखते हैं । साधारणत: इसको हम व्यक्तिगत 
इच्छाओं का सांख्यिकी योग मान लेते हैं। किन्तु यह गलत है | जनमत निर्धारण 
में समस्त लोगों का मत या बहुमत का मत भी ब्रावश्यक नहीं होता । व्यक्तिगत मत्त 
श्रीर जतमत दो भिन्न वस्तुएं हैं। व्यक्तितत मत जनमत का रूप ले सकता है क्रिन्तु 
यह तभी सम्भव है जबकि किसी विशेष समुदाय का बहुमत उस मत से सहमत हो 
जाए । इसलिए अ्रव हम जनमत की परिभाषा इस प्रकार कर सकते हैं-- 
“जनमत एक प्रकार का मतंवय हैं जो कि किसी भी नियच्चित समय या स्थान 
में प्रचलित महत्वपूर्ण दृष्टिकोण के आधार पर नि्िित होता है और यह 
विरोधी भावनाओं एवं विद्वासों से सवन्धित होता है। इसकी जड़े विशेष हितों, 
परम्परागत पक्षपातों, अपूर्ण समाचारों, तर्कयुक्त या तर्कहीन वाद-विवादों तथा 
अन्य कई तत्वों से संचन्धित है । यह किसी भी समूह के सदस्यों द्वारा प्रपेक्षा- 
कृत समभाव का चुनाव का प्रकाशन उन समस्यात्रों के विपय में है। यद्यपि 
यह वाद-विवाद हो सकता है किन्तु वह सम्पूर्ण समूह से संवन्धित है ।”” 
(वीसचीं झताब्दी के राजनीतिक विचार रोसेफ ए० ३५८) 


जनमत के मिर्माग़ के लिए निश्चित समस्याञ्रों का होना ब्रावश्यक है । ऐसी 
समस्याओं के असतित्व के बिना जनमत का प्रश्न ही नहीं उठता । विध्व का काइ्मीर 
के सबन्ध में कोई राजनीतिक जनमत उस समय तक नहीं था जब तक कि काब्मीर 
समस्या की उत्पत्ति नहीं हुई थी। प्रायः यह समस्याएँ #ूठी समस्याएँ होती हैं प्रौर 
उनको कुछ राजनीतिक दल या नेता श्रपने च्वार्थी हितों के लिए उत्सन्न करते हैं । 
यह राजतीतिक दल, नेता या पत्रकार या कोई अधिकार प्राप्त स्वार्थों इनको या तो 
जनता को ग्रुम राह करने के लिए या अपने आप को जनता की हृप्टि में बनाए रखने 
के लिए या अपने निजी स्वार्थों की पूि के लिए उत्पन्न करते हैं | साघारण व्यक्ति के 
लिए यह प्रायः कठिन है कि वह एक सच्ची एवं हूठी समस्या के बीच में मेदमाव कर 
सके । उदाहरण स्वरूप कुछ काल पूवव कुछ दलों ने अपने स्वार्थो हितों के लिए 
पूर्वी पंजाब में एक भाषा की समस्था उत्पन्न कर दी है श्रीर यह समस्या झुछ 
काल के लिए उस प्रदेश के लिए एक अत्यन्त ही महत्वपूर्ण राजनीतिक समस्या 
हो गई है । 


[- १७४ ) , 

जनमत के निर्माण में नेताओं का भी महत्वपूर्ण योग होता है । थे वह व्यक्ति 
हैं जो कि सावंजनिक कार्यों में रुचि रखते हैं तथा “उनसे संवन्धित हैं | उनके लिए 
यह अत्यन्त श्रावश्यक है कि वे सार्वजनिक समस्याओ्रों से संवन्धित समस्त तथ्यों एवं 
आंकड़े का अव्ययच करे। उनका क्षेत्र राष्ट्रीय से लगाकर स्थानीय तक है | राजनीतिक 
सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्क्ृतिक समस्याओं पर उन्हें विचार एवं अध्ययन करना 
आवश्यक होता है | इनमें से भी सवसे महत्वपूर्ण राजनैतिक दलों के नेता, समाचार 
पत्रों के सम्पादक, पत्रकार, अग्रलेखक, विश्वविद्यालय के शिक्षक तथा: समस्त बुद्धिजीवी 
मुख्य हैं । राजनीतिक दलों के नेता सर्दव इस प्रयत्न. में रहते हैं कि जनता .उनके दल . 
के मत को स्वीकार कर ले । यह मत प्रायः उनका स्वयं का मत होता है। प्रत्येक 
राजनीतिक दल के लिए यह आवश्यक है कि वह जनमत को अपने पक्ष में करने का 
प्रयत्त करे । यदि वह राजनीतिक दल शक्ति में है तव उसका यह उद्देश्य होता है 
कि वह सरकार के कार्यों को जनता को समकाए और वहुमत को वह विश्वास दिलाये 
कि सरकार जो कुछ कर रही है वह उनकी भलाई के लिए है और उन परिस्थितियों 
में जिनमें कि सरकार काम कर रही है उनके दल ने सर्वश्रेष्ठ नीति को ही अपनाया 
हैं। विरोधी दलों का सदेव यह उदय होता है कि वह सरकार के विरुद्ध जनमत 
निर्माण करें और जनता के अ्रधिकांश भाग को इस वात का विश्वास दिलाएँ कि 
राष्ट्रीय समस्याश्रों के संवन्ध में जो सुकाव वे दे रहे हैं वे सरकारी नीति से अ्रधिक 
अच्छे हैं या वे ही ठीक सुकाव हैं । उनका कार्य प्रायः सरकार और उसके कार्यों की 
आलोचना करना होता है । यह आलोचना केवल आलोचना मात्र ही होती है और 
इसमें कोई सत्य नहीं होता । उनका .उ््ं इय एक विरोधी जनमत उत्पन्न करके आगामी 
चुनाव में सरकार की शक्तियों को अपने हाथ में लेना होता है । 

सम्पांदक एवं पत्रकार प्रायः किसी न किसी दल या पुजीपतियों के द्वारा 
निर्देशित होते हैं और यह निर्देशन इन्हें आर्थिक कारणों के कारण स्वीकार करना 
पड़ता है । किसी भी समाचार पत्र को आर्थिक सहायता के विना चलाग असंभव है। 
और यह आर्थिक सहायता जो भी देगा वह पन्न की नीति को अपने पक्ष में जनमत 
निर्माण करने के लिए नियंत्रित एवं निर्देशित करेगा । साधारख व्यक्ति प्रायः अपने 
सम्पादक, पत्रकार या अग्नलेखक-की सम्मति को पूर्णात: स्वीकार कर लेता है । लेखक 
ब्द्धिजीवी एवं विश्वविद्यालय के शिक्षक जनमत निर्मासस में सबसे कम प्रभावशाली 
व्यक्ति होते हैं । उनका जनमत निर्माण से प्रायः अप्रत्यक्ष संवन्ध होता हैं। साघारणत: 
वे अपना दृष्टिकोर पक्षपात रहित, बुद्धि एवं ठर्क॑ के आधार पर ओर उस संमस्या 
के पुर अध्ययन करने के पहचात्‌ अपनी समझ से प्रकाशित करते हैं। इस प्रकार 
के व्यक्तियों में से बहुत कम व्यक्ति सक्तिय राजनीति में भाग लेते हैं या वे साधारण 
व्यक्ति के सम्पर्क में आते हैं। ऐसे व्यक्तियों के उदाहरण हैं प्रौ० हेराल्ड जे लास्का 
जी, डी. एवं, कोल, सिडनी एवं बब्स | 
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, इन नेताओं क॑ मत को जनता तक प्रस्तारित करने के लिए साधनों की ब्राव- 
इयकता होती हैं। उन साधनों के बिना न तो जनता तक ही उनका मत पहुँच सकता 
है और न वे अपने मत को जनमत का रूप देने में सफल ही हो सकते है । यह साधन 
वह साधन हैं जिनके द्वारा किसी भी राजनीतिक नेता, सम्पादक पतन्चकार, या 
बुद्धिजीवी का मत जनता तक प्रसारित होता है और कुछ समय दीतने के पश्चात 


आदि हैं । 

अधिकांग देशों में रेडियो राज्य द्वारा निर्देशित एवं नियंत्रित है इसलिए 
इसका उपयोग कंवल राज्य के द्वारा मान्यता प्राप्त समाचारों एवं दृष्टिकोग्यों को 
प्रसारण के लिए ही हो सकता है। यह दृष्टिकोण साधारणत; उस दल के होते 
जिसके हाथ में राज्य की शक्ति है । रेडियो का साधन इन देथों में सब्र पक्षों 
को प्राप्त नहीं हो सकता विशेषतः विरोधी दलों एवं उन बृुद्धजीवियों को जो कि 
सरकार की नीति के श्रालोचक हैँ । भारतवपं में भी ऐसी ही व्यवस्था है । कुछ देशों 
में जंसे कि संयुक्तराप्ट्र अमरीका में रेडियो सरकार द्वारा नियंत्रित नहीं है। वहां पर 
बहुत से निजी रेडियो प्रसारण कम्पनियाँ है जिनसे कि कोई भी व्यक्ति या दल नेडियो 
समय खरीद सकता है और अपने दृष्टिकोण को जनता तक प्रसारित कर सकता है । 
ऐसी परिस्थिथियों में विरोधी दल रेडियो का उपभोग जनता से मंबन्ध स्थापित 
करने में कर सकते है किन्तु रेडियो को एक व्यापारी संस्था बनाने में कुछ कठिनाइयाँ 
भी हैं। तव यह साधन केवल उन व्यक्तियों एवं दलों को पहुंच में ही रह 
जायगा जिनके पास रेडियो समय को खरीदने के लिएं झ्रावध्यक धन है । रेडियो के 
नियंत्रण की स्ंश्रप्ठ प्रणाली संभवतः एक स्वश्ासित राष्ट्रीयकरण की हुई संस्था 
जंसी कि- इगलेंड में है और जो कि प्रत्येक पक्ष के नेताश्नरों के अपने विचारों को 
जनता तक पहुंचाने के लिएं श्रांमंत्रित कर सके तथा जो रेडियो को यथा में जनता 
से संवध स्थापित करने का एक साधन बना सके । 

समाचार पत्र या तो किसी राजनीतिक दल या किसी विद्वेप हितों द्वारा 
नियंत्रित होते है । सम्भवतः हम में से बहुतों को इस वात पर आश्चयं हो फि समाचार 
पन्नों से कोई लाभ नहीं होता और प्रायः उनको चलाने में आधिक हानि ही होती है । 
इसलिए उनकी चलाने के लिए वाद्य आधथिक सहायता की ग्रावश्यकता होती है ॥ 
उसकी नीति जहां से उसे श्राथिक सहायता मिलती है वहीं से निर्धारित होती है । 
समाचार पत्र इसलिए उन समाचारों के प्रकाशित नहीं करते हैं जिनको कि उनको 
नियंत्रण करने वाले नीति निर्देशक दवाना चाहते हैं। या वे उनको इस प्रकार से 
प्रकाशित ' करते हैं जिससे साधारण व्यक्ति जो कि एक सरसरी दृष्टि से समाचार 
पत्र पढ़ता है न पढ़ पावे। यहाँ पर हमें यह ध्यान रखना है कि समाचार पत्र 
को पढ़ने वालों में से अधिकांश व्यक्ति सरसरी से ही पहले हैं। ऐसे समाचारों को 


(5! हा 
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यह समाचारपत्र मुख पृष्ठ पर नहीं छापते हैं, उनको वीच के किसी प्रृष्ठ पर संक्षेप 
में तथा छोट अक्षर में छापते हैं) जिन समाचारों को वह जनता तक पहुँचाने चाहते 
हैं, उन्हें वे बहुत ही मोटे अक्षरों में मुख पृष्ठ पर प्रकाशित करते हैं। समाचार पत्रों 
का वह भाग जिनको कि हम “पीला प्रेस! कहते हैं, इससे भी अ्रधिक अनुचित कार्य 
करता है। यह अ्रसत्य समाचार छापता, कल्पित समाचारों का निर्माण करता और समा- 
चारों को मनोवांदछित रूप देता है। भूठी समस्याओं के निर्माण में तथा अनुत्तरदायीपुरां 
मत के प्रकाशन में यह पीला प्रंस अतुल्य है। साधारणतः साधारण व्यक्ति. केवल 
एक ही समाचार पत्र पढ़ता है इसलिये उसे समाचारों एवं दृष्टिकोणों का केवल एक 
ही पक्ष प्राप्त होता है। उसके पास न इतना समय है न शक्ति और न उसका इतना 
मानसिक विकास या योग्यता है कि वह हर समस्या का विस्तारपूंव॑के श्रव्ययन करे 
थ्यों एवं आंकड़ों को “एकत्रित करे और तव उनके आधार पर अपना व्यक्तिगत 
दृष्टिकोण निर्माण करें| साधारणतः समाचार पत्र पढ़ना ही: उसका- अकेला बौद्धिक 
: व्यायाम होता है। वह इसलिये-अपने सम्पादक या .पत्रकार के मत पर ही निर्भर 
रहता है जो कि उसके सामने: पक्षपात पूर्ण और स्वार्थी मतों कोः रखते हैं। यहाँ पर 
हमें यह भी याद रखना है कि ऐसे समाचारपत्र जो कि जनता ओर राष्ट्र के प्रति 
अपने उत्तरदायित्व को समभते हैं, वहुत थोड़े हैं। अधिकांश समाचार पत्र ऐसे हैं जो 
कि या तो किसी पक्ष या स्वार्थों द्वारा नियन्त्रित है इसलिए वे पक्षपातरहित हो ही 
नहीं सकते या वे पीले प्रेस की श्रेणी में आते हैं जिसका कार्य जनता की भावनांग्रों 
को उकसाना और उनसे लाभ उठना है | गेट: के 


जहाँ- तक पुस्तकें, पत्रिकाएं और ऐसे “ही हबता तक पहुँचने के साधनों का 
अबन है हमें यह ध्यात रखना होगा कि इनका क्षेत्र समाचारपत्र और रेडियो.की 
तुलना में अत्यन्त ही सीमित यह साधारणत: सामान्य जनता, के लिए रुचिपूर्र 
तथा ऊँचे .वौद्धिक स्तर के होते हैं तथा उनकी समझ के वाहर होते हैं । भारत जंसे' 
देश में जहाँ पर कि जनता अ्रशिक्षित है जनता से सम्बन्ध स्थावित क़रने के इन 
साधनों का कोई सूल्य नहीं है। यहाँ पर श्रेधिकांश व्यक्ति पढ़ना. जानते ही नहीं । 
9 
ऐसे देशों के. लिएं. सुनने और देखते वाले साधन अधिके लाभदायक होंगे जंसे कि 
रेडियो, सिनेमा आदि । हम संब सिनेमा को फैशनों के सम्बन्ध में,जनमत निर्धारण. के 
रूप में जानतें है। इस साधन का उपयोग हम जनता. को देश की समस्याओ्रा से 
अवगत कराने के लिए और एक स्वस्थ जनमत निर्माण के लिएं-कर सकते हैँ | ऐसे 
देशों में जनमत निर्माण के लिए सार्वजनिक भाषण भी महत्वपूर्ण साधन होते हैं।. 
सार्वजनिक सभाओ्रों में हमारे यहाँ: अधिक संख्या “में जनता के एकत्रित होने का एक 
मुख्य: कारण यह भी है कि यही एक ऐसा साधन है जिससे. कि.जनता के अ्रविकाँन 
संदस्य-लाभ उठा सकत है 
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02 एंवं संकेत,भी जज़मत के निर्माण में एक महत्वपूर्ण साधन है। रोमेक 
केअनुसार-- . ; हर 2 
हे >नब्विन्ह या: संकेत वे सरलतां- से पहचाने जाने वाले वंस्तुएँ, ध्रावाजें, कार्य, या 
५०” दूसरे तरीके (चब्द, लेखनी, राष्ट्रीय ध्वजा, राष्ट्रीय जिन्ह, गीत, सझ्लीत, कवि- 
या 'ताएँ एवं मूत्तियाँ) जो कि अपने से अधिक और कुछ नी प्रतिनिधित्व बारती # 
और जो साधारणत:ः सामाजिक महत्व के विचारों, कार्यो या बस्तुप्रों के 
उत्पन्न करती है (पद के विचार, महत्वाकक्षांएं, सिद्धान्त, विचारधाराएं, प्रेम, 
/. काल्पनिक कथाग्रों आदि) इसलिए थे सामाणिक्र नियंत्रण के प्रभावशाली 
तरीके एवं प्रयोजक हैं | जो व्यक्ति यह ध्यान में नहीं रख सकता कवि मानसं- 
बाद का सिद्धान्त क्‍या है वह भी एक संकेतात्मक नारे के हारा जैसा झि 'विध्व 
के मजदूरों एक हो' प्रभावित होकर कार्प कर सकता है।! 
| (वीसब्रों शताब्दी के राजनीतिक विचार ए० ३६४) 
; एक ही चिन्ह या संकेत का विभिन्न जनताओों के लिए विभिन्न अर्थ हो सझता 
) विश्व के मजदूरों एक हो! इस नारे की प्रतिक्रिया पूजीपति एवं मजदूरों पर 
भिन्न २ होगी। 
अमरीका की प्रचार विश्लेपण संस्था ने प्रवार की परिनापा इस प्रकार 
“की है--- 
“व्यक्तियों या समूहों द्वारा सचेतन रूप से कार्य या मत प्रकाथन व्यक्तियों या 
समूहों के कार्यो एवं मतों को एक पूर्व निश्चित उद्देष्यों के लिए करना है । 
(चीसदीं शताब्दी के राजनीतिक विचार पए० ३७० ) 
डावटर चाइल्डस इस प्रिभाषा को और स्पप्ट करते है--- 
- “प्रचार दाब्द का श्रर्थ है उन विचारों सिद्धान्तों एवं मतों से है जिनको किसी 
उद्द यय के लिये प्रश्नारित किया जाता है। (जनमत फी प्रस्तावना ए० ८१) 
हरमन फाइनर प्रचार दी परिभाषा इस प्रकार करते है--- 
“व्यक्ति या जनता की इच्छा को यह तक देकर विचार विनिमय की ओर से 
बन्द करना या जक्ति शोपित करना कि किसी भी नीति को पूरा करने के 
लिये केवल एक ही मार्ग है ओर वही सर्वश्रेप्ठ है तथा जान बुक पार मस्सिष्कों 
को एक रास्ते के अपेक्षा ओर सबसे बन्द कर देता है । 
(आधुनिक सारपारें पण्रू० २६०) 
राजनीतिक नियंत्रण के लिये एवं जनमत निर्माण मे; लिए प्रभार एक ग्रत्यन्त 
“ही महत्वपूरां अस्त्र है । प्रचार की विधियों का अत्यधिक विछास सर्वाधिद्री सज्यों 
में विशेषतः नात्सी जमंनी ने किया है । प्रचार का भेद एव ही दृष्टिकोग की निरंतर 
१२ 
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पुनरावृत्ति तथा दूसरे और सब दृष्टिकोशों को जनता के सामने पहुँचने से रोकना है । 
यह पुनरावृत्ति उस समय तक होनी चाहिये जब तक कि जनता का अधिकांश भाग ञ्से 
स्वीकार न करले | प्रचार की सफलता राज्य के द्वारा जनता से सम्बन्ध स्थापित 
करने के सव साधनों के पूर्व नियंत्रण पर निर्भर करतो है। यह नियंत्रण जितना 
बड़ा होगा उतना ही राज्य का एक पक्षीय दृष्टिकोण जनता से स्वीकार कराने में 
सफलता प्राप्त होगी । क्योंकि ऐसी दशा में जनता और किसी दृष्टिकोण को जानेगी 
भी नहीं । 

नात्सी जमंनी ने प्रचार की विधियों को पूर्णतः विकसित किया था। 
जनमत तक सम्बन्ध स्थापित करने के सव साधनों पर जैसे कि रेडियो, प्रेस, 
प्रकाशन, वाहर से आने वाले समाचार और सार्वजनिक भाषण आदि पर 
पूर्ण नियंत्रर लगाकर और अपने दृष्टिकोण को निरन्तर -जनता के सामने 


. रखकर नात्सी दल ने अपने सिद्धान्तों के प्रचार में यथेष्ट सफलता प्राप्त की थी ॥ 


साधनों के ऐसे पुर्णो श्लोर कड़े नियंत्रण के द्वारा जनता को यह विश्वास दिलाना 
संभव है कि केवल एंक ही प्रकार की विचारधारा है और सावंजनिक समस्याओं का 
एक ही सुझाव है। इससे यह भी सम्भव है कि मानवीय विचारों को सेन्यीकृत कर 
सके । प्रजातंत्र इस सीमा तक कभी भी चहीं जा सकते । । 


प्रचार के उद्दइय एवं लोभ के सम्बन्ध में दो मत हैं। लमले और मर्टिन 
भआ्रादि कुछ लेखक प्रचार को आवश्यक रूप से ब्रुरा समभते हैं औरं इसलिये वे 
उसको साव॑ंजनिक शिक्षा के भिन्न मानते हैं। उनका यह मत है कि प्रचार की प्रकृति 
ही दूसरों को घोका देवा और अपने स्वार्थों की रक्षा करना है। किन्तु कुछ और 
लेखक जैसे कि लसवेल, चाइल्डस और मिलर आदि लमले तथा मार्टित के मत को 
एक पक्षीय मत मानते हैं । उनके अनुसार प्रचार अच्छा भी हो सकता है तथा जन 


. शिक्षा का एक साधन भी हो सकता है। इसके द्वारा जनता तक नये विचार पहुँचाये , 


जा सकते हैं तथा यह उनके मानसिक विकास का महत्वपूर्ण साधन भी हो सकता 
है। उनके अनुसार प्रचार यदि पक्षपात पूर्ण और स्वार्थी हितों के लिये नहीं है तो 
शिक्षा का एँक महत्वपूर्ण साधन है । 

किन्तु साधारणतः प्रचार का उपयोग जनता के मनोवैज्ञानिक शोपरा के 
लिये किया गया है । इसका उपयोग जनमत के निर्माण के लिये तथा जनता की इच्छा 
तथा सहयोग को प्राप्त करने के लिये राजनीतिक दलों एवं सरकारों हारा किया गया 
है | प्रचार का जनमत के निर्माण-अस्त्र के रूप में उपयोग आधुनिक काल में ही हुआ 
है । किन्तु इसका राजनीति शास्त्र और जनमत के विद्यार्थियों के लिये महत्व इसलिये 
हो गया है कि सर्वाधिकारी राज्यों द्वारा इसके दुरुपयोग के कारण बड़े ही महत्व- 
पुरा और हानिकारक परिणाम हुये हैं । 


[ १७६ ] 


यदि हम प्रचार का जन मस्तिप्क पर प्रभाव का परीक्षण करें तो हम इस 
निष्कपं पर पहुँचते हैँ कि प्रचार की सर्वश्ने प्ठ विधि यह होगी कि जनता के मस्तिप्का 
में दूसरे पक्ष या राष्ट्र के प्रचार के विरुद्ध जनता के मस्तिप्क में एक भय उत्पन्न करदे 
अधिकांश व्यक्तियों के मस्तिप्क में ऐसा भय इस प्रकार के प्रचार के विरुद्ध एक प्रकार 
की प्रतिक्रिया उत्पन्न करेगा और यह प्रतिक्षिया उस ओर से आने वाले तमाम 
विचारों और समाचारों के विरुद्ध उन व्यक्तियों को अपने मस्तिप्क बन्द कर देने को 
बाध्य कर देगी। यह एंक मनोवज्ञानिक भय उत्पन्न करेगा कि यदि हम दूसरे पक्ष को 
सुनेगें तो हमारा मानसिक एवं मनोव॑ज्ञानिक शोपणा होगा तथा हम अपने तथा अपने 
राष्ट्र के हितों को हानि पहुँचावेगें | अधिकांथ प्रचार विशेषज्ञ जनता के पन्ध-विध्वासों 
एवं भयों से लाभ उठाते हैं श्रौर उनको उस वात पर विश्वास दारने को जिनमें कि 
वे उनको विश्वास कराना चाहते हैं वाध्य कर देते हैँ। प्राय: ऐसी घटनाएँ या अ्वरथाएँ 
उत्पन्न की जाती हैं जो कि एक विद्वेप प्रचार की सफलता के लिये आावध्यक 
परिस्थितियाँ उत्पन्न करने के उद्देश्य से होती है ॥ 
प्रचार के लिये ऐसे नागरिक सर्वोत्तम हैं जिनका मस्तिप्क एकदम रिक्त 
हो या जो धपना कोई मत नहीं रखते हों । १६१४ में अमरीका के नागरिक प्रथम 
महायुद्ध की समस्या पर ऐसे ही नागरिक थे । वे मित्र राष्ट्रों तथा जमंनी दोनों पक्षों 
के सम्बन्ध में समान रूप से अ्रज्ञानी थ ओर वे इन दोनों के बीच में चुनाव करने 
के लिए भी मानसिक रूप से तंयार नहों थे। इसलिए ब्रिदेन के प्रचार विशेषज्ञ 
ग्रमरीकन नागरिकों को अपने पक्ष की नतिक श्र प्ठता दा विश्वास दिलाने में नफ़ल 
हो गएं। एटलांटिक समुद्र के तटो को काट देने से थे जन पक्ष के बिचारों को 
श्रमरीका तक पहुँचाने से रोकने में सफल होगए। ब्रिटेन का प्रचार प्राय; कल्पना 
की सीमा तक पहुँच जाता था किन्तु वह पूर्णतः: अ्रमरीकनों द्वारा स्वीकृति हो जाता 
था वयोंकरि उनको न तो योरोपियन पृष्ठ भूमि का कोई ज्ञान था और न योरोप की 
समस्याओं के संवन्ध में कोई पूर्व निश्चित विचार ही था । ब्रिटेन के प्रचार से उमंस 
लोगों को उनके समक्ष एक प्रसम्य जनता के रूप में रखा जो कि किसी का ग्रादर नही 
करते है प्रोर जो कि सम्यता के हर प्रतीक को नप्ट करना चाहते हैं। यह कहना 
अतिशयोक्ति नहीं होगा कि ब्रिटेन हरा यह काल्पनिक और 'ूठा प्रचार किसी सीम 
तक अमरीका के प्रथम महायुद्ध में सम्मलित होने के लिए तथा उस तर्वह्रीम, 
अ्न्यायपूर्ण और निर्भव सन्धि जिसके द्वारा उस युद्ध का अन्त हुआ्ला, उत्तरदायी था । 
शिक्षित अमरीकन नागरिक भी जिनको हम मानसिक रूप से विकिसित मान 
सकते हैं ब्रिटिन के इस प्रचार के सही रूप को समना न सके। उन्होंने नी जम 
वबंरता और निर्दबता की ऐसी काल्‍्पनिदा कथाओं को ज॑सो कि वँस्जियम में 


ह 


ब्च्नों 
के सिर काटने की, फ्रान्स में महिलाबों के स्तन काटने की, कानाठियन सैनिकों को 


कीलें ठोककर फाँसी पर टांग देने, पवित्र घामिका स्थानों के विनाथ फारने 


ट ह 


| 


रु 


१4 


| 


झन्तर्राष्ट्रीय कानून,को पूर्ण रूप से भंग. करने आदि की :कथाओं पर 'व्रिनीं किसी तक 
क्रे-विश्वास करुलियों. ।इसेसे हम- यह कल्पना कर . सकते हैं.कि एशिया और अकोकों 
के अध॒िकांश- राष्ट्रों के: भोले” और अशिक्षित- वागरिकों पर कितना -अधिक प्रभाव 
हो.सकता है। ४ छू: «7 ..: 
५१, . राज्य केद्वांरा.-जनमत: नियंत्रण का एक दूसरा महत्वपूर्ण साधन बाहर से 
आने. वाले -समाचारों . पर रोक लंगाना है | ज़हाँ अचार किसी विचार को निरन्तर 
'पुनरावृत्ति है वहाँ समाचारों पर यह रोक लगाने का सार्धन (०७६०७४०) उन विचारों 
को दवाता है यह कहता उपयुक्त नहीं है कि अंज्ञान में आनन्द हैं या हम उस चीज _ 
से प्रभावित नहीं हाते : जिसकी कि हम नहीं जानते । राज्य उन समाचारों पर रोक 
“लगाता. है जिनको कि वह जनता तक पहुँचने -नहीं देना चाहता है । किसी सीमा तक 
जनमतत निर्धारण के लिए समाचारों पर रोक प्रचार से भी अधिक महत्वपूर्ण है । समा- 
“चारों पर यह रोक केवल सरकार और उसकोीं- संस्थाञ्रों द्वारा नहीं होती । यह निजी 
संस्थाएं अथवा निजी स्वार्थ भी इस. साधन को काम में लाते हैं। जब समाचार पत्र 
चुप. रहने के एक. पड़यंत्र में संगठित हो जाते हैं या केवल परीक्षक समाचार देते हैं 
को यह गैर सरकारी निजी समाचारों पर रोक होती हैं । प्रायः समाचारों पर यह रोक 
लगाने में समाचार पत्रों का भी अ्रपराध नहीं होता । यह रोक॑ समाचारों की रोक से ही 
सकती है । या तो समाचारों को देने से मना किया जाता है या उनको किसी विश्वेष 
उद्देश्य से विक्ृत रूप दिया जाता है । 
जनमत इसलिए इन सव॒तत्वों का एक विलक्षरा सम्मिश्रण है ।यह-किसी 
व्यक्ति, दल का या दवाव डालने वाले समूह का या किसी वाहरो स्वार्थी' हितों का 
मत हो सकता है किन्तु इसका यदि ठीक २ विश्लेषण किया जाये तो यह कभी भी 
बहुत सेया किसी भी जनता के अधिकांश सदस्यों का. मत नहीं होता हैं । यह 
अधिकतर एक भावता हैं । जिसका आधार सॉंस्छकृतिक और ऐतिहासिक पृष्ठ भुमि 
है। सामाजिक और सांस्कृतिक रुढ़ियाँ, पक्षपात, मय, शौर आझाएं हैं और इन सब : 
तत्वों का प्रचार विज्येपज्ञ के द्वारा अपने स्वार्थ को पूरा करने के-लिए उपभोग: है| 
जनता से संबन्ध स्थापित करने के शक्तिशाली साधन प्रचार विश्वेपज्ञ चिन्ह व मारे 
निर्माता आदि के द्वारा "यह संभव है कि एक निजी संस्था भी अपने लिए जनमत 
निर्माण में सफल हो जाए। और जब तक ऐसा रहेगा तव ठक जनता का मनोवज्ञा- 
के शोपण होता रहेगा और हमारा प्रजातस्त्र उन लोगों के हाथ में एक खिलोना 
मात्र होगा जिनमें कि इन साधनों को नियत्रण करने या प्राप्त करने की ब्रक्ति होगी । 





१३७६ 
कल्थाणकारी राज्य की समस्थाएँ 


राजनीति विज्ञान में समाज कल्याण के विचार का प्रादुर्भाव हाल ही में 
है । सन्‌ १६४५ ई० तक सामाजिक विज्ञान के विश्वकाप में कल्याणकारी राज्य 
कहीं नहीं दिखाई देते थे | कल्याण क्रारी राज्य की संज्ञा उस राज्य को प्रपनाती है 
जो अपने सब नागरिकों को एक न्यूनतम जीवन स्तर रखबाने के लिए उत्तरदायी 
समके। देश में श्रान्तरिक थान्ति रखने और वाहरी शान्नमणों से सुरक्षा सबन्धी 
कर्तव्यों के अतिरिक्त राज्य के सब कार्य कल्याणकारी कार्यो के ही प्रन्तगंत श्रा 
जाते हैं | सब प्रकार की समाज सेवा, सुरक्षा, वेकारों को सहायता श्रोर थे सब 
आधथिक नीतियां जो धन को समाज में उत्तम ढंग से अधिकाधिक समानता से 
बाँदने पर श्राधारित होती हैं, समाज कल्याण की गति विधियां ही कहलाती 


कुछ ही समय पहले समाज सेवा, निजी अश्रथवा व्यक्तिगत सूत्रों जैसे परिवार 
घामिक संस्थाएं, दान तथा दयालु नागरिकों झादि पर निर्भर थी। संन्‍्द टॉमस 
एविवनास दान को शासकों का एक श्रनिवायं कार्य मानते थे। परस्‍्तु प्राचीन पश्रयवा 
मध्यकाल में राज्य द्वारा श्रधिक समाज सेवा नहीं की जाती थी। झ्ाधुनिक प्रुग के 
सूत्रषात श्रौर समाज सामान्ती से ढचे से छूटने के साथ राज्य को नितान्त प्रनाय प्रौद 
निधन लोगों के साथ कुछ न कुछ करने को वाघ्य होना पड़ा । ऐलियाबेध कासीन 
इगलैंड में, वेकारों को काम देने श्रौर बूढ़े श्रपाहिजों के लिये घरण गृह तथा बच्चों 
के अनाथालय स्थायी करने संवन्धी निर्धन कानुन लागू करना पड़ा घा। लेकिन इस 
प्रकार की समाज सेवा श्रौद्योगिक क्रान्ति हो जाने के बाद कम फरदी गई । 
सन्‌ १८३४ का इगलेड का निर्धन कानून स्पप्ट रूप से यह बताता था कि उसके 
प्रत्तगंत सदस्यता उन्हीं व्यक्तियों को दी जाय जो वास्तव में निर्धन हों घोर जो 
'सहायता दी जावे वह मजदूरों की सामान्य मजदूरी से कम न हों । यह नियम इसलिये 
बनाया गया था कि लोगों में श्रालस्य न फैले शौर ये छाम से जी ने चुरायें । 
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[ - शैबर ] 


उन्नीसवीं शताब्दी के अंत तक राज्य का संबन्ध केवल ऐसी सेवाओं के किये 
जाने तक ही सीमित रहा जो केवल उसे स्थिर रखने के लिये श्रावश्यक थीं। यह सम- 
भोतों के पालन किया जाना तक थीं। इस समय राज्य को निपेघात्मक या पुलिस राज्य 
कहा जा सकता है। औद्योगिक क्रान्ति की प्रगति के साथ यह आवश्यक माना जाने 
लगा कि राज्य को आशिक क्षेत्र में अधिकाधिक हस्तक्षेप देता चाहिये क्योंकि यथा पूर्व 
रहने देने वाली नीति से दुखों और झोपणा तथा लूट खसोट व्यापक रूप से फल 
चुकी थीं । सामन्‍्ती ढाँचे तथा परिवार प्रथा का हूटना और पूजीवादी समाज में 
सामान्य वेतन स्तर स्थापित किया जाना, जिसके द्वारा प्रत्येक श्रमिक से अधिकतम काम 
लिया जा सके और वह - जीवन भर अपने को आर्थिक रूप से अ्रसुरक्षित समभता रहे, 
जैसी परिस्थितियों ने व्यक्ति को राज्य की नौकरियों में श्रधिकाधिक निर्भर रहना 
सिखा दिया। इस प्रकार सक्रिय अ्रथवो कल्याणकारी राज्य बीसवीं संदी में अत्यन्त 
ही आवश्यक होगया | ॥॒ 
: “यथा पूर्व स्थिति” वाली. उदारता का सिद्धान्त अन्तिम .निश्चयों को, 
अनिश्चित परिस्थितियों पर तथा:आर्थिक और राजनीतिक जीवन की स्वयं 
सन्तुलित होने वाली शक्तियों के चमत्कारों पर छोड देता है। इसलिये 


उदारतावाद के इस युग को उद्देश्यों और भूल्यांकनों की सामूहिकता तथा- - - 


जीवन की मुख्य समस्याश्रों के प्रति निषेघात्मक नीति रखने वाला कहा जाता 

हैं । 'यथापुर्व स्थिति” वाली उदारता ने गलती से सहन किये जाने की नीति 

को निष्पक्षता समझ लिया ।7 ् 
(डाइग्नोसिस आफ अवर टाइम छ० ६-७ काल॑ मेनहीम का उद्धरण) 


इस भूल ने निए्रचय ही मानवता के कष्ठों को बहुत बढ़ा दिया और बीसवीं 
शताब्दी में प्रजातन्त्र के प्रति भयानक प्रतिक्रिया उत्पन्न की | उन देझ्षों में जहाँ प्रजा- 
तांत्रिक परम्परायें शक्तिहीन थीं और जहाँ अ्रधिवायक जनता को विश्वास दिलाने में 
सफल हो गये कि प्रजातंत्र में उनके दुख कभी दूर ने हो सकेंगे, वहाँ फासिस्ट और 
साम्यवादी अथवा संक्षेप में कहा जाय तो सब प्रकार के सवंशक्तिमान, एकतंत्र राज्य 
स्थापित हो गये | यदि प्रजातंत्र को जीवित रहना है तो उसे वस्तु स्थिति के नये-नये 
मूल्यांकन करने होंगे और सक्रिय कल्याणकारी राज्य को स्वीकार करना ही होगा । 
मारग्रेट कोल ने इस दिशा में वीसवीं शताब्दी की विश्ेप प्रगति कों संक्षेप में 
. इस प्रकार बताया है । जी 
- (१) संमाजवादी सोवियत गणराज्य संघ द्वारा अपने अस्तित्व के आरम्भ में 
ही सामाजिक सुरक्षा व श्रन्य सामाजिक कानूनों की संहिता को लागु 
-- करना, जो इस विश्याल क्षेत्र -के श्रधिक पिछड़े हुंए भागों में चाहे 


[ १८३ ] 


कितने ही समय में प्रभावशालो ढंग से क्रियाशील हो पाये हों, फिर 
भी संसार के सुधारकों को इन उदाहरणों को देखने श्रौर समभने का 
अवसर प्रदान किया । 

“(२) राष्ट्र संघ भ्रीर अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर संघ हारा श्रमिकों के कार्य करने 
की अवधि तथा परिस्थितियों श्रादि की अन्तर्राप्ट्रीय नियमावली का 
लागू कराया जाना । 

“(३) बुद्ध के तुरन्त वाद ही श्रिटेन के सम्पूर्ण उद्योग छेत्र में वेकारी 
विरुद्ध अनिवाय्य बीमा योजना का चलाया जाना । 


शष 
| 


रा 


“(४) स्वीडन की सरकार द्वारा विधेष रूप से इस दृष्टिकोण का श्रपनाया 
जाना कि आर्थिक मंदी के समय सार्वजनिक व्यय का उद्देश्य जनता 
के धन से वेकारी दूर करने के उपाय होने चाहिये । 

“(५) युद्धों के समय फ्रॉन्च सरकार द्वारा इस बात में श्रधिकाधिक रुचि 

ह रखना कि परवारों की सहायता केवल पारिवारिक भत्ते देकर ही न 
की जावे वरन्‌ बड़े-बड़े परिवारों के संरक्षकों को यधघासंभव सम्पूरां 
प्रकार की सुविधाएँ दी जावें । 

“(६) संभवतः सबसे वड़ा कारण अमेरिकी राष्ट्र संघ द्वारा यदि राजकीय 
सहायता के सिद्धान्त को नहीं तो झ्रात्म निर्भरता के महान्‌ प्राधार 
को क्रियात्मक रूप में परिवर्तित कर देना । सन्‌ १६२६ के बाद की 
झ्राथिक मन्दी और उससे छुटकारा पाने के तिये रुनवैल्ट की नई 
कार्यवाही हारा जो पग उठाये गये उनके फलस्वरूप एक रतर 
निश्चित कर दिया गया कि अश्रमरीकी जीवन स्तर एस सीमा से नीचे 
नहीं जानें दिया जायगा । यद्यपि बहुत से श्रमेरिकी नागरिवा भ्राज भी 
इस तथ्य को मानने से इन्द्र करेंगे कि वे एक दाल्याण॒कारी राज्य 
में, ज॑ंसा कि आजकल ब्रिटेन में है, रहते हैं, फिर भी इसमें बे संदेह 
नहीं कि जितनी सामाजिक मसुविधायें वहाँ उपलब्ध हैं भ्रौर जितने 
लोग उनसे लाभ उठाते हैं वह किसी भी देश से भ्रधिक कम नहीं है । 
“ओर इन सबके साथ ब्रिटेन की मजदूर दली सरकार द्वारा सन्‌ 
१६४५-५१ ई० में बताये गये कानूनों की शट खला तथा सन्‌ १६४६ 
ई० का ब्रिटिश शिक्षा कानून जिसके द्वारा राज्य की समस्त संकेन्टरी 
शिक्षा निःशुल्क कर दी गई, झौर भामिल कर लेने चाहियें । 

(समाज झत्याण ए० १३-१६) 


मारग्रेट कोल हारा दी गईं सूची में एक महत्वपूर्ण घटना जो रह गई है, बहू 
भारत सरकार द्वारा वंधानिक जनतांधिक तरीकों से भारत में समाजवादी टंग 
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समाज: का-स्थापना करने का निद्च्रत्र हैं। भारतीय. राष्ट्रीय काँग्रेस. ने जनवरी १६५५ 
६० के अपने झवाडी अधिवेशन में भारत की झ्राथिक योजना का उद्देश्य समाजवादी ढंग 
को समाज की स्थापना करना रखा। शज्ञांति पूर्णा तथा वैधानिक रीति से प्रजातांत्रिक् 
समाज़वाद भारत-के कल्याणकारी राज्य में स्थापित किया जाथगा | - - :' 


सक्रिय या कल्याणकारी राज्य स्वभांवतं: अपनी गतिविधियों का कार्य क्षेत्र 
बहुत अधिक सीमा तक बढ़ा देगा । राज्य द्वारा जितनी -सेवार्ये की जायेंगी उतना ही 
राज्य कार्यों का विस्तार बढ़ता चलां जायगां ।* इसी कारण रांज्य को अ्धिकाधिक 
शक्ति की आवश्यकता होगी । कल्याण॒कारी-राज्य की स्थापना के लिये अ्रपरिमित 
धन. की श्रावर्यकता - होगी. और यह बड़े से बड़े औद्योगिक राज्य के लिये भी संभव 
नही हो सकेगा .कि वह सम्पूर्णा समाज, कल्याण का -व्यय वहन कर सके। ब्रिटेन, जो 
कि बहुत श्रौद्योगिक राष्ट्र माना जाता है अपने यहाँ की राष्ट्रीय . स्वास्थ्य सेवा का 
व्यय नहीं उठा. सका और केवल, आँखों और र्दातों .के...इ ज.की ही. व्यवस्था 
करा पाया । शक ;॒ हि 

हर राज्य की आर्थिक आय के ऋ्रोत या तो कर. व्यवस्था से और या ,राष्ट्रीय 
उद्योगों से मांगी ऋण घन राशि हुआ करते-हैं । परन्तु करों और ऋणों की भी एक 
सीमा होती है और राष्ट्रीयकरणा आवश्यक श्रथ॑ व्यवस्था करने का कोई निश्चित मार्ग 
नहीं है । ब्रिटेन के अ्रनुभवों ने सिद्ध कर दिया है कि राष्ट्रीय उद्योगों की प्रवृत्ति घाटा 
- उठाते .रह कर चलने -की हुआ्ना करती इसलिये या तो हम राज्य में पूर्णा रूप से 
आ्राथिक, नियल्त्रण लागू करें अन्यथा हम पूर्ण रूप से कल्याणक्रारी राज्य स्थापित 
करने. में, समर्थ नहीं हो- सकेंगे ।. , - -- हट 

ऐसाः राज्य तभी सम्भव है' जब उसमें उत्पादन केवल आवद्यकताशों की पूर्ति 
-की हष्ठटि.से किया जाब, लोभ: उठाने के .हृष्टिकोरा सेन किया जाब। आवश्यकताओं 
की पूर्ति के हेतु किये गये उत्पांदिन.सें . उपभोग की वस्तुओं की माँग. आ्राज की अपेक्षा 
सँकड़ों गनी. वढ़जावेगी. और तब,हँग राज्य से <वेक़ारी को- समूल नट्ट कर सकेंगे 
और जीवित संतर को और अधिक ऊँचा' उठा >सकेंगे ।:. परन्तुं उपेभोग के लिये क्रिया 
गयां उत्पादन उसी समाज:-में संभव है जहाँ केवल -:उत्पादन पर ही नहीं वरन्‌ वितरण 
पर भी पूरां नियंत्रण की व्यवस्था हों.। यर्ह ग्रेत्यन्त आवश्यक हैँ" कि हम इस तथ्य को 
सद्रा, के .लिये*. अच्छी तरह से समभ लैंःकि द्विविधा के! साथ किये जाने वाले काय 
कंभा सफल: चहा हात ॥ ,मिलीः; ज्ुला “आर्थिक. व्यवस्था जेंसी कोई वस्तु नहा 
होती । या ठो हम पूर:रूप सेंसमाजवादं को: स्वीकार कुरलें  अन्यंथा कल्याणकारी 
शाज्य-के' सम्बन्ध सें.कोई: चर्चा; करना ही .छोड़ दें । 


? क्र दर 


ल्‍आः 5 कल्याराकृरी:राज्य के-उद्देह्यों: में; से: एक -उद्देहय अपने नागरिकों. को पूरा 
से आजी त्रिक्ला; प्रद्वान;क़रना;भी >होता: है-। :यह .तभी- संभव:है' जबकि राज़्यु-में सबकी 


.[ पधथश 


श्रजीविका प्रदान करने के 'यवेष्ट साधन उपलब्ध हों । कृत्रिम रूप से जीविका प्रदान 
करने के साधनों की व्यवस्था समस्या का केवल अस्थायी हल ही होता है । इस समस्या 
की सुलभाने के लिये हमें तीग्र श्रौद्योगीकरण का सहारा लेना होग' श्लौर उत्ादन, 
उपभोग के दृष्टिकोण से ही करना होगा जिससे अ्परिमित उत्पादन झौर झीविा 
आप्तू हो सके। वेकारी न४ हो जाने पर बहुत सी राज्य की कल्यारा सेवात्रों 
की आवश्यकता ही नहीं रहेगी और कल्याणकारी राज्य का व्यय भी बहुत कम हो 
जायगा । 

भारत ज॑से श्रौद्योगिक हृष्टि से पिछड़े या कृपिप्रधान राज्य कभी भी कल्यागावारी 
राज्य की स्थापना में सफल नहों हो सकते जब्र तक कि बह झौद्योगीकरण ये सिद्धान्त 
की नीति पर न चलें जिससे कि उत्पादन और तदानुसार जीविका के साधनों का 
बढ़ना संभव हो। यह श्रोद्योगीकरुण भी कल्याणकारी राज्य की स्थापना के 
निश्चित उहंश्य से किया जाना चाहिये ओर यह सुनिश्चित योजनाग्रों को सफलता 
पूर्वक कार्यान्वित करके ही थ्ीघ्रता पूर्वक स्थापित हो सकेगा । झ्त. हमें सुनियोजिस 
प्रजातन्त्र, को श्रपनी योजनावद्ध प्रगति के लिये स्वीकार करना होगा । हमारे लिये 
भ्रपनी जनतांतिक प्रणाली के कुछ गुणों का पुनः मूल्यांकन करना प्रत्यधिक महतस्वप्रर्गा 
है। प्रजातन्त्र को जीवित रहने के लिये अपने मूल्यों को फिर से सुधरना सेंबरना 
'होगा । । 


बढ 


/हमारे प्रजातन्त्र को यदि जीवित रहना है तो उसे फीजी ढंग अपनाना होगा 
«-«-- यह फौजी ढंग केवल सामाजिक परिवत्तनों के लिये संसान्य उसित 
तरीकों तथा उन श्राधार भूत ग़॒ग्यों श्लीर मूल्यों, जैसे भाई चारा, पारस्परिक 
सहयोग, शिप्टता, सामाजिक न्याय, स्वतन्त्रता, व्यक्तित्थ का सम्मान ध्रादि 
* जो समाज व्यवस्था को शान्ति पूर्णा ढंग के चलाते रखने के प्राधार है, मी 
-  - सुरक्षा के लिये होगा। नये फोजी अनुशासन वाला प्रजातन्प सामाजिक मृह्य॑ 
प्रति नये दृष्टिकोश को उत्पन्न करेगा। यह पिछले युग के सापेक्षिक यद 
पूर्व स्थिति रहने दिये जाने वाले सिद्धान्त से भिन्न होगा, क्योंकि इसमें पृ 

उन आधारमूत सामाजिक मूल्यों" से सहमत होने की क्षमता होगी नो 
व्यक्ति को स्वीकार होगें जो पश्चिमी सम्यता मी पर॑ंपराप्रों में भाग 
- लेता है ॥ ; ; 


कब ++ १ ++ 


है 


(डाइग्नोसीस ग्राफ अवर टाइम फाले मनहीम ए० ७) 
दि . हमें यह निश्चित रूप से समझ लेना चाहिये क्लि वर्तमान प्रजानन्त्र पद्धति 
अ्रपुर्णं है श्लोर उसे सम्पूर्य सूप से संवारने श्रौर ठीक फरने की आ्ावश्यकता है । हमें 
इस - राजनंतिक; प्रजातम्त्र.के साथ-जो गअ्रभी श्रपुरं रूप से स्थापित है, सामाजिक 
और श्राथिक:प्रजातन्य की स्थापना भी करनी है। वारतव में सामानिक शोर राज 


(हर 


“सैतिक प्रजातन्त्र बिना आर्थिक प्रजातन्त्र के केवल कल्पना की वस्तु वन कर रह 
“जायगा और कभी भी उपलब्ध न हो सकेगा। इसलिये आर्थिक प्रजातन्त्र की स्थापना 
इस युग की सबसे भहत्वपूर्ों समस्या हैं और कल्याणकारी. राज्य की स्थापना उसी 
'दिश्ञा में एक प्रयत्त है । दूसरा प्रयत्न साम्यवादी राज्य की स्थापना भी है। 


साम्यवादी राज्य सुनियोजित प्रगति द्वारा नई आर्थिक सामाजिक व्यवस्था 
की स्थापना में विश्वास रखता है | यह सुनियोजित प्रगति - अनिवार्य रूप से राज्य को 
शक्ति का स्रोत वन कर कार्य करने तथा अपने में आर्थिक और सामाजिक शक्तियों 
- को केन्द्रीभुत करने की आवश्यकता प्रदान: करती है । ऐसे राज्य इस दिल्या में इस 
-कारण अच्छी उपलब्धियें प्राप्त कर लेते हैं कि वे इस सम्बन्ध में सब तत्वों, विज्ञेप 
“रूप से जन शक्ति और आवश्यक पदार्थों का सम्पूर्ण सहयोग प्राप्त कर लेतें हैं । 

“जैसा कि प्रायः लोग सोचा करते हैं, अत्यधिक कार्य राज्यों के अनेक कार्यों 

में अधिक निपुणता केवल उनके अधिक सुब्यवस्थित तथा अन्धाघुन्ध प्रचार 

के कारण ही नहीं हो जाती वरन्‌ उनका इस तथ्य को तुरन्त ही समझ लेना 

इसका काररण है कि आज का जन्न॒ समाज,घर -के एकांत में बैठ कर बनाये 

गये उन नियमों से शासित नहीं किया जा सकता जो मशीन युग से 

पहले के हस्तकंला युग के लिए उचित. थे | उनकी निपुणता का रौब इस तथ्य 

में निहित हैं कि इन सब प्रणालियों में सामंजरय स्थापित करके वे ज॑नता के 

अधिकाधिक भाग को व्यस्त कर लेते हैं और उन पर वे मान्यताएँ, विश्वास 

ओौर व्यवहार की प्रणालियाँ लाद देते हैं जो नागरिक की मूल प्रकृति से मेल 

नहीं खाते ।” | 

(डाइग्नोसिस आफ अवर टाइम काल॑ मंनहीन ४० ३) 

इन सब नई प्रणालियों से साम्यवादी, जन समूहों पर अपना अधिकार जमा 
लेते हैं श्रौर उनकी शक्ति को नये समाज के व्यवस्थापन में प्रयुक्त करते हैं। प्रजातन्त्र 
में ऐसा नहीं होता । आर्थिक प्रजातन्त्र और कल्याणकारी राज्य के साथ वहाँ व्यक्ति 
के नैतिक व्यक्तित्व का भी ध्यान रखना पड़ता है। व्यक्ति को प्रजातन्त्र में एक 
निश्चित सीमा से अधिक न तो दवाया -जा सकता है और न नियंत्रित किया जा 
सकता है । 

इसलिये प्रत्येक प्रजातांचीय राज्य के सामने, जो कल्याणकारी राज्य भी होना 
चाहता है, श्रपनी योजनाओं में व्यक्ति या समाजवाद की स्वतन्त्रता का स्वतन्त्र रूप से 
समन्वय कराने का मुख्य कार्य है । इस सम्बन्ध में प्रोफेसर. ई० एच० कार 
कहते हैं कि-- 

“राजनैतिक औरः ग्राथिक उद्दे श्यों को मिलाने तथा प्रजातस्त्र और समाजवाद 

में संमन्‍्वय स्थापिंत-करने:का/्यही वह :कार्य है. जिसने ह्वितीय विश्व युद्ध के ु 
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« पद्चात्‌ ग्रेट ब्रिटेन तथा यूरोप के कुछ अन्य छोटे देशों को सामाजिक नीतियाँ 
अपनाने की ओर प्रेरित किया | राजर्नतिक स्वतन्त्रता को समाजवादी योज- 
नाथ्रों के साथ रहने के प्रयत्नों की सम्भावना को दोनों पक्षों की और से उनोती 
दी गई है । साम्यवादी यदि निश्चित और प्रत्यक्ष रूप से नहीं तो परोक्ष रूप 
से व्यवहार में इस स्वतन्त्रता के विरुद्ध हैं। इसी प्रकार वे रूढ़िवादी प्रजा- 
तन्त्रवादी भी इसके विरुद्ध हैं जिनके प्रजातन्त्रीय विचारों का झाधार, पनी 
तक सब ओर से त्यागे गये तथा पिछड़े यथा पूर्व स्थिति” वाले सिद्धान्त पर 
है। दूसरी चुनौती को आजकल की अन्तर्राष्रीय परिस्थितियों ने वेकार 
दिया है क्‍योंकि वे लोग जो प्रजातन्त्र के साथ नियंत्रित योजनाप्रों के चलाये 
जाने को पसंद नहीं करते, भले ही वे जनहित में हों, इन्हीं योजनाग्रों को युद्ध 
की तंयारियों के सम्बन्ध में विना हिचकिचाहट के स्वीकार कर लेते है। 
समाजवाद लाने की योजनाग्रों के साथ प्रजातन्त्र का समन्वय एक कठिन 
कार्य है । भले ही यह देर में श्रारंभ किया गया हो परन्तु यही एक ऐसा दाय॑ 
है जिससे अ्रव भी यदि युद्धों को रोका जा सके तो, प्रजातन्त्र को जीविन 
रखा जा सकेगा । (न्यू सोसाइटो ४० ३६) 
उपरोक्त उद्धरण से यह स्पष्ट है कि हमारे सामने दूसरा श्रौर कोई उपाय नहीं 
है। हमें नया समाज बनाने को तथा सामाजिक पुननिर्माण के कार्यों के लिये पपने 
को तंयार करना चाहिये साम्यवादी चुनौती का सामना करने को लिये यह नया समाज 
'ऐसा होना चाहिये जिसमें सबका कल्याण एक ठोस सामाजिक उत्तरदायित्व मान 
लिया जाय श्रौर जिसमें एक न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी दी जा सके | एस नये 
समाज के निर्माण का श्रावश्यक साधन सुनियोजित समाजवाद है । 

हम सहमत हो चुके हैं कि सब राजनतिक विचारधाराएँ एक सीमित रूप में 
ही क्रियान्वित हो सकती हैं ओर समाज में निरंकुश तथा शाध्वत स्थिति में कभी नहीं 
रह सकती | स्वतन्त्रता भी निरंकुश रूप में नहीं दी जा सकती, उसमें भी श्रावध्यक 
नियंत्रण होना चाहिये ताकि सभी उसका लाभ उठा सकें। इसी प्रकार आ्रापिक 
स्वतन्त्रता की भी सीमा होती है| यथा पूर्व स्थिति का सिद्धान्त निश्चित रूप से 
इसीलिये श्रनुचित था कि उसमें श्राधिक स्वतन्त्रता को एक निरंकुध विचार समझ 
लिया गया था । राज्य द्वारा लागू किसे गए नियन्त्रणों का जन हित में स्वागत किया 
जाना चाहिये | पर समस्या तो यह है कि यह नियत्रण कैसे लागू किये जावे। यदि 
हम भ्राथिक झ्राधार को जीवन में भ्रधिक महत्व देते हैं तो उसे प्राप्त करने पे लिये 
हम' जीवन के अन्य मूल्यों दा बलिदान करने को तंयार हो पाते हैं प्रौर इस प्रकार 
हम अपने जीवन का सम्पूर्ण नियंत्रण राज्य के हाथों में दे बंठ्ते हैं ताकि हमें 
आधिक सुरक्षा श्रौर भौतिक नुख मुविधाएँ प्राप्त हो सं । जैसा कि बहुत से 
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अजॉत॑न्त्रवादी सोचते. हैं, यदिःहम मानलें कि अन्य-त्त्व भी जीवव-के'लिए महत्व पुरा 
हैं, जैसे नंतिकता, जिसे हम .विलकुल. भी वलिदान करने को तँयार नहीं हैं तो हम 
“राज्य के हाथों में नियंत्रण की समस्त शक्ति नहीं दे सकते। 


विना नियंत्रण की समस्त शक्ति के दिये हुये एक ऐसे योजनावद्ध समाज 
को स्थापना जिसमें सवक सामाजिक कल्याण की गारंटी दी जाती है अधिक समय 
लेगी और निश्चित रूप से ऐसे उद्देश्य .के प्रति प्रगति बहुत धीमी और कठिन हो 
जायगी । जैसा कि इस निवन्ध के प्रारभ में वताया ग. है कल्याणकारों राज्य की 
'स्थापदा में आर्थिक बोभ असामान्य रूप से बढ़ जाता है जिंसे इंगलैण्ड और अमेरिका 
जैसे औद्योगिक क्षेत्र में बढ़े हुए देश भी पूरी तरह नहीं सहन कर सकते । इसका 
केवल एक उपाय है और वह है उत्पादंव का केवल उपभोग के लिये किया जाना । 
जिसके लिये राज्य की बहुत प्रधिक आर्थिक नियंत्रण के अंधिकार देने होंगे । परन्तु 
इस मार्ग के अपनाने में क्रिकक की क्या आवश्यकता 
प्रजातन्‍्त्रीय समाज में जहाँ सरकार ज्ञासित वर्गों .की इच्छा से बनाई जाती 
है यह अधिकार भी ज्ासित वंग ही देगा और उनका प्रयोग भी वैधानिक ढंग से 
ही किया जाँयगां।- यदि इन श्रधिकारों का प्रयोग जनता को पसंद नहीं है ती अगले 
चुनाव में ही सरकार को बदला जा सकता है'। राजनीतिक संस्थाओं में थोड़े से 
परिवर्तन के. साथ प्रजातन्त्रीय वैधानिक सूत्र द्वारा समाजवादी योजना के आधात का 
सहन किया जा संकता.है । हे ेल्‍ 
इंस प्रेंकार कल्याणकारी राज्य के सामने महत्वपूर्ण आथिक तथा समात्वाद 
'को स्वतंत्रता के साथ समन्वित करने की समस्याएँ हैं जिनकी हमने अभी चर्चा की 
। कुछ और भी ऐसी संमस्थाएँ हैं जिनका हमें कल्याणकारी राज्य में सामना करना 
पड़ेगा. । इनमें सवसे महत्वपूर्ण समसस्‍्यां काम करने के लिये प्रेरणा प्राप्त करने की 
होगी ।- नये समाज में श्रमिकों से 'अंविकतम उत्पादन कराने को केसे प्रेरित किया 
जायगा ? अव तक हमारा यह अनुभव रहा है कि लोग राज्य सेवह होकर कार्य तहा 
करते, क्योंकि अब उनमें व्यक्तिगत रूप से दिलचस्पी लेने वाला कोइ नहां रहता। 
नये समाज में कार्य कराने की प्रेरणा क्‍या होगी यह एक एसी समस्या जिसका 
हल आसान नहीं-। प्रौ०ई० एच० कार का कहना है + /+ रा 
“आर्थिक श्राधात से कल्याणकारी राज्य: में. परिवर्तन अपनी उलभरनें प्रस्तुत 
कर रंहा है । कल्याणकारी , राज्य के आलोचकों का कहना है कि सामाजिक 
सुव्धिओं से प्राप्त खुख और रहन-सहनः का: ऊँचा स्तर अ्मिक की सुमदुभ 
और स्वतंत्रता को कम करेगा । बह एक ऐसा विरोधाभासः है:.जिसमें . सच्चाई 
है । उन्नीसवीं शताब्दी-- के उद्योगपति -जिस बात से-डरते - थे;वहँ:यह थी;कि 
- बहुत अधिक सहायता व. वहुत अधिक सम्पन्नता श्रमिक का अपक्षाइतत अधिक 


[ ए्८६ |] 


“ “ » स्वतंत्र वः आत्म निर्भर बना देगी और इसीलिये वह उद्योग के आवश्यक पअद्र- 
; शासन मे कम रह पाएगा । आज यही डर सामने है । दूसरे दिश्य युद्ध 


से पहिले यह कहा गया था कि श्रमिक सघधों को जब यह पता लगा कि झद 
वेकारों की आर्थिक सहायता पहिले को भाँति इन संधों की अपनी निश्ि में 
से न हाकर सावं जनिक कोप में से होगी तो उन्तके भाव ताव करने के होसने 

हुत बढ़ गये । कल्याणकारी राज्य में प्रत्येक व्यक्ति को काम दिए जाने की 
सुविधा से श्रमिक में यह भनावता भर जाती है कि अब उसे प्रत्येक दबा में 
लाभ ही लान है, हानि को तो कोई संभावना ही नहीं। ऐसी परिस्थिति में 
तथा ऐसे समय 


के स्तर पर दवाव बढ़ता जा रहा हो, इस प्रवुत्ति को रोकना झसम्भव हो 

जाता है ।” (नया समाज ए० ४८-४६) 

कल्याणकारी राज्य के लिए सचमुच में यह एक गम्भीर सतरा है। ब्रिटेन 
के अनुभवों ने यह सिद्ध किया हैँ कि सामान्यतः राष्ट्रीय उद्योग घादे में चलते है भौर 
ऐसे उद्योगों का राज्यकोय प्रवन्ध काम में घिथिलता तथा ग्राहकों के प्रति उपेक्षापूर्ध 
व्यवहार उत्पन्न कर देता है । प्रत्येक राष्ट्रीय उद्योग एकाधिपत्य व्यापार होता है. झौर 
ग्राहक से 'लो चाहे मत लो' वाली रूखी नीति अपनाता है । हमें जन साधारण तथा 
राज्य अ्रधिकारियों को कल्याणकारी राज्य की इस नई नीति के श्रनुसार दालना झौर 
सिखाना होगा जिससे व्यक्ति की चेतना में वे कोमल भाव उभरें जिनके द्वारा बह 
समाज और राज्य से एकात्म भाव रख सके और अपने कत्तंव्यों की पूकत्ति नो एक नई 
चेतना के साथ ही करें। 

संसार की पिछड़ी हुई तथा परतंत्र उपनिवेशों के सामाजिक शझाधिआझ विकास 
में विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाप्नों ने बड़ा महत्वपूर्ण कार्य किया है । इनके बाय॑ को 
सामाजिक कल्याण काय' शीपंक के ग्रन्तगत रखा जा सकता है। बीसवी शताब्दी 
के उत्तराधं से संसार में अन्तर्राष्ट्रीय संस्थात्रों द्वारा सामाजिक बल्यारा के कार्यों के 
में बड़ी उन्नति की गई है तथा विश्व के राष्ट्रों ने सामाजिक ब्ाधिक छ्षत्र में 
अभूतपूर्व सहयोग प्रदान किया है । विश्व स्वास्थ्य संघ तथा राष्ट्र मंघ वी शि 
संस्कृति तथा विज्ञान संस्था ने न केवल अपने को बन्तर्राष््रीय श्रमिक संघ की भाँति 
कुछ भन्तर्राट््रीय स्तर रिथर करने तक ही सीमित रखा वरन्‌ क्षियात्मक रूप से 
राप्ट्रों को समाज कल्याण के लिये है टंदिनवाल व्यक्ति दिलाने, झ्राथिक तथा प्रावध्यक 
साज समान की सुविधाएं दिलाने में बड़ी सहायता की है। यथ्पि आ्ाधिक काठिसादर्यों 
से यह कार्य कुछ सीमा तक सीमित रूप में ही हो पाये है फिर भी इस संदन्ध में उन्होंने 
आरम्भ से ही बड़ा सराहनीय कार्य किया है इसमें कोई संदेह नहों । 


३०० 
५ 
-ध 
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ह एक ध्यान रखने की - वात यह भो है कि समाजं- कंल्याण के कार्यों पर किसी 
विशेष प्रकार. की सरकार यां सिद्धान्त विशेष का हो एकाधिकार नहीं है। 
यदि एक ओर समाजवादी सोवियत यूनियन है तो दूसरी ओर जैसा कि हम इस 
निवन्च के पहिले भाग में ही बंता छुके हैं, पूजीवादी अमरीकी संघ है। यह कार्य 
सम्बन्धित देश की सामान्य अर्थ व्यवस्था का विचार किये विना भी किये जाते रहे हैं। 
कदाचित्‌ यह जान कर बहुतों को आरचर्य होगा कि जमंनी में यह आइरन चोन्सलर' 
की सरकार का ही कार्य था कि उसने संपृरां राष्ट्र में व्यापक रूप से सामाजिक बीमा 
योजना चालू कर दी ताकि सोशल डमोक्रेट” अ्रपता प्रभाव न बढ़ाने पायें । फासिस्ट 
तानाशाही ने भी नागरिकों के राजनैतिक तथा श्रन्य भ्रधिकार छीन कर बदले में उनके 
लिये वहुत सामाजिक सुविधाओं का सूत्रपात॑ किया तथा प्रदान की | इसीलिये हम 
निश्चित रूप से इस निष्कपें पर पहुँचते हैं कि औद्योगिक क्रान्ति से उत्पन्न कुछ परि- 
स्थितियों के कारण बीसवीं शताब्दी में यह नितान्त आवश्यक हो गया कि बहुत से 
राज्य समाज कल्याण की व्यवस्था करें। यह और यही कारण हैं कि श्राज कल्याणकारी 
राज्य की स्थापना एक स्थिर अवस्था में आ चुकी है । 


सक्रिय राज्य का विचार हमारे लिये विलकुल नया है। बहुत से सकीर्ण 
पन्‍यी अथवा रूढ़िवादी भ्रभी भी इसे अपने दिमाग में विठाने में असफल रहे हैं। यही 
कारण है कि फ्रान्स तथा संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे प्रजातन्त्र कल्याणकारी नये 
कदम उठाने में शिथिल और चौकसन्‍्ते रहते है । इसके पूर्व कि हम इस . निवन्ध को , 
समाप्त करें यह श्रावश्यक है कि हम उन कारणों और परिस्थितियों को समझ लें 
जिनके कारण राज्य के कार्यों में समाज कल्याण कार्य इतने मुखर रूप में जा सका |: 


सक्रिय राज्य का आन्दोलन ' पिछली डेढ़ शताब्दी पूर्व आरंभ हुआ था। टॉम 
पेने, रौवर्ट ओवन तथा यूरोप के अन्य विचारकों ने पहली वार राज्य द्वारा हस्तक्षेप 
करने की आवश्यकता तथा यथा पुर्वे स्थिति रहने दिये जाने की असफलताओं और 
ब्ुराइयों पर प्रकाश डाला । धाद में माक्स और ऐन्जल्स भी राज्य की इस नकारात्मक तथा 
तटस्थ रहने की नीति पर किये यये श्राक्मणों में सम्मिलित हो गये। पीड़ित वर्गों की सहा- 
यताथ्थ दिये गये उनके तर्क निश्चय ही अधिक मानवता और सहानुभूति से ओतप्रोत थे । 
उनकी सुरुय सांग यह थी कि समाज को क्रियात्मक रूप से अपने सदस्यों की भलाई 
के लिये हस्तक्षेप करना चाहिये और कुछ न कुछ अवरय ही करना चाहिये | वे लोग 
सामाजिक व राजनंतिक संस्थाओं का यह वहुत ही महत्वपुर्णा कत्तव्य समझते थे कि 
अच्छा जीवन व्यतीत किये जाने के लिये आवश्यक- साधन जुटाये जायें । लेकिन यह . 
सब दाशंनिक विचार बहरे कानों पर पड़े और उनका कोई अधिक राजनतिक प्रभाव 
नहीं हो सका 7 ह | पा 
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उन्नीसवीं शताठदी की चिकित्सा विज्ञान और विशेष रूप से सार्वजनिक 
स्वाथ्य तथा सफाई सम्बन्धी विज्ञान की प्रगति ने भी राज्य द्वारा किये जाने वाले 
कार्यो की सीमा बढ़ाने तथा छूत संक्रामक रोगों को फैलने से रोकने और साथंजनिक 
स्वास्थ्य को बनाये रखने में बहुत कार्य किया | इस प्रगति ने न केवल सफाई संवरन्धी 
कानुन बनवाने पर मजधुत किया वरन्‌ गन्दी वस्तियों को हटाने और श्रमिकों के कार्य 
की दशा सुधारने के संबन्ध में भी बहुत काम कराया। यह भी पत्ता लग गया कि 
सार्वजनिक रूप से सफाई रखे जाने के सब कार्य अर्थ हीन हैं जब तक कि मम्दी 
बस्तियों को नहीं हटाया जाता और कारखानों में होने वाले कार्यों की दशा में सुधार 
नहीं किये जाते । अत्यधिक घी गन्दी वस्तियों, हवा और प्रकाश के साधनों से होने 
कारखाने, श्रमिकों के कार्य करने की शोचनीय परिस्थितियाँ ही मुख्य रूप है उत्तरोत्तर 
बढ़ती हुई मृत्यु संख्या तथा बीमारियों के कारण थे । राज्य को इन परिस्थितियों 
को सुधारने के लिये हस्तक्षेप करने और कानुन बनवाने पर मजबूत होना पड़ा । यही 
कार्य राज्य को समाज कल्याण के मार्ग पर ले आये श्ौर उसका परिवतंन एक निपेधा- 
त्मक राज्य से सक्निय राज्य में होना आरम्भ हो गया । 


औद्योगिक क्रान्ति की प्रगति से उद्योगपतियों को विश्वास होगया कि कम से 
कम श्रमिक भी उद्योग के श्रत्यावश्यक साधन हैं श्रौर उनकी देख रेस की जानी 
चाहिये । वीमारो, यकायक दुघंटना व श्षम विवाद श्रादि पूजीपत्तियों के लिये भी हामि- 
कारी हैं व्योंकि इनसे उत्पादन में हानि होती है । वे इसके द्वारा इस ताकिक निष्फर्प 
पर पहुँचे कि मानवता पूर्ण इन इन्सानी साधनों को ब्रियाशील रसा जाना चाहिये। 
यह समझ में आजाने पर उद्योगों में कुछ निजी कल्याणकारी संस्थायें रथापित की गई 
झौर काम की दक्षा में भी कुछ सुधार किये गये । बहुत से उद्योगपतियों ने अपने 
श्रमिकों को अवकाश तथा मनोरंजन की सुविधाएं. देवार सन्तुप्ट रखना भी अपने हित 
में समझा । 

प्रजातन्त॒ के फलस्वरूप मताधिकार प्रसार से राज्य द्वारा समाज-मेया हि 
सिद्धान्त की स्थापना होगई । इससे निर्षघात्मक राज्य को सहिय राज्य में परिवर्सित 
होने में बड़ी सहायता मिली । मारग्रे ट कोल ने इस सम्बन्ध में लिखा है--- 


>ञ्पुर 


ट 


“विशुद्ध राजन॑तिक दृष्टि से प्रजातन्त्र का प्रभाव प्र्थात्‌ मताधिकार 
क्षमश: प्रसार बहुत ही स्पष्ट हुआ है। यद्यपि यह प्रसार धीरे घीरे होने के 
अतिरिक्त, किसी कान्ति पूर्ण उघल पएुथल के कारण नहीं हुत्या । कभी फनी 
तो पूरा प्रभाव अनुभव करने में काफी समय लग गया है। प्रजातस्त 
किसी भी प्रसार ने सदा जन साधारण की थिक्षा में वृद्धि झी हे जैसा कि 
स्वयं रोबर्ट लो ने सनू १८७० के ब्रिटेन में कहा है कि हमें कम से कम अपने 
नये स्थामियों को भपने पाठ सीखने के लिये प्रेरित फरना चाहिये। समा 


| च्ी 


॥॒ 


रु 


है) 


४» कल्याण के :विंपय में. व्यापक रूप-से चहुत स्पष्ट: होगया:कि :रजसे ही नये 
५ “5, मताधिकार प्राप्त नागरिक अपनी मांगों को प्रभाव झ्ाली-ढंग से-अनुभव/कस़ाने 
7... में समर्थ होगये उन्होंने अपनी सरकारों से सामाजिक सुरक्षा, जीवन: के-भव 
४. . का व्याघातों से बचाव तथा असन्दिग्य रूप-से पीड़ित व्यक्तियों के-:लिये 
“  “ सहायता की मांग की । इसी प्रकार ज॑से ही मतदाताओं की संख्या बढ़ती गई 
< ; चआासंकों को बूढ़े लोगों के लिये-पैन्यान, काम से अपाहिज व्यक्तियों के लिये 
. , : मुआवज्ञा, वीमारी तथा वेकारी में सहायता, प्रारम्भिक स्तर के पश्चात्‌ शिक्षा 
-.. -. में मदद, उद्योगों में निम्न स्तर के श्रमिकों तथा नौकरियों के बड़े क्षेत्र में ऐसे 
-. , ही पिछड़े वर्ग की व्यवस्था; विना किसी उत्साह और श्रमिक वर्ग-को सिर 
.... चढ़ाने संबन्धी -आवाजों के बीच करनी पड़ी और इस को उन्होंने इसे एक 


_ राजनंतिक आवश्यकता मान लिया | हु 
(सोशल बेलफेयर एछु. २४-२५. 


इस प्रकार अनेकों की आवश्यकता पुरति, उचित -सेवाओं की व्यवस्था, निपेधात्मक 
राज्य का सक्रिय राज्य में परिवर्तन, यथा पूर्व स्थिति से सुनियोजित अर्थ व्यवस्था 
की ओर भकाव एक ऐसी राजनैतिक आवश्यकता है जिसे प्रज़ातांत्रीय सरकार दाल 
नहीं कर सकतो । अधि नायकवाद तक में इस राजनैतिक आव्ह्यकृता ...को 
नहीं छोड़ा जा सकता क्योंकि वे भी जनता की इच्छा से ही टिके रहते है भले ही 
यह इच्छा परोक्ष हो या भक्ति केंदवाव से हो । , . .- :.. ७ 


वा लत > लि भा | 


र्‌ ७ 
संघवाद की समस्थाएँ 








इस नये युग में संघीय विधान का रूप.वहुत प्रचलित है | घीघ्रगारमी प्रावागमन 
के साधनों के आ्राइ्वयंजनक श्राविप्कारों से यह संसार बहुत छोटा सा रह गया है धौर 
अब श्रावव्यक होगया है कि अ्रधिक बड़ी राजरनतिक इकाइयों का खंजन हो। यह 
इतिहास सिद्ध श्रनुभव है कि विशेष रूप से आवागमन के छ्षेत्र में बंज्ञानिक प्रगति हो 
कारण राजन॑तिक इकाइयाँ भी बड़ी होती है। जैट झौर अणु सम्बन्धी श्राविष्कारों 
से वह समय आगया है जब कि हमें गम्भीरता पूर्वक इस प्रध्न पर विचार करना है 
कि सारे संसार की राजनतिक रूप से संयुक्त व्यवस्था होनी चाहिये । इस समस्या का 
हल फकंवल संघवाद हा द सकता और मार्ग प्रदर्धन कर सकता है । 

राजनतिक संघ की स्थापना के लिये यह बावध्यदा है कि जनता में राजनंतिक 
चेतना शर अनुभव हो । प्राचीन श्रौर मध्य कालीन संघों को केवल नाम की संज्ा 
दी जा सकती है उनको संघ के स्थान पर राज्य-मंडल कहना भधिक उपगृक्त होगा । 
ओयस का कहना है-- 

“यद्यपि संघ सरकारें प्राचोन काल में भी थीं और प्रचीनतम संघ सरकार 


ई० पू० चौथी थी में लोसिया के नगरों द्वारा स्थापित की गई थी परन्तु यह 

प्राचीद संघ छोटे छोटे गण राज्यों के ऐसे मिले हुए दल थे जो प्रपने 

सम्मिलित स॑निक यश बनाए रखने के उद्देश्य से भायद ही पध्रागे न इट से: ।! 

इस प्रकार संघवाद वास्तव में बिल्कुल नये स्वरूप में है । 

जब एक से अभ्रधिक राज्य नई राजन॑तिक इफार घनाने की सम्मिलिस होने हे 
और अन्‍्तर्राप्ट्रीय मामलों में श्पने विभिन्न व्यक्तित्व एक घशफाई में विद्ीन कर मेले ई 
तो उसे संण की संज्ञा दी जाहो हैँ। दूसरे घब्दों में जब राज्य फी एक ही सीमा में, 
एक ही जन समूह पर, दो सरकारें साथ साथ अस्तितस्थ रहता £ तो ये एक संघ इकाई 


श्३े 
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का निर्माण करती हैं। थही कार्य दूसरी भाँति, वड़ी राजनैतिक इकाइयों में विभाजित 
हो ज॑ने से भी हो जाता है जिसके उदाहरण भारत और कनाडा हैं। संघ का निर्माण 
इस प्रकार सन्धि और विच्छेद, दोनों प्रकार के कार्यों से होता है जो संघ निर्माण के 
समय सक्रिय केन्द्रीभूत मूल और ग्ुख्य शक्तियों पर निर्भर होता है । संघ निर्माण होने 
से पहिले की परिस्थितियाँ वड़ी महत्वपूर्ण होती हैं और संघीय इकाई के ढाँचे पर. 
प्रभाव डालती हैं । 


वे राज्य जो संघ निर्माण में किसी सीमा तक अपने व्यक्तित्व को विलीन 
करते हैं स्‍्वभावतः इस वात के लिये बड़े उत्सुक रहते हैं दिः संघ में उनका भावी: 
स्थान व वरक्ति सुरक्षित रहे ।.दूंसरी ओर - वह राज्य भी.जो संघ वनाने के लिये छोटे 
. राज्यों में विभाजित होता है अपने लिये यही चाहता है | इस प्रकार, केन्द्रीय भर 
विभाजित राज्यों के भावी संवन्ध मुख्यतः उन घारखाओं पर निर्मर करते हैं जो संघ 
*निर्माण के. पूर्व -क्रियाशील रहती हैं। विकेन्द्रीयकरणा की धारणाश्रों का श्रथ॑ केन्द्र 
“का निंबल होना है. जिसका फल. संघ की निर्वलता हुआ करता है जब कि 
: केन्द्रीकरण की-धारणायें एक जक्तिशाली.केन्र और फलस्वरूप एक दक्तिशाली संघ 
का निर्माण करती- हैं | यद्यपि यह स्थिति- वाद में जवकि -विधान -वनता है; वदल भी 
जाती है' परन्तु यह भविष्यवाणी करना कठिन होता है कि प्रारम्भिक. विचारों का ऐसी 
“दछ्षा में क्या होगा । संघों में विधानों को पवित्र समभौते -मोना जाता है और प्राय: 
उनमें परिवर्तन-करना कठिन होता है । प्रोफेसर डायसी ने ठीक ही लिखा है--- 
“संघवांद का अर्थ राज्य के अधिकारों को अनेक सहयोगी संस्थाश्रों में जिनका 
'जन्म और. नियंत्रण संविधान के अन्तगंत होता है, वॉट देना है ।” 

. _- संघात्मके और एकात्मक सरकारों में मुख्य अन्तर दो सरकारों की उपस्थिति 
ओर सह-अ्रस्तित्व 'का होता है । एकात्मक रूप में प्रभुसत्ता केन्द्रित रहा करती है 
किन्तु संघात्मक रूप में यह वाँटों जाती है और विभाजित रहती है। .अधिकारों का 
यह विभाजन राष्ट्रीय और स्थानीय आवश्यकताओं के आ्राधार पर हुझ्ना. करता है । 
प्रत्येक सरकार अपने क्षेत्र में प्रभुसत्ता सम्पन्न: होती है जिसके विपय -में संविधान में 
स्पप्ट निर्देश रहता है । ; 

इस प्रकार हम देखते हैं कि एक संघ राज्य में संविधान का बहुत -श्रधिक 

और विज्ञेप महत्व होता है । यह विभिन्न सरकारों के क्षेत्र को सीमित कर देता है और 

इसी में सह अस्तित्व के नियम भी रहते हैं.। यह संविधान लिखित ही होना चाहिये । 

एकात्मक संविधान अलिखित हो सकता है क्योंकि इसमें कंन्द्रीय और प्रांतीय सरकार के 

अधिकारों पर कोई विवाद नहीं उठता । इगलेंड जंसे देंश में प्रभुसत्ता संसद में तिहित 

है और उसकी यह. .प्रभुसत्ता कानुनी रूप से असीमित है। संघ :राज्य में - एसा नहा 
हो सकता ।॥ ; 
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संविधान को जितना भी संभव हो स्पप्ट ओर श्रय॑ पूर्ण होना चाहिये । शब्दों 
वाक्यों या उपनियमों आदि की अस्पप्टता गंभीर विवाद उत्पन्न कर सकती है जिससे 
न्यायपालिका को, जो संधीय संविधान में संविधान की व्याख्या करने का प्रधिकार 
रखती है, श्रनावश्यक्र महत्ता प्राप्त हो जाती है। संघीय संविधान प्राय: अपने निर्मागा 
काल में ही भविप्य की सव समस्याओ्रों को समझते और समाधान करने का प्रयत्त 
करते हैं, फिर भी बहुत सी ऐसी समस्याएँ रह जती हैं जिनको कोबल भविष्य हैं 
सामने लाता है | ऐसी समस्याश्रों का साधन यथा तो समाधान में फेर बदल करके 
श्रथवा श्रव्गप श्रधिकारों के श्रन्त्गंत जो केन्द्रीय श्रववा प्रादेशिक सरकारों को प्राप्त 
हीते हैं, कर लिया जाता है। 

जैसे कोई भी समभीता वर-वार नहीं वदल सकता उसी प्रकार संघीय संविधान 
की स्थिति होती है | बार-बार के परिवर्तन संघ को राजनं॑तिक स्थिरिता की नष्ट मार 

हैं और संविधान के प्रति अनादर की भावना उत्पन्न कर देते है। एसे तो पव्चिम्तम 

दस्तावेज समझना चाहिये शोर जहां तक संभव हो इन बार-बार के परिवर्तनों मे बचाना 
चाहिये। फिर कोई भी समझौता एक पक्ष की ओर से नहीं बदला जा सकता | 
संघ सरकार ग्रौर न प्रादेशिक सरकारें ही संविधान को बदल सकती है। ध्सलिग 
संविधान में परिवर्तन के लिये एक विधेष प्रक्षिया का निर्माण करना होता है जिसमें 
केन्द्रीय तथा प्रादेशिक दोनों प्रकार की सरकारों फे हृ्टिकोण सुने 
सहमति प्राप्त की जा सके । इसलिये संघ राज्य मे संविधान परिवतंन ये म्लन्या 
सामान्य झातृनों के बनाने की क्रिया से भिन्न होती है। इसी कारण में संघीय संविधान 
को लिखित और जटिल रूप का होना श्रावध्यक है | यह एस तथ्य से ग्च्छी प्रदार समशा 
जा सकता है कि गिछले १६६ वर्षा में संएुक्त राज्य अमेरिका का संविधान शपने प्रादि 
काल से श्रव तक केवल सात वार ही यथार्थ में बदला गया है जब कि इस सम्बन्ध 
में २१०० से अधिक प्रस्ताव इस देनु प्रस्तुत किये गये थे । 

सू कि संघवाद में दो सरकारों का सह-प्रस्तित्व उन्हीं नागरिकों पर एक ही 
समय में निहित है इसलिये यह नागरिक दुहने प्रकार के अधिकारियों की प्राशा 
को तथा दुहरे कानूनों का पालन करने व केन्द्रीय तथा प्रादेशिक सरकारों के 
प्रकार फे कर देने को बाध्य है। वाछ संघ राज्यों में जहाँ विकेसंद्रीयगरथ द्वारा 
की स्थापना हुई है वहाँ दृह्दरी नागरिकता भी है। यह दो सरकारों के सह प्रत्लिय 
का स्वानाविक्त परिणाम है। 

इस प्रहार हम प्रोफेसर के० सी० विहुयर के शब्दों में संघ सरकार को ऐसे 
व्यक्त कर सकते है 

“संघ सरकार की में जो परीक्षा किया बारता है बह इस प्रकार है छिन्‍्या 

किसी सरकार विधेष में केन्द्रीय तथा प्रादेशिक सरहारों में प्धिकारों फा 


है 
हि 
बन्द 
(| 
६३ 
हज 
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स्पष्ट विभाजन है और कया वे अपने अपने क्षेत्र में एक दूसरे से सहयोग करते 
हुए भी परस्पर स्वतन्त्र हैं| यदि ऐसा है तो वह सरकार संघ सरकार है । यह 
समुचित नहीं है कि संघीय सिद्धान्त किसी -देश के लिखित संविधान में स्पष्ट 
रूप से दिये गये हों । भले ही इसका महत्व हो परन्तु अवश्य हो इसकी कोई 
गारंटी नहीं कि संधीय सरकार की प्रणाली सक्रिय हो ही जायगी । वास्तव 
में इस समस्या को निद्चचित करने वाली चीज इस प्रणाली का प्रचलित होना 
है। इसीलिये मैंने संधीय संविधान और संघ सरकारों के बीच अंतर पाया है| 
और अंत में मैंने उन संविधानों या सरकारों के लिये प्रथक नाम रखना 
उचित समझा जिनमें संघीय सिद्धान्त यदि पूर्णतः स्पष्ट नहीं .है तो कम 
महत्व के भी नहीं हैं, इन्हें मेंने श्रद्धं संघीय संविधान या अद्धं संघीय सरकारों 

की संज्ञा दी है ।” (फैडरल गवर्न॑मैंन्ट ० ३२-३३) 

सामान्यतया एक प्रइन पूछा जाता है कि संघ में प्रभुसत्ता कहाँ निहित 
रहती है ? प्रभु सत्ता के स्थान के संबन्ध में तीन सिद्धान्त स्पष्ट रूप से माने गये 

,... (अ) संघ में सदा जनता की प्रत्यक्ष व परोक्ष स्वीकृति रहा करती हैं। यह 
संघ का राष्ट्रवादी सिद्धान्त है । के | 

(व) संघ की स्थापना से पहले राज्य प्रभ्नुसत्ता संपन्न और स्वतन्त्र थे और. उन्होंने 
अपनी प्रभुसता का कुछ भाग अपने पारस्परिक हितों के लिये त्यागना स्वीकार कर 
लिया । वे संघ में तव तक रहेंगे जब तक उतके वें हित जिनके लिये उन्होंने संघ का 
निर्माण किया और उसमें सम्मिलित हुए की रक्षा होती है । यदि किसी समय उनके 
हितों को हानि पहुंचती है तो वे श्रलग हो जायेंगे और अपनी प्रश्नुसत्ता के दिये हुए 
भाग को वापिस प्राप्त कर लेंगे। इस सिद्धात्त के कारण प्रभुसचा राज्यों में निहित है। 
यह सिद्धान्त राज्य अधिकार संबन्बी सिद्धान्त कहलाता है। इसके अनुसार प्रादेशिक 

ज्य संघ से किसी भी समय अलग हो सकते हैं यदि उन्हें यह विश्वास हो जाय कि 
अ्रव संघ में बने रहना उनके हितों में नहीं हैं । 

(स) इस सिद्धान्त के प्रवक्ताओं का कहना है कि प्रभुतत्ता परिवर्तत करने वाली 
वक्ति में निहित रहती है । इस सिद्धान्त को मानता कठित है। सब संघ राज्यों में 
कोई उभय पक्षीय परिवर्तन कराने के अधिकार वाली झक्ति नहीं होती है और इस 
कारण प्रभुसता विभिन्न संघ राज्यों में विभिन्न स्थानों में मातीं जाय, यह असंभव है । 

अमेरिका के संयुक्त राज्य में उन्नीसवीं शताब्दी में राष्ट्रवादी सिद्धान्त के तथा 
राज्य अधिकार चिद्धान्त के प्रवक्ताओं में एक वड़ा विवाद उठ खड़ा हुआ | डेंनियल 
वब्सटर व जौज सी० काल्हून में जो क्रमशः इस सिद्धान्तों के प्रवक्ता थे अपने अपने 
सिद्धान्तों के गुणों पर बाद-विवाद हुआ । लेकिन अंतिम निर्णेय इन दोनों पक्षों में तो 
कोवल खूनी यूह युद्ध द्वारा ही संभव था। टुल्लामी प्रथा के प्रश्न पर दक्षिणी राज्यों नें 


[ १६७ ॥ 


संघ से. अपना सम्बन्ध विच्छेद कर. लिया और उनके इस कार्य का दास्ट्रदादी सिद्धान्त 
के प्रतिपादकों ने जो संघ को अविछिन्न और अमर मानते थे, विरोध किया। संघ 
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वादियों की विजय और सर्वोच्ष्च न्यायालय के फसलों ने संघवादियों के दृरिउझोशा को 
शक्ति प्रदान की । 


संधवाद केवल प्रजातांधिक वायुमंडल में ही पतप सकता है । इसमें प्न्यमंसों 
के, राष्ट्रीय, सामाजिक, सांरकृतिक और भाया अधिकारों को जिनसे संघों को स्थरप 


को आधार प्राप्त होता है, मान्यता प्रदान की जाती है । सोवियत संदर ने जानिगस, 
सस्कृतिक, और विभिन्न भापा भाषी अल्पमतों को संम्पर्ण र्घाधिकार हेने फे लिये 


एक जटिल संविधान की स्वीकार .किया और इस छेत्र में ठुछ सफलता श्राप्न भी की है । 
प्रत्येक संघीय संविधान में श्रधिकारों का विभाजन होता है। झधिकारों का यह विभाजन 
स्पप्ट रूप से निर्देशित होना चाहिए श्रौर जहां ठक संभव हो उनका वार छत भी 
विस्तृत रूप से दिया हुआ होना चाहिए। साधारणतः वे श्रधिकार डिनका छेत्र साण्ट्रीय 


श्रौर महत्वपूर्ण होता हैँ केन्द्र को दे दिए जाते है, जैसे वैदेशिक कायं, सुरक्षा, परिवहन 
मुद्रा, विदेशों से व्यापार आ्रादि ) जबकि स्थानीय छेत्र शोर महत्व के दिपय जमे 
शिक्षा, स्थानीय स्वराज्य संस्थाएं, स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई श्रादि प्रादेशिया सरकारों 
को दे दिए जाते हैं। करों के क्षेत्र में केन्द्र को कर लगाने फे श्रप्रत्यक्ष सोत दे दिए 
जाते है जब कि प्रादेशिक सरकारों के पास उनके प्रत्यक्ष मोत रहते है । संविधान यो 
दोनों प्रकार की सरकारों को अ्रनावध्यक न्याय संवन्धी बिवादों 


] क 
स्पप्ट रूप से उनके काय॑ क्षेत्र निर्देथ कर देने चाहिश। भविष्य की प्रायश्यझसाएँ 
देखते हुए अवधेप अधिकार संध बनने की परिस्थितियों के अनुसार गेर्द्र या प्रादेशिक 


सरकारों को दे दिए जाते हैं । 

इतना सावधानी के साथ अधिकार विभाजान कारने पर भी पामी गाभी 
अधिकारों का संघ हो ही जाता है। व॑देशिक विए्यों श्रोर सस्धि करने के धधिवार 
प्रायः कर्द्रीय सरकार में निहित रहते है। संधि उन विषयों के ब्रन्तर्गत भी की जा 
सकती है जो केवल प्रादेशिक श्रव सरकारों पो ही विपय हों । सन्धि दिए्य 
समभीतों का परिपालन केंद्रीय सरकार का प्रन्तराप्ट्रीय उत्तरदायी ह जब 
कि हो सकता है कि उसे ऐसा करने के लिए पश्रवर्भप अधिकार प्राप्त न हो। एस 
सम्बन्ध में संयुक्त राष्ट्र श्रमरिका का उदाहरण देसने पर हमें पता चलता है कि 
संविधान की अनुच्छेद ६ के श्रनुसार संधि करने सम्बन्धी झ्धिकारों का परिपालन होता 
है, जिसमें कहा गया है कि-- 


“संयुक्त राष्ट्र श्रमेरिका का यह संविधान श्लौर इसफे कानून लो इस सम्बन्ध 
में बनाये जायेंगे, ये सब सन्धियें जो संयुक्त राष्ट्र प्रमेरिका को प्रधिष्यार मे 
फी जा छुकी हैं श्रोर भविष्य में वी जायेंगी, एस देश के सर्वोद् कानून माने 
जायेगे और इसे संघ के न्यायाधीश संविधान में तथा राज्यों पे गानून ू 


चाहे जो कुछ हो उनसे बाप्य होंगे ॥7 


[ '&८ -] 
यह नियम इस प्रकार संयुक्त राष्ट्र भ्रमेरिका की केन्द्रीय सरकार को बहत 
व्यापक सन्धि विषयक अधिकार देता है। इस अ्रधिकार को सर्वोच्च न्यायालय ने भी 


सन्‌ १७६६ ई० में ठीक होने की मान्यता वेयर वनाम हिल्टन में प्रदान की और यही 
दृष्टिकोश रखा । न्यायालय ने निर्णय दिया कि--.. 


सन्धि, देश का, अर्थात्‌ संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का, यदि राज्यों का 
है किसी राज्य की संसद का कोई कानून उसके मार्ग में वाधघा बनकर आा जाता 
है, सर्वोच्च कानून नहीं हो सकती । यदि किसी राज्य का विघान जो उत्त 
राज्य का निर्चित कानून और संसद से ऊँची शक्ति है सन्धि के सामने 
अशक्त हो जाता है और भुक जाता है तो क्या यह प्रइन उठ सकता है कि 
क्या इस प्रकार एक राज्यीय विधान मण्डल द्वारा बनाये गये कम गक्ति वाले 
कानुन की इस क्रिया द्वारा समाप्ति नहीं हो जांती है ? संयुक्त राष्ट्र श्रमेरिका 
की जनता की यह घोषित इच्छा है किवह . प्रत्येक सन्धि जो यह संयुक्त राष्ट्र 
अपने अधिकार द्वारा किया करता है, प्रादेशिक राज्य के विधान और कानुन 
से ऊंचा माना जायगा और इस सम्बन्ध में केवल जनता की इच्छा ,ही 
इसका निरय करने में समर्थ मनी जायगी। यदि ऐसा न हो तो संयुक्त राष्ट्र 
अमेरिका का एक छोटा भर-भाग सम्पूर्ण राष्ट्र की इच्छा को दवा देंगा ।” 


उपरोक्त उदाहरण स्पष्ट रूप से बता देता कि अधिकारों का सम्पूर्ण 
विभाजन अकेले एक ही उपनियम से ही समाप्त हो सकता है। इसलिये संघ में 
अधिकारों के विभाजन को अ्रच्छी प्रकार से समभने के लिये सावधानी के साथ अ्रध्ययन 
करना चाहिये | साधारणततः यह होता है कि एक सरकार के कुछ अधिकार दूसरी 
के अधिकारों पर या तो छा जाते हैं और या उन्हें समाप्त कर देते हैं। दोनों दलों 
'की ज्क्ति का ठोक-ठीक अनुमान लगाने के लिये यह जानना आवश्यक है कि ब्वशेप 
अधिकार किस के पास हैं। इसे अधिकारों की खान कहना उचित है और सामान्य- 
तया: जिस सरकार को यह प्राप्त होते हैं वह दूसरी से आगे वढ़ जाती है | 


न्याय का यह दृढ़ सिद्धान्त है कि विवादपग्रस्त पक्ष -न्‍्यायाधीश का पद न 
सकता | दो सरकारों में विवाद पंदा होने पर उनमें से कोई भी केन्द्रीय या प्रादेशिक 
अपना फैसला दसरी पर लांदने कां अधिकार नहीं ले सकती और न किसी आश्चित 
अथवा सहकारी संस्था या अधिकारीवर्ग को संवंधानिक विवादों को तय करने के 
अधिकार दिये जा सकते हैं । संघों में प्राय: एक तीसरा दल जो दोनों सरकारांस 
स्व॒तन्त्र होता है और अपना . अधिकार सीधा संविधान से ही आप्त-करता है, नियुक्त 
किया जाता है । इसे संघ न्यायपालिका कहते .हैं । संघ: में इसे एक विशेष स्थान श्राप्त 
होता है; क्योंकि इसे-कुछ विज्येप कार्य करवें होते- हैं। यह संविधान के: संरक्षक की 
हैसियत से कार्य करती है और केन्द्रीय या .ःआ्रदेशिक सरकार “द्वारा! संविधान क्रो 


[ १६६ ] 


तोड़ने के कार्यों को संविधान के विरुद्ध घोषित कर देती है और इस प्रकार उनके इस 
कार्य को समाप्त कर देती है । यह संविधान की व्याख्या भी करती है जवकि विवाद 
किसी शब्द, वावय या नियम के श्रर्थों के सम्बन्ध में उठ खड़ा होता है। 


इन दोनों में से किसी प्रकार की सरकार द्वारा संविधान को किसी भी सम्भव 
अ्रतिक्षमण से बचाने के लिये इसे न्याय और निगरानी के अधिकार भी प्राप्त होते हैं। 
कोई कानून या केन्द्रीय अथवा प्रादेशिक सरकार की शथ्राज्ञा यदि न्याय पालिका के 
सामने रखी जायगी त्तो वह उसके वधानिक रूप का विश्लेषण करेगी। न्यायालय 
इस सम्पूर्ण कानून पर विचार करेगी और उसके उन भागों को जो संविधान के 
विपरीत लक्षित होते हैं अवंघानिक घोषित करके उनको समाप्त कर देगी। इसके 
परचात्‌ कोई न्यायालय उन नियमों का परिपालन नहीं करा सकेगा। न्यायपालिका 
इस प्रकार संघ के दोनों पक्षों के बीच में एक पंच का कार्य करती है। 

उन तत्वों में जिन्होंने संघ की स्थापना और विकास में सहयोग दिया है, 
भौगोलिक एकता ने बहुत वड़ा कार्य किया है । केवल वही राज्य प्रायः संघ बना सकते 
हैं जो भोगोलिक रूप से एक हों। वे राज्य जो एक दूसरे से एक रूम्बी दूरी पर स्थापित 
हों, सफलतापूर्वक एक संघ में वद्ध नहीं हो सकते । यह भौगोलिक एकता ही है जिसने 
अमेरिका के तेरह उपनिवेज्ञों और आस्ट्रेलिया के छे राज्यों को संघ बनाने में योग 
दिया । 

कभी किसी शक्तिशाली या शअ्त्यात्रारी पड़ौसी देश या किसी साम्नाज्य- 
वादी शक्ति के आक्रमण के इरादे भी संघवाद की स्थापना में योग देते हैँ ॥। जितनी 
वड़ी एक राजनैतिक इकाई होगी उतना ही आज की शक्ति प्रभूत राजनीति में उसके 
अधिकार जीवित रहते की सम्भावना है। यह वढ़ती हुई जर्मन जल शक्ति का ही 
प्रभाव था, जिससे आस्ट्रेलिया में संघीय एकता शीघ्र ही हो गई शौर विरोधियों को 
संघ निर्माण की इस संघ योजना से शान्त हो जाना पड़ा 

आशिक तथ्य भी इस एकीकरण के बहुत बड़ा कारण हैं। बडे राज्य छोटे 
राज्यों के सामने श्रोद्योगिक और आशिक समृद्धि के अधिक उत्तम अ्रवसर प्रदान कर 
सकते -हैं । मुद्रा, नाप के पैमाने, तोल के वाँट, और ऐसी ही दूसरी सुविधाम्नरों का 
एक सा होना, व्यापार और अर्थनीति का विकास करता है। सौ सो मील जैसी 
थोड़ी-थोड़ी सी दूरी-पर चछुगी जैसी अ्रसुविधायें इन बड़ी राजर्नतिक इकाइयों में नहीं 
होतीं । मध्य युग में हैन्सीयाटिक संघ केवल व्यापारिक कार्यों के लिये वनी थी। संयुक्त 
राष्ट्र अमेरिका ओर कनाडा में संघ स्थापित होने के लिये यही तथ्य मुख्य रूप से 
उत्तरदायी थे। ै ; - 

अन्तर्राष्ट्रीय विपयों में छोटी राजन॑ंतिक इकाइयाँ हानि 2ें रहती हैं। 

उनकी आवाज संसार की अन्तर्राष्ट्रीय गोष्ठियों में प्रायः अननुनी कर दी जाती है श्रौर॒ 


[ २००, है 


वड़ी शंक्तियाँ उनके अधिकारों को वेफिकक होकर कुचल डालतों हैं ।: मक्सिको और 
संयुक्तराप्टू अमेरिका में कंस समानता हो सकती है यह वात किसी के ध्यान में नहीं 
आ ध_कती । यह राजनंतिक तथ्य भी संघों के निर्माण के लिये प्रेरक रहा है हे । 
संघवाद ने-जाति, भाषा और संस्कृति की समस्याओं का भी हल कर दिया 
है । जाति और भाषा विपयक जन समूह संघ का निर्माण करा सकते हैं। इस क्षेत्र 
में संघीय राजनैतिक इकाई ने विभिन्न जातियों का जिनमें भाषाई, सांस्कृतिक और 
धार्मिक अन्तर हैं का एकीकरण किया है वह अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इस प्रकार संघ- 
वाद ने कनाडा में फ्रेंच और इड्डलिश, स्विटजरलेंड में, जर्मत, इटेलियन और फ्रेंच 
दक्षिणी अफ्रीका में बच और इंगलिश तथा सोवियत संघ में एक दर्जन से भी अधिक 
भाषाएँ बोलने वाली जनता को संयुक्त कर दिया है| ऐसी समस्याश्रों-को सुलभाने के 
लिये संघवाद के रूप को ही सुभाया जाता है । 
प्रोफेसर डायसी तथा कुछ लेखकों ने संघीय इकाई को एक निर्वेल सरकार 
माना है | उनके अनुसार इससे प्रभ्ुसत्ता का विभाजन हो जाता है, राज्य भक्ति दुहरी 
हो जाती हैं भर चूंकि यह एक आपसी समझौते का परिणाम होता है इसलिये इसकी 
सरकार एकात्मक सरकार की श्रपेक्षा है, निरव॑ल होती है। प्रोफेसर डायसी ने स्विस 
सौन्दरवन्द और अमेरिकी श्रलगाव के उदाहरण दिये हैं। प्रो० डायसी संघ सरकार 
की निम्त निर्बंलताएँ प्रस्तुत करते हैं--- 
“संघ सरकार का अर्थ एक निर्वल सरकार होता है"”'““'****' संघवाद 
' रूढ़िवाद पैदा करता है" ********९ संघवाद का अ्र्थ अन्त में कानुनवाद 
होता है भ्र्थात्‌ संविधान में न्याय व्यवस्था की प्रधानता--लोगों मे कानूनी 
भावना का प्रादुर्भाव हो जाना । 
किन्तु यह स्पष्ट नहीं होता कि हम संघ सरकार की निर्वल प्रहार को सरकार 
कैसे कह सकते हैं । किसी देश में संघवाद के कारण राजनैतिक अस्थिरता नहीं हो 
पाई जो यह सिद्ध करती है कि संघवाद एक निर्वल बच्चन है । अमेरिकी अलगाव कु 
ऐसे तथ्यों के कारण सम्भव हुआ जो इस संघ के निर्माण के आरम्भ से ही सक्रिय 
थे और तब से यह संघ सरकार अपने ग्रह तथा अत्तर्रा्रीय क्षेत्रों में दृढ़ता से जमी 
हुई है | संघीय संविधानों और सरकारों में भी बहुत ज्ञीत्र परिवर्तत नहीँ हुये 
| अ्स्थिर तो एकात्मक सरकारें भी हो सकती हैं जँसे कि फ्रान्स तथा लंटिन 
अमेरिका के स्पष्ट उदाहरण हैं । संधवाद अस्थिरत्ा या तिर्बलता नहीं पंदा करता 
वरन्‌ वह तो अ्रस्थिरता जन्य समस्यात्रों को सुलभा देता है, जेसे कि कवाडा में फ्रेंच 
. और इंगलिश भाषी जनता का साथ रहना सम्भव हो गया । 
... संघवाद का भविंप्य सुनिदिचत और झ्ानदार है। संघों की संख्या बढ़ती जा 
रंही है और निकंट भविष्य में यदि यही परिस्थितियाँ रहीं. तो प्रादेशिक व अन्तर्राष्ट्रीय 
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संघ वनने सम्भव हो जायेंगे। यह समझ लेना महत्वपूर्ण होगा कि श्राज की अन्तर्रा- 
प्ट्रीय परिस्थितियों में निकट भविष्य में ऐसे संघों के निर्माण की अधिक आज्ञा नहीं 
की जा सकती । लोग और संयुक्त राष्ट्रसंघ श्रद्धसंघ भी नहीं कहे जा सकते । वँज्ञानिक 
प्रगति ने संसार की दूरी को बहुत कम कर दिया है | लेकिन इस दिखा में मनोव॑निक 
विकास अभी तक परिपक्व नहीं हो पाया है। कदाचित्‌ श्रभी कुछ घताब्दियों तक 
राष्ट्रीयता एक शक्तिशाली, शक्ति बनी रहेगी और विश्व संघ के निर्माण का प्रइन तव 
तक अटका रहेगा। 

विश्व संघ के निर्माण की दिशा में एक पग तो अभी सन्‌ १६१६ व १६४४५ 
ई० की अ्रन्तर्राप्ट्रीय संस्थाएँ, जो अ्रद्ध संघ ज॑सी स्थिति से किसी सीमा तक मिलती- 
जुलती हैं, वनाकर उठा ही लिया गया है । काली घटाओों तक में प्रकाश की क्षोर 
रेखा हुआ करती है। यह प्रादेशिक संस्थायें यद्यपि विश्वज्ञान्ति के लिए भय है 
फिर भी प्रादेशिक सहय्पेग के लिये आवश्यक, मनोवँज्ञानिक चेतना उत्पन्न करने के 
साधन तो हैं ही जिनके विना विभिन्न प्रदेशों कक राष्ट्र ब्वान्ति काल में अपने 
सैन्य और आर्थिक स्रोतों के विलीनीकरण ज॑सा कदम उठाने में सहयोग नहीं दे 
सकते । 

संघवाद को विभिन्न राष्ट्रों द्वारा अपनी झ्रान्तरिक समस्याझ्रों का हल निकालने 
श्र विभिन्न राष्ट्रीयताग्रों में मेल स्थापित कराने के लिये भी श्रपनाया जारहा है । 
संयुक्त अरव गणराज्य--मिश्र और सीरिया का राजन॑ंतिक विलोनीकरण इसका एक 
नया उदाहरण है। हमें आशा रखनी चाहिये कि यह दशा वनी रहेगो और एक या 
दो दक्षाब्दियों के श्रन्त में हम प्रादेशिक अथवा महाद्वीपीय संघों का निर्माण देख सकेंगे। 
केवल यही परिवत्तंन असन्दिग्ध रूप से विश्व बज्वान्ति स्थापित करने में सहायक 
हो सकेंगे । 





५४% द 
उदारवाद की विचारधारा 





' औद्योगिक क्रान्ति के विकास के साथ नगरों में सर्वहारा वर्ग की वृद्धि हो गई 
और समये के साथ अ्रव यह भी . उल्लेखनीय राजुन॑तिक तथ्य, वत गया । उंदारवाद 
बंधानिक प्रजातन्त्र के सिद्धान्तों गौर संस्थाओं में. आया रखता है। इस विचारवारा 
के अनुसार सरकार को, सव जन हिताय, सब जन सुखाय, स्वतन्त्र विचार विमपं 
द्वारा अपने निरचय करने चाहियें । उन्नींसवीं शताब्दी के इंगलैण्ड में उदांस्वोद और 
सांसंदीय प्रजातस्त्र को एक दूसरे का पर्याव समझा जाता था | आओ 

..._ आधुनिक उदारवाद, दाशंनिक कल्पनाओं का परिणाम नहीं है, .किन्तु इसका 
विकास क्रियात्मक अनुभवों द्वारा, जो सांसदीय संस्थाश्रों से प्राप्त हुए, उनके परिणाम, 
से हुआ है । उदार व्यवहार के विकास से ही उसके सहायतार्थ समयोचित उदारंवाद 
के सिद्धान्त की सृष्टि हुई । इस सिद्धान्त के अनुसार कार्यपालिका का विवान -मंडलों 
के प्रति उत्तरदायित्व, स्वतन्त्र समाज के नैतिक मूल्यों को चरितार्थ करने. के लिये, 
अत्यावश्यक तथ्य है | उदारवाद इस मान्यता से आरम्भ होता हैं कि व्यक्ति एक वहुत 
ही महत्वपूर्ण तत्व है और इसी के लिये समाज और सरकार का अस्तित्व होता है। 
यह व्यक्ति को ही अन्तिम साथ्य मानता है और समस्त राजनैतिक व सामाजिक 
संस्थाएँ उसके विकास के साधन हैं | इसके विचार में समाज व्यक्ति की आवश्यकताओं 
की पूर्ति के लिए होता है और सरकार समाज की श्रावश्यक्रताओं की पूर्ति के लिए 
हुआ करती हैं | उदारवादियों की राय में विचार, भाषस व विश्वासोों की स्वतन्त्रता 
सामाजिक स्थिरता और आर्थिक सुरक्षा व्यक्तियों के पूर्ण विकास के लिए अत्यन्त 

महत्वपूर्ण हैं और इसको उपलब्ध कराना राजनैतिक संस्थाओं का उदृंश्य होना 
चाहिए । | ॥ 
: ऋत्च और अमेरिकी क्[स्तियों नें विद्व को कुछ राजनैतिक आदझ प्रदान किये 
हैं जो उन्नीसदीं शताब्दी के प्रमिश्ील>-विचारकों :व- लेखकों द्वारा व्यक्ति के विकास 
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के लिए मितान्त आवश्यंक समझें नये हैं । यह श्रादर्श उन्नीसवीं शताब्दी में बहुत से 
ूैकों में-प्राप्त कर लिये गये । प्रो० संवाइन ने इस सम्वन्ध' में लिखा है--- 

“यह आदशं, नागरिक स्वतन्त्रता, विचार, भापण व सम्मेलनों की स्वतर्त्रता 

सम्पत्ति की सुरक्षा और सावंजनिक मत द्वारा राजनैतिक संस्थाओं का नियंत्रण 

में सम्मिलित हैं । प्रत्येक स्थान पर यह आदर्श क्रियात्मक रूप में प्राप्त किये जा 

सकते हैं जब कि वैधानिक रूप में सरकारों का निरणंय हो, सरकारें कानूनी 

मर्यादा का उल्लंघन न करें, राजनैतिक सत्ता का केन्द्र सांसदीय प्रतिनिधियों 

में निहित रहे और सरकार की सव झाखायें देश की जन संख्या के समस्त 

व्यस्क मतदाताओं के प्रति उत्तरदायी हो । यह आझादर्श ओर इस प्रकार की 

राजनैतिक संस्था जो इन आदर्शों को प्राप्त करने के लिए निर्मित हो प्राकृतिक 

द अधिकारों के नाम पर सुरक्षित रखो गई अपने लक्ष्यों की पूत्ति के लिए 

निरन्तर बढ़ती रही और यही उनन्‍नीसवीं शत्ताव्दी के उदारवाद की 

उपलब्धिएँ हैं ।”' 

(हिस्ट्री ऑफ पोलिटिकल थ्योरी ४. ५६२) 

आधुनिक उदार विधारधारा का महत्वपूरां रूप सरकार निर्माण की क्रिया में 

नाग लेने में विश्वास रखना है जो व्यक्ति की स्वतन्त्रता और व्यक्तित्व के उच्चतम 

पवकास को प्राप्त करने के लिये आ्रावश्यक साधन है । यह विचारधारा नये राजन॑तिक 

सिद्धान्त का इतना परिणाम नहीं थी जितना कि नई परिस्थितियों का परिणाम थी। 

पुराने वर्ग भेद और पुरानी संस्थाएं श्रौद्योगिक क्रान्ति के आक्रमण को सहन नहीं कर 

सकी और इसलिये विखंडन की प्रक्रिया आरम्भ हो गई। उच्नीसवीं शत्ताब्दी के वर्ग 

हितों को, विशेष रूप से उठते हुए नये मध्य वर्ग के हितों को नहीं रोका जा सका । 

इसलिये मध्यवर्ग को अपने वर्ग हितों को सन्तुप्ट करने के लिये वर्ग गत संस्थाग्रों 

से सांसदीय सरकार और जन प्रतिनिधियों के पक्ष में अपने विश्वास को हटाना पड़ा । 

चेतना के इस युग के विचारकों ने सोचा कि एक बार यदि स्वतन्त्र व्यापारिक 

संडियों की स्थापना हो जाय तो व्यक्ति की स्वतन्त्रता निश्चित हो जायगी । श्रौद्यो- 

गिक क्रान्ति के वाद के समय में यह मान्यता असत्य सिद्ध हुई । वाटकिन्स लिखता है--- 


' “स्वतंत्र प्रतियोगिता इस मान्यता-पर निर्भर है कि सब लोग शअ्रपनी योग्यता 

' और प्रयत्नों के अनुपात में प्रतियोगी सफलता के लिये समान श्रवस्तर प्राप्त कर 
 सरकंगे। आर्थिक भ्ौर श्रौद्योगिक क्रान्ति के प्रारम्भिक दिनों में जब कि सीमित 
साधनों वाले लोगों ने अपना निजी व्यापार स्थापित करना अपेक्षाकृत आसान 
+समझा; यह मान्यता मध्यवर्ग के . हृष्टिकोण से उचित और यथाये ही थी । 
लेकिन ज॑से-ज॑से औद्योगिक प्रगति द्वारा पूजी अधिकाधिक मात्रा में ऐकल्रित 

>ए7 होती गई. तो कम शौर मध्यवर्गीय आर्थिक - साधनों वाले. व्यक्तियों के लिये 
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' धनी प्रतियोगियों के मुकाविले में- अ्रतियोगितां करके वंचना अंधिकाधिके 
कठिन हीता गया । औद्योगिक और व्यापारिक एकधघिंकारों (मौनोपलीई का 
*« स्वतत्र मंडियों के कार्य पर नियंत्रर हो गया | मध्यवर्ग के बहुमत को 
इस नये ज्ञान की आशा म॒ग मरीचिका मान्र बनकर रह गई । व्यवहारिक रूप 
में यह स्वतंत्र मंडियाँ केवल थोड़े से पुराने व्यापारियों को छोड़ शेप सबको 
अपना आथिक विकास करने के लिये मार्ग के रोड़े वन गईं । श्रन्य सामाजिक 
दलों के प्रतिनिधियों की अपेक्षा इतके लिये भी यह मंडियाँ पारस्परिक हितों 

में स्वाभाविक सामंजस्य स्थापित करने में कम असफल नहीं रहीं ।”” 
(पोलिटिकल ट्रे डीशन ऑफ द बेस्ट छू. २४५) 


इस कारण भध्य वर्ग को अपने श्रार्थिक हितों की सुरक्षा के लिये राजनीति 
में भाग लेने को वाध्य होना पड़ा । स्वतंत्र संडियों के इन दोपों को दर करने के लिये 
विधान मंडलों का हस्तक्षेप करना आवद्यक.थां और उन्नींसवीं शताब्दी के मध्य तक 
मध्यवर्ग का जनमत इसकी माँग करने लगा । उस समय के ओऔद्यौगिक रूप से पिछड़े 
हुए जम॑ंनी ज॑से देझ्षों में उद्योगपंतियों ने यह समभ लिया वे खुली स्वतंत्र मंडी में नहीं 
पनप सकते इसलिये उन्हें चु गी करों हारा अपने को बचाये जाने के लिये शोर करना 
आरम्भ कर दिया । छोटे उद्योगपतियों ने अपने बचाव के लिये बड़े उद्योगपतियों द्वारा 
किये गये लगभग एकाधिकार नियंत्रण के विरुद्ध अपनी आवाज़ उठानी आरम्भ 
कर दी | अब भी यह उसी पुराने उदारवादी सिद्धान्त को माने जा रहे थे कि स्वतंत्र 
प्रतियोगिता. ही किसी समाज के यथोचिंत आधार को बनाये रखने के लिये सर्वोत्तम 
है । उन्हें प्रतियोगिता की सही परिस्थितियें बनाये रखने के लिये राज्य द्वारा हस्तक्षेप 
करने और निश्चित राजनैतिक कार्य करने के पक्ष में कुकना पड़ा । 

नगरों और प्रामों की जनसंख्या के आर्थिक हित उन्नीसवीं झताब्दी में टकक- 
राने आरम्भ हो गये, क्योंकि नगरों के उत्पादक स्वतंत्र व्यापार चाहते थे ताकि उन्हें 
खाद्य सामग्री सस्ते भावों पर सुलभ हो सके और कृषि के हित छुगी करों द्वारा अपने 
को बचाना चाहते थे । स्वतंत्र मंडियाँ अ्रव हितों का स्वाभाविक सामंजस्य वनाये 
रखने में सफल न हो सकी । वाटकिन्स इस सम्बन्ध में लिखता है--- 

“रिकार्डों, जो कि अपने समय का प्रसिद्ध अर्थ जात्री था, इस अनुभव से इस 

परिणाम पर पहुँचा किःआथिक हितों का सामंजरय, जो भूमि ज॑से स्वाभाविक 

एकाधिकार के नियंत्रण द्वारा अपनी आय ग्रहण करते हैं, उन लोगों में, तथा 

ऐसे लोगों में जो एकाधिकार विहीन साधनों से अपनी जीविका कमाते हैं, नहीं 

हो सकता । मावसं का वर्ग संघर्ष वाला सिद्धान्त चहुत्त कुछ रिकार्डो-कै-इस 

विश्लेपण का ही ऋणी हूँ । यद्यपि रिकार्डो ने एकाधिकार की प्रतियोगिता 

प्रणाली को स्वीकारे करने की कठिनाइयों को समझ तो लिया परन्तु उसने 
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यह नहीं सोचा कि फिर इस सम्बन्ध में क्या किया जाना चाहिए'*'*' “उसने 
केवल मध्यवर्ग की स्वीकृति के लिए इस तथ्य का रास्ता तो साफ कर दिया 
कि एकाधिकार से हितों के ऐसे विवाद उठ खड़े होते हैं जो राजकीय कार्यों 
द्वारा ही सुलभाये जा सकते है ।” 
(पोलिटिकल ट्र डीशन श्रॉफ द वेस्ट शृप्ठ २४८) 
राजनैतिक उदारवाद उनन्‍नीसवीं शताब्दी का एक महत्वपूर्ण राजनैतिक आ्रान्दो- 
लन था जिसका प्रभाव पश्चिमी यूरोप ओर इंगलंण्ड जैसे देशों ।पर भी पड़ा। फ्रांस 
में तो यह संवाइन के विचारों के श्रतिरिक्त एक वर्ग के सामाजिक दार्शनिक विचार 
श्रधिक थे । सवाइन तो इन्हें जनता के प्रति एक शाही मनोवृत्ति मात्र मानता है । 
केवल इंगलैण्ड में जो उन्नीसवीं बताब्दी में बहुत बड़ा श्रोद्योगिक देश माना जाता था 
उदारवाद ने राष्ट्रव्यापी दा्शनिकता और राष्ट्रीय नीति का स्थान प्राप्त कर लिया 
था। इसप्त सम्बन्ध में प्रो० सवाइन कहते हैं कि-- 
४ इंगल॑ण्ड में, उदारवाद एक प्रभावशाली राजनंतिक शआ्रान्दोलन के ऐसे 
तत्वों से भरा हुआ था जिन्होंने सिद्धान्तवादी समभझीतों पर बल न देकर 
किसी विशेष उद्दे इ्य की पृत्ति हेतु सहयोग देना सीखा। प्रारम्भिक उदारबाद का 
बौद्धिक ढाँचा तैयार करने वाले और उसका कार्यक्रम निश्चित करने वाले 
उम्र दार्शनिक ही थे। एक राजनंतिक दल की अपेक्षा उनका दल सदा बुद्धि- 
बादियों का रहा लेकिन उनका प्रभाव उनकी संख्या के हिसाव से कभी नहीं 
ग्रॉका गया । ज॑सा कि राजनीति में प्रायः हुआ करता है कि बुद्धिवादी लोग 
विचार प्रदान करते हैं जिन्हें राजनीतिज्ञ परिस्थितियों की आवश्यकतानुसार 
कभी कुछ अंग में प्रयोग करते हैं श्रीर कभी बिलकुल ही नहीं करते ॥” 
(ए हिस्ट्रो ऑफ पोलिध्िकल थ्योरी ए० ५६५) 
जौन स्ट्ुश्नर्ट मिल रूढ़िवादी उपयोगिताबाद से आरम्भ करके इन प्रतिक्नियात्रों 
को उनके क्रमबद्ध परिणाम तक ले गया । उसके लिये मनुप्यों का नंतिक व्यक्तित्व, 
अधिकतम संख्या की भ्रधिकतम प्रसन्नता से, कहीं श्रधिक महत्त्वपूर्ा था । अपनी दुग् 
और सुख को गणना के साथ हैडोवाद' अधिकतम सामाजिक विकास की श्रपेक्षा व्यक्ति- 
गत आनन्द की ओर अ्रधिक ध्यान श्राकपित करा सका। परन्तु नैतिक हृत्टि से जीवन 
का मुख्य लक्ष्य समस्त मानव व्यक्तियों के विकास में सहायता देता है और इसलिये 
स्वार्थ पूरक कार्यो को परमाथिक कार्यों के सामने नीचा स्थान मिलना चाहिये। 
यद्यपि मिल प्रारम्भिक विचारकों के समान विश्वास करता था कि मनुष्य के व्यक्तित्व 
के विकास के लिए, व्यक्तियत पहल व उत्तरदायित्व अत्यन्त महत्वपूर्ण ब्रियाएँ है श्रोर 
उसने अपने आ्रान लिवर्टी' नामक प्रसिद्ध लेख में व्यक्ति स्वतन्त्रता के पक्ष में बढ्े 
सामिक और प्रभावपुण तक॑ दिये है,लेकिन वह यह भी समकता घा कि किसी व्यक्ति को 
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स्वतन्त्रता निरचंय नही. दूसरों “की भी :सम्रान रूप से स्वतन्त्रता - के साथ सीमित है 
मनुष्य, व्यक्तिगत प्रयत्व ,तथा साम्राजिक परिस्थितियों का ही परिणाम है| 


“प्रभावशाली उपयोगितावादी शिक्षा प्राप्त व्यक्ति की -हैसियंत' से; मिल, 
व्यक्तिगत उत्तरदायित्वों की श्रपेक्षा सामाजिक नियंत्र॑णों को लागू हुआ देखने 
पर तुला हुआ था । सिद्धान्त रूप में वह वैधानिक और अन्य सामाजिक कार्यों 
-. - को व्यक्ति की स्वतस्वता का आधार दनाने के लिये, स्वीकार करने को 
' - - तयार था + बाद के भध्यवर्गीय सैद्धान्तिक जैसे .ब्रीन और हौवहाउस अपने 
- सिद्धान्त से अलग हुए.-विना और भी अधिक सामाजिक जिम्मेदारी की सीमा 

: स्वीकारः करने, को तयार थे | 
(पोलिटिकल दूं डीश्षत ऑफ द बेस्ट---बाटकिन्स ए० २४५०-४१) 


व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास केवल समाज में ही संभव है । मानवश्षक्तियाँ 

के सर्वोत्तम विकास के लिये, समांज की परिंस्थतियों में आदर्श बनाये रखना समार्ज 

का ही उत्तरदायित्व है। इसलिये मिल कुछ सीमा तक सामाजिक पगर उठने में 

विश्वास रखता था जो व्यक्ति के विकास के हित में थे | प्रतिनिधित्वपूर्ण संस्थाएँ भी 

आवश्यक हैं क्‍योंकि वे व्यक्ति की. शिक्षा में योगदान करती हैं और सांसदीय संस्थाएँ 

ठोस वँघानिक प्रस्तावों पर मानवोीचित रूप से विचार विमर्प करने का मंच प्रस्तुत 

करती हैं। संसद में प्रवेश कर व्यक्ति अपनी बुद्धि का योगदान सावंजनिक समस्याश्रों 

पर कर सकता है ओर अप्रने साथियों की आवश्यकताओं को पूरी तरह से समझ 

सकता है | इसलिये सबको सरकार के कार्यों में भाग लेनें का अवसर प्रदान करना 

चाहिये । कम से कम मताधिकार में भाग लेने का अवसर तो मिलना ही चाहिए। 

वैधानिक प्रजातंत्र का आन्दोलन उन्नचीसवीं झताव्दी तक नगरों के सर्वहारा-वर्ग तक 

भरी फैल गया | इसका कारण कुछ बढ़े हुए पूजीवादी देशों में मार्क्स की भविष्य- 

वाणी का असफल रहता था जहाँ निर्धत और अधिक निर्धन तथा घनीं और अधिक 
घनी न हो सके । 

“उन्नीसवीं और प्रारम्भिक वीसवीं शताव्दी की घटनाएँ अपना ओचित्य सिद्ध: 

करने में असफल रहीं । यद्यपि बड़ें पैमाने पर प्रवन्ध और निर्यत्रण अभिराम: 

गति से चलते रहे, निगम (कारपोरेशन), कारटेल और अन्य कानूनी साधनों. 

ने अधिक नियंत्रण घोड़े से व्यक्तियों के हाथों, धन के स्वामित्व का तुलनात्मक 

_संग्रह उत्पन्न किये बिना, सीमित रहना सम्भव कर दिया । बचत खातों व॒ 

वीमा पालिसियों, में रुपया लगाने वाले तथा भ्रत्यक्ष रूप से माल भरकर 

रखने वाले लोग पूजीवादी श्राथिक स्थिति से लाभ के रूप में अपने . आर्थिक 

हितों को सुरक्षित्‌ रखने में समर्थ रहे | जो लोग वेतन भोगी बन गये उनका 

बड़ा भाग श्रमिकों के -साथ अपने हितों को सम्मिलित कर देने में असमर्थ 
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रहा। आधुनिक उद्योग में विक्रेताओं; क्लकों और दूसरे ऐसे सफेद पोश कार्य- 
: करने वालों की बहुत श्रधिक संख्या में स्थान है जो श्रपन्ती आ्रथिक अमुरक्षा की 
अपेक्षा अपने को शारीरिक श्रम करने वालों से सामाजिक क्षेत्र में श्रधिक 
ऊँचा समझें । इस प्रकार मावर्स . की क्रान्तिकारी आश्ञायें जो सर्वहारा की 
६ सीमा से अधिक संख्या बढ़ जाने पर आधारित थीं उन्नीसवों शताब्दी के पू'जी- 
; वादी विकास से निराश्ायों में वदल गई । 
(पोलिटिकल ट्रे डीशन आफ द वेस्ट--वाटकिन्स छू० २५२-५३) 
ओ्रौद्योगिक क्षेत्र में अधिक बढ़े हुए राष्ट्रों में श्रमिक वर्ग का विश्वास राज- 
नतिक संस्थाओ्रों, प्रतिनिधि सरकारों तथा श्रपने वर्ग के आथिक संकट दूर करने के 
लिये वैधानिक उपचारों में अ्रधिक व्याप्त हो गया | संयुक्तराप्ट्र अमेरिका इंगरलण्ड 
का श्रमिक वर्ग राष्ट्र की नीतियों में सांसदीय संस्थाओं में भाग लेकर, श्रमिक आन्दो- 
लनों व अराजनंतिक हड़तालों के द्वारा अपना प्रभाव डाल सकता था। उसे अपनी 
माँगें स्वीकृत कराने के लिए क्रान्तिकारी समाजवाद अपनाने की अवस्था तक पहुँचने 
की आवश्यकता नहीं थी । इससे इन देक्मों में श्रमिक आन्दोलन का विकास हुग्ना जिसने 
आधुनिक उदारवाद की बहुत सी आधारभूत विचारधाराएँ अ्रपना लीं । 
“इस प्रकार ऐडवर्ड वन्संटीन ने अपनी पुस्तक 'एवोल्यूइनरी सोश्वलिज्म' में 
इतिहास की मावसंवादी क्रान्तिकारी मान्यताओं को प्रत्यक्ष रूप से चुनौती दी 
है । यह सिद्ध करके कि आधुनिक पूजीवाद का विकास मास के श्राथिक 
विश्लेपण के अनुसार होने में असफल रहा है उसने श्रपने साथी माक्सवादियों 
को विश्वास दिलाने की चेष्टा की है कि वंधानिक सरकार के ढांचे में थान्ति- 
पूर्ण राजनैतिक प्रक्तिया श्रमिकवर्ग वेः उद्देश्यों की प्राप्ति का श्रावश्यक 
साधन है ।” 
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( पोलिटिकल टू डीशन्स श्रॉफ़ द वेस्ट---वाटकिन्स ए० २५५ ) 

यह विचारधाराएँ प्रजातान्त्रिक, वंधानिक, विकासोन्‍न्मुख समाजवाद की प्रगति 

में सहायक हुई श्रौर श्रमिक आन्दोलन को वंधानिक प्रजातंत्र के सिद्धान्त से चुप्ट करा 
दिया गया । उन्नीसवीं शताब्दी की झट मैं उदारवाद, एक राजनंतिक सिद्धान्त के 
रूप हमें स्वीकार्य नहीं है किन्तु इगल॑न्‍्ड व श्रमेरिका ज॑से देशों में श्रमिक प्रान्दोलनों 
व प्रजातान्त्रिक समाजवाद द्वारा इसके बहुत से विचारों को अपना लिया गया है । 
भारत में समाजवादी ढंग की रचना इसी उदार परम्परा के चिन्हों को व्यक्त करतीई । 
फिर भी हमें विश्वास नहीं है कि यह विचारधारा प्रचलित रहेगी भी या नहीं । बहुत से 
देशों में उदारपंथी प्रजातान्त्रिक संस्थाएँ अपना विश्वात्त ज्ञीत्रता से खोती जा रहीं हैं । 
हम निश्चित, रूप से नहीं कह सकते कि वह अविश्वास को विचारधारा राजनंतिक व्‌ 
आ्राथिक चक्र की एक दशा विशेष है और या फ़िर उद्यारवादी विचारधारा के तकंसंगत 


| प्ण्प है! 


पतन क्रम को.जारी, रखेगी । हम प्रोफेसर लास्की से सहमत हो सकते हैं ओ्रौर श्राश्ना 
करते हैं कि उदाराद की संद्धान्तिक सामग्रो ऐसी ताजगी ओर स्फूत्ति “प्रस्तुत करेगी 
जो सम्पत्ति, स्वतस्त्रता, चमानता, शिक्षा. और सामाजिक योजगाओं की भावनाग्रों को 
नये रूपों में ढाल देगी | अधिक से अ्रधिक हम केवल आशा ही कर सकते हैं कि हमारे 
अन्धविश्वासों और प्राचीन मान्यताओ्रों पर तर्क की विजय होगी और सहयोग व सामा- 
जिक योजनाओं के नये युग का सूत्रपात, युद्धोत्तर काल की कठिनाइयों पर काबू पाने के 
लिये, करना सम्भव होगा । ह 
काले मैनहीम हमारे प्रजातंत्र की बुद्धोत्त काल की कव्नाइयों से बचाने के 
लिये एक नये आत्मिक वन्वन और नये स्षाँचे में ढालने /का सुझाव देते हैं) कुछ अन्य 
_ लोग हमारी नैतिक ओर प्रजातान्त्रिक संस्थाओं के पतन का कारण सास्तिक धर्म- 
हीनता मानते हैं.। इन आलोचकों के अनुसार इतिहास हमें शिक्षा देता है कि जब कभी 
धर्म पतत्तोन्मुख हुआ है या धर्म विरुद्ध अथवा श्रधामिक विचारधाराएँ बढ़ी हैं तो. समाज 
अवश्य ही पतन की ओर गया है.॥ सोफवाद ( सोफिल्ट ) बुग का यूनानी समाज प्र 
सुनर्जागरण युग का इटली समाज, समाज के नंतिक आधार पर घामिक श्रप्टाचार 
और पतन के विश्विप्ट उदाहरण कहे जाते हैं। इस सम्बन्ध में वाटकिन्स लिखता है--- 
“आधुनिक उदारवाद के कुछ आलोचकों के अनुसार धमंहीनता के उदय ने 
पर्िचिमी विश्व को सामाजिक और नंतिक पतन की ऐसी दुसरी मुसीबत में 
घकेल दिया है । यद्यपि उच्नीसवीं शताब्दी के उदारवादी, यूबाव के श्रधिक 
संकी् सोफवादियों और इटली के मानवतावादियों की तरह, पश्चिमी सम्यता 
के मूल्यों को धर्मविहीन मानवतावाद के आधार पर पुततिधारित करना चाहते 
थे, उनके सिद्धान्त उनके विचारों की केवल आदतमात्र थे जो .अन्बविद्वास 
के युय से आालस्थ की भक्ति द्वारा संगठित थे). अपने जीवित ज्रोत से विच्छित् 
इन आदतों का उत्तरोत्तर विर्वल होते जाना स्वाभाविक ही था। धर्म विहीन 
मानवतावाद में राष्ट्रीयवा की न॑तिक रूप से विनागकारी शक्ति का स्ामता 
करने के लिये अपने सावन नहीं थे । आधुनिक पूर्णा--प्रभुत्ववाद (टोटलिदेरि- 
यज्म ) जिसमें हर संभव उपाय से ज्क्ति पर विजय प्राप्त करते के अचूक सावन 
एकत्रित कर लिये गये हैं, परम्परागत नैतिकता को घार्मिक्र निर्देशों की 
सहायता विना कनाये रखने के प्रयत्नों की स्वाभाविक देन है । ह 
( पोलिटिकल ट्रं डीश्षन ऑफ द बेस्ट छू० ३४१-४२ ) 
प्राचीन चीनी सभ्यता का एक उदाहरण है कि ईसाइ युग से पुर्व जब उसमें 
ऐसा हो पतन हृष्टियोचर हुआ तो चीनी योगी और दा्॑निक, कन्फ्यून्रियत ओर उसके 
जिप्य बहुत समय के परचात यह सिद्ध करने के भगीरथ प्रवास में सफल हो गये कि 
परम्परागत गुण मनुष्यों की मानवोचित आवश्यकतात्रों की पूत्ति करने योग्य हैं | आज 
के भारत में गांधीजी और उनके अनुवाइयों ने भी ऐसा ही प्रयत्न किया हैं । 
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संसार के उदारवादी प्रजातन्त्रों को भौतिकतापूर्ण मानवतावाद के सामने 
संतुलन स्थापित करने के लिये ऐसे ही प्रयत्न करने होंगे ताकि नंतिकता के परम्परागत 
मूल्यों को सुरक्षित रखा जाय और नंतिक पतन की लहर को रोकने के लिये नये न॑तिक 
विचारों को विकसित किया जाय । सामाजिक सम्बन्धों के गठन और स्थिरता के लिये 
विश्वास आवश्यक तत्व है । मनुष्य केवल तक के सहारे ही जीवित नहीं रह सकता। 
विश्वास से मेरा अभिप्राय अ्रन्वविश्वास, टोने टोटकों पर भरोस्ता और जीवन के प्रति 
भाग्यवादी दृष्टिकोण रखना नहीं है। परन्तु सामाजिक स्थिरता लाने के लिये हमें कुछ 
नतिक मूल्यों का विकास करना होगा या परम्परागत ज्ञाइवत मूल्यों का औचित्य इस 
प्रकार सिद्ध करना होगा जो तक के सहारे स्वीकृत हो सकें। धर्म श्लौर राजनीति का 
सम्बन्ध विच्छेद आवश्यक और लाभदायक था परन्तु हमारी वहुत सी कमी और 
'दुम्र॒ण राजनीति से नैतिकता को अलग कर देने के कारण हो गये हैं। परिवत्तनों के 
ग्रचानक हो जाने तथा वातारण में उथल पुथल मच जाने से हम अपनों न॑तिकता 
रूपी नाव से दूर होकर तूफानी समुद्रों में असुरक्षित होकर फेस गये हैं जहाँ हम दिद्या 
निर्देशन के लिये भटक रहे हैं और इस संघ में अश्रपने पाँवों को तोड़े डाल रहे हैं। 

प्रजातन्‍त्र श्रौर उदारवाद का फिर से सेंवारा चुधारा जाना हमारे युग की 
प्रमुख श्रावश्यकता है । यदि हमें अपनी सम्यता के परम्परागत गुणों को जीवित रखना 
है तो मानव के व्यक्तित्व में, प्राकृतिक अधिकारों की श्रावश्यकता में और प्रजातान्व्रिक 
संस्थाग्रों को नये सिरे से संवारने सुधारने में हमें नया विश्वास रखना होगा। हम 
चाटकिन्स के शब्दों में आशा रख सकते हैं कि--- 

“यद्यपि आधुनिक विश्व घमंविहीन विज्ञान के प्रति, उत्साह के पहिले कोंके में, 

मानवोचित तक के स्पष्टीकरण पर द॑वी ज्ञान प्रगट होने की निश्चित मान्यता 

का श्रारोप करते हुए आकपित हुआ था पर अरब वह मध्यबुगीन परम्परा के 

ग्रधिक सतर्क मानवतावाद की ओर लौट रहा है। यदि यह प्रगति जारी 

रहती है तो वह आधुनिक उदारवाद के स्थान को सशक्त बना सकेगा ।” 

( पोलिटिकल ट्रेडीशन श्रॉफ द वेस्ट ए० ३५० ) 
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|... आस श्र द 
भारतीय संघीय संविधान ... 








स्वतन्त्र भारत ने अपने. लिए एक संघीय संविधान की व्यवस्था की है। यह 
संविधान. यथेठ्ठ रूप से लम्बा और लिखित है। इसको जनता द्वारा चुनी हुईं सांवैधानिक 
सभा--ने निर्माण किया था और यह २६ जनवरी १६५० से लागू किया गया है। 
साधारणतः हमारे संविधान के लिए कहा जाता है. कि हमने उसके मुख्य विचारों को 
विश्व के कई संविधानों से लिया. है और यह कुछ अंश तक सत्य भी हैं। प्रौ० अल॑-. 
क्जैन्ड्रों विज के मतानुसार-- 


“भारत का संविधान अनेक अन्य संविधानों से प्रभावित हुआ है। सांसदीय 
शासन का हमने इंगलेड के सांवेधानिक कानून से अनुकरण किया है। हमारे 
संघीय प्रवन्ध आंध्िक रूप से कनाडियन, आस्ट्रे लियय और अमरीकन कानून 
पर आधारित हैं.। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के निर्माण में आइरिश 
-सांवैधानिक कानून का पर्याप्त हाथ रहा है और मूल अधिकारों का निर्माण 
अमरीकन अश्रधिकार-पत्र (झा ० 75) जो कि संयुक्त राष्ट्र संविधान के 

, «. सम्बन्धित संज्योधनों में निहित है,- का यथेप्ठ प्रभाव पड़ा. हैं ।”' 


-(सारत का साविधानिक विकांस ए ६) 


भारत का संघीय संविधान अत्यधिक लम्बा, विस्तृत और कठोर है । यह केवल 
केन्द्रीय सरकार का ही नहीं, अपितु राज्य-सरकारों का भी संविधान है । इसमें नाग- 
रिकों के मूल अ्रधिकार तथा राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी हैं । इस संविधान द्वारा 
संस्थापित भारतीय संघ का अत्यधिक केन्‍्द्रीकृत स्वरूप है। केन्द्र एवं राज्य दोनों 
स्थानों, में सांसदीय ज्ञासन की स्थापना हुई है । यद्यपि भारत ने अपनी अधिकांश 
राजनीतिक संस्थाएं इंगलेंड से ली हैं और साथ ही साथ भारत में अँग्रेजी शासन कीः 


कप 


प्रम्पराश्रों को अपनाया है फिरं भी उसने कुछ ऐसी वस्तुएँ भो अपनाई हैं जिनेकों कि 
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हम ऑग्ल नहीं कह सकते ज॑से कि मूल श्रधिकारों का लिखित स्वरूप राज्य के नीति 
निर्देशक तत्व, संविधान की न्यायालयों द्वारा व्याख्या अ्रथवा कानूनों का न्यायालयों 
द्वारा पुनविलोकन । ऐसी सांवधानिक नियंत्रण पद्धतियां ऑग्ल साँवैधानिक वकीलों 
को नहीं मालूम हैं और न वे आंग्ल परम्परा के अनुरूप हो हैं । हमने सांसदीय प्रजातंत्र 
को संयुक्त राष्ट्र संविधान से लिए गए कुछ संघीय स्वरूपों के साथ सम्मिश्रण करने का 
सफल प्रयत्न किया है। प्रौ० आइवर ज॑निज्धस का इस सम्बन्ध में कथन है--- 


“साधारणत; भारतीय संविधान प्रजातन्त्रीय विचारों को कानूनी सिद्धान्तों 
का रूढ़ न देकर प्रजातन्त्रीय संस्थाओ्रों की स्थापना करता है। वास्तव में 
इसका विस्त।र और बिलट्टता एक बहुत बड़े अंग में राजनीतिक संत्थाश्रों को, 
जो कि आंग्ल प्रम्परा वाले अन्य देशों में साधारण काननों द्वारा नियंत्रित 
होती है, स्वयं संविधान से नियंत्रित करने की तीत्र श्रभिलापा हैं। इस प्रसद्ध 
में मूल अधिकार झौर राज्य के नीति निर्देशक तत्व श्रसद्धत है ।/' 


(भारतीय संविधान के कुछ लक्षण पु० ४) 


किसी भी संघीय संविधान को आवश्यक रूप से कठोर होना चाहिए । हम 
साधारणतः उस संविधान को कठोर कहते हैँ जिसमें संधोधन किसी विशेष प्रणाली 
द्वारा हो । भारतीय संविधान का विस्तार ही उमं ही कठोरता प्रदान करता है । यह 
संविधान या तो दोनों सदनों के सम्पूर्ण सदस्यों के बहुमत द्वारा उपस्थिति और मत 
प्रदान करते हुए कम से कम दो तिहाई सदस्यों के बहुममत द्वारा ही संगोधित हो 
सकता है | प्रौ० ज॑निड्डस के मतानुसार भारतीय संविधान की वःठोरता इसको संघोधन 
प्रणाली से भी अधिक इसके लम्बाई व विस्तार के कारण हैं। यह विश्व के सम्पूर्गा 
संविधान से अधिक विस्तृत एवं लम्बा है। इसमें केन्द्र और राज्य दोनों के 
संविधान, केन्द्र और इकाइयों के बीच के विलप्ट एवं विस्तृत सम्बन्ध, मूल 
अधिकारों की व राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की विस्तृत सूची आादि है । 
मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व दोनों मिलकर संविधान के 
, विद्यार्थियों को द्विविधा में डालते हैं। इस विधान में कतिपय ऐसे प्रवन्धों का भी 
समावेश है, ज॑त्ते कि न्यायालयों का संगठन, भौर कुछ ऐसी विशेष समस्यात्रों 
के सम्बन्ध में विशेष प्रवन्धों का जो कि-विभिष्ट रूप से भारत में ही पाई जाती है । 
जैसे कि शंग्ल भारती अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जन, राष्ट्रीय भापा इत्यादि 
जिनका कि हम साधारण कासूनों के द्वारा भी प्रवन्ध कर सकते थे। इस विधान में 
आपत्तिकालीन ज्षत्तियों के सम्बन्ध में भी प्रवन्ध है । यह सब विर्तार संविधान को 
अग्रनावश्यक रूप से कठोर बनाते हैं । संविधान वह है जिसमें कि काल और 
परिस्थितियों के श्रनुसार परिवर्तन हो सके । यह्‌ तभी श्रधिक सम्भव हैं जबकि संविधान 
में केवल सामान्य सिद्धान्तों का हो उल्लेख हो । संविधान निर्माग्य करने वालों को इस 
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नियम का पालन करना चाहिए कि संविघान में उन सव वातों का समावेश न हो जो 
कि सरलता से छोड़ी जा सकती हैं । 
राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलेंड के विधान से लिए गए हैं और स्वयं 
आयरलेंड ने भो इस विचार को स्पेन के गणतन्त्रीय संविधान से लिया था। किसी 
सीमा तक हम संयुक्त राप्ट्र अमरीका की स्वतन्त्रता के घोषणा-पत्र को भी एक ऐसा 
विशिष्ट लेख मान सकते हैं जिसमें कि मूल भृत राजनैतिक सिद्धान्तों का वर्णन हो । 
इसी प्रकार से मनुष्य व नागरिकों के अधिकारों की घोषणा को, भी जो कि १७६१ 
के फ्रान्सीसी संविधांन का वाद में एक भाग बन गई थी, ऐसे ही राजनीतिक सिद्धान्तों 
का उल्लेख करने वाला मान सकते हैं । | 
प्रौ० जैनिद्वास के मतानुसार भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों को 
सिडनी और वीट्राइस वंब्स से प्रेरणा प्राप्त हुई थी । उनके विचार में ये नीति निर्देशक 
तत्व फेवियन समाजवाद को प्रदर्शित करते हैं ॥ इन नीति निर्देशक तत्वों को न तो 
न्यायालयों द्वारा लागू किया जां सकता है और न किसी राज्य या केन्द्र की सरकार 
को इनको पूरा न करने पर उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। वास्तव में इन नीति 
निर्देशक तत्वों को निकट - भविष्य में पूरा करना इतना सरल भी नहीं है । इनका 
उद्देश्य भारत में एक लोक कल्याणकारी राज्य स्थापित करने का है श्लौर ऐसा तभी 
सम्भव हो सकता है जब कि हमारे आर्थिक पुनंनिर्माण ऐसे स्तर को प्राप्त हो जाँय 
कि हम लोक कल्याराकारी राज्य के लिए आवश्यक साधन छुटा सके। आगे यह भी 
स्पष्ट नहीं हैं कि ये नीति निर्देशक तत्व भविष्य में आने वाली सरकारों 
को भी मान्य होंगे। संविधान सभा के कुछ सदस्यों ने इसका संकेत भी किया था 
पक यदि भविष्य की सरकारें इन नीति निर्देशक तत्वों से सहमत व हुई और उन्होंने 
इसमें संशोधन करना चाहा तो यह हमारे संविधान के लिए कठिनाइयाँ उत्पन्न 
करेगा । प्रौ० अलेक्जैन्डरोविज्ञ का इस सम्बन्ध में कथन है--- द 
“ऐसी स्थिति का स्वागत नहीं किया जा सकेगा क्योंकि यह नीति निर्देशक 
तत्वीं के श्रन्तिम, उद्देश्ों और उत्तराधिकारी सरकारों में किसी' सीमा 
तक नीति परम्परा बनाए रखने और भारत को अनावश्यक राजनैतिक और 
सांवैघानिक अशान्तियों से बचाने तथा स्थायित्व व उन्नति को प्राप्त करने के 
लिए है ।” 
(भारठ का सांचंधानिक विकास, एृ० १०७) 
यद्यपि नीति निर्देशक तत्व स्वयं न्याय योग्य नहीं है फिर भी न्यायालय विषेषतः 
मूल अधिकारों की व्याख्या एवं लागू करने में इनकी भी व्याख्या करने से बच नहीं 
सकते । यह नीति निर्देशक तत्व हमारे संविधान की , घामाजिक. एवं झ्राथिक नीति के 
- द्योतक हैं और न्वायालय इनकी सहायता से हो इनसे सम्बन्धित विषयों सरकार के 
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कार्यो की उपयुक्तता का निर्य करेंगे। इस सम्बन्ध में प्रो० अलैवर्जडरोविज का 
कथन है -- ह 
/“जनहित,' जिन उद्देश्य श्रथवा तकंसद्भत प्रतिवन्‍्ध' वया हैं? का निश्चय मौति 
निर्देशक तत्वों की सहायता से हो किया जा सकता है। उदाहरण स्वरूप 
'मद्य निषेध” जो कि उन्नीसवें अनुच्छेद के मूल अधिकारों, अथवा सँतालिसवें 
अनुच्छेद भाग चतुर्थ)जो कि दूसरे विषयों में भी निषेध करता है, पर तक॑संगत 
प्रतिवन्‍्ध है। उसी प्रकार से सार्वजनिक उद्देश्यः क्या है ? अश्रथवा निजी 
व्यक्तियों के हाथ में धन के केन्द्रीकरण को निष्फल करने हेतु स्वामित्वहरण 
के नियमों का निर्माण राज्य कैसे करेगा | यह इकत्तोसवें अनुच्छेद, जो कि 
उनतालिसवोें अनुच्छेद (भाग चतु्थ) की सहायता से निश्चित किया जा 
सकता है, द्वारा निश्चित होंगे । वास्तव में भव न्‍्यायधीयों को उनतालीसवों 
अनुच्छेद की सहायता से ही बहुत से मुकदमों, जैसे कि वीकानेर राज्य बनाम 
कामेश्वरसिह या राजेन्रमालाजी राव वनाम मध्य भारत राज्य, में निणंय 
करने पढ़े हैं ।” 
(भारत का सांवंधानिक विकास ए १०६-७) 
प्रो० जैनिग्स के मतानुसार हमारे संविधान में दिये गये श्रधिकार, वास्तव में, 
अधिकार ही नहीं है केवल कार्यकारिणी एवं व्यवस्थापिका शक्तियों पर प्रतिवनन्‍्ध 
है । संविधान का अ्रठारहवाँ श्रनुच्छेद, जो कि पदवियों का उन्मूलन करता है, समता के 
अधिकार का एक भाग प्रतीत होता है किन्तु समता के सिद्धान्त को राज्य के द्वारा 
श्रेष्ठ सार्वजनिक सेवाओ्रों की स्वीकृति के परिणाम स्वरूप दी गई पदवियां समता के 
सिद्धान्त को भंग नहीं करती हैं ? यदि पद्म श्ली, या पद्म विभूषणा श्रादि समता के 
सिद्धान्त को भंग नहीं करती हैं तो राय साहब अथवा राय बहादुर की पदवियां ही 
कंसे कर सकती हैं । 
संविधान के सत्रहवे अनुच्छेद के अनुसार अद्यूत्तोद्धार हुआ है। वह कोई 
मूल अ्रधिकार उत्पन्न नहीं कर सकता है किन्तु केवल एक सामाजिक शोपण का प्रन्त 
करता है । सविधान का तेईसवां अनुच्छेद जो कि मानव प्राणियों के व्यापार पर प्रति- 
बन्ध लगाता है ओर संविधान का चोवीसवाँ अनुच्छेद जो कि बालकों के श्रम करने पर 
प्रतिबन्‍्ध लगाता है केवल नागरिकों पर निजी कत्तंव्यों को लाग्म करते हैं न कि उनको 
कोई मूल अ्रधिकार देते हैं। हमारे मूल अ्रधिकार अ्रधिकांग्य संयुक्त राष्ट्र श्रमेरिका के 
मूल अधिकारों के समान ही हैं। डा० श्रम्वेडकर के थब्दों में इन दोनों के मध्य में 
मुख्य अन्तर स्वरूप का' न कि तथ्य का! है। अमरीकी नागरिक उन मूल श्रधिकारों 
के द्वारा सुरक्षित है जिनका कि न्यायालयों को पुनोवलोकन की पद्धति द्वारा परीक्षरण 
हो चुका है; और जिनकी कि संयुक्त राष्ट्र अमरीका के सर्वोच्च न्यायालय ने व्यास्या की 
है। प्रतः हम ढा० अम्बेडकर से इस सम्बन्ध में सहमत हो सकते हैं कि-- 
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“इन के परिणामों में कोई थ्रन्तर - नहीं है । जो एक भत्यक्ष रूप से करत 
वही दसरा अश्रत््यक्ष रूप से करता है इनः दोनों में मूल अधिकार । 
हीं हैं ।” ह 

हाई भी संविधान मूल अधिकारों को प्राकृतिक अधिकारों की भाँति : 
अधिकार स्वीकार नहीं कर सकता। इन अधिकारों पर अवश्यमेव प्रतिबन्ध होने 
चाहिए और भारतीय संविधान इसीलिए भूल अधिकारों पर आवश्यक सीमाएं व प्रतिवः 
नगाता ही है। जनता की मूल उैते स्वतन्त्रताओं को सक्रिय जनमत मूल अधिका: 
की घोपणा अथवा सांवंधानिक प्रवन्धों की श्रपेक्षा कहीं अधिक अच्छी तरह चुरक्षा कक 
सकता है । इस सम्बन्ध में प्रौ जैनिड्धस का कथन है-.... ह 


'साधारणत: यद्यपि हल भुत स्वतत्रताएँ कनुन के द्वारा न होकर जनमत द्वार 
सुरक्षित होती हैं, अमरीकी अधिकार पत्र की सांवधानिक स्वतन्त्रताएं आंग्ल 
कातुन से जी हुई हैं। ब्रिटेन में यह (स्वतन्त्रताएँ) सांसदीय कानून द्वारा 
वापिस ली जा सकती हैं जब कि संयुक्त राष्ट्र अमरीका में इनको सांवेधासिक 
संोधनों द्वारा ही वापिस लिया जा सकता है। फिर भी यह साधारण; 
स्वीकार किया जा सकता है सुचारू रूप से सुरक्षित है क्योंकि वहाँ पर अ्रधिक 
अच्छी प्रकार से संगठित और गक्तिश्ाली जनमत है । संयुक्त राष्ट्र जसे विशान्र 
देश में जनमत को संगठित करने की कठिनाई को स्वीकार करना होगा । 
भारत में यह कठिनाई अवश्यमेव और भी अधिक होगी । किन्तु वया वह तक॑ 
संगत प्रइन नहीं होगा कि कया भारत को इस क्लिप्ट अ्रधिकार-पत्र से लाभ 

की अपेक्षा अधिक हानि नहीं होगी । 
(भारतोय संविधान के कुछ लक्षरा ए० ५३) 
भारत के संविधान के संघीय स्वरूप के सम्बन्ध में यथेप्ठ मतभेद है । 
बहुत से लेखक व विचारक इसको एक वास्तविक संघ नहीं मानते । उनके अनुसार 
यह स्वरूप में तो संघीय ही है किन्तु इसकी प्रवृत्ति एकात्मक है। उनके इस हप्टिकोण 
का ध्यानपूर्वक परीक्षण भारतीय संघ के वास्तविक स्वभाव को जानने के लिए आव- 

श्यक है | 

किसी भी संघीय विधान का स्वभाव अत्यधिक भाज्रा में इस बात पर निर्भर होता 
है कि संघ निर्माण के समय परिस्थितियाँ कैसी थीं | संघ का जिन अवृत्तियों के कारण 
निर्मारस हुआ है वे भी संघीय स्वरूप को निर्धारित करती हैं। यदि संघ का जुल्म 
संयोजनश्यील श्रवृत्तियों के कारण हुआ है जिसमें कि छोटे-छोटे स्वाधीन उच्वा का 
संख्या एक संघ के सूत्र में वंधती है तो केन्द्रीय सरकार अवश्यमेव निर्बल होगी और 
शासन की शक्तियों का एक श्रति देहत भाग और अवश्चिप्ट शक्तियाँ राज्यों के. पास 
होंगी किन्तु यदि कोई संघ विघटनशील अवृत्तियों के कारण जन्म लेता है---जँसे कि 
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कोई एकात्मक राज्य इकाइयों में विभाजित होकर संघ का निर्माण होता है--तो 
केन्द्र आवश्यक रूप से शक्तिशाली होगा और इसके पास शासन की अधिकांश दक्तियाँ 
व अ्रवशिण्ट शक्तियाँ भी होंगी । प्रथम प्रकार के मुख्य उदाहरण संयुक्त राट्ट अमरीका 
है जबकि दूसरे प्रकार के कनाडा और भारतवपं 4 इस सामान्य सिद्धान्त के किसी 
विशेष परिस्थितियों के कारण कुछ अपवाद भी हैं ज॑से कि दक्षिण श्रफ्रोका का संघ । 
भारतीय संविधान में एक शक्तिशाली संघ है और उसके पास अवशिष्ट शक्तियों का होना 
इसलिए स्वाभाविक ही है । 

कुछ आलोचकों का यह भी कथन है कि संविधान की झ्रापन्तिकालीन थक्तियों 
के कारण कन्द्र और भी जक्तिशाली हो गया है और भारत का संविधान इन आपत्ति- 
कालीन शक्तियों के प्रयोग होने पर एकात्मक विधान की भांति ही कार्य करेगा । किन्तु 
ऐसे आलोचक इस तथ्य को भूल जाते हैं कि विधान का झापत्तिकालीन प्रवन्ध विधेय 
परिस्थितियों के निमित्त ही है श्चौर वह संविधान के दिन प्रति दिन का साधारण स्वमूप 
नहीं है। हमें किसी भी संविधान का उसकी असाधारण परिस्थितियों व स्वख्पों से न तो 
मूल्यांकन कर सकते हैं और न करना ही चाहिए। यदि सर्दव हम किसी रोगी व्यक्ति का 
अध्ययन करेंगे तो हम स्वस्थ व्यक्ति को न पहचान ही सर्केग और न उसके स्वभाव से 
परिचित ही हो सकेंगे। इसी प्रकार से श्रसाधारण परिस्थितियों के लिए सांव॑धा- 
निक परिस्थितियों के अ्रध्ययन से: पूर्ण संविधान का मूल्यांकन नहीं कर सकेंगे । 

वास्तव में श्रापत्तिकालीन थक्तियों के दुरुपयोग द्वारा भारत में श्रधिनायकतन्त 
की स्थापना का कुछ भय झ्रावश्य है। भारत के राष्ट्रपति को पद नियुक्ति के सम्बन्ध 
में यथेष्ठ शक्तियाँ हैं और वह उनका दुरुपयोग करके विशिष्ट स्थानों में श्रपने सहायकों 
को नियुक्त करके तथा आपत्तिकाल की घोपणा करके घासन की समस्त शक्तियों को 
अपने हाथ में ले सकता है और श्रधिनायक बन सकता है। जम॑नी के वीमर संविधान 
का अड़तालीसवाँ अनुच्छेद का इतिहास की भारत में पुनरविृत्ति सम्भव है। संविधान 
सांसदीय शासन प्रणाली स्थापित करता है और स्वभावत: राष्ट्रपति से यह प्राधा 
की जाती है कि वह अपनी समस्त शक्तियों एवं कार्यों का उपयोग मश्नरिमंडल फे 
परामश के अनुसार ही करेगा किन्तु संविधान में इस सम्बन्ध में एक महत्वपूर्ा 
कमी रह गई है। संविधान में केवल यह प्रवन्ध है कि राष्ट्रपति को अपने कार्यो को 
करने में मन्न्रिपरिपद्‌ द्वारा परामर्ण व सहायता मिलेगी। किन्तु यह स्पष्ट शब्दों में 
प्रबन्ध नहीं करता कि मंत्रिपरिपद्‌ द्वारा दिया गया परामय्ं राष्ट्रति को स्वीकार 
ऋरना ही. होगा। संविधान निर्माताओ्रों ने परम्परा और रुढ़ियों पर ऐसी सुरक्षा का 
अबन्ध छोड़ दिया है । 

[पर यह ध्यान रखने योग्य है कि भारत में प्रजातंत्रीय परम्परा अधिक 
शक्तिशाली नहीं है। यद्यपि हमने वैदेशिक सांसदीय संस्थाओं .को ग्रपनाया है 
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किन्तु इस वात का कोई आझ्वासन नहीं _ है कि यह संस्थाएँ भारतीय परिस्थितियों 
में सफलतापूर्वक कार्य कर सकेगी ।- सोंसदीय प्रजातंत्र की सफलता हेतु न तो हमारे 
पास आवश्यक परम्पराएँ ही हैं और न रूढ़ियाँ ही। अभाग्यवक्मा पूर्वी देशों की 
जनता की मनोवृत्ति, सार्वजनिक नीति और सिद्धान्तों की ताकिक कसौटी पर परखने 
की श्रपेक्षा विभुति आराधना की ओर अधिक है। राजनीति में व्यक्तित्व का प्रभाव 
भारत में विश्येषतः अधिक शक्तिशाली है और यह सम्भव है कि कोई सार्वजनिक 
राजनीतिक विभ्त्त, जो कि विवेक शून्य भी हो, इन परिस्थतियों से लाभ उठा 
कर हमारे सघ और उसकी प्रजातंत्रीय संस्थाओं का विनाश कर दे। संधीय 
विधान को एकात्मक सविधान से भिन्न करने वाला मुख्य लक्षण -सावधानिक शक्ति- 
विभाजन है । भारतीय संविधान एक विस्तृत ब्क्ति-विभाजन का प्रवन्ध करता है । 
संविधान में शक्तियों की तीन सूचियाँ हैं--केन्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती 
सूची । समवर्ती सूची पर क्षेत्राधिकार के प्रत्येक संघ में केन्द्रीय सरकार की सत्ता 
मान्य होगी। अतः समवर्ती सूची को हम केन्द्रीय सूची का प्रसारण मान सकते हैं। 
इसके साथ-साथ केन्द्र को अविशिष्ट और आपत्तिकालीन शक्तियाँ भी प्राप्त हैं । भारतीय 
संविधान एक अत्यधिक शक्तिशाली केन्द्र की स्थापना करता है किन्तु इस अ्रत्यधिक 
पक्षपात पूर्ण शक्ति विभाजन की अपेक्षा भी राज्य सरकारों को अपना स्वतंत्र कार्य- 
क्षेत्र आस है और उस विचिट् क्षेत्र में केंद्रीय सरकार संविधान में संशोधन, आपत्ति- 
काल की घोपणा अ्रथवा राज्यों से स्वीकृति लिए विना हस्तक्षेप नहीं कर सकती है । 
भारत में न्यायालय को दूसरे संघीय संविधानों के समान ही विशिष्ट क्षक्तियाँ एवं 
पद प्राप्त हैं। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय क़ो विधान की व्याख्या, सेरलण तथा 
केन्द्रीय और राज्यों की व्यवस्थापिका द्वारा निभित विधियों का पुनीवलोंकन करने की 
शक्ति भी है। यह प्रत्येक विधि का संविधान की कसौटी पर परीक्षण करेगा और 
यदि कोई सांसदीय या कार्यकारिणी के नियम व आज्ञा को संविधान के प्रवन्धों के 
प्रतिकूल समभेगा तो वह उसको असांवधानिक घोषित कर देगा । ऐसा करने पर वह 
विधि या आज्ञा खंडित मानी जावेगी और भारत का कोई भी न्यायालय उसको लागू 
नहीं करेगा । ः 
अधिकांश संधों में संघ के इकाइयों की समता के सिद्धान्त को केन्द्रीय संस्तद के 
द्वितीय सदन में समान प्रतिनिधित्व देकर स्वीकार किया यया हैं । यह माना जाता 
था कि इकाइयों की समता का यह सिद्धान्त संघ की छोटी इकाइयों के अ्रविकारों की 
अधिक जनसंख्या वाली वड़ी इकाइयों से तथा केन्द्रीय सत्ता से अनुचित हस्तक्षेप की 
रक्षा करेगा । राजनीतिक दलों एवं दलीय राजनीतिक विकास के कारण इकाइयों की 
समता का यह सिद्धान्त अ्रव सत्य नहीं रहा हैं। आजकल कोई भी यह नहीं मानता 
हैं कि इकाइयों के प्रतिनिधि इकाइयों के अ्रधिकारों की रक्षा करेंगे । इन इकाइयों के 
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प्रतिनिध संघीय संसद के दोनों सदनों में दलों में विभाजित हैं और वह दलीय हितों 
की रक्षा अपनी इकाइयों के हितों की रक्षा की अ्रपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण समझते है । 
इसी कारण से भारत के संघीय संविधान में इकाइयों की समता के सिद्धान्त को 
द्वितीय सदन में उनके प्रतिनिधित्वके सम्बन्ध में नहीं अपनाया गया है। किन्तु 
इसका अभ्रथ॑ यह नहीं है कि इकाइयों के हितों की सुरक्षा संविधान नहीं करता 
है। इन इकाइयों के हितों की सुरक्षा, संगोधन प्रग्गाली, न्यायालय के विधियों 
के पुर्नावतोंकन तथा संविधान की व्याख्या के श्रधिकार स्पष्ट एवं निश्चित छत 
« का प्रवन्ध करके की गई है । राज्य-परिपद को संघ की इकाइयों की 
प्रतिनिधित्व सभा के रूप में संविधान के २४६ वें अनुच्छेद में किया गया है 
जिसके अनुसार राज्यों की सूची से कोई भी विपय केन्द्रीय सूची को एक प्रस्ताव 
द्वारा एक वर्ष की अ्रवधि के लिए हस्तांतरित किया जा सकता है । ऐसा प्रस्ताव 
राज्य-परिपद के दो तिहाई उपस्थिति और मत प्रदान करते हुए सदस्यों के बहुमत से 
स्वीकृति होना चाहिए । इस प्रस्ताव को पुनरवित्ति हो सकती है श्रीर इस प्रस्ताव के 
कारण जो भी विधि निर्माण होगा उसका इस प्रस्ताव की श्रवधि समाप्त होने के छः 
मास पथ्चात्‌ श्रन्तत हो जायगा । हम इसलिए इस निप्कर्प पर पहुँचते हैं कि भारतीय 
संविधान का निश्चित रूप से केवल संघीय स्वरूप ही नहीं है किन्तु इसमें किसी सोमा 
तक संघीय तत्व भी विद्यमान है। संघीय शासन के सब महत्वपूर्ण लक्षण, जैसे कि 
दो सरकारों का सह-अ्रस्तित्व, लिखित शरर कठोर संविधान, सांवंधानिक शक्ति- 
विभाजन न्यायालय की विशिष्ट शक्ति आदि भी इसमें विद्यमान हैं। इसलिए हम यह 
निश्चित रूप से कह सकते हैं कि भारतीय संविधान स्वरूप एवं तत्व दोनों में संघीय 
है श्रौर जो कुछ थोड़े से असंघीय लक्षण हम उसमें पाते है उनका मुख्य कारगा भारतीय 
विज्येप परिस्थितियां ही हैं । 


साधारणतः संघ राज्य में सामान्य श्लोर प्रादेशिक सरकारों के मध्य में धन्कि 
विभाजन भी इतना कठोर से होता है कि प्रायः वे एक संघपं के स्रोत हो जाते है । 
यह संघर्ष २० वीं छताव्दी में राज्य के लोक कल्याणक कार्यो में वृद्धि हो 
जाने के कारण और भी वढ़ गया है ॥। प्रत्येक विधान साधारणतः जिस 
काल में उसका निर्माण हुआ था उस काल के विचारों एवं परिस्यतियों 
का द्योतक होता है। ज॑से जेंसे सामाजिक व आधथिक परिल्थितियाँ बदलती 
हैं वंसे वंसे विधान में भी परिवर्तत करना ग्रावश्यक हो जाता है। श्रपरिवर्तनशील व 
स्थाई विधान ज॑सी कोई भी वस्तु नहीं होती किन्तु संघीय बविधानों के साथ यह 
कठिनता है कि वे अपने श्राप को सामाजिक वे झआथिक परिवतंनों के साथ साथ 
समयानुकूल परिवर्तत नहीं कर पाते हैं। इसलिए प्रत्येक संविधान सामान्य झौर 
प्रादेशिक सरकारों के मध्य के संघर्पों को निपटाने के लिए कुछ ऐसे साधन काम में 
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लाता है जिससे -कि सामान्य सरकारें संविधान में परिवर्तन किए बिना सारे देझ्ष में 


सामाजिक व आर्थिक परिवतंनों के अनुसार एकरूपेण अग्रति को प्रादेशिक सरकारों से 
सान्‍्य करा सके। 


इन साधरों में से मुख्य साधन संघ की सामान्य सरकारों द्वारा प्रादेशिक 
सरकारों को विज्येप कार्यों के लिए एकरूपेणा सामाजिक व आशिक सुधारों को 
अपनाने के लिए सहायक अनुदान देंना है । उनसे संहायंक अनुदातों में २०'वीं शताब्दी में 
चरावर वृद्धि होती जा रही है । इस सम्बन्ध में प्रौ७ बैयंर का कथन है 


“उदाहरण स्वरूप १६३६ में संयुक्त राष्ट्र अमरीका में राज्यों को सामान्य 
सरकार की ओर से ५८ करोड़ डालर ऐच्छिक सहायक अनुदानों के रूप में 
राज्यों की प्राप्त हो रहे थे और यह उत्तकी आय के १५ प्रतिग्तत भाग था। 
कनाडा में प्रान्तों की दो करोड़ २० लाख डाजन्नर या उनकी आय का ६० 
प्रतिशत, आस्ट्रे लिया में राज्यों को १३ करोड़ पौंड या उनकी आय का १३ 
प्रतिशत और स्विट्ज रलेंड में कैन्टनस को २३।करोड़ १० लाख स्विस फ्रान्स जो 
कि उत्की आय का २७ प्रतिशत था, प्राप्त हो रहा था ।...... यह कथन 
यथष्ट होगा कि आ्रास्ट्रे लिया और कनाडा में १६४३ में आय-कर के सन्वन्ध 
में जो व्यवस्थाएँ की गई थी .और जिसके द्वारा प्रदेशों को सामान्य सरकारों 
के द्वारा क्षतिपूरति अनुदान के बदले में ग्राय-कर क्षेत्र को छोड़ने के लिए सहमत 
किया गया था, का यह अ्र्थ हुआ कि ओआास्ट्रे लिया में केन्द्रीय सरकार थे उस 
ऐच्छिक अनुदानों दारा राज्यों की श्राय का २५ प्रतिशत भाग और दिया और 
कनाडा में भी इसी प्रकार केन्द्रीय सरकार ने प्रान्तों की आय का २५ प्रतिशत 
भाग और दिया । संयुक्त राष्ट्र अमरीका में इतनी अधिक वृद्धि तो नहीं 
फिर भी १६४८ मैं अनुदान लगभग १४० करोड़ ढालर के था और राज्यों 
की आय से इसका अनुपात लगभग १४ प्रतिशत का था 
(संघीय सरकार ए० ११४५-१६) 
उपरोक्त अंश को उद्ध.त् करने का तात्पयं यह हैं कि आप इस महत्वपूर्ण तथ्य 
को भली प्रकार समभ लें कि लोक-कल्याणकारी राजनीति के कारण सामान्य सरकारें अपने 
कार्यक्षेत्र में लगातार वृद्धि के लिए बाध्य हो रही हैं और प्रादेशिक सरकारों से इस 
केन्द्रीय कार्यक्षेत्र की वृद्धि को मनंवाने के लिए सहायक अनुदानों में निरन्तर बुद्धि करनी 
पड़ी है । आधुनिक सद्धीय राज्यों सें प्रादशिक और केन्द्रीय सरकारें अपने मध्य में 
बक्ति-संन्तुतत अब निरचय ही केल्‍्लीय सरकारों के पंक्ष में है और कंन्द्र अधिक 
बक्तिशाली होते. जा रहे हैं । - 
भारत-के संविवात निर्माता इन-कठिनाइयों के प्रति यथेप्ट रूप से सचेत रथ 
और उन्होंने सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में आवर्यक्र :एक रूपेण प्रगति के लिएं एक 
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इुसरी विधि काम में लाए हैं | सामाजिक विधि निर्माण क्षेत्र के अधिकांश कार्य उन्होंने 
सम्बर्ती सूची में रखे हैं जिस पर कि केन्द्र का पूर्ण आधिपत्य है | सप्तम अनुसूची के 
सम्वर्ती मूची के ५ वें धारा पद के अनुसार सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा, 
आ्रजाविका और वेकारी' धारापद २४ के अनुसार श्रमिक कल्याण जैसे कि वंगर्य करने 
की दबचाएँ ,भविष्य निधि ([१0जंव०7६ 0) स्वामियों का उत्तरदायित्व, श्रमिकों की 
क्षति पूति, अपड्ञता और दृद्धावस्था निवृत्ति वेतन तथा मातृत्व सम्बन्धी विशेषाधिकार! 
ओर धारापद २० के अनुसार आर्थिक व सामाजिक नियोजन! हेतु विस्तृत दक्तियां 
प्रदान की गई है । यह सब चक्तियाँ चुंकि सम्वर्ती सूची में है इसलिए केन्द्रीय सरकार 
को इन पर विधि निर्माग करने में कोई कठिनता नहीं पड़ेगी । 

भारतीय संविधान की प्रस्तावना ((१८१गा0।८) के अनुसार हमारे संविधान के 
प्रमुख उद्देश्य इस सम्बन्ध में ये हैं-- 

“श्रोर अ्रपने समस्त नागरिकों हेतु समाजिक, आाथिक व राजनीतिक न्याय, पद 

व अवसर की समानता करना है ।” 

है उ्दं ध्य विधान के चतुर्थ भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों द्वारा पूरे 

किए जाने का प्रवन्ध किया गया है। उदाहरुगतः विधान के ४३ वां अनुच्छेद 
के अनुसार -- 

४राज्य श्रावध्यक विधियों श्रथवा ग्रावश्यक सद्ठठन या क्रिसी और प्रकार से 

कृषि, श्रौद्योगिक या अन्य समस्त श्रमिकों कार्य प्राप्त करने, जीवित रहने 

योग्य वेतन तथा कार्य करने की अवस्थाएँ, जो कि जीवन के सम्यता पूर्ण स्तर 

की बनाएं रखने के लिए तथा अवकाणथ का एवं सामाजिक व सांस्कृतिक 

अवसरों का आनन्द प्राप्त करने का प्रयत्न करेगा । 

भारत के संविधान के नीति निर्देशक तत्वों ने भारत हेतु एक लोक-बल्यागा 
राज्य का लक्ष्य निर्धारित किया है और उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए जो 
सामाजिक विधि निर्माण, तथा सामाजिक सेवात्रों के प्रशासन के लिए संविधान के 

| आवश्यक प्रवन्ध यथेप्ट रूप से उचित है। 





२३ 
न्यायालयों के पुर्नावलोकन का अधिकार 





» सद्धीय संविधान दो पक्षों के मध्य में एक समझौता है और इस समभौते 
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के दोनों पक्ष प्रादेशिक और केन्द्रीय सरकारें हैं। प्रत्येक समभौते को भविष्य 
की कठिनाइयों से वचाने के लिए तथा एक निद्चिचत रूप देने के लिए लिखित होना 
ही-चाहिए । प्रत्येक लिखित संविधान चाहे वह कितना ही स्पष्ट व लिखिंत व्यों न 
हो किसी न किसी अनुच्छेद या प्रवन्‍्ध पर उसके एक से अ्रधिक अर्थ निकाले जा सकते 
हैं और सही अ्र्थ क्या है इस सम्बन्ध में वादविवाद उठ खड़ा हो सकता है। 
संविधान के निर्माता इस वात का पूर्ण ध्यान रखते हैं कि सविधान की भाषा में 
किसी प्रकार की कोई सर्दिग्घता न रह जाय ताकि भविष्य में उसके एक से अ्रधिक 
अर्थ निकल सके । किन्तु कितना ही ध्यान क्यों न रखा जाय कोई न कोई भाषा 
सम्बन्धी संदिग्वता रह ही जाती है और किसी भी सांवंधानिक प्रबन्ध के एक से 
अधिक अ्रर्थ निकल सकते हैं । सही अ्र्थ का निरंय करने के लिए यह आवश्यक है 
कि एक स्वतंत्र संस्था जो कि संविधान की व्याल्या कर सके तथा जिसका निणंय 
अन्तिम एवं सब पक्षों को मान्य हो । ऐसी संस्था के ऊपर एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व 
होगा और यह संस्था अपनी शक्तियों को स्वयं संविधान से प्राप्त करेगी तथा केन्द्र 
व राज्यों की सरकारों से पुर्यातया स्वतंत्र होगी । | 

प्रत्येक सद्डीय संविधान में केन्द्रीय और प्रादेशिक सरकारों के बीच में 
शक्ति-विभाजन होता है । सद्भीय संविधान के सफलतापूर्वक कार्य करने के लिए यह 
आवश्यक हैं कि केन्द्रीय व प्रादेशिक सरकारों में से कोई भी दूसरे के क्षेत्र में हस्त- 
क्षेप न करे और यदि ऐसा हस्तक्षेप होता है तो संविवान ह्वारा निमित एक स्वतत्व 
संस्था उसे रोकने के लिए अवश्य हो। साधारणतः सच्छीय संविधानों में संविधान 
की संरक्षता का यह कार्य न्यायालयों को सोंपा जाता है।यह न्यायालयों का एक . 
विज्येप अधिकार होता है कि वे संविधान को किसी भी प्रकार से भद्ञ न होने दें तथा 
संविधान की संदिग्घात्मक भाषा की विंपय एवं वास्तविक व्याख्या करें । 


संविधान की न्यायालयों हारा संरक्षिता का कार्य विधियों के पुनवंलोकन 
पद्धति द्वारा किया जाता है । इसका यह ध्र्थ कदापि नहीं कि न्यायालय किसी भी 
विधि के सम्बन्ध में व्यवस्थापिका द्वारा निर्माण होते ही उसकी सांवंधानिकता पर 
अपना मत प्रकट करेंगे। इसका केवल यह अर्थ होता है कि जब कभी कोई 
नई विधि किसी भी वाद में प्रयुक्त होने का अवसर झावेगा तो वह पहले उसकी 
सर्वंधानिकता का परीक्षण करेंगे। यदि वह संविधान के अनुकूल है तो उसे प्रयोग 
किया जायगा और यदि वह संविधान के सम्बन्धों के प्रतिकूल है तो जिस अंश तक 
या पूर्णा रूप से प्रतिकूलता होगी वहाँ तक उसको संविधान के श्रतिकूल शौर रह 
धोषित कर दिया जावेगा | न्यायालयों का विधि के पुनविलोकन का यह अधिकार 
संयुक्त राष्ट्र श्रमरीका तथा भारत में भी है । 
न्यायाधीशों को संवैधानिकता के नाम पर जनता द्वारा निर्वाचित प्रति- 
निधियों के द्वारा मिमित विधियों के पुनविलोकन का श्रधिकार देता है। प्रमुख न्‍्याया- 
धीश माशंल ने मारवरी बनाम मेडीसन में सर्वोच्चता और न्यायालयों के पु्नवलोकन 
के भ्रधिकार का दावा करते हुए यह कहा-- 
“जों भी लिखित संविधान का निर्माण करते है उनके विचार से निश्चित 
रूप से राष्ट्रों के मूलभूत सर्वोक्षच विधियाँ हैं श्रोर इसके परिणामस्वरूप 
ऐसे प्रत्येक शासन का यह सिद्धान्त होना चाहिए कि व्यवस्थापिका की कोई 
भी विधि जो भी विधान के प्रतिकूल है रह है। 
“यह सिद्धान्त आवश्यक रूप से लिखित संविधान के साथ जुड़ा हुम्ना है भ्रौर 
इसके फलस्वरूप न्यायाजयों द्वारा इसको हमारे समाज का एक मूलभूत 
सिद्धान्त के रूप में मानना होगा । भविष्य में इस विपय पर विचार करते 
समय हमें भूल न जाना चाहिए ।/ 
( मारवरी बनाम मेडीसन के निर्णय से-हरमंन फाइनर--आवधुनिक शासन से 
उद्धत ४० १४२-४३ ) 
उपरोक्त सिद्धान्त आगे चलकर मंककलो वनाम म॑रील॑न्ड के प्रख्यात मुकदमे 
में लागू किया गया है । यह मुकदमा न्यायालय के पुर्नावलोकन श्रधिकार के इतिहास 
में इस कारण भी महत्वपूर्ण है कि इसमें सर्वप्रथम “निहित थक्तियों' के सिद्धान्त का 
उपयोग हुआ था । संयुक्त राष्ट्र काँग्रेस ने १८१६ में एक विधि द्वारा एक कोन्‍्द्रीय . 
बहू की स्थापना की थी | इस संधीय बं्ः की झाखा मंरील॑ण्ड राज्य में भी स्थापित 
की गई । मंरीलंण्ड राज्य ने ऐस्नी दस्तावेजों पर जो घन के लेनदेन से सम्बुन्धित थी 
एक कर लगाया श्रौर इस कर को उन्होंने केन्रीय बहू के इस्तवेजों पर भी लागू 
किया । भैरीलेण्ड शाखा के सट्डोय बंद! के खजांची से इस कानून को मानना स्वीकार 
नहीं किया और इसके फलस्वरूप उसे मंरोलंण्ड राज्य ने गिरफ्तार कर प्विया। यद्यपि 
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संविधान ने सद्धीय संरकार को स्पण्ट रूप से सद्भंगेय- बैंक स्थापित करने को भक्ति 
नहीं दी: थी चूंकि यह शक्ति मुद्रा के. विदिमयः परिचलन और नियस्त्रेण के लिए 
आवश्यक है इसलिए संयुक्तराष्ट्र अमेरिका. के सर्वोच्च न्‍्यायालय ने “निहित शक्तियों 
के सिद्धान्त" के अनुसार यह शक्ति उचित ठहराई। झपना निर्णय देते हुए प्रमुख 
न्यायाघीज्ष मार्शल ने कहा--- | 
“कोई भी संविधान अपने समस्त उप-विभाग्रों के विशुद्ध सबविस्तार जिसको 
कि इनकी महान शक्तियाँ स्वीकार करती हैं और वें सव साधन जिनके द्वारा 
इनको कार्य रूप में परिशित किया जा सकता हैं वे इसको किसी भी विधि 
सहिता के अत्यधिक विस्तार का रूप दे देंगें और उम्तकों मानवीय मस्तिष्क 
कठिनता से अपना पाएगा। यह सम्भवतः साधारण जनता द्वारा कभी भी नहों 
समझी जा सकती । इसकी प्रकृति के लिए यह आवश्यक है कि इसमें केवल 
बृहत्‌ रूप-रेखा इसके उदं इय और इसके सारों का ही निश्चय किया जाय और 
इसके छोटे-छोटे विभाग जो कि उनके उद्दइयों की पु्ति के लिए हैं उनका 
निर्माण उन उद्देश्यों की प्रकृति के अनुसार हो जाय, ,... .किसी भी अंश तक 
यह इसके विरुद्ध और न्यायपुर्णा व्यास्या के मार्ग में कोई भी प्रतिबन्ध न 
लगाने के कारण हैं ) इस प्रदत पर विचार करते समय हमे यह नहीं मुलना 
चांहिए कि हम संविधान को व्याज्या कर रहे हैं। यदि उद्देश्य वैधानिक हैं और 
संविधान के अन्तगंत है तो वे सव साधन जो कि इस उह्वं इ्य को प्राप्त करने 
. के. लिए स्पष्ट रूप से काम में लाए गए हैं और जिन पर कि कोई प्रत्तिवन्ध 
नहीं है और जो विधान के: झब्दों एवं भावचानुकूल है वे सव सांवधानिक और 
उचित है |” 
इस निर्ंव के परचात्‌ पिछले १४० वर्षों में न्यायालयों द्वारा संविधान 
की व्याख्या और विधियों के पुनविलोकन का अधिकार संघीय संविधान के महत्वपूर्म 
लक्षण हो गए हैं।. संयुक्त राष्ट्र अमरीका वनाम वटलर में न्‍्वायाबीश ओवन,. जे. 
सैबरटंस ने स्यायालय के पुर्नावलोकच की सत्ता के सम्बन्ध में बह कहा-- . 
“प्रत्येक अनुमान, काँग्रेस दास मूलभूत नियमों के निर्देशों को निष्कपट पालन 
के पक्ष में ही होने चाहिए । -किस्तु हमारी झासन प्रणाली में और कोई भी 
ऐसा स्थान नहीं. है जहाँ पर कि नागरिक का यह दावा सुना जा. सके क्रि 
विधि किसी भी दी गई शक्ति की सीमाओं. का अतिक्रमण कर रही: है 7“ 
यदि विधि.संविधाय के लिखित सिद्धान्तों को भंग करती है तो हमें इसकी. 
घोपणा करनी ही चाहिए:।* 
न्यायाधीश स्टोन ने इसी म्रुकदर्मे में अपना विरोधी मत देते हुए यह 'कहा--- 
व्यायालयों के किसी भी विधि को संविवानः के श्रतिकूल घोषित करने का 
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यह अ्रधिकांर उन दो निर्देशक सिद्धान्तों के श्राधीन होना चाहिए और यह 
(सिद्धान्त) न्यायाधीशों की चेतना से कभी लुप्त नहीं होना चाहिए। प्रथम 
यह है न्यायालय केवल विधि निर्माण की शक्तियों से सम्बन्धित है न कि 
उनमें निहित ब्रुद्धिमत्ता से। हितीय यह है कि जन शासन की कार्यकारिगगी 
या व्यवस्थापिका शाखाएँ अपनी शक्तियों के असंबंधानिक उपयाग न्यायालय 


की भावना का ही प्रतिवन्ध है । विधि सहिता से अवुद्धिमत्तापूर्ण नियमों को 
हटाने के लिए प्रजातन्त्रीय शासन में अश्रपील न्यायालयों को न होकर जनता 
हारा मतदान की होनी चाहिए ****** [7 
अ्ल्लादी-कृप्णा स्वामी श्रय्यर ने भारतीय संविधान सभा के समक्ष बोलते हुए 
इस सम्बन्ध में यह कहा कि न्यायालयों को किसी भी विधि के ऊपर निणंयव देते समय 
यह मादकर चलना चाहिए कि वे संविधान के अनुकूल ही है फेवल--- 
“यदि विधि किसी निश्चित उद्ृश्य से हो या विधि निर्माण की सीमा का 
अतिक्रमण करती हो अथवा निजी कानूनों को भापा में शक्ति का कपटपूर्णा 
उपयोग हो ,तो न्यायालयों को ऐसे कानूनों को अस्तांवंधानिक शोर रह घोषित 
करना चाहिए। 
न्यायालयों के पुनविलोकन के अधिकार की झ्रालोचना करते हुए प्रौ० लास्की 
से कहा है कि--- 
“यह नहीं भूल जाना चाहिए कि सर्वेच्चि न्यायालय द्वारा श्रसंवधानिक निगय 
की गई विधिवों में से श्रधिकांश, वास्तव में, विद्ुद्ध कानुनी सिद्धान्तों पर ही 
नहीं की गई है किन्तु ताकिक क्‍या है, इस हष्टिकोश पर करिए गए ताकिकता 
के तथ्य का निवास स्थान वदलता नहीं है किन्तु इसका निश्चय करने बालों के 
स्वभाव और सम्बन्ध से पूर्णतः निमित होता है | कुछ व्यक्तियों में तो इतनी 
समता हो सकती है कि वे अपने सीमित अनुभवों की विशेष परिधि को पार 
कर अपने आपको वाहर ले जा सकें किन्तु अधिकतर उसी में बन्द ही रहते 
है भौर उन्हें अपने वनन्‍्दी रहने पा आभास भी नहीं होता, . ., ... . .न्यायाधीश 
को व्यवस्थापिका की इच्छा को रद्द कर देने को घक्ति देना उसकों राज्य में 
निर्णायक तत्व बना देना है...... कोई भी लिखित संविधान जिसमें कि 
व्यवस्थापिका को इस हृढ़ता से नियन्त्रित किया गया हो, मेरी समझा में एक 
बहुत बड़ी.मूल है । वर्योंकि संविधान सर्दव श्रपने समय की प्रचलित गति को 
प्रतिविम्बित करता है न्यायाधीश सामान्यृत:उसी समय की गतियों से प्रधिक 
परिचित होगा और वे विचार जो कि इसमें प्रतिविग्वित से होते हैं उन्हीं भ 
बंधा होगा, अपेक्षाहृत, उसके पश्चात की एवं श्ाधुनिक समय नी गतियों से (7! 
(राज़नोति की व्याकरण ए० ३०३-४) 
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: न्यायालय के पुनविलोकन के अधिकार का मुख्य झ्राधार यह है चूंकि संविधान 
ने सरकार को जन्म दिया है इसलिए सव सत्ता उसके अवीन होनी - चाहिए । परल्तु 
चूंकि न्यायालय संविधान की व्याख्या करते है. इसलिए न्यायालय सब संस्थाग्रों से 
श्रे प्ठ हैं। प्रवान न्यायाधीश ह्य जेस का इस सम्बन्ध में कथन है, हम लोग एक सवि- 
धान के अश्रधीन हैं किन्तु संविधान वही है जो कि न्यायाधीज्ष उसे कहते हैं / इस वात 
का कोई आश्वासन नहीं है और न कोई मार्ग ही है. जिसके द्वारा इन निर्णायों को 
प्रमापीकरण किया जा सके । विभिन्न न्यायालयों ने विभिन्न समयों पर संविधान की 
विभिन्न व्याख्याएं की -हैं और न्यायालयों का चाहे जो भिरुय देश की सब सत्ताओं को 
उसे मानना होगा । जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि जिसको ठीक समभते हैं उसको 
यह न्यायाधीश ठुकरा सकते हैं। इनके. निर्णय न्यायाधीशों की विश्येप प्रकृति उनकी 
सनक और इच्छाएं, उनके राजनैतिक सिद्धान्त, उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि और वाल्य- 
काल की परिस्थितियों पर साधारणतः निर्भर करते हैं । न्यायालय के इस पुनविलो- 
कत के अधिकार की इस आघार पर आलोचना हुई कि अन्तिम निर्शायात्मक शक्ति 
६ आदमियों के हाथ में दे देते हैं, और जिनमें भी पांचवें व्यक्ति के ऊपर निर्णाय 
भ्रायः निर्भर रहता है। और चूंकि इनमें से कोई भी जनता द्वारा निर्वाचित नहीं है 
और न जनता का प्रतिनिधित्व ही करता है इसलिए यह एक प्रजातस्त्रीय व्यवस्था नहीं 
है, जिसको हम साधारणतः “न्यायाधीज्नों द्वारा शासन” कहते हैं, जन्म देता है । 


संयुक्त राष्ट्र अमरीका के सर्वोच्च न्यायालय को प्रायः काँग्रेंस का तीसरा सदन 
कंहा जाता 'है । वास्तव में एक बहुत बड़े अंश तक यह सत्य भी है । इसके पदचातु 
पुर्वावलोकन की शक्तियाँ हैं जो कि विश्व में किसी भी ट्वितीय सदन के हर 
होंगी । इसके पास वास्तव में किसी भी कानून को स्वीकार या अ्रस्वीकार कर देने कौ 
“सत्ता है। इस सत्ता के कारण इसकों एक श्रत्यन्त शक्तिशाली पुर्तावलोकन करने 
चाला द्वितीय सदन या व्यवस्थापिका से भी ऊपर एक सत्ता मान सेके हैं । किन्तु ऐसा 
करता प्रजातन्त्रीय पद्धति के विरुद्ध होगा और कोई भी जो कि अपने को वास्त- 
विक श्रथों में प्रजातनत्र कहता है उसके लिए न्यायाघीज्यों को यह देना सम्भव 
नहीं है। हे ४ े 
'... व्यायाघीओं हारां निमभित कौनून उत्तकी व्यक्तिगत सनकों एवं पक्षपातों पर 
निर्भर रहेगा और किसी विज्येप न्मायालय के-द्वारा वनाए गए कानूनों की प्रकृति उस 
न्यायालय के न्यायाधीशों की प्रकृति पर निर्भर करेगी । कोई भी न्यायालय जिसमें 
अधिकांश: अनुदार न्यायाधीश हैं लोक-कल्याण कानूनों को राज्य के आधिक क्षेत्र मे 
मियन्त्रण की वृद्धि के अधिकारों के प्रति सहांनुभूति नहीं ही. सकती | इसी प्रकार से 
कोई भी न्यायालय जिसमें अधिकांग न्यायाधीश उम्र एवं सुधारवादी विचारधारा के हैं, 
श्रतिक्रियावादी कानूनों को अस्वीकार कर देंगे । न्यायालय के द्वारा पुर्ववलोकन की 
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पद्धति न्यायावीश्यों को थ्रत्याधिक सत्ता प्रदान करती है । और यह पूर्ण सम्भावित बात 
है कि न्‍्यायाधरीय इस सत्ता का दुरुपयोग कर सकते है । न्यायालयों के निर्णय प्राय 
बहुमत के आधार पर होते हैं और यह कहा गया है कि जब दोनों पक्षों की श्रोर चार- 
चार न्यायाबीद्य होंगे और जिस ओर भी पांचवां न्यायात्रीग हो जायेगा उस्ती पक्ष की 
विजय होगी । दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि किसी भी कानून की स्वीकृति या 
अस्वीकृति किसी एक न्यायाधीन की इच्छा पर निर्मर करेगी ओर यह अकेला स्याया- 
चीश समस्त राजनीतिक संस्थाओं जिसमें कि व्यवस्थापिका भी सम्मिलित है, से भी 
अधिक दाक्ति का अधिकारों होगा । 
न्यायाधीज्ञों की नियुक्ति, साधारग्गतः, राज्य के प्रमुख के द्वारा होती हैं भोर 
संयुक्त राष्ट्र श्रमरीका जैसे देश में जहाँ राज्य के प्रमुख के पास थांसन की समस्त कार्य- 
कारिणी शक्ति भी होती है वहाँ इस वात की यथेष्ट सम्भावना है कि न्वाबाधीयश की 
नियुक्ति उनकी कानूनी योग्यता के अनुसार कम और उनकी दलीय-छुकाव एवं सहानु- 
भूतियों के अनुसार भ्रधिक हों । यदि एक ही राष्ट्रपति के प्रशासन काल में रुक 
से अधिक सर्वोच्च न्यायालय में पद रिक्त हुए, तो वह राष्ट्रपति अपने दल से सहानुभूति 
रखने वालों से न्यायालय को “भर सकता है! । ऐसे न्यायालय से हम निष्पक्ष निर्णय 
“की आशा करें, विभेषतः कांग्रेस द्वारा निमित कानूनों के सम्बन्ध में, तो यह 
व्यर्थ होगा । राष्ट्रपति के पद में परिवर्तन होने पर और दूसरे दल के प्रशासन काल 
आरम्भ होने पर ऐसा न्यायालय त्वभावतः अधिकांश कानूनों का जिनको यह पसन्द 
| करता है विरोध करेगा। रिपव्लिकन दल से सहानुभूति रखने वालों के हारा भरा 
हुआ न्यायालय किसी भी डेमोक़्ट दल के प्रस्ताव का बहुत ही ध्यानपूर्वक श्रोर ग्ालोच- 
सात्क ढंग से परीक्षण करेगा श्र ऐसे कातून को अ्रस्वीकार करने का या अ्रसांवधा- 
निक घोषित करने का कोई भी अववर नही खोएगा | इसी प्रकार से हेमोप्रेंड दल द्वारा 
भरा हुमा न्‍्यायालय रिपब्लिकनों के प्रस्तावों के साथ करेगा। न्यायालय को संविधान 
१र्माताओं द्वारा दिये गये अपने उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिए निष्पक्ष होना 
आवश्यक है । किसी सीमा तक यह है भी, किन्तु इस सम्बन्ध में कुछ ऐसे भी तथ्य हैं 
'जिनको हम भूल नहीं सकते। उदाहरण स्वरूप न्यायाधोधों को शिक्षा और पारि- 
वारिक पृष्ठभूमि, उतको व्यक्तियत सनक और इच्छाएँ, उनकी राजनीतिक सहानुनृत्तियाँ 
तथा महत्वाकांक्षाएं किसी भी न्यायालय के लिए इस सम्बन्ध में सदसे अ्रच्छा उपाय 
है होगा कि वह यह अनुमान करके चलें कि व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित प्रत्येक 
कानून विधानानुकूल ही होगा और तभी वह इन कानूनों का पद्धापात रहित निर्णय कार 
सकता है | 
न्यायालयों के इस अधिकार के पीछे सं की सर्वोत्चाता को बनाए रखते 
श्र 
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का विचार है । संविधान की सर्वोच्चता एक संघीय शासन में अत्याधिक महत्वपूर्ण वस्तु है। 
यह संविधान 8 के प्रवन्धों को भंग होने से सुरक्षित रखती है । यह समस्या, एकात्मक 
राज्यों में नहीं पाई जाती । ब्रिटेन जो कि एकात्मक राज्य है उसमें संसद की सर्वोच्चता 
का सिद्धान्त माना जाता है और वहाँ पर कोई भी न्यायालय संसद द्वारा नि्ित 
कानूनों का पुर्तवलोकन चहीं कर सकता किन्तु संयुक्त राष्ट्र अमरीका में सर्वोच्च न्याया- 
लय एक ऐसी संस्था है जो कि कांग्रंस द्वारा निम्चित कानूनों को रह भी कर सकती है। 
न्यायाधीशों के द्वारा झक्ति के दुरुपयोग का केवल यही, उपचार है कि संविधान में 
संशोधन किया जाय किन्तु संघीय कठोर संविधानों में संशोधन करना कोई सरल 
कार्य नहीं है । इस सम्बन्ध में जेम्स हा का भत है--- | 
“सांवैधानिक सत्ता की कमियों को दूर करने का प्रभावश.ली तरीका केवल 
. संशोधन योग्य में संशोधन करना है ।****** हमें न्यायाघीशञों के पुर्नावलोकन का 
न तो श्रन्त ही करना है और न उस पर अत्याधिक प्रतिवन्ध ही लगाने हैं!" . 
इस सम्बन्ध में सर्वप्रथम उपचार यह है कि कांग्रेस की व्यय और व्यापार की * 
शक्तियों की पुनः परिभाषा करें ताकि-न्‍्यायालय को इस सम्बन्ध में राष्ट्रीय 
व्यवस्थापिका के स्थान पर अपनी इच्छा को प्रतिस्थापित करने का अवसर 
न रह जाय ।” ह 
(फाइनर,, आधुनिक सरकार, ० १४६ से उद्ध त) 
न्यायाधीद् फैलिक्स, फ्रेंक फटर ने न्यायालय के इस अधिकार की आलोचना 
करते हुए कहा कि-- 
“न्यायिक पुर्तावलोकन स्वयं ही जनतंत्रीय सरकार पर नियंत्रण है और हमारी 
संवैधानिक ढाँचे का एक मूलभूत भाग है । किन्तु हमारी मूलभूत स्वतंत्रतातओं 
का संरक्षण त्यायालय के समाव व्यवस्थापिका के अधिकार में भी है यह 
व्यवस्थापिका के अधिकार के दुरुपयोग का, व्यवस्थापिका सभाओं श्लौर जनमत 
के समक्ष विरोध करने से, न कि ऐसे संघ को न्याय क्षेत्र में हस्तांतरित कर 
देने से स्वतंत्र जनता के आत्म-विश्वास को प्रमारिक करने का कार्य 
करेगा ।7 | 
संयुक्त राष्ट्र अमरीका के संविधान के अनुवन्ध ६ के द्वितीय उपबन्ध के-अनुसार 
संयुक्त राष्ट्र द्वारा की गई समस्त सन्धियाँ राष्ट्र का सर्वोच्च कानूव मानी जावेंगी-- 
“यह संविधान और संयुक्त राष्ट्र के कानुन जो कि इसके अन्तगंत निर्मित होंगे 
ओर संब सन्धियाँ जो कि संयुक्त राप्ट्र की सत्ता के द्वारा की गई हैं या की 
जावेगीं, देश के सर्वोच्च कानून होंगे और प्रत्येक राज्य में न्यायाधीश राज्य के 
- संविधान या कानूनों में इसके कोई भी प्रतिवन्ध की अपेक्षाकृत भी इसके द्वारा 
बंधे हुए होंगे ।” 
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यह अनुवन्ध न्यायालयों के पुर्नावलीकन को श्रक्तियों को सन्धियों पर भी लागू 
करता है और उन्हें किसी भी सन्धि के प्रवन्धों की व्यास्या करने का और भ्रथ॑ निकालने 
की शक्ति देता है। हैमिल्टन इस अधिकार के पक्ष में था और अमेरिकन विधान के 
निर्माता भी इससे सहमत रहे होंगे जबकि उन्होंने इस अनुवन्ध को संविधान में स्थान 
दिया है | हैमिल्टन ने इस सम्बन्ध में कहा है कि-- 
“कानूनों की व्याख्या करना न्यायालयों का विशिष्ट और सही क्षेत्र है। संवि- 
घान वास्तव में, श्रीर ऐसा हो इसे न्यायाधीज्षों द्वारा माना जाना चाहिए, मुल- 
भूत कानूत है । इसलिए वह उनका कार्य है कि वह इसके अ्रर्थ को मालूम करें 
और किसी विशेष कानून को जो कि किसी व्यवस्थापिका सभा द्वारा निर्मित है, 
श्र्थ का भी पता लगावें । यदि इन दोनों के वीच में कोई विरोधी श्रन्तर है 
तो जिसके प्रति श्रधिक्र कत्तंव्य और अधिक मान्यता है उसी को मानना चाहिण। 
या दूसरे शब्दों में, संविधान का कानुनों से श्रधिमान देना चाहिए श्र जनता 
की इच्छा को जनता के प्रतिनिधियों की इच्छा से श्रधिमान देवा चाहिए ।”' 
(फेड़् लिस्ट, ए० ५४०६) 
उन्होंने आगे चलकर यह भी कहा कि जो कानून संविधान के विपरीत हों उन्हें 
रह कर देना चाहिए और कोई भी न्यायालय उनको लागू नहीं कर सकता है । हैमिल्टन 
के दाव्दों मैं-- 
“किसी भी श्रेष्ठ तथा अधीनस्थ सत्ता के हस्तक्षेप करने वाले कार्यो के सम्बन्ध 
में मौलिक ओर ब्यृत्पन्न शक्तियों, उस वस्तु के स्वभाव और तक यह बात 
वतलते हैं कि उसके विपरीत नियम ही पालन करने योग्य है । वे हमें सिखाते 
हैं कि किसी श्रंष्ठ सत्ता के पहले वाले अधिनियमों को किसी प्रधानरथ या 
निकष्ट सत्ता के बाद के श्रधिनियमों से मान्य होंगे और उसके श्रनुसार जब कभी 
कोई विशेष कानून संविधान को भड्ग करता है, तो न्यायालयों का यह कात्तव्य 
होगा कि वे संविधान को मानें और ऐसे नियमों को ग्रस्वीकार करें । 
(फेड्र लिस्ट, (० ५०७) 
न्यायालयों के इस अधिकार के दुरुपयोग के सम्बन्ध में हैमिल्दन का 
कथन है-- 
“इसका कोई महत्व नहीं होगा कि न्यायालय प्रतिकूलता के बहाने अपनी 
इच्छाओं को व्यवस्था-पकाशों की इच्छा के स्थान पर प्रतिस्थापित करेंगे। 
यह उन विपरीत नियमों के द्वारा भी हो सकता है और यह किसी नियम के 
लासु करने में भी हो सकता है | न्यायालयों के लिए किसी भी कायनून के प्रव॑ 
की घोपणा करना आवश्यक है और यदि वह “निर्शंय! के स्थान पर प्रपनी 
इच्छा का प्रयोग करते हैं, तो उसका परिणाम व्यवस्वापिका संस्था के स्थान 
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पर अपनी इच्छाओं के प्रेतिस्थापित. करने के समाच ही होगा। यह यदि कुछ 
' » - सिद्ध करता है तो केवल. यह कि उस संस्था से अलग न्यायाधीश होने 

चाहिए [! हे न (फंड लिस्ट पृ० प्र 

न्यायालयों के इस पुनरविलोकन “के अधिकार ने विशेषतः संयृक्तराप्ट्र अमरीका 
में केद्धीय सरकार को संविधान की - जटिल संशोधन विधि और -कठोरता की 
आवश्यक शक्तियाँ दी हैं । न्वायालयों से यह आशा की जाती है कि वहु समय की ग्रति 
के अनुसार चलेंगे और संविधान को आवश्यक लचीलापन देंगे जिसके हारा संविधान 
परिवर्तित विचारों एवं अवस्थाओं के अनुकूल हो - जायगा । राष्ट्रपति फ्रंकलिनः रूजवेल्ट 


ते जनवरी, १६३७ में संयुक्त राष्ट्र कांग्रेस को अपने भापणा में इस सम्बन्ध में 
कंहा--- - ' 

“मुल्य आवश्यकता हमारे मृुलमृत कानून में परिवर्तत करने की नहीं है किन्तु 
इस सम्बन्ध में अधिक बुद्धि प्रकाशित हृष्टिकोंसा रखने की है | ऐसे सावनों का 
हमें पंता लगाना ही होगा जो कि हमारे कानूनी ढाँचें और न्यायिक व्यास्यात्रों 
को विश्व की सबसे बड़ी प्रगतिशील प्रजातंत्र की वास्तविक वर्तमान आवश्यक्र- 


किक 


तान्नों के अनुसार हों 

( फाइनर, आधुमिक सरकारें, ० १५० से उद्ध,त ) 

इतनी आलोचना एवं प्रश्मंसात्रों, भय एवं आशाओं की अपेक्षा भी हम इस 

स्थिति में नहीं हैं कि न्यायालयों के पु्नविलोंकन के इस श्रधिकार का अन्त कर दे । यदि 
यह एक दोप हैं तो हमें अपने आपको इस विचार से सान्त्वता देनी होगी कि यह एक 


आवश्यक दा 
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धर्म निरपेक्ष राज्य 





राज्य की उत्पत्ति प्रागतिहासिक काल में हुई थी। इसकी उत्पत्ति के सम्बन्ध 
में हम #िश्वित रूफ से यह नहीं कह सकते कि राज्य कब, कहाँ और कंसे उत्पन्न 
हुआ । यह एक विवादग्रस्त समस्या है । किन्तु यह निश्चित है कि राज्य की उत्पत्ति के 
प्रारम्भ में धर्म ने यथेष्ट रूप से महत्वपूर्ण योग दिया है । यह ग्रीस, रोम, मध्यपूर्व के 
पुरातन साम्राज्य, ब्रफ्रीका, चीन तथा भारत आदि देशों के इतिहास को पढ़ने से सिद्ध 
होता है कि प्रारंभ में धर्म श्र राजनोति शब्रत्यन्त ही निकट रूप से सम्बन्धित थे 
और सबसे प्राचीन राजा पुजारी राजा थे। पुरातनकाल के लोगों के लिए धमं से 
अलग या धर्म से उदासीन किसी राज्य की कल्पना करना संभव नहीं था। विभिन्न 
धर्मों के मंध्य निरपेश्ता की भावना भी भ्रसंभव थी । 

ग्रीक राजनीतिक दर्शन में धमं का स्थान, नीतियात्तनर में सुकरात, श्रफतानून और 
अरस्तू के प्रभाव से ले लिया था। इन विचारकों ने राजनीति का ध्रध्ययन नतिक 
दृष्टिकोण से किया है। उनका यह विश्वास था कि राज्य स्वयं न॑ंतिकता का प्रचार 
कर सकता है और एक विशेष प्रकार को शिक्षा नीति श्रेष्ठ व्यक्तियों का निर्माग्य 
कर सकती है। राजनीति और नीतिशास्र का यह सम्मिश्रण पुरातन भारतीय 
“राजनीतिक विचारधाराप्रों में पाया जाता है। 

मध्ययुग में चर्च और राज्य के सम्बन्ध निर्धारण की समस्या ने एक अत्यन्त ही' 

महत्वपुर्णा रूप धारण कर लिया है। उस काल में यह माना जाता था कि चर्च राज्य 

की श्रपेक्षा एक श्रेष्ट संस्था है। यह ईइ्वर की इच्छा की प्रभिव्यक्ति करती है भोर 
राज्य को इसके द्वारा निर्देशित होना चाहिए। प्रिद्ययन धघामिक विचारक यहाँ के 
पाधिक जीवन को भविष्य में श्राने वाले स्वर्गीय जीवन के लिए तैयारी करने का 
साधन मात्र मानते हैं । उनके विचार में भविष्य में आने वाला जीवन प्रधिक महत्वपुणां 
है । यहाँ का पाथिक जीवन राज्य के नियंत्रण में रह सकता है फिल्‍्तु झागे पाने बाला 
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जीवन जो कि अधिक महत्वपूर्ण है, उसके लिए ठोक तैयारी तभी हो पायेगी जबकि 
चर्च राज्य के कार्यों की देखरेंख रखेगा एवं उनका निर्देशन करेगा। प्रौ० सैवाइन 
के शब्दों में : ; 
“चर्च का इतिहास इसलिए झौगस्टाइन के लिए ययार्थ में 'विदव में इंडर 
.की अ्गति है” जिसकी अभिव्यक्ति को हेगल ने लचर रूप से राज्य के लिए 
प्रयोग किया है। सारी मानव जाति वास्तव में एक परिवार है किन्तु 
इसका अन्तिम भविष्य पृथ्वी पर नहीं किस्तु स्वर्ग में है। यह मानवीय जीवन 
ईश्वर की अच्छाई और विद्रोही आत्माओं की चुराई के मध्य एक मिरनन्‍्तर 
संघर्ष का स्थान है। सारा मानवीय इतिहास दँवी मुक्ति की योजना को 
हमारे सामने खोलता है और इस इतिहास में चर्च का प्रकट होना एंक 
निर्णायक क्षण का प्रतीक है। इसके पर्चातु मानव की एकता का अर है 
चर्च के नेतृत्व में ईसाई धर्म की एकता। इससे यह ताकिक अर्थ निकाला 
जा सकता है कि राज्य चर्च का केवल एक आर्थिक अंग है ॥९*“* * '* * “उन्होंने 
बहुत शताच्दियों तक के लिए यह निश्चित विचार रखा कि इस नई; व्यवस्था 
में राज्य ईसाई ही होगा और वह ऐसे सम्रुदाय की सेवा करेगा जिसमें कि 
एकं ही ईसाई धर्म के पालव करने के कारण एकता हो । एक ऐसे जीवन 
का पालन कराएगा जिसमें कि आध्यात्मिक हित दूसरे हितों से श्रेष्ठ माने 
जाएँगे और जो कि मानवीय मुक्ति के लिए धर्म की भुद्धता को बनाए रख 
कर अपना अनुदान देगा ।” ह 
हु ( हिस्ट्री ऑफ पोलिटिकल थ्योरी श० १७१ ) 
उपरोक्त उद्धरण मध्ययुग में घम॑ं और राजनीति के सम्बन्ध को तथा उस युग के 
राज्य की प्रकृति को पूरंंतया स्पष्ट कर देता है, और यह सब केवल मध्य युग के 
लिए ही सत्य नहीं है । सत्तरहवीं और अठारहवीं शताब्दियों में भी ऐसे विचारों का 
यथेष्ट महत्व था.-। प्रौ० सैवाइन का इस सम्बन्ध में कथन है--- | 
“सत्तरहवीं शताब्दी के विचारक के लिए इस विचार से कि राज्य तमाम 
धामिक विद्वासों एवं उनसे सम्बन्धित प्रइनों से अलग रह सकता है, अधिक 
कोई कठिन विचार नहीं था। उन्नीसवीं शताब्दी में भी ग्लेडस्टन यह तक 
कर सकता था कि राज्य के एक अन्‍्तरात्मा है जो उसे घामिक सत्य और 
ग्सत्य के मध्य में विभेद करने की योग्यता प्रदान करती है। 
( हिस्द्री ऑफ पौलिटिकल थ्योरी छ० १७१ ) 
इसके पहले कि हम आधुनिक युग और उसकी : विचारधाराओं :के' 'सम्बस्धःमें ः 
परीक्षण करें हमारे लिए उन कारणों को जानना आवश्यक है “जिन. कारणों से घम 
और राजनीति के मध्य पुरातन तथा मध्य युग' में इतना घनिष्ट सम्बन्ध रहा । इतिहास 
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का अध्ययन करने से हम इस परिणाम पर पहुंचते है कि उस अध्यवस्धा घोर 
अधंसम्य काल में केवल झारीरिक शक्ति का प्रयोग करके राज्य अपनी आाज्ञात्रीं का 
पालन जनता से कराने में सफल नहीं हो सकता था और न जनता का इतना बौद्धिक 
विकास ही हुआ था कि वहु घासन पालन करने की आ्रावश्यकता को समझती | उस 
समय में साधारण व्यक्तिसे कानून मनवाने के लिए यह आवश्यक था कि उसमें 
ईश्वरीय भय उत्पन्न कर दिया जावे । यह एक मनोर्वज्ञानिक सत्य है कि हम उसे 
वस्तु से डरते हैं जिसको हम नहीं जानते या सममझते । बिजली, बादलों की गड़गढ़ाहद, 
भूचाल आदि प्राकृतिक घटनाओं को पुरातन या मब्यकालीन व्यक्ति बुद्धि.एवं विज्ञान 
के द्वारा नहीं समक्र सकता था। इसलिए इन प्राकृतिक घटनाओं को अपने पापों के 
'परिग्यामस्वरूप ईव्वरीय कोप का प्रतीक मानता था। प्राकृतिक शक्तियों की पूजा 
करने की प्रवृत्ति सम्पूर्णा विश्व में पाई जाती है । ग्रीस के छुपीटर और भारत के इन्द्र 
की प्रायः एक ही प्रकृति, द्षक्ति एवं कार्य हैं। इसलिए धी7-धीरे एक ऐसे ईश्वर का 
विचार व्यक्तियों के मस्तिप्क में उत्पन्न हुआ और जिस विचार का पुजारियों ने पोपण 
किया जो कि व्यक्ति के प्रत्येक कार्य की देखरेख करता है, पाप और प्ृण्य का हिसाद 
रखता है तथा मृत्यु के पश्चात्‌ पापों के लिए नरक में दण्ड देता है 

आधुनिक काल के प्रारम्भ में राजाम्रों ने दवी अधिकारों के सिद्धान्त की उत्मत्ति 
में सहयोग दिया और “विश्वास करना भी प्रारम्भ किया। राजाओं को पृथ्वी पर ईश्वर 
का प्रतिनिधि माना जाता था इसलिए वे उसी प्रकार से पृज्य थे जैसे कि ईश्वर । राजा 
की अ्रवज्ञा ईश्वर की अ्रवज्ञा थी और ऐसी अवज्ञा चू कि पाप थी इसलिए इसके परिसशाम- 
स्वरूप नारकीय यात्तनाएँ भीगना निश्चित था । राज्य के दण्ड से बचा भी जा सकता 
है किन्तु ईश्वर को धीखा देना या ईश्वरीय दण्ड से बचना निताम्त प्रसम्भव था । 
ईश्वरीय दण्ड चूकि केवल कपपना पर आधारित था झौर चू कि उसके विपय में किसी 
को भी ठीक-ठीक पता न था इसलिए वह राज्य के दण्ड से भी अधिक भय उत्पन्न 
करने वाला सिद्ध हुआ। धर्म ने साधारण व्यक्तियों से राज्य के कानून मनवाने में 
राज्य की पूर्ण सहायता की है । 

साधारणतः यह विश्वास किया जाता है कि आधुनिक काल में मेकियावली प्रथम 
विचारक था जिसने कि धर्म को राजनीति से श्रलग करने का प्रयत्त किया है, किगन्‍तु 
ऐसा वास्तव में सत्य नहीं है। मेकियावल्ली जैसा महान्‌ कूटनीतिज्ञ राजनीति के लि 
धर्म का महत्व समझता था। उसने न तो धर्म का अन्त करने की ही सलाह दी ६ 
और न चर्च को अलग करने की किन्तु केवल चर्च को राज्य के प्रधीनरथ बनाने 
की । वह धर्म को राजा के धारा राजनीति का एक उपयोगी अन्त्र बनाना चाहता था । 
धर्म के नाम पर जनता से राजाज्ा पालन करना श्लीर राज्य को शक्तिशाली बनाने 
में सहयोग देना वह आावध्यक समझता था। भेकियाबचली का राजा अथवा राण्य ने 
सो धरमंनिरपेक्ष है श्र न धर्म विरोधी । 
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- - . विज्ञान की प्रगति ने हमको प्राकृतिक शक्तियों को समभने का ज्ञान दिया ओर 
एक नवीन वुद्धिवादी एवं वैज्ञानिक दृष्ठिकोश को जन्म दिया । अरब हम यह विश्वास 
नहीं करते कि विजली का चमकना या बादल का गड़गड़ाना इन्द्र के कोप के प्रतीक है। 
किन्तु श्रव हम यह जानते हैं कि यह केवल प्राकृतिक घटनाएँ हैं जिनको हम आसानी 
से संमक सकते हैं तथा दूसरों को समझा सकते हैं। विज्ञान की प्रगति ने अन्थविश्वासों 
भठी घामिक कल्पनाओं, द॑वी शक्तियों और अभूतपूर्व घटनात्ं में हमारे विद्यासों, 
की जड़ों को हिला दिया । वृद्धिवादो दृष्तिकोश के विकास से राज्य की आज्ञा पालन 
करने के आधार में भी परिवर्तत हुआ है । अव हम राजा की आज्ञा का पालन, चेतन 
'इच्छा के द्वारा कानून को आवश्यकता को समझ कर सामाजिक और राजनतिक 
जीवन को बनाए रखने के लिए तथा सामान्य उद्देश्यों को पूरा करने के लिए 
करते हैं । अब धर्म राजनंतिक हृष्टि से न तो श्रावध्यक है और न महत्वपुर्णा ही । 


काले माक्स ने धर्म का राज्य और राज्य के कार्यक्षेत्र से पुरांतः अन्त कर दिया 
था । उसके राज्य को हम धर्म विरोधी राज्य कह सकते हैं। वह धर्म को शासक पू डी- 
पति वर्ग के हाथ में शोपणा का असर मानता हैं। उसके लिए धर्म जनता की 
अ्रफीम है। यह एक ऐतिहासिक तथ्य है जिसको हम अस्वीकार नहीं कर सकते हैं 
कि राजनीति और धर्म में सदंव एक अपवित्र गठवन्धत रहा है और इस गठ्वन्धत का 


उद्देश्य सामान्य व्यक्ति का शोपण और उसको पददलित अवस्था में रखना रहा है । 
इस सिद्धान्त ने हमारे सव दु:ख एवं यातनाएँ भाग्य या ईश्वर के कारण पर 
प्रगति के रास्ते में यथेष्ट वाघा डाली हैं और जोपणकर्त्तानश्नों के हाथ में एक 
अत्यन्त उपयोगी अन्न दिया है। इस्तनीलिए औगस्टाईन जैसा विचारक यह कह 
सका कि एक लिर्देयी और उत्पीड़न करने वाले राजा की आज्ञा झनता को मानती - 
ही चाहिए क्योंकि ऐसे राजा को ईइवर ने जनता के पुराने पापों के लिए दण्ड देने 
के लिए भेजा है । जनता को अपने सव कटष्ठों को गरीबी, उत्पीड़न, झोपण आदि का 
उत्तरदायित्व भाग्य पर डाल देने की आ्रादत धर्म और राजनीति के इंस अपवित्र 
गठवन्धन के कारण ही पड़ी। धर्म ने जतना में प्रगति एवं नए विचारों के प्रति 
आलस्यथ, अरुचि एवं उदासीनता उत्पन्न की । 

प्रजातंत्र और बुद्धिवादिता के उदय के कारण राजनीति के क्षेत्र में घ या महत्व 
का अन्त हो गया और उसका स्थान एक नवीन दृष्टिकोस ने लिया जिसको कि.हम 
धर्म निरपेक्ष दृष्तिकोरा कह सकते हैं। यह दृष्टिकोण स्व धर्मों के प्रति पूर्ण निरपेक्षता 
का है, और अब हम धर्म को सारे समाज का एक सामूहिक कार्य न मानकर व्याकि 
का एक निजी कार्य मानते हैं । आधुनिक व्यक्ति धर्म को व्यक्ति और ईश्वर के 
मध्य एक निजी सम्बन्ध मानता है। व्यक्ति की यह पूर्ण स्वतन्त्रता है कि वह इस 
सम्बन्ध का किस प्रकार से निर्धारण करे तथा किस ईब्वर से वह अपना सम्बन्ध 
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रखे । राज्य एवं दूसरे व्यक्तियों को इस क्षेत्र में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं 
है। जब तक यह दृष्टिकोण नहीं भ्रपनाया जायेगा, धर्म निरपेक्ष राज्य स्थापित न हो 
सक्रेगा । यहाँ यह समर्कभ लेना आवश्यक है कि धर्म निरपेक्षता का अर्थ न तो धर्म- 
विरोधी दृष्तिकोश है और न धर्म के प्रति उदात्ीनता ही है किन्तु विभिन्न ध्मों के 
मध्य निरपेक्षता यायों मानिये कि धर्म के सम्बन्ध में व्यक्ति को पूर्ण स्वत्तश्नता है । 
जब तक हम यह दृष्टिकोण नहीं अपनायेंगे तव तक हमारा सामाजिक, राजन॑तिक 
झौर नैतिक विकास पूणंतः संभव नहीं होगा । 


घमं निरपेक्ष राज्य धर्म विरोधी राज्य कदापि नहीं है । इमका केवल यह ब्रथ॑ 
है कि राज्य न तो किसी एक या सब धं्मों पर रोक ही लगायेगा, न घामिक विश्वासों 
में हस्तक्षेप ही करेगा और न धर्म विरोधी दृष्टिकोण या नास्क्रिता का प्रचार 
ही करेगा । इसलिये हम किसी भी साम्यवादी राज्य को या किसी ऐसे राज्य को जो 
कि धर्म पर रोक लगाता है, धममं निरपेक्ष राज्य नही मान सकते । यह सत्य है कि 
प्रत्येक राज्य को किसी सीमा तक धारमिक कार्यो पर वियन्ध्रण रखना होगा। ऐसा 
कोई भी धार्मिक कार्य जो कि दूसरे धर्मों के मानने वाले की भावनाओं को चोड़ 
पहुँचाता है या जो अ्रन॑तिक है या जो सामाजिक सुधारों में रुकावट डालता है, या 
जिसके कारण समाज में अ्रव्यवस्था फैलने का डर हो, ऐस कायों पर राज्य को राक 
लगानी झ्रावश्यक है। उदाहरण रवरूप भारत में गोवश की समस्या है। हिन्दू 
घर्मावलम्बी गाय को एक पवित्र पथ्चु मानते है जिसको न तो हानि पहुनाई 
जा सकती और न इस को मारा जा सकता है जवकि इस उपमहाद्वीप पर रहने वाले 
मुसलमान गोबध को घवाब मानते हैं । यदि ऐसी समस्यायों पर राज्य हस्तक्षेप नहों 
करेगा तो समाज में एक गअव्यवस्था फैलने का भय है । गोवध पर रोक लगाना धर्म 
निरपेक्षता के विरुद्ध नही है और न मुस्लिम धमाविलम्बियों के विश्वासों में ६रतस्लेष 
ही है, किन्तु केवल यह एक धामिक कार्य को जनहित में नियन्प्रित करना है 

प्रत्येक धर्म को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक उसका 
तंतिक भाग और दूसरा आाडम्बर वाला भाग । इनमें से न॑तिक भाग झ्रधिका मूलभूत 
और घधमं का वास्तविक आधार है| श्राइम्बर वाला भाग समव, स्थान और परिरिथ- 
तियों के श्रनुसार वदलता रहता है और राज्य को इस भाग में प्रायः हस्तक्षेप करना 
झ्रावश्यक हो जाता है। ऐसा हस्तक्षेप धर्म के मूलभूत सिद्धान्तों में हस्तक्षेप नहीं काह्म 
जा सवाता । अ्रधिकरांश धामिक कार्य अन्धविश्वासों एवं काल्पनिक कंघाओं पर घ्राधारित 
होते हैं न कि नत्तेकदा पर । भारत में ब्रिट्ण सरकार को कई बार पर्नतिमा एवं 
समाज विरोधी धामिक कार्यों पर रोक लगानी पड़ी थी;,उदाहरगा स्वरूप सती प्रया, बाल- 
विवाह श्रादि। हमारे नवीन संविधान में भी ब्रदूत प्रधा का प्रन्त किया गया है | यह 
सब काय॑ न तो धर्म में अनावश्यक हस्तक्षेप ही है और न धर्म विरोधी दृष्टिकोण फे 
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* परिणाम हैं। धामिक आम्डवरों और परम्परागत घामिक रूंढियों को जनद्ठित में 
निर्देशित करना तथा नियंत्रण लगाना राज्य का एक आ्रावश्यक कार्य हैं श्रन्यथा यह 
धापिक रूढ़ियाँ प्रगति के मार्ग में बाधा डार्लेंगी।..,. * . 
धर्म निरपेक्ष राज्य, धर्म और नैतिकता के प्रति उद्यासीन नहीं होता है। 
डेटो क्रोस के अनुसार-- 


ह्प 


92:5४ विशुद्ध राजनीति नैतिकता, को विनप्ट नहीं किन्तु उत्पन्न करती 
है और उसमें अपनी पूरांता एवं श्रेष्ठ श्रभिव्यक्ति को प्राप्त होती है | वास्त- 
विकता के जगत में राजनीतिक या आधिक' कार्यों का कोईः ऐसा क्षेत्र नहीं है 
जो कि दूसरों से अलग अपने श्राप स्वतन्त्र रह सके, किन्तु केवल आध्यात्मिक 
कार्यों की एक व्यवस्था है, और जिस व्यवस्था में जो. उपयोगी है वह निरंतर 
उसमें परिवर्तित होता है जोकि नैतिक है ।-:राजनीति- .में,त॑तिक भावना 
इसके कार्यों का आधार एवं अस्त्र दोनों है। यह एक घरीर के समान है 
जिसको -कि राजनीति नवीन आत्माओं से. भरती है. और: अपनी इच्छानुसार 
दिल्ला देती है | ज॑सा जब तक राजनीति और: भशार्थिक. जीवन. की स्थापना 
नहीं हो जाती है नैतिक जीवन स्थापित नहीं हो सकता है जैसा कि पुरातन 
व्यक्ति कहा करते थे पहले "जीवन और फिर “श्रेष्ठ जीवन” । दूसरी ओर 
जैसे द़रीर के विना कोई आत्मा नहीं हो सकती वैसे ही कोई ऐसा नैतिक 
जीवन नहीं जो कि साथ ही साथ आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन भी न हो । 

(पोलिटिक्स एन्‍्ड मोरल्स, छू० २३-२४) 
इसीलिए हमें यह एक लण के लिये भी न समझना चाहिए और न सोचना 
चाहिए कि धर्म निरपेक्ष राज्य किसी प्रकार की अ्र्नंतिक संस्था है या सब ध्मों क्के 

' प्रति उदासीन संस्था हैं। न॑तिकता के विना श्रेष्ठ जीवन श्लौर सामाजिकता संभव 

नहीं है | मान्यताओं एवं मापदण्डों के बिना सामाजिक व्यवहार को नियंत्रित नहीं 
किया जा सकता है | और यह मान्यताएँ और मापदण्ड हमें केवल नीतिशात्न से ही 
आप्त हो सकते हैं या दूसरे बब्दों में धर्मों के मूलभूत भाग से ॥ जब मावस ने घम 
को जनता की अफीम बताया था तो वह केवल घमं के आडम्वर 'वाले भाग के सम्बन्ध 
में ही सत्य था । धरम का जो नैतिक भाग है वह जनता की अफीम नहीं हैं वरव्‌ अमृत 
है | सव राज्यों एवं समस्त सामाजिक समूहों के लिये किसी न किसी प्रकार की नैतिक 
मान्यताएँ और मापदण्ड आवश्यक हैं जिसको कि संलेप में गान्वी जी ने नैतिक घम 
का नाम दिया है । 

इसलिए घमं निरपेक्ष . राज्य वह राज्य है जो. न-तो धर्म विरोधी है और 

न धर्म के प्रति उदासीन है किन्तुं जो:सँव धर्मों के प्रति पुर्रोूष से निरपेक्ष है । चक्- 

वर्ती राजगोपालाचारी का इस सम्बन्ध में. कथन है कि-- - हट 


[ २३५ ] 


यह वार वार कहा गया है कि जब भारतीय संविधान के अनुसार भारत 
एक घर्म निरपेक्ष राज्य हैं तो इसका यह उहश्य नहीं था कि राज्य धर्म 
विरोधी या धर्म को हतोत्साहित करेंगा। किन्तु इसका उद्देश्य सब धर्मो एव 
विश्वासों में निरपेक्षता तथा इस सिद्धान्त की अस्वीकृति थी कि विभिन्न धर्म 
विभिन्न राष्ट्रों का निर्माण करते हैं।या यह कि राज्य किसी एक धर्म का 
दूसरे धर्मो से अधिक साथ देगा।।! 
इसलिए घर्म निरपेक्ष राज्य को किसी भी धर्म के आन्तरिक मामलों में 
हस्तक्षेप करने को नीति नहीं अ्पनानी चाहिये । धर्म निरपेक्ष गद्ध का प्र्थ ब्मरीवन, 
शोरोपियन और भारतीय सन्दर्भो में अलग-अलग है । राजगोपालाचारी के अनुसार-- 
“अमरीकन संविधान के अनुसार यद्यपि कांग्रेस किसी भी घर्मं को स्थापित 
करने वाला कानून नहीं वना सकती है था किसी भी घर्म के स्वतन्त्र पालन में 
रोक नहीं लगा सकती है, तो भी श्रमरीकन संविधान एक धामिक समाज यो 
मानकर चलता है। अ्रमरीकन भापा में धर्म निरपेक्ष' का श्रर्व है सम्प्रदाय 
निरपेक्षता” न कि धर्म का विरोध या उदासीनता । 
“अमरीका में घामिक जीवन झौर नीति के बीच में श्राधघारभूत सम्बन्ध तथा 
अमरीकन समाज के धार्मिक जीवन एवं कार्यों में किसी भी धर्म को प्रोत्माहित 
न करने की निष्क्रिय नीति पर आ्राधारित नही है । 
“धर्म निरपेक्ष राज्य के सिद्धान्त का योस्प में श्रर्थ भिन्न है। यह सिद्धान्त 
वहाँ पर धर्म विरोधी है तथा यह धर्म को एक राजनीतिक हृष्टि से श्रापत्ति 
कारक वस्तु समभते हैं और वे घामिक विश्वासों को राजनीतिक एकता एवं 
स्थायी सरकार के लिए हानिकारक समभते हैं। दूसरी ओर प्रमेरिकन सिद्धान्त 
धामिक जीवन के लिये अतुल्य मूल्य के विध्वास पर झ्राधारित है । 
४. ., कहा जा सकता है कि 'धर्म निरपेक्ष! राज्य का भारतीय सिद्धान्त 
योरोपियन की अपेक्षा अ्रमेरिकन सिद्धान्त से कहीं अधिक निकट हैं । 
भारत के संविधान निर्माताओं का उ्हूश्य धर्म के विरुद्ध सामान्य 
उदासीनता नहीं थी किन्तु सब धर्मों श्रौर सम्प्रदायों के प्रति सहनधीलता तथा 
एक दूसरे के घामिक विश्वासों और कार्यो के प्रति आदर की भावना 
करना था । 
भारत का संविधान अपनी प्रस्तावना में प्रत्येक नागरिक को विश्वास, 
धर्म श्रीर पूजा की स्वतन्त्रता देता है | संविधान वा अनुच्छेद १४ (१) धामिया 
समानता प्रदान करता है भर भारत के प्रत्येक नागरिक को यह विध्वास दिलाता है 
कि धामिक कारण से कोई मेदभाव नहीं होगा । श्रनुच्छेद १५ (२) के प्रनुसार भारत 
का कोई भी नागरिक किसी दुकान, सर्वजनिक जलपान गृह, होटल, सावंजनिक प्रामोद 


डर 
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प्रमोद के स्थानों पर, बुओों, तालावों, स्नानग्रहों,, सड़कों तथा सार्वजनिक पूजा के 
स्थानों पर जो कि पूरणंतः या आ्रांशिक रूप से राज्य के द्वारा चंलाए जाते हैं या जिनको 
सार्वजनिक उपयोग के लिये बनाया गया है, के प्रयोग से घं्म, जाति. सम्प्रदाय लिड्ढ 
या जन्मस्थान के कारण रोका नहीं जा सकता । संविधान का १७ वा अनुच्छेद अद्यूत 
अथा का अन्त करता है। २५ वां अनुच्छेद सार्वजनिक ज्ञान्ति, नैतिकता एवं स्वास्थ्य 
के अतिरिक्त अन्य मामलों में पूर्ां घासिक स्वतंन्त्रतो अदान करता है। २६ वां अत 
च्छेद सव घर्मों को अपने धामिक मामलों तथा घामिक स्थानों के चलाने की स्वतत्रन्ता 
' देता हैं। यह सब अधिकार भारत के प्रत्येक नागरिक के मूल अधिकार हैं तथा इनको 
न्यायालयों द्वारा लागू किया जा सकता है| यह अनुच्छेद भारत में एक घर्मं निरपेक्ष 
राज्य की स्थापना करते हैं । इस अनुच्छेदों की सही व्याख्या करने से यह सिद्ध 
जाता है कि धर्म निरपेक्ष राज्य का जो सिद्धान्त. भारत ने अपनाया है वह धार्मिक 
कार्यों में हस्तक्षेप करने का निष्क्रिय सिद्धान्त नहीं हैं किन्तु सबके हितों की समान 
रूप से रक्षा तथा उनके मध्य में निरपेक्षता एवं सह-अस्तित्व का सक्रिय सिद्धान्त है। 
बीसवीं शताब्दी को हम वास्तव में धर्म निरपेक्ष ग़ताव्दी कह सकते हैं | इस 
शताब्दी में पाकिस्तानी गणतन्त्र की तरह धर्म पर आधारित राज़्य ऐतिहासिक हृप्टि 
से एक बीते हुये युग का प्रतीक है । ऐश्वे राज्य किसी एक घमम को दसरा अ्रन्य पर्मो 
की अपेक्षा प्रोत्साहन देते हैं । ऐसा दृष्टिकोण अदब्वुद्धि एवं अवैज्ञानिक_ विचारों का 
प्रतीक है । केवल वही लोग जिन्होंने इतिहास को उचित ढंग से नहीं पढ़ा हैं या जिनका 
: मानसिक विकास अपूर्ण रह गया है इस वात में विद्वास कर सकते है कि केवल 
एक ही वाद, सिद्धान्त या धर्म पूर्णा ह़ूप से सत्य है और वाकी दूसरे वादं, सिद्धान्त 
या धर्म पूर्णत: असत्य हैं | ऐसा करने से वे सत्य की-ओर से मुख मोड़ते हैं । ऐसा 
करने से वे सत्य, प्रगति और नंतिक समस्याश्रों को ठीक ग्रकार से समझने मे असफल 
होते हैं । ऐसा हृष्कोर रूढ़िवादिता, कट्टरता और एक ही घर्म श्रेष्ठ हैँ तथा दुसरे 
सव धर्म असत्य हैं; इन आधारों पर धामिक असहिष्णुता की भावना को जन्म दता 
है । धर्म निरपेक्ष राज्य हमारी इन सब प्रकार के संकटों से रक्षा कंरता है तथा सक्तिय 
धर्म निरपेक्षता ही केवल सक्रिय घामिक सहिष्णुता तथा धार्मिक ज्ञांति को जन्म दें 
सकती है । 
इस लेख में धर्म! छाब्द का प्रयोग केवल रूढ़िवादी और परम्परागत धरम 
के लिए ही हुआ है । मुझे नैतिकता या नैतिक धर्म के विरुद्ध कुछ नहीं कहना है । 
यह विपय अब तक विवादग्रस्त है--कि राजनीति एवं-नंतिकता-को “पए्रथक किया जाये 
अथवा नहीं । कार्ल मंनहीस तथा वहुत से दूसरे विचारक -हमारी वरतंमान सम्यता-को 
रक्षा के लिए नैतिक मापदंड को. आवश्यक समभते. है और इनके. बिना -उन्हें सामाजिक 
अब्यवस्था एवं पतन का भय है । वे इसलिए नंतिकता को सामाजिक एकता एवं 
सम्पुरांता के लिए आवश्यक्रः समभते हैं। 


[कक ) 
मस्यों ते घ्द्वाः नहीं क्र दि राड्य क्र 
4 है अर्थ नहीं १ इतना कहनतों यवेप्ठ हो (द राज्य 
जो क्क्खी न्त्र्कि बस्तु हैं स्थापित व 
द्त्याँ ८ उत्पन्न के सकता दे नम 
आपति + ही हि व चार्शि, 
बपक्ष ररजि द 


एक 
द्व॑ सफल डी दे क्क्ता 
व्यक्ति नव हू सके ' ्कर्स 
रस (खेद का अर्थ ऋर्नतिकती द्ठेप 
ख्पनी नी पर की सैतिकर्त) आधारित हुए 
क्कर्स की सर्माज की उर्द्याति ऋू लिए, गेल झआावर्श्यरती ह्ट्कि उसका 
हो और यदि ऐसी नहीं * यो नैतिक पुनुस्त्वाल ; प्रयत्व हो राज्य 
इसलिए, ज्आइले रच दें ९६] चतिकतों ददरोरथी ८ धर्म (लस्पेक्षतीं 
सम्बन्ध जी सोपपी र्च्द्वी तने नैतिक सत्ता झत्पर्ण तीे द्वठ डु्मरी 
छदार द्वारवी स्थात्मवी ठाँचा ने हो भी पाया ह्ृ और से हि 
वही समार्ज बी लिते छ्््व हे ््रखक ही से 6" ल्रपलता बता 
ज्नं एक दैतिक सकूद की सामना कार बह ठे समें मिः कसी नवीन नतिया ऋतनी 
दया मापदंड क्क ध्दकार्स कल विंती ५ व समाज का भर्विप अंधवार्यग 7] 
र०र्की ते मैन का कर्यी है किट 
०्र्व से मैट ञ्ञ के लि, छू कोई की प्रस्तार्थ दस प्रवा(< कार्योर्थित होगा 
ओऔएर वर्ग 77८6 ईसाई वि > योग्य ठे3 हमें यह दखना जगा कि समार्ज मे धाम 
कि अवाएर होता छह 
८डुसाई द्व्वाप्की छू लिए, ड्म कंपरगी गेल आवध्यक है रकिं बह धार्मिक (दरों 
कत समझा थक स् आर्थिय द्टवर्ती सिने हा अर द्वार 
हे आदतों आए नि मो का 5 नरेश जविष्य मे समाजश्ली धर देन 
द्दपजों की सेल ञ्नकरनतों होगा छनवा ज्ञान हमें य८ देतलाएंग द्घर्नि 
ब्यावर जल किस ध्रकार दार्यीर्वि्ति होते मापदंट का अर दुन्गयन 
द्वाव भी चर्षमर्क चार र्रोर (लि पर दे छोड़ देती हुए 
(डादानोर्सिर ऋ दम घू० ११५४) 
>+“ 
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राष्ट्रमंडल 











उपनिवेशिक स्वराज्य (00777707 5/०७) शब्द की न तो कभी पूर्रारू से 
परिभाषा हुई है और न व्याख्या ही, किन्तु साधारण॒तः यह स्वीकार किया जाता है 
कि इसका अथ॑ ब्रिटिश राष्ट्रमंडल की सदस्यता के द्वारा स्वतन्त्रता है। इस पद के 
अधिकार और कर्तव्यों की कभी पुरुंूप से व्याख्या नहीं हुई है किन्तु उनका क्षेत्र और 
उनके संवन्ध में विचारों में समय-समय पर परिवतंन होता रहा है । 

| १६०१ तक शाही पदवियों के साथ में 'समुद्र पार के ब्रिटिश अधिराज्या 

शब्दों का प्रयोग होता रहा है और उस समय का यह श्रर्थ था कि अधिराज्य केवल 
ब्रिटेन के साम्राज्य का एक भाग मात्र है। १६०७ के उपनिवेशिक सम्मेलन में अधि- 
राज्यों के प्रतिनिधि ब्रिटिश सरकार द्वारा रवशासित अधिराज््यों का पद लेने में सफल 
. हुए । इसलिए उपनिवेश्विक स्वराज्य की सर्वप्रथम और महत्वपुर्णं कसौटी पूर्ण श्रान्तरिक 
स्वतन्त्रता है । १६२१ के साम्राज्य सम्मेलन में श्रास्ट्र लिया के प्रधान मंत्री ह्य ज ने 
कहा थां--- हे 

“व्यावहार में हमें स्‍्वशासन के वे सव अधिकार हैं जिनका कि स्वतनत्र राष्ट्र 

उपभोग करते हैं | में ऐसी कोई शक्ति को नहीं जानता हूँ जो ब्रिटेन के प्रधान 

मंत्री के पास है और जनरल स्मट्स के पास नहीं हैं ।” 

कित्तु इन अ्रधिराज्ष्यों की कानूनी श्रौर सांवंधानिक स्थिति तब तक अस्पष्ट 
ही थी] कानूनी सीमाएँ और संवंधानिक वाघाएँ विशेषतः कनाडा के अ्धिराज्य के 
संबन्ध में (उदाहरणतः कनाडा का अधिराज्यीय संविधान जो कि केवल ब्रिटिश संसद 
के द्वारा ही हो सकता है तथा उच्चतम कनाडियन न्यायालयों से प्रीवी कॉंसिल की न्याय 
समिति के द्वारा अपील सुनी जा सकती थी) सिद्धान्त में आन्तरिक स्वतन्त्रता को 
सीमित करती है । जब आयरलेंड को अधिराज्य पद मिला तो इस सम्बन्ध में स्पप्टी- 
करण की आवश्यकता ओर भी अधिक प्रतीत हुईं। १६२६ के साम्राज्य सम्मेलन ने 
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लाड्ड वालफोर के समापतित्व में अन्तर साम्राज्यीय सम्वन्धों' से समस्त प्रदनों को हल 
करने के लिए एक समित्ति नियुक्त की। इस समिति की रिपोर्ट में ब्रिटेन और 

उसके अधिराज्यों के आपसी सम्बन्धों तथा उनके स्थान की परिभाषा पाई जाती 
हैं। इस परिभाषा के अनुसार अधिराज्य--- 

“ब्रिटिक्ष साम्राज्य के भीतर स्वशासित समुदाय है जो हि ध्मान पद वाले तथा 

एक दूसरे से क्रिसी भी प्रकार अपने आन्तरिक व वंदेशिक मामलों में 

श्रधिशासित नहीं है । यद्यपि वे क्राउन के प्रति सामान्य भक्ति से सम्बन्धित 
हैं तथा स्व॒तन्त्र रूप से ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के सदस्य को द्वैसियत से 
से सम्बन्धित हैं ।” 

उपरोक्त न तो श्रधिराज्यों की परिभाषा ही है और न उनके कानूनी पद की 
व्याख्या ही है । यह अधिराज्यों को वतंमान पद तथा उनके ब्रिटिय साम्राज्य के समान 
के सम्बन्ध में घोषणा एवं स्पष्टीकरण मात्र है; और इस सम्बन्ध में कोई भी मौलिफ 
वात नहीं थी । किन्तु अ्रव त्क के अ्रन्तराज्यीय सम्बन्धों के सम्बन्ध में विभिन्न 
साम्राज्य सम्मेलनों ने समय-समय पर जो प्रस्ताव पास किए थे उनका संग्रह एवं 
स्पष्टीकरण मात्र है। यह वालफोर घोषणा साम्राज्यवादी ब्रिटेन शोर इसके स्वशासित 
उपनिवेज्ञों के बीच में राजन॑तिक सम्बन्धों का वणंन करती है । इस घोषणा को र्टैट्‌- 
यूट श्राफ वेस्ट मिनिस्टर १६३१ के द्वारा कानूनी रूप दिया गया था । इस विधेयक ने 
श्रधिराज्यों को आ्रान्तरिक स्वतन्त्रता पूर्णतः प्रदान की | इसके अनुसार झधिराज्यों की 
व्यवस्थापिकाश्रों को ब्रिटेन की संसद के द्वारा बनए किसी कानून को रह करने की तथा 
उससे भ्रलग भविष्य में और नए कानून बनाने की अनुमति दी गई तथा भविष्य में 
ब्रिटिश संसद का बनाया हुआ कोई भी कानून अधिराज्पों की सीमा में उनकी इच्छा 
होने पर हो हो सकेगा, इस वात का भी झाश्वासन दिया | इस विधेयक के प्रनुभाद 
श्रधिराज्यों को व्यापारी जहाजी वेड़े के सम्बन्ध में नियंत्रण के कानून बनाने का 
प्रधिकार संना सम्बन्धी क्षेत्राधिकार आदि भी दिए गए जो कि इस समय तक मेल 
ब्रिटिश संसद के पास ही थे । 

१६३१ के वँस्ट मिनिस्टर विधेयक बनने से पूर्व भी श्रधिराज्यों को ब्रिटेन के 
साथ सामान पद, श्रान्तरिक स्वतन्त्रता तथा व॑देशिक संबन्धों का स्वयं संचालन करने की 
शक्तियाँ व्यावहार में थी । प्रथम महायुद्ध में अधिराज्यों के भाग लेने से उनको व॑देशिकः 
नोति के निर्धारण में स्थान मिलने लगा था। श्रधिराज्यों ने इस प्रधिकार के विस्तार 
के लिए बरावर माँग की तथा साम्राज्य की वंदेशिक नीति के निर्धारण में उनके प्रभाव 
की निरन्तर वृद्धि हुई घी । सर रौवर्ट वो्डंन जो कि इस काल में कनाडा के प्रधान 
मंत्री थे, ने इस अधिकार की मांग बड़े जोरदार दद्दों में की । उन्होंने कनाठा येः सिए 
संयुक्त राष्ट्र अमरीका भ्रौर योदप के महाव्‌ स्वतन्ध राज्यों के समान ही पद की मांग 
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की । परिस शान्ति सन्मेलन में जो ब्रिटिश प्रतिनिधि मंडल गया था- उसमें अधिराज्यों 
को अलग-अलग स्थान दिया गया था. राष्ट्रसंधघ की स्थापना पर इन अधिराज्यों को 
स्वतस्त्र राज्यों के समान हो पूर्ण सदस्यता -दी थी। ज्ञान्ति संधि पर प्रस्पेक 
अधिराज्य के प्रतिनिधि ने हस्ताक्षर किए थे. तथा प्रत्येक अधिराज्य की व्यवस्थापिका 
सभा ने-उन संधियों को पृथक रूप से स्वीकार किया था बालफोर ने घोपणा इन 
अधिराज्यों के स्वतन्त्र एवं समान पद को केवल कानूनी हृष्टि से स्वीकार किया हैँ 
जवकि व्यावहार में इनको यह पद एवं अधिकार प्रथम महा युद्ध के पदच्चात से प्राप्त 
-थे। यह सत्य है कि वदेशिक मामलों में इत अधिराज्यों की व्यावहारिक सीमाएँ थी 
और इनको स्वीकार करते हुए वालफोर आयोग ने कहा है-- 

“समानता और एकरूपता के सिद्धान्त जो कि राज्यों के लिए उपयुक्त है कवों 

तक नहीं पहुँचते.हैं......उदाहरण स्वरूप रक्षा सम्बन्धी प्रश्नों को हल 

- करने के लिए हमें एक लचीली संस्था चाहिए | ऐसी संस्था जो कि समया- 

नुसार विद्व की परिवर्तित होती हुई परिस्थितियों के अनुसार चल सके ।” - 

इस कथन की सत्यता को ट्वितीय महादुद्ध ने पुरुंत: सिद्ध कर दिया हैं | वालफोरं 
घोपणा के अन्तिम भाग जिसके अनुसार अधिराज्य ब्रिटिश राप्ट्रमंडल के स्वेच्छा 
यूवंक सदस्य है; अधिराज्यों को राष्ट्र मंडल से अलग होने का अधिकार देता है 

१६४२ में भारत के लिए क्रिस्स प्रस्ताव में भी इस अधिकार को-माना गया था । 

किसी सावारण व्यक्ति के लिए यह समभना कटित है कि भारत तथा 
पाकिस्तान जैंसे गणतन्त्रीय राष्ट्र, राष्ट्रमंडल के सदस्य'किस प्रकार रह सकंते हैं और 
कैसे वे ब्रिटिश क्राउन के प्रति भक्ति रख सकते हैं । वेस्ट मिनिस्टर विधेयक की 
इस संबन्ध में दो व्याख्याएँ हो सकती हैं ।॥ एक तो यह ॒क्ि ब्रिठेत का क्राउन इन सब 
आअधिराज््यों का भी क्राउन होगा । उदाहरखतः जब ब्रिटेव का राजा अथवा रानी जो भी 
किसी अ्धिराज्य के संबन्ध में कोई कार्य करेगा तो वह उस अधिराज्य के राजा या 
रानी की हैसियत से न कि ब्रिटेन के राजा वा रानी की हैसियत से करेंगा। १६३६ 
में अधिराज्यों द्वारा पृथक पृथक युद्ध घोषणा से तथा ६६४५ के पश्चात अलग अलग 
जान्ति स्वीकृति से यह विभाजित-क्राउन सिंड्थोन्त को पुप्टि मिलती है । दुसरी व्याख्या 
है कि अधिराज्य पूर्णात: स्वतंत्र राज्य हैं और उसका ब्रिंटिय क्राउन व संविधान - 

से कोई संबन्ध नहीं हैं। ऐसी व्याख्यां केरने वाले यहे मानते हैं कि इंगलेंड को अ्रंधिराज्यों 
के संवैधानिक व्यवस्था में हस्तक्षेप करेने कां कोई अधिकारं नहीं है। आ्रायरलेंड, 
भारत, पाकिस्तान वथा घाना के गणतंत्रीय संविधान उसी व्याख्या पर आधारित हैं। 
वैस्ट मिनिस्टर विधेयक राष्ट्र मंडल संवन्धी अन्ये किसी विधेयक में कहीं पर भी ऐसा 
कोई नियम नहीं है. कि सब  अधिरांज्य सांवधानिक क्षेत्र में एकहपंता ही अपनायेंगे । 
राप्ट्र मंडल के राजनातक और चांवबनिक विंकार्स में बँस्ट मिनिस्टर विधेयंक सबसे 





[ अकह० 
चहला विधेयक है। १६४६ में सप्ट्र मंडल ने एक झर पथ झागे बढ़ाया जब कि 
ब्रिटिश शब्द को हटा दिया गया तथा गणतंत्रीय अ्धिराज्यों को सदस्यता दी | यहाँ 
पर यह भी व्यान रखना आवश्यक होगा कि यह नया गगणतन्त्रीय अधिराज्य मानव 
जाति की उसी ज्ञाखा का नहीं था जिसके कि ब्रिटेन और उसके पुराने अधिराज्य भे । 
ब्रिटेन और उसके पुराने दवेत अधिराज्यों में किसी प्रकार का कोई भी जातोय या 
सामाजिक भेंद नहीं था। साथ ही साथ यह भी घ्यान रखना होगा कि इन 
.पुराने इवेत अ्रधिराज्यों में तथा नवीन श्याम अधिराज्यों में किसी प्रकार का भी कोई 
सामाजिक या जातीय भेद नहीं है । अप्रैल १६४६ की राष्ट्रमंडल के प्रधान मंत्रियों के 
लंदन सम्मेलन की घोषणा ने स्पप्ट रूप से भारतीय गणतन्त्र की राष्ट्र मंडल में स्थिति 
को निश्चित किया था | इस घोपणा के श्रनुसार--- 
“भारत सरकार ने राष्ट्र मंडल की दूसरी सरकारों को भारतीय जनता के 
इस इरादे की सूचना दी है कि नए संविधान जो कि . लागू किया जाने वाला 
है के अनुसार भारत एक सावंभीम सत्ता सम्पन्न जनतन्त्रीय गणराज्य होगा। 
भारत सरकार ने तथापि यह घोपणा की है तथा भारत की राष्ट्रमंटल की 
पूर्ण सदस्यता को बनाये रखने की इच्छा प्रकट की है श्र राजा को राप्ट्र- 
मंडल क॑ प्रमुख की स्थिति में स्वीकार किया है जो कि केवल इसके स्वतन्त्र 
सदस्य राष्ट्रों कें संगठन का प्रतीक है। राष्ट्र मंडल के दूसरे देशों की सर- 
कार जिनकी रापष्ट्रमंडल की सदस्यता का आधार में कोई परिवर्तन नहीं होगा 
भारत की सदस्यता को इस घोपणा की शर्तों के अनुसार स्वीकार करते है । 
“**"*****"वे यह घोपण करते है कि वे राष्ट्रमंडल के स्वृतन्धत और समान 
सदस्यों की तरह से एक रहेंगे शोर झान्ति स्वतन्त्रता तथा उन्‍नति की 
प्राप्ति के लिये स्वतन्त्रतापूर्वक सहयोग करेंगे |” 
वालफोर समिति ने श्रधिराज्यों के लिये न तो कोई सांबंधानिक एकरम्ूपता 
को उचित ही समभा था श्रौर न राय ही दी थी। प्रन्तर अधिराज्यीय सलाह श्रौर 
समभीते के लिए सदंव ही लचीली प्रकार की संस्था का निर्माण हुआ्रा है। पहले 
साम्राज्य सम्मेलन ओर अ्रवः राष्ट्रमंडल के प्रधान मंत्रियों के सम्मेलन राष्ट्रमंडल के 
सदस्यों की सामान्य समस्याश्रों पर वादविवाद करते है और नोतिनिर्धारण करने हैं । 
भूतकाल में अधिराज्य कार्यालय भौर वतंमान में राष्ट्र मंटल सम्बन्ध कार्यालय राष्ट्र- 
मंडल के सदस्यों के लिएं एक विश्लेप प्रकार का बंदेशिक विभाग है। राष्ट्र मंडल के 
सदस्य ब्रिटेन को ओर एक दूसरे को हाई कमिच्नर हो नियुक्त करते हैं। से हाई 
कमिश्नर व्यवहार में उन देंथों के राजदूत हो है। समय-समय पर प्रधानमंत्री 
सम्मेलन राष्ट्रमंडल की समस्याप्नों को सुलमाने में ययेप्ठ सहयोग देसे है । 
१६ 


[ रधर ] 


सदस्यों की रक्षा सेनाओरों के शत्त्रों में जहाँ तक सम्भव होता है, एकरुपता 
रखने का प्रयत्न किया जाता है | इन सदस्यों के- मध्य में सहयोग साम्राज्य की रक्षा 
समिति द्वारा होता है | किन्तु यह पुर्णातः सदस्यों की स्वेच्छा पर ही निर्भर हैकिदे 
किसी विश्व युद्ध में भाग लें या न लें तथा वे अपनी राष्ट्रीय सेनाओं को एक सम्मिलित 
सेनापतित्व के आधीन रखें । किसी भी सदस्य पर ब्रिटेन या राष्ट्रमण्डल के किसी दूसरे 
सदस्य द्वारा इस सम्बन्ध सें कोई प्रभाव नहीं डाला जाता है । 


आशिक क्षेत्र में भी कम से कम सिद्धान्त में सदस्यों को पूर्ख स्वतंत्रता है। 
किन्तु व्यवहार में कुछ सदस्यों के वीच में श्राधिक सहयोग ,यथेष्ट सीमा तक हैं। आधिक 
सहयोग के लिए साम्राज्य की समिति तथा साम्राह्ष्य का कृपि विभाग आदि हैं । किन्तु 
इस सहयोग का यह भ्रर्थ कदापि नहीं है कि राष्ट्रमण्डल का कोई आर्थिक मुटद्द हो। 
राष्ट्रमण्डल न तो आर्थिक दृष्टि में एक पूर्ण इकाई ही है और न इसका व्यापार एक दूसरे 
तक ही सीमित है। इसके सदस्य प्रायः दसरे राष्ट्रों से आधिक समझौते एवं सन्चियाँ 
करते रहे हैं और कर सकते हैं। वास्तव में कनाडा संयुक्त राष्ट्र अमरीका सर्वाधिक 
आथिक क्षेत्र में है तथा भारत ने पूर्णतः स्वतंत्र आर्थिक नीतियों को अपनाया हैं। 


प्राय: राष्ट्रमण्डल के सदस्य अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओ्रों में किसी 
प्रकार से भी ग्र्ट मनोवृत्ति का परिचय नहीं देते हैं । संयुक्त राष्ट्र मण्डल में मतदान 
का अध्ययन करने से यह पता लगता है कि न तो राष्ट्रमण्डल में इस सम्बन्ध में एक- 
रूपता ही है और न वे विश्व समस्यात्रों पर एक दूसरे का विरोध करने में ही संकोच 
करते हैं । न्यूजीलैंड के प्रधान मन्त्री मि० फ्रैज़र द्वारा वीटों योजना एवं संयुक्त राष्ट्रसंघ 
में अर्जेण्टीना के प्रदेश का जो कड़ा विरोध हुआ था उससे बहुत से लोगों को सम्भवतः 
आश्चयं हो क्योंकि प्रायः आस्ट्रेलिया और न्यूजीलेंड ब्रिटेन के सबसे अधिक अनुगामी 
अधिराज्य माने जाते हैं । प्रायः अधिराज्य संयुक्त राष्ट्रसंघ में स्वतंत्र नीति पालन करते 
हैं। स्वयं भारत ने प्राय: ब्रिटेन और दुसरे सदस्यों का विद्व समस्याओ्रों पर विरोध 


किया हैं 


किन्तु अव भी ऐसी कितनी ही समस्याएँ हैं जो कि अस्पष्ट हैं और जिनके 
स्पष्टीकरण का कभी अवसर ही नहीं आया है| ऐसी एक समस्या राप्ट्रमण्डल के दो 
सदस्यों के बीच में युद्ध की सम्भावना है । भारत व पाकिस्तान के आपसी सम्बन्ध 
काइमीर की समस्या के कारण ठोक नहीं हैं और उनके मध्य युद्ध की सम्भाववा को 
हम पुरांतया युद्ध नहीं कह सकते । राष्ट्रमण्डल के दो सदस्यों के बोच में युद्ध होते पर 
दूसरे सदस्प्र क्‍या करेंगे यह तो हमें निश्चित रूप से नहीं कह सकते पर कम से कम 
इसकी सम्भावना अवश्य है कि राष्ट्र मण्डल के दुसरे सदस्य आक्रमणकारी का वहि- 


प्कार करेंगे | 


०. डे: | 


अदग्वेत अधिराज्यों के सम्मलित हो जाने से राष्ट्रमण्डल वयायथ रूप में एक 
श्रन्तर्राष्ट्रीय संस्था का रूप ले चुका है | यह सर्दव एक ढीले प्रकार का राजनंतिक 
ऐक्य रहा है श्रौर १६४६ के पश्चात्‌ इसके लचीलेपन में ओर भी वृद्धि हुई है। प्राय: 
यह प्रश्न पूछा जाता है कि इसके सदस्य किसी स्थायी राजन॑तिक ऐक्य था किसी 
प्रकार के संघ का क्‍यों नहीं निर्माण करते हैं । वर्तमान परिस्थितियों में ऐसा कोई भी 
पग अ्रसम्भव है क्‍योंकि ऐसे राजनीतिक ऐव्य की संविधान एवं संत्थात्रों का निर्माण 
करने में यथेट्ट कठिन कार्य का सामना करना पड़ेगा । 

श्रव लीग और पान-श्रमेरिकन संघ के समान ही राष्ट्रमण्डल भी एक प्रादे- 
शिक संगठन है । किन्तु इसके उद्देश्य, आदर्श एवं नीतियां संयुक्त राष्ट्रसंव के ८ 
के अनुच्छेद ५२ (१) के भ्नुरूप ही हैं। इस अनुच्छेद के अनुसार--. 

“इस वर्तमान संविधान में, कुछ भी, प्रादेशिक समझोतों या संस्थाग्रों को जो 

कि अन्तर्राष्ट्रीय भान्ति और युरक्षा की स्थापना से सम्बन्धित क्षेत्रों में कार्य 

करती है श्रीर जो कि प्रादेशिक कार्य के उपयुक्त है, के अ्रस्तित्व के विरुद्ध है | 

वर्णोतो जो समभौते या संस्थाएं और उनके काय॑ संयुक्त राप्ट्र सघ के 

एवं सिद्धान्तों के अनुरूप ही हों ।/” 

यह किसी भी प्रकार से प्रादेशिक स॑निक संधियों की भांति विश्व थान्ति में 
वाधक नहीं है । इसके सदस्यों का सहयोग सामान्य श्रावश्यक्रताओं ओर सामान्य 
आ्रादर्शों पर आधारित है। यह विश्वज्ञान्ति स्थापित करने के लिए एक ठोस पग 
है । कनाडा के प्रधान मन्त्री मि० मंकेन्जी किंग ने २६ जनवरी १६४५ की इस संबंध 
में कहा है कि--- 

“राष्ट्रमण्डल में श्रपने सदस्य राप्ट्रों के समान ही पृथकत्व की भावदा नहीं है 

किन्तु उसके विपरीत है भ्रीर इसी में भव्रिप्य के लिए आ्राग्ा है ।/ 

किस्तु राष्ट्रमण्डल का भविष्य इतना उज्ज्वल नही है । इसके तौन मदरय एक 
दसरे के विरुद्ध कोई अच्छी भावना नहीं रखते हैं। भारत व पाविस्तान मे सम्बन्ध 
दक्षिण श्रफीका से तथा आपस में भी वँसे नहीं है जपे कि होने चाहिए । कोई रैसा 
संघर्ष जिसके फलस्वरूप दो सदस्यों में युद्ध हो जाय राष्ट्रमण्टल की एकता को बम्रष्ट 
हानि पहुँचा सकता है । रष्ट्रमण्डल एक विकसित होती हुई इकाई है । ब्रभी हाल ही 
में इसके दो नए सदस्य बने है। अफ्रीका में घाना और एथविया में मलाया । यहू भी 
श्रा्रा की जाती है कि घर्न: घने अफ्रीका के दूसरे ब्रिटिंग उपनिवेश एवं श्रधीनस्थ 
राज्य स्वश्ञासन प्राप्त करके राष्ट्रमण्डल की सदस्यता निव-ट भविष्य में हो प्राप्त फर 
सकेंगे । किस्तु फिर भो इसके भविष्य की सम्बन्ध में निश्चित धूप से उुद्ध भी नहीं पद्ठा 
जा सकता हैं। 


उह्ब्या 





रद 


जाति. रंग एवं राजनीति 








जाति की समस्या मानवता के पुरातनकाल से हैं। ग्रीक और रोमन लोग 
अपने अतिरिक्ति और सब लोगों को अधंसप्य एवं जंगली मानते थे तथा उनसे घृणा 
करते थे और उनके लिए केवल प्रजा वन कर ही रहने का अधिकार उपयुक्त समभते 
थे। भारत में भी श्रार्यों थ्रे द्वविणों के साथ ऐसा ही व्यवहार किया था । विचारकों 
ने इस हृष्टिकोश को, कि कुछ जातियाँ अधिक सम्य और श्रेष्ठ है और कुछ जातियाँ 
अधंसम्य एवं निप्क्ृष्ट हैं, प्रोत्ताहन दिया है यहाँ तक कि अरस्तू जैसे विचारक ने भी 
इसको माना है । 
ईसाई घधर्मं के प्रारम्भ काल से ही यहूदियों के विरुद्ध ईसाइयों का बड़ा 
विरोध रहा है । यह विरोध ईसाइयों की एक अ्रस॒त्य घारणा पर आधारित है कि यहूदी 
ईसामसीह के कत्ल के लिए उत्तरदायी हैं। ईसाइयों ने इस वात पर कभी ध्यान नहीं 
दिया कि ईसामसीह के कत्ल के लिए उस समय के जेस्सलम के कुछ यहुदी उत्तरदायी 
थे न कि उनकी अगरित पीढ़ियाँ। और यदि रोमन ग्रबंनर पाइलेट चाहता तो उसे 
रोक सकता था | 
यहूदियों के सम्बन्ध में इस धारणा के कारण यहूदी और ईसाइयों के बीच में 
“एक निरन्तर शन्रता रही। बेटों तथा यहूदियों क्ञा सब घन्धों और व्यापारों तें 
वहिष्कार इस शअजत्रता का प्रतीक हैं। सब बन्बों एवं व्यापारों से वहिप्कृत होने पर 
यहूदियों ने महाजनी का घन्चा अपनाया और इस घन्वे के लिए भी चर्च के पादरियों 
में उनकी निन्‍्दा की और उनके. ईसाई कजंदारों ने उनके प्रति घरणा एवं दुब्यंवहार 
किया यद्यपि यह घन्वा उनको ईसाइयों के कारण ही अपनाना 'पड़ा। यहुदियों को . 
समाज की समस्त दुराइयों एवं समस्याओ्रों के लिए उत्तरदायी ठहराया जाता था । 
ओर यही कारण है कि ईसाइयों में वरावर यहूदियों के प्रति दुव्यंवहार एवं हिंसा का 
प्रयोग किया हो जैसे फ्रान्स में ड्रोफुस के मामले में तथा पोलेन्ड और जमंनी में तो उनके 
पूर्ण विनाश का प्रयत्न किया गया है ।छुई गोलडिंग का इस सम्बन्ध में कथन है कि-- 
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“'यहूदियों का विरोध इसलिए प्रारंभ नहीं हुआ कि कुछ यहूदी या सब यहुदी बुरे 
थे। इसके प्रारम्भिक कारण धामिक थे न कि व्यक्तिगत, सामाजिक, 
आर्थिक या राजनैतिक । यह माना जाता था कि जो भनुप्य ईसामसीह को 
अस्वीकार करते हैं उनको अपने पड़ौसियों के स्वतंत्र जीवन में घामिल नह 
क्रिया जा सकता । समय समय पर बहुदियों के असहाय समूहों पर हिसा 
का प्रयोग उस अपराध के लिए बदला लेने की भावना से क्रिया गया हैं 
जिसके लिए कि उनके पूर्वज पुरातन काल में एक दूरवर्ती देश में उत्तरदायी 
ठहराये जाते है । वर्तमान काल में कुछ राज्यों ने इस श्ालोचना को परत: 
छोड़ दिया है। अ्रव यहूदी समस्या घामिक आ्राधारों पर नहीं है । जर्मनी 
में उन व्यक्तियों को जिनके पिता, पितामह ईसाई धर्म ग्रहएा कर छुके थे 
और जो कि स्वयं भी चर्च के कट्टर अनुयायी है उनके विरुद्ध भी उतना ही 
भयंकर उत्पीड़न है जितना कि उनके दूरवर्ती सम्बन्धियों के प्रति जो कि 
यहूदी धर्म का पालन करते हैं । 
/यहुदियों के विरोध के संपुर्ण इतिहास में उन पर ग्राक्नमण की प्रणाली 
में निरन्तर परिवर्तन हुआ है । जब पद्चिचमी विश्व के जीवन में धर्म का महत्व 
कम हो गया तो यहूदियों के विरुद्ध यह तर्क प्रयोग में लाया गया किये 
केवल अपने को व्यवहार में ही सीमित रखते हैं तथा अन्य घन्धों (जिनसे 
शताब्दियों तक बहिप्कृत रहे हैं) के प्रति कोई रुचि नहीं है ॥ 
(दो ज्यूइद्य प्रोवलम, ए० १३) 
वर्तमान काल में जाति की समस्या विधेषतः रंग की समस्या हैं। श्वेत व्यक्ति 
यह विश्वास रखते हैं कि वे पीले, वादामी या श्याम व्यक्तियों के अ्रपेक्षाकृत अधिक 
श्रंप्ठ हैं और इसी कारण से हम देखते हैं कि आस्ट्रेलिया में केवल श्वेत व्यक्तियों को 
ही प्रवेश मिल: सकता है तथा सारे पश्चिमी गोलाद्ध में रंग भेद और ऐशिया शोर 
श्रफ्रीका के न्वासियों पर प्रतिबन्ध है । जाति-मेंद और सामाजिक वहिप्कार 
दक्षिण संयुक्त यप्ट्र श्रमरीका में एक श्राम सिद्धान्त है । अत्यधिक वहिप्कार एवं विनेद 
इस संबन्ध में दक्षिण भ्रफ़ीका में पाया जाता है। पश्चिमी योरुप के उदार प्रजातंत्रों 
में भो बवेत लोग एशिया और अ्रफ्रीका के निवासियों को बअ्रपने से नीचा सममने है । 
अगरित शताब्यों में विश्व को वड़ी-चढ़ी जातियों का विवाह संबन्धों एवं 
स्थानान्तर होने के कारण एक दूसरे में पूर्णात: सम्मिश्रण हो गया है। जाति की 
शुद्धता केवल एक कल्पना मात्र रह गई है । जिसे भी जाति-विज्ञान के विपय में पुदछ 
भी ज्ञात है वह इसमें विश्वास नहीं कर सकता। वीसवों झताब्दी के प्रारम्भिक 
दशकों में विश्व में एक नवीन व्यवस्था ने जन्म लिया । भृमध्यसागर से 
प्रशान्त महासागर तक का समस्त श्रौपनिवेशिक पिछद्रे हुए तथा काले राष्ट्रों में 
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'साम्राज्यवादी शक्तियों से स्वतंत्रता पाने का प्रयत्न 
भरदेश में विद्रोही राष्ट्रीयता ही ने जन्म लिया । एशिया के निवासी विश्येपत: , तथा 
झारे काले व्यक्ति अपने अधिकारों को समभने लगे और. जोर-झोर से उनकी मांग 
करने लगे। जापान जो कि इस काल में एक महान्‌ शक्ति का पद प्राप्त कर चुक़ा, 
अपने नागरिकों के वहिप्कार तथा उनके साथ दुव्यंबहहार का विरोब करने लगा। 
राष्ट्रघंध जाति और रंग की समस्याओ्रों को सुलझाने में असफल हुआ यद्यपि इसने 
अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना की जिसका कार्य केन्द्रीय और पूर्वी योर्प की 
अल्पसंख्यक जातियों की देखभाल करना था किन्तु व्यवहार में इसको कोई विश्येप 
सफलता न॑ मिली | राष्ट्संध ऐसी कोई भी संस्था स्थापित करने में सफल नहीं हुआ 
जो कि अल्पसंख्यक जातियों के अ्रधिकारों की रक्षा कर सकें । 
हिटलर के उदय के पर्चातु अन्तर्राट्रीय सद्भठनों द्वारा जाति उत्पीड़नों को 
रोकने में असफलता और भी अ्रधिक सिद्ध हों गई। हिटलर के अनुसार जमंनी की 
समस्त समस्याझञ्रों के लिए यहूदी लोग ही पुणंतः उत्तरदायी थे। प्रयम महायुद्ध 
में जम॑ंती की हार का 'कारण यहूदियों का देल्द्रोह तथा उनके द्वारा युद्ध के प्रयत्तों 
' के विरुद्ध हड़तालें तथा छुट्टी पर आए हुए सैनिकों में असनन्‍्तोप फैलाना झ्रादि 
थे। जमंन नैतिकता में पतन का मुख्य कारण यहूदियों की मूलभूत अवैतिकता थी । 
दोनों महायुद्ध के मध्य के युग में जमंनी के प्रत्येक संकट और समस्या के लिए यहूदियों 
को उत्तरदायी ठहराया गया और इसलिए सम्पूर्ण यहूदी जाति के साथ अमानुपिक 
व्यवहार किया गया। उनमें से अनेकों को मृत्यु दंड, शारीरिक उत्पीड़न तथा देश- 
निकाले का दण्ड भ्रुगतना पड़ा। ज़मंन लोगों को अपनी जाति चुद्धता रखने के लिए 
वार-वार चेतावनी दी गई और उन्हें यह याद दिलाया गया कि वे थुद्ध श्रार्य जाति 
के होने के नाते विश्व विजय एवं विश्व स्वामित्व के लिए योग्य हैं । $ 
सारे विश्व के यहूदियों ने जम॑नी के सर्वाधिकारी शासकों. द्वारा यहूदियों 
के प्रति इस व्यवहार के विरुद्ध यथेए्ठ रूप से आवाज उठाई एवं आन्दोलन भी किया 
किन्तु इसका कोई परिणाम नहीं हुआ । नवीन विश्व संगठन जिसने,,कि पिछड़ी हुई 
और पद दलित जातियों को ऊपर उठाने के एवं उनकी रक्षा करने के लिए वादा 
किया था, वह भी जमंती के शक्तिशाली ज्ासकों के सम्मुख कोई भी ठोस पग 
उठाने का साहस न कर सका। राष्ट्र संघ और अन्तर्रा््रीय जनमत समान ख्पस 
जमं॑नी के शासकों की इस सम्बन्ध में नीति परिवर्तन कराने में असफल रहें । जमद 
और स्लोवाक का चेकोस्लावेकिया और पौलेंड में स्‍लाव और बलगारों का हार 
में यहूदियों का जर्मनी के उत्पीड़न के सौवें हिस्से का भी सामना नहीं करना पड़ा पक 
वरिचिंमी जनताओं के मस्तिष्क पर यहूदियों के विरुद्ध जो अवेतन 30 
विरोधाभास था उंसने उन्हें यहूदियों के प्रति इस व्यवहार के विरुद्ध कोई भी ठोस कंद 


शुरू किया गया और इस सम्पूर्ण 
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उठाने के प्रति उनको इच्छा को पंग्रु बना दिया। उनमें से कुछ लोगों ने तो नात्मी 
लोगों के साथ मिलकर यहूदियों की निन्‍्दा धुद्ध करदी। विद्व के यहूदियों ने तथा 
उनकी संस्थाओं ने ही मुख्यतः जमंती द्वारा उत्पीड़ित यहूदियों को सहायता एवं झाश्नय 
दिया। जर्मनी हारा यहूदियों के उत्पीड़न का वर्णन लुई गोलडिग ने इस प्रकार 
किया है-- । 
“भव्य युग के समान ही एक के उपरान्त दूसरे घहर में अपने आपको 
यहूदियों से रिक्त कर दिया है और यह अपने दरवाजों पर ऐसे सूचना-चिन्ह्‌ 
घमंड से लगते है कि वे यहूदी रहित है। मब्ययुग के समान ही यहूदी भव 
सार्वजनिक स्नानग्रहों में प्रवण नहीं पा सकते'****““सावंजनिक उद्यानों 
में उनके लिए पृथक पीले रंग की बंठके निश्चित हैं और वे दूसरे किसी 
स्थान पर नहीं बंठ सकते है। यहूदी ओर ग॑र-यहूदी के मध्य कानून द्वारा 
अन्तर्जातीय विवाह बन्द है और एक विस्तृत नियमों के संग्रह का निर्माण 
किया गया है जिसके अनुसार यह निश्चित किया जाता है कि किस प्रंभ तक 
के यहूदी खून वाले से शादी की जा सकती है "“*“*“*'यहूदियों द्वारा लिखित 
कोई भी पुस्तक किसी घेटो प्रकाशक के अतिरिक्त श्रव जमंनी में प्रदगशित 
नहीं हो सकती श्रौर उसको भी उसे गैर-यहूदियों को बेचने की आज्ञा नहीं 
है'****** “किसी यहूदी संगीतज्ञ द्वारा निर्मित संगीत को कोई भी शआञाय॑ 
सावंजनिक रूप से नहीं वजा सकता है। समस्त बअनायों को सरकार के 
(१६३८) उस प्रत्येक प्रकार की भ्रपनी समस्त सम्पत्ति बतानों होगी (घर 
में काम श्राने वाले फर्नीचर तथा व्यक्तिगत सामान भी ) जिस सामान की 
कीमत ४०० पॉंड से अधिक है । 


न 
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“एक दूसरा नियम सरकार को इतनी सत्ता देता है कि वे तमाम जमंन 
प्रजा को (ये शब्द ध्यानपूर्वक यहूदियों फो, जो।कि प्रजा है न [कि नागरिक, 
शामिल करने के लिए चुना गया है) श्रमिक द्वुकड़ियों में एक निश्चित वेतन 
पर भर्ती कर सकते हैं ।*'*****- यह सदा सोचा जाता था फि फरो किस 
प्रकार पुरातन मिश्र में ,६ लाख यहूदियों को गुलाम बना सका था । यह नवीन 
नियम उसका विस्तृत उत्तर हमें देता है ।”' 
(दी ज्यूइश प्रोवलम ए० १२१-१२५) 
द्वितीय महायुद्ध की समाप्ति पर औपनिवेधिक साम्नाज्यों का प्रायः प्रन्त 
हो गया । वहुत से एशियाई देश स्वतंत्र राष्ट्रों के रूप में संग्रक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हो 
गए। इन्डोनेशिया से डच, वर्मा, भारत, पाकिस्तान, लंका, घाना श्लोर मलाया से 
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ब्रिटेत को निकलना पड़ा | मध्यपुर्वी राष्ट्रों. ने अपने राज्न॑तदिक एवं आर्थिक शक्ति 
स्रांतों पर पूरा नियंत्रण करने का प्रयत्त किया और अधिकांश राष्ट्र इस प्रयत्न में 
सफल भा हुए। चीन चालीस वर्ष के निरन्तर ग्रहयुद्ध और श्रव्यवस्था के पश्चात्‌ एक 
संगठित और वक्तिशाली राष्ट्र कें रूप में विध्व के सम्मुख इस य्रुग में आया । भारतीय 
प्रजातंत्र ने, विश्वपरिपदों में अपनी शक्ति और साधनों से कहीं अधिक प्रशंसा एवं 
सफलता पाई किन्तु इस चित्र का एक और रूप भी है। दोनों महायुद्धों में जहाँ योत्प 
की जक्ति का पतन हुआ है, वहाँ अमेरिका की शक्ति में अत्यधिक वृद्धि हुई है । अपने 
विज्ञाल सांवनों और अमृतपूर्व घन के द्वारा वह अकेला ही विद्व विजय में सफल हो 
सका है। युद्धोत्तर युग में यह धीरे-धीरे सारे विदव पर नियंत्रण प्रांप्त करने के हेतु 
आगे. बंढ़ रहा है । मार्शल योजना, टेँमेन सिद्धान्त तथा राष्ट्रति आइजनंहावर की 
सेंक्रिय नीति आदि इसी दिद्या में ठोंसे कदम है। ब्रिटेन को उसने ईरान के विरुद्ध तेल 
के मोमले में, मिश्र के विंरुद्ध स्वेंज नहर के मांमलें में सहोयता दी हैं । फ्रांस को हिन्द 
चीन, ट्यूंनेशियां, मोरवंकों और अंल्जीरिंया में अंप्रत्यंक्ष रुप से सहायतां दी है। इसने 
कोरियां में संयुक्ते राष्ट्र संघं के नांम॑ पर दक्षिरां कोरिया को औरं फोरमोसा में च्यागकाई 
शेख की, वोसफोरंस के किनारे यह तुकों की तथा दक्षिण अफ्रीका में जांति विभेद 
“की संहन एवं प्रोत्साहित करंता है। अंपनी भक्ति और सांधनों के द्वॉरां यह एक 
नेंवीन विदध्व संगठने को निर्मीरण कंरं सकता है और उनके दुरुपयोग के द्वारा यह 
सेभ्यतां का विनाश भी कंरं संकंतों है । अपनी राष्ट्रीय सीमाओं में भी यह नीग्रो लोगों 
के उत्पीड़न को रोकने में असफल रंहां है। अमरीका कीं कू कंल्कस वलान' संस्था 
नींग्ो लोगों के उत्पीड़न में ज॑मनी के नात्सी देल से प्रतियोगिता कर सकेती हैं । 
अंमरीका की कंलीं जातियों के विकास के लिएं रांट्रीय समुदाय के लिए कार्य मंत्री 
मि० रोय विलकिन्स इस सम्बन्ध में लिखते हैं. 


“सबसे स्पष्ट और सबसे अधिक व्यापक भेद जाति औरं रंग पर आधारित 
है। आर्थिक और सांस्क्रेतिक भेदों की अंपेक्षा जाति भेंद हंमारी राष्ट्रीय 
संस्क्ृति में जड़े ही नहीं जमाए हुए है किंन्तु ऐसे नियम एंक तिंहाई से भी 
अधिक राज्यों में कोनून का रूंप ग्रहरा कर चछुके हैं। 'केंबल श्वेत लोगों के लिए” 
बिन्ह जो कि पूर्ण प्रंदेंश की भूमि को विकृंत करंते हैं, केवल इस बंहिप्कार के 
केवल वाह्म प्रतीक हैं । 





“यहाँ अमरीका में रंग ही मुख्य रुकावट है | जाति मेंद की समस्या जो कि 
अल्प संख्यक नीग्रो लोगों को अमरीकन समाज की मुख्य घारात्रों से अनिवाय 
रूप से अलग रंखने की न तो पुर्णां तथा नयी है और- न जाति मेंदों को 
अन्त करने का संघर्ष ही तया है। प्रायः अर्थ शताब्दी से काले लोगों के 
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विकास के लिए यह राष्ट्रीय समुदाय इन दोपों के विरुद्ध निरन्तर संघर्ष 

कर रहा है ॥? ( करन्ट हिस्टी, मई १६५७. ४० २८३ ) 

सोवियत संध और उसके युद्ध के राष्ट्रों जिनमें कि चीन भी थामिल हैं, के 
संम्बन्ध यें राजन॑तिक व आथिक व्यवस्था के लिए चाहे जो भी आखसोचना की जाए 
किन्तु यह सत्य है कि विश्व के इस भाग में किसी प्रकार की कोई जाति समस्या 
नहीं है । रूस स्वयं में योहप और एशिया की विभिन्न जातियाँ रहती हैं । इस समस्या 
को सुलभाने के लिए रूस नें एक अदुमृुत संविधान का निर्माग्य किया है जो कि संघों 
का एक संघ है और जिसने कि भाषा, संस्कृति श्रीर जाति को समस्याग्रों को सुलमाने 
में सफलता प्राप्त की है। किन्तु इसके पास भी विज्याल शक्ति है और चूक्ति यह 
शक्ति एक विश्येप प्रकार के दर्शन पर आधारित है जो कि इसके मानने वालों को 
कट्टंरतो प्रदान करता है। इसलिए यह थ्ाक्ति करोड़ों व्यक्तियों को केबल बंभवत्‌ बना 
देने से प्राप्त हुई है। इसकी और अ्रमरीका की साम्राज्यवादी नीतियों में कोई विशेष 
मूलभूत श्रन्तर नहीं है। कंवल यह भिन्न प्रकार का साम्नाज्यवाद है। इसका 
आधार कोई जाति या, जीवन को तरीका नहीं है किन्तु एक विभेष दर्शन है जिसको 
कि उसमें रहने वाली जनता आ्रादर्श एवं पूर्ण सत्य मानती है 


विश्व में निरन्तर परिवतंन हो रहे हैं । श्राज विश्व में युद्ध का भय चारों झोर 
छाया हुआ है । राजनैतिक हृश्यों में जल्दी-जल्दी परिवर्तव हो रहा है । मध्यपुर्व में 
संयुक्त श्ररव गणातन्त्रीय राज्य, लेबनान में विद्रोह, फ्रान्स में अधिनायकतन्ध, पराकि- 
स्तान, वर्मा, ठर्की और ध्याम में सैनिक राज्य श्रादि राजन॑तिक श्रव्यवस्था के प्रतीक 
हैं। किन्तु इससे भी श्रधिक भयानक इन दो महान्‌ यक्तियों के मध्य में छुद्ध की 
आशंका है। हम यह नि३चय पूर्वक नहीं कह सकते है कि भविष्य में विश्व संगठन 
किस प्रकार का होगा। या तो अमरीकन प्रकार का और या रूसी ढंग का प्रजातन्ध 
और या विश्व विनाश में से कौनसी वस्तु हमारे लिए भविष्य के गत॑ में छिपी हुई 
है यह बताना हमारे लिए कठिन है। किन्तु यह निश्चित एवं स्पष्ट है कि विश्व को 
जाति भ्रौर रंग की समस्या पर अपने दृष्टिकोण में परिवर्तत करना ही होगा । यहूदियों 
ने २००० वर्ष के पश्चात्‌ पुनः एक यहूदी राष्ट्र का निर्माण किया है और उनकी रक्षा 
करने के लिए टैलग्बीब में एक यहुदी सरकार है। अफ्रीका जागृत हो रहा है भ्रोर 
इसके श्रागे बढ़ते हुए लोगों के पंरों की ध्वनि समुद्र पार तक सुनाई दे रही है । 
माझ्रो माझ्मों इस ध्वनि का केवल एक प्रतीक है। झल्जीरिया का विद्रोह, केन्द्रीय 
अफ्रीका में असंतोष और दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के साथ मिलकर भ्रसमह॒पोग 
श्रान्दोलन इसकी जागृत भ्रवस्था के कुछ उदाहरण है । 


दोनों विश्व संगठनों ने जाति के प्रश्नों को यथेप्ठ महत्व दिया है. किन्तु दोनों 
को इस क्षेत्र, में श्रधिक सफलता प्राप्त नहीं हो सकी है। पिछड़ी हुई जातियों का 


ज्ख्ड् 
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संरक्षण के लिए दूसरे शब्दों में काली जातियों के लिएं क्योंकि इवेत जातियों को 
उनके इवेत वन्धचु कभी भी पिछड़ा हुआ नहीं मान सकते हैं यहाँ तक कि अल्वानियाँ 
को भी नहीं | राष्ट्र संघ ने संरक्षणात्मक प्रणाली (](७॥09७ 5५४०) तथा संयुक्त राष्ट्र 
संध ने न्‍्यासी संरक्षण व्यवस्था (प्रथा॥००७४ए० 59००) स्थापित की है। किन्तु 
दाना व्यवस्थाएँ साम्राज्यवादी राष्ट्रों के विशेष हितों के सम्मुख प्रायः असहाय 
उदाहरण , स्वरूप डंनियल मलान पूर्णतः -दक्षिण-पश्चिम अफ्रीका को दक्षिण- 
अफ्रीका संघ में शामिल कर सका और- संमरिक-महत्व-की आड़ में अमरीका 
प्रशान्त महासागर में कैरोलीन, मार्शल और मौरियानास ह्वोपसमूहों -को प्रायः- अपने 
उपनिवेश बनाने में सफल हुआ्ना | दक्षिण अफ्रीका की जाति विभेद नीतियों के विरुद्ध 
संयुक्त राष्र संघ ने कोई ठोस पग नहीं उठाया और उस सम्बन्ध में जो प्रस्ताव पास 
किए उनको प्रचलित करने में वह असफल रहा । दक्षिण श्रफ्रीका में अफ्रीकी लोगों की 
दशा के सम्बन्ध में वेलसारिया लिखते हैं हे 
* * “वह पौल (?णा) और गृह कर के भार से दवे हुए हैं । उनके वहाँ केवल उन 
सामाजिक सेवाओं को छोड़कर जिनके लिए कि वे पंसे देते हैं और कोई 
नहीं है। वे भी रंगर्भंग तथा जाति मेंद की नीति के अपमान पर ज्नीव 
करते हैं ।............उनकी शिक्षा का कोई प्रवन्ध नहीं है शौर उनके वेतन * 
अत्यन्त ही कम है । उनके स्वास्थ्य और रहने की कोई व्यवस्था नहीं है । 
उनके बच्चों .की मृत्यु संख्या की दर अत्यधिक है तथा वयस्क पुरुषों में बीमारी 
तथा भयानक रोगों की दर भी श्रधिक है। यदि दक्षिण अफ्रीका इस परिस्थित 
को समय रहते नहीं सुधारता है तो इसे अपनी उपेक्षा के लिए भारी मूल्य 
चुकाना होगा । 
“दुर्भाग्यवञ्य जाति विभेद की यह नीति जिसको कि दक्षिण अफ्रीका अपनी 
जाति समस्याझञ्रों को सुलभाने के लिए उत्तरोत्तर श्रधिक महत्व दे रहा है 
अफोका के दूसरे देश जिनमें ब्रिटिश उपनिवेश भी हैं ज॑से कि रोडेशिया और 
कैनिया में फैल गई है और उनके द्वारा दूसरे गैर-बोरोपियन लोगों के लिए 
भी लागु की गई है । (दो युनियय ऑफ साउथ अफ्रोका छ० १७-१८ ) 
विश्व इतिहास के अध्ययन से पता चलता है कि सभ्यता का जन्म यूरेशिया के 
विभिन्न देशों में भिन्न समय में हुआ था। सिन्घु घाटी, मिश्र वेबीलोव, सुमेरु 
भेसोपोटामियाँ, ग्रीस एवं चीन पुरातन समय में विभिन्न सम्यताओ्रों के जन्म एवं इृत्ठ 
स्थान रहे हैं। ज्ञान के पुनर्जन्म और चर्च में सुधार के पश्चात्‌ योरुप में राष्ट्रीय राख 
एवं राष्ट्रीय सम्यताओं का उदय हुआ था और इनको इन्हीं पुरातन सम्यताओओ से 
प्रेरणा मिली थी | किन्तु इस आधुनिक संम्यतों में एक नवीन तत्व,का जा कि पुरातन 
सम्यताओं में नहीं था विज्ञान के द्वारा प्रकृति पर विजय पने के कारण औद्योगिक 


हि 


[ २५१ | 
सम्यता ने जन्म लिया | और इस कारण से पश्चिमी योदुप के राष्ट्रों को विश्व में प्रपनी 
औद्योगिक जझ्क्ति के कारण एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ तथा इसके परिस्यामस्वरूप 
योरोपियन लोगों के मस्तिप्क में एक काल्पनिक मनोवँज्ञानिक भावना का उदय हुत्मा 
'कि वे विद्यव में सर्वश्रेप्ठ लोग हैं तथा योरोपियन जातियां सम्पूर्ण विश्व पर राज्य करने 
के लिए ही जन्मी हैं । वे व्यापार और खनिज पदार्थो को खोजने योरुप से बाहर निकले 
और पूर्व की पतित सम्यताशञों की पिछड़ी हुई अ्रवस्था से लाभ उठा कर तथा अफ्रीका 
की तथा पश्चिमी गोलादं के नए देयों की विकास की प्रथम श्रेणी की स्थिति से साभ 
'उठाकर उन्होंने ऐसे औपनिवेशिक सांम्राज्यों का निर्माण किया जिनके समान विश्व 
इतिहास में श्लौर कोई उदाहरण नहीं मिल सकता हैं । इस सफलता से मदमत्त होकर 
वे इस भूठी कल्पना में विश्वास करने लगे जो कि वास्तव से उनकी सानसिक कल्पना 
की ही उपज थी कि उनको विश्व में एक महान्‌ काय॑ करना है। उस विचार को हम 
राष्ट्रपति मैकिन्ले के उन शब्दों में जो कि उन्होंने फिलीपाइन्स के सम्बन्ध में लिखे थे, 
समझा सकते हैं। उन्होंने कहा कि यह ब्रमरीकन जनता का कर्त्तव्य हैं कि वे--- 

“फिलीपीन लोगों को शिक्षित करे, ऊपर उठावें, सम्य तथा ईसाई बनायें 

क्योंकि वे भी हमारे समान ही मानव हैं जिनके लिए ईसामसीह ने अपने प्रारा 

गवाए' थे ।” 'चेत व्यक्तियों का भार! 

इन पश्चिमी ब्वेत जातियों ने इस विचार को इस मुहावरे के द्वारा व्यक्त 

किया है। यदि इसको वास्तविक रुप से देखा जाए तो यह केवल साम्राज्यवाद है 

जिसके पीछे राष्ट्रीया और जाति व सामाजिक श्रेष्ठता का विश्वास है । इस जाति 

मंद के पीछे एक मुख्य कारण श्वेत और काले लोगों के श्राथिक स्तर में प्रन्तर है । 

इवेत लोगों को यह सन्देह है और इस सन्देह पर श्राघारित शत्रुता की भावना है कि 

काले लोगों के कारण वेतन के स्तर को गिराने तथा अपनी श्रमिक घक्ति की 

कम मूल्य पर बेचने के लिए त॑यार है ओर वह ऐसा इसलिए कर सकते हैं व्योंकरि 

उनकी श्रावश्यकतए७ँ कम हैं शर उनके जीवन का स्तर गिरा हुआ है । काले व्यापारियों 

के प्रति भी इसी प्रकार का सन्देह एवं णत्र्‌ ता की भावना है वर्योकि वे भ्पनी बस्नुप्रों 

को कम लाभ उठाकर कम मूल्य पर वेच सकते हैं। बवेत व्यापारी इन काले बव्यापा- 

रियों से कड़ी प्रतियोगिता का सामना कर रहे है और उनके लिए यह स्वाभाविक है 

कि वे इन लोगों को अपने देझ्षों में आने से रोकों। योरोपियन हृष्ठिकोणा को हम 

नाटाल के युद्धोत्तर पुननिर्माण झायोग की नवीं इन्टरिम रिपोर्ट जो कि १६५४ में 
अकाशित हुई थी, के झठदों.में इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं-- 

“(किसान और मजदूर वर्ग के भारतीय तो एक उपयोगी कार्य कर रहे है किन्तु 

घनवान वर्ग के भारतीय नाटाल में योरोपीयन सम्यता के लिए एक सहूद 


और ऐसे भारतीयों के लिए श्रलग जाति, स्थान निश्चित कर देने चाहिए जहां 


| 
| 
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पर कि वह रह सकें, व्यापांर व धन्वे कर सके तथा साधारण मानवीय जीवन 
के समस्त दंनिक कार्यों को पुरा कर सकें” - 
इसी सम्बन्ध में ला हैले ने लिखा है 
“भारतीय प्रायः बहुत ही थोड़े लाभ पर व्यापार करते हैं और इसने व्यापारी 
प्रतियोगिता को ही नहीं वरन भारतीयों के विरुद्ध भारतीय विरोधी भावना के 
विकास में महत्वपूर्ण योय दिया है तथा जाति भेद की माँग के पीछे यह एक 
वास्तविक कारण है ।” ( एन अफरोकन स्चे, ए. ३२७ ) 
जाति मेंद की यह नीति अदूरदर्शी है। यह दक्षिण अफ्रीका के हित में ही 
है कि वह अपने नागरिकों के वंहुमत को जो गैर इवेत लोगों का है, शत्र्‌ न बनाएँ ॥ 
वल्सारिया ने इस सम्बन्ध में लिखा है 
“क्योंकि दक्षिण अफ्रीका औद्योगिक विकास के एक नए युग में प्रवेश कर 
रहा है इसलिए इसमें कोई सन्देह नहीं कि आगामी कुछ वर्षों में सबसे 
महत्वपुरा प्रइन रंग बाधाओं को सुलझाने का होगा। बड़े पैसाने पर औद्योगी- 
करण, आत्तरिक बाजारों में श्रत्यधिकं सुधार के विना असम्भव होगा और 
इसंका अर्थ है कि दक्षिण अफ्रीका की जन-संख्या वीस लाख इवेत पुरुष नहोकर 
एक करोड़ लोगों 'की होनी चाहिए । यह सस्ते और श्रधिक श्रम की उपलब्धि 
के बिना सम्भव नहीं होगा । और इसका अ्रर्थ है कि संघ की सरकार के 
द्वारा पालन की गई जाति भेद की नीति में पुणांतः परिवर्तत करना होगा। 
इस पर भी औद्योगिक विकास की योजना की सफलता में सन्देह रहेगां जब 
तक कि इवेत श्रमिकों को ऊचे वेतन दिये जाएंगे | . 
(दी यूनियन श्रॉफ साउथ अफ्रीका, छ० २६-३० ) 
हमें इस तथ्य को समझ लेना चाहिए कि हमारे राष्ट्रीय साधनों के विकास 
ओर परिणाम स्वरूप हमारी राष्ट्रीय शक्तियों का विकास होते पर ही हम इबत राष्ट्र 
को उनकी गलती से अवगत कराने में सफल होंगे और अपने मस्तिष्क से जाति श्र प्ठता 
की भावना का अन्त करने सें सफलता प्राप्त करेंग्रे । मानवीय अधिकारों की सूची बत्ती 
लेने से ही जाति सामनता प्राप्त नहीं हो सकती । १६५३ में झ्ांता-क्ज' जाति विभेद 
आयोग ने दक्षिण अफ्रीका की जाति विभेद नीति की कड़ी आलोचना की है इसने स्पष्ट 
रूप से जाति भेद नीति का विश्व ज्ान्ति के लिए हानिकारक तथा संयुक्त राष्ट्र संघ 
के संविधांन जिसको कि दक्षिण अफ्रीका भी मानता है, के विरुद्ध स्वीकार किया है। 
इस संम्बन्ध में भारतीय तकों को पूर्णातः स्वीकार किया गया था किन्तु दक्षिण अफ्रीका 
ग्रव भी उसको अपनी एके आन्तरिक समस्या मानता हैं और संयुक्त राष्ट्रसंध के हारा 
भारतीय हस्तक्षेप का विरोध करता है। किन्तु ऐसे तक कोई नए नहीं हैँ। सामराज्यवादी 
राष्ट्र पुरातन काल से अपनी साम्राज्यवादी नीति को उचिंत सिद्ध करने के लिए इनको 
काम में लाते रहे ह ननभा 5 
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राष्ट्र संघ एवं संथुक्त राष्ट्र संघ के अन्तर्गत 
सामूहिक सुरक्षा 








यद्यपि संयुक्तराष्ट्र संगठन तथा राप्ट्रसंघ किसी सीमा तक भिन्न है झिन्‍्तु थे 
दोनों एक ही प्रकार के--्रर्ध राज्य मंडल व्यवस्था रूपी संगठन है । इन दानों संगठनों 
की उत्पत्ति राप्ट्र समुदाय की सत्ता को कार्यरूप देन के लिए तथा इनके सदस्यों को 
सामूहिक सुरक्षा देने के लिए की गई थी । 

संयुक्त राष्ट्र संघ के संविधान के सातवें परिच्छेद के अनुसार सामूहिक सुरक्षा 
व्यवस्था राषप्ट्रसंधघ की सन्धि से कहीं अधिक सीमा तक नवीन शान्ति व्यवस्था 
स्थापित करने के उद्देश्य से वनाई गई थी । साप्रहिक सुरक्षा सिद्धान्त के अनुसार प्रत्येक 
सदस्य राष्ट्र की यथार्थ तथा सम्भावित श्राक्नमण के विरुद्ध रक्षा राष्ट्र समुदाय के समस्त 
सदस्यों का कर्तव्य है । यदि विश्व घ्ान्ति की स्थापना करनी है झौर ग्रान्नमणों को 
यथार्थ में रोकना है तो हमें राष्ट्रीय आत्म सहायता के स्थान पर सामूहिक सुरक्षा का 
सिद्धान्त अपनाना होगा । अ्रत्याधिक शान्ति के समर्थक राष्ट्र भी अ्रपनी रक्षा सेनाप्रों 
का अन्त या उनमें कमी तव तक नहीं कर सकते जब तक कि राष्ट्र समुदाय उन्हें 
सामूहिक सुरक्षा का पूर्णा रूप से विश्वास न दिला सके और ऐसी सुरक्षा की गारत्टी न 
दे दें। किन्तु ऐसी गारन्टी केवल राष्ट्र से ऊपर कोई श्रन्तर्राप्ट्रीय सत्ता ही दे सकती है 
जिसके पास स्वयं यथेप्ठ रूप से अन्तर्राष्ट्रीय सेनाएं होंगी और जो अपनी श्राज्ञात्रों को 
पालन कराने तथा झ्राक्ननण को रोकने में समर्य होगा । संयुक्त राष्ट्रसंध और राष्ट्रम्न॑प 
जो कि वास्तव में भ्रघ॑राज्य मंडल है न तो ऐसे राष्ट्रों से ऊपर संरधागे ही हैं पर ने 
वास्तव में सामूहिक सुरक्षा के लिए पूर्ण गारन्टी ही देने में समर्थ हैं । 

संयुक्त राष्ट्र संघ के अन्तर्गत सामूहिक सुरक्षा के मार्य में सुरक्षा परिषद के स्थाई 
सदस्यों की निपषेधात्मक शक्ति है। सुरक्षा परिषद द्वारा घान्ति स्थापना के लिए 
आवश्यक प्रवंधों को कोई भी त्वाई सदस्य निपेघात्मक घक्ति के द्वारा रोक सकता है। 
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इसका यह भी अ्र्थ है कि महान स्थाई शक्तियों के विरुद्ध अन्तर्राष्टीय कानून अन्त- 
रॉप्ट्रीय सत्ता का प्रयोग उनकी स्वेच्छा के विना नहीं हो सकेगा । छोटे राष्ट संयक्त 
राष्ट्र संघ से सुरक्षा की पुरां आशा नहीं कर सकते यदि उन पर इन स्थाई सदस्यों में 

कोई भी आक्रमण करता है । यदि किसी बड़े राष्ट्र के महत्वपूर्ण हित सद्कूट में होंगे 
तो वह राष्ट्र अपनी निपेघात्मक शक्ति का उपयोग करके राष्ट्र संघ द्वारा सामूहिक 
कार्यवाही को अपने या अपने किसी मित्र राष्ट्‌ के विरुद्ध रोक सकेगा । 

यदि यह नियेधात्मक शक्ति न भी होती तो भी संयुक्त राष्ट्र संघ इन महान 

राष्ट्रों के विरुद्ध सामूहिक सुरक्षा प्रवंधों को लागू नहीं कर सकता था और न इन 
छोटे राष्ट्रों को इनके आक्रमण से बचा ही सकता था क्योंकि ऐसा करते के लिए इसको 
एक विश्व युद्ध का सामना करना पड़ता । निषेधात्मक शक्ति वर्तमान अच्तराप्ट्रीय ' 
परिस्थितिश्रों की यथार्थता को स्वीकार करती है। इसलिए हो न हो किसी भी महान 
शक्ति के विरुद्ध उसकी इच्छा के विना किसी भी अन्तर्राष्ट्रीय संगठन के निर्णाय को 
लागू करना प्रायः असंभव सा है। सुरक्षा परिपद और सभा में भले ही यह बहुमत 
प्राप्त करने में सफल न हो ; किन्तु फिर भी बिना लड़े यह अपने विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रीय 
संगठनों को कोई भी कार्यवाही नहीं करने देगा। यही कारण था कि राष्ट्रसंव 
परिपद में भी मरतंक्‍्यता के सिद्धान्त को अपनाया गया था| 

राप्टुसंघ के ऊपर संयुक्तराप्ट्‌ संध में जो एक महत्वपूर्ण सुधार किया 

गया था किन्तु जिसको व्यवहार में लागू नहीं किया जा सका है वह संयुक्त राष्ट्र संघ 
संविधान के प्रनुच्छेद ४३ के अनुसार- सुरक्षा परिपद के आधीन राष्ट्रीय सेनाश्रों की 
टुकड़ियों को रखने का प्रस्ताव था । 

(१) 'संयुक्तराष्ट्रसंध के सव सदस्य अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और समृद्धि को 
वनाए रखने के लिए सुरक्षा परिपद को उसके माँगने पर शौर एक 
समभौते व समभौतों के अनुसार सेनाएँ, सहायता एवं सुविधाएँ जिनमें 
कि रास्ते का अधिकार और जो कि अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा को 
बनाए रखने के लिए आवश्यक होंगे, देगें 

(२) ऐसा समझौता व समभौते सदस्यों को सेना की प्रकारें, वे किस अंश तक 
तैयार रहेंगी, उनकी स्थिति, सुविधाएँ व सहायता को भ्रकृृति आदि को 
निश्चित करेंगे । 

(३)- “बह सममझौता व समभौते सुरक्षा परिषद ह्वारा जितनी श्ञीघ्र संभव 
होगा, किए जाएँगे वे सुरक्षा परिपद और सदस्यों या सुरक्षा परियद और 
सदस्यों के समूहों के मव्य में किए जाएँगे और ,उत पर हस्ताक्षर करने 
वाले राज्य अपने सांवंधानिक प्रवन्वों के अनुसार पास करगे। 


कम ह 
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महान्‌ शक्तियाँ चूंकि इन सेनाओं के संबन्ध में विस्तृत रूप से प्रक्‍न्धों के 
सम्बन्ध में सहमत न हो सकी इसलिए यह अनुच्छेद, यथार में कार्यान्वित्त न हो सका । 
२५ जुन १६५० को कोरिया में सुरक्षा परिपद के द्वारा जो संनिक कार्यवाही का 
निश्चय किया गया था उसके पीछे दी महत्वपुरं कारण थे । एक तो उस दिन सरक्षा 
परिषद में सोवियत सद्छा की अनुपस्थिति श्रोर द्वितीय संयुक्त राष्ट्र अमरीका हाट 
आवश्यक धन एवं सेनाओं के एक महत्वपूर्ण भाग का अनुदान | राष्ट्र सध के संविधान 
' के अनुच्छेद १६ की तुलना में संयूक्त राष्र संघ संविधान के परिच्छेद ७ में जो एस 
*संबन्ध में प्रगति की श्राशा की गई थी उसको हम कार्य रूप में परिणत नहीं कर सके 
हैं और सुरक्षा परिपद की राष्ट्र संघ परिषद के समान ही केवल सदस्य राष्ट्रों को 
संनिक सहायता हेतु प्राथंना कर सकती है। आवश्यकता पड़ने पर और इस 
प्रार्थना के स्वीकार हो जाने पर घन व सैनिक सहायता के संबंध में विभिन्न राप्टों के 
मध्य में अनुमान निश्चित कर सकती है 
इस जझताव्दी में भी १६ वी झताव्दी की भांति ही महान घक्तियों हारा विश्व- 
शान्ति स्थापित करने के आदर्श को व्यवहार में बनाये रखा गया है। यह सत्य # कि 
महान्‌ शक्तियों के मत॑क्‍्य के त्रिना सामूहिक सुरक्षा स्थापित नहीं हो सकात्ती तथा 
सामूहिक सुरक्षा की ऐसी कोई भी व्यवस्था उन महान्‌ घक्ितियों में स्थाई विभाजन व 
विरोध होने पर सफल नहीं हो सकती । पैलस्टाइन की समस्या ने यह सिद्ध कर दिया 
है कि संयुक्त राष्ट्र संघ अधिक से अधिक वीच बचाव का काम कर सकता है न कि 
एक अ्रन्तर्राष्ट्रीय पुलिस मन का। वास्तव में सोवियत सद्छ ने कभी भी विश्व-भान्ति 
स्थापित करने की इन आनन्ददायक कल्पनाओं में न तो विश्वास ही किया है श्रौर ने 
भरोसा ही रखा है) वे श्रव भी पड़ोसी प्‌ जीपति राष्ट्रों से भयभीत एवं उनको सन्देह 
की दृष्टि से देखते हैं और उनका संयक्त राष्ट्र संघ के द्वारा स्थापित सामूहिक सुरक्षा 
की व्यवस्था में कोई विश्वास नहीं है । वह यह मानते है श्र किसी सीमा तक यह 
उचित भी है कि उन्हें श्रपने श्रस्तित्व के लिए थक्ति राजनीति के सेल सेलने 
ही होंगे । 
जब तक दूर तक नष्ट करने वाले शस्त्रों का विकास नहीं हग्चा घा श्रोर दूर 
प्रिचिमी गोलाद्ध को सुरक्षा प्रदान कर रही थी तब तक अमरीका ने एस सामूहिक 
सुरक्षा में कोई विज्येप रुचि प्रदर्शित नहीं की श्लोर इसीलिए ग्सने यप्दु साध प्रोर 
उसकी समूहिक सुरक्षा व्यवस्था का वहिप्कार किया था । किन्तु युद्धोतर प्रणु यूग में 
अ्रव श्रमरीका के लिए पहले वाले दृष्टिकोण से सोचना अ्बवा सुरक्षा अनुभव करना 
असंभव है । सुरक्षा वहाँ के लोगों के लिए इस युग में एक शब्॒त्यन्त हो महत्व त्यपृग्पे 
समस्या हो गई है। यहाँ यह ध्यान रखना होगा कि अमरीकी श्ोद रूसी बंदेशिक एवं 
रक्षा नीतियाँ संयक्‍त राष्ट्र संध को सुरक्षा के लिए अनुपयुवत मानकर ही निर्मित की 
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जाती है। ऐसे संदेह एवं घृणा से परिपूर्ण वातावरण में किसी भी प्रकार के निमस्त्री- 
करण के लिए समझौता असंभव है । न्‍्द 

संयुक्त राष्ट्र अमरीका और सोवियत संब दोनों अपनी तथा अपने साथियों की 
राजनैतिक एवं संनिक वक्ति पर संयुक्त राष्ट्र संघ को सुरक्षा व्यवस्था से राष्ट्र की 
सुरक्षा हेतु अधिक विश्वास करते हैं । इस ओर भ्रुकाव सर्वप्रथम हमें साम्यवादी खुट्र में 
दिखाई देता है जबकि उसके सदस्यों ने द्विपक्षीय सन्चियों द्वारा सुरक्षा की खोज आरम्भ 
की और इन द्विपक्षीय सन्वियों का अ्रन्त एक बहुपक्षी वारसा सन्धि में हुआ जो कि इस 
अढ के समस्त सदस्यों को सुरक्षा हेतु सज्गशठित करता है | पश्चिमी देशों ने इसके उत्तर 
में शीघ्र ही वहुपक्षी सुरक्षा समझौते का रूप १६४७ की अन्तर-अ्रमरीक्ी 
एक दूसरे की सहायता देने की सन्धि जिस पर कि रायो-डी-जेनेरियों में हस्ताक्षर 
हुए थे, ने निश्चित किया है। १६४८ में परिचमी योठप में इसी प्रकार की 
ब्र सेल्स सन्धि जिसने कि वाद में उत्तर अटलांटिक सन्वि सद्भुठन का रूप ग्रहण किया 
था, सुरक्षा के लिए की गई। प्रादेशिक सँनिक सन्वियों के पक्ष में यह दावा किया 
जाता है कि यह संयुक्त राष्ट्र संघ संविधान के अनुच्छेद ५२ पर आधारित है किन्तु 
इनका अस्तित्व इस वात का द्योतक है कि विश्व उम्बार्टन ओक्स अथवा सन फ्रान्सिसको 
के समय से कितना अधिक परिवर्तित हो गया है। इस उत्तर एटलांटिक सद्भठ्न के 
राजनंतिक व कानुनी आधार संयुक्त राष्ट्र संघ संविधान से नितान्‍्त भिन्न है। संयुक्त 
शाष्ट्र संघ संविधान के ५२ वें अनुच्छेद के अनुसार-- 

(१) “इस वर्तमान संविधान में कुछ भी प्रादेशिक व्यवस्थाओं या संस्थात्रों 
जो कि अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा के लिये प्रादेशिक कार्यों द्वांरा-ही 
स्थापित की जा सकती है, नहीं है । किन्तु ऐसे समझौते या सस्याएँ और 
उनके कार्य संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धान्तों व उद्देश्यों के अनुरूप ही होंगे । 

(२) “संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य जो कि ऐसे समभौतों को करते हैं या ऐसी 
संस्थाओं के सदस्य हैं, स्थानीय संघपों को ऐसे प्रादेशिक समभझोते अथवा 
ऐसी प्रादेशिक संस्थाओं द्वारा सुरक्षा परिषद के सम्मुख लाने से पहले 
सुलमाने का पूर्ण प्रयत्व करेंगे। 

(३) सुरक्षा परिषद स्थानीय संघर्पों को ऐसे आदेशिक,समकौते अथवा ऐसी 
प्रादेशिक संस्थाओं द्वारा चाहे सम्बन्धित राज्यों द्वारा प्रवर्तित हों अथवा _ 
सुरक्षा परिपद द्वारा निर्देशित हों, आ्ान्तिंपूर्ण समझौतों के विकास के 
लिए प्रोत्साहित करेंगी । 

(४) “यह अनुच्छेद किसी -प्रकार भी-अनुच्छेद रेड एवं ३५ के कार्यान्वित 

होने में खाघा लहीं-पहुँचाता है । 
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ऐसी प्रादेशिक सैनिक सन्वियों का निर्माण विश्व संघ को सत्ता का स्पष्ट सूप 
से निषेघ है | यह सिद्ध करने के लिए ऐसे प्रादेशिक सेनिक संगठन विश्व शान्ति में 
चाघक न होकर सहायक हैं, संयुक्त राष्ट्र अमरीका के विचारकों और वक्ताप्रों ने 
संयुक्त राष्ट्रसंघ संविधान के ५२ वें अनुच्छेद को अत्यधिक महत्व देना प्रारम्भ कर 
दिया । इस श्रनुच्छेद की तुलना हम राप्ट्रोय संविधानों के आपत्तिकालीन प्रवन्धों से 
कर सकते हैं। केवल भविष्य ही यह बताएगा कि कया यह अनुच्छेद भी संयुत्त राप्ट 
संविधान के लिए उतना हीं दुर्भाग्ययूर्ण सिद्ध होगा जितना कि वैइमार संविधान का 
अनुच्छेद ४८ हुआ था । 

शक्ति का कानूनी रूप से प्रयोग अ्रव कंवल संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद हारा 
ही हो सकता हैं किन्तु अनुच्छेद ५२ व्यवहार में युद्ध के अधिकार को पुन: वही महत्व 
च स्थान प्रदान करता है जो कि उसे संगठित श्रन्तर्राष्ट्रीय समाज की स्थापना के पूर्व 
आधुनिक अन्तर्राष्ट्रीय कानून में प्राप्त था । यह हमें प्रथम महायुद्ध के पूर्व वाले युग 
की गुद्ठ और प्रति गुट् व्यवस्था की याद दिलाता है ॥ 
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श्राज संयुक्त राष्ट्रसंघ भी प्रायः उन्हीं परिस्थितियों का सामना कर रहा है जो 
कि राष्ट्र संघ ने इयोपिया के विरुद्ध इटैलियन आक्रमण को रोकने में श्रसफल होकर 
१६३६ में की थी । अन्तर केवल यही है कि राष्ट्रसंघ को गर सदस्यों से सदूद का 
सामना करना पड़ा था और वह वाह्म थन्नुप्रों के श्रानश्नमण द्वारा नष्ठ हुआ जबकि 
संयुक्त राष्ट्र संघ स्वयं दो विरोधी दलों में विभक्त है । जब तक भश्रन्तर्राप्ट्रीय समाज क 
ढाँचा जैसा है वैसा ही रहेगा तव तक केवल नवीन सद्भथ्नात्मक ढाँचों की प्रपनाने मात्र 
से ही न तो विध्व राजनीति की समस्याओ्रों का हल ही हो सकता है श्रौर न विश्व 
शान्ति की स्थापना हो सकती है। 

किसी अ्रंश तक यह सत्य है कि राजनीतिक कार्यवाही जो कि प्राय: गुप्त रूप 
से होती हैं बहुत सी समस्यायों को भ्रधिक श्रच्छो तरह समझा सकती है वयोंकि सुरक्षा 
परिषद में जहाँ पर कि खुले रूप से विवाद होता है वहां राष्ट्रों के प्रतिनिधि समभोते 
के लिए नहीं वरन्‌ अन्तर्राप्ट्रीय जनमत को घ्यान में रख कर तथा प्रचार के लिए 
विवाद करते हैं । 

जँसे राष्ट्र के श्रन्दर दलीय स्वार्थ राष्ट्रीय स्वा्थों पर विजय पाते ह चसे ही 
राष्ट्र के बाहर राष्ट्रीय स्वार्थ अन्तर्राष्ट्रीय स्वार्यो पर विजय पाते हैं । यह प्रमम्भव है 
कि कोई भी राष्ट्र किसी एक समस्या पर तो सामूहिक सुरक्षा के सिद्धास्त का गुणगान 
करे अथवा उसे आवश्यक समझे तथा दूसरी किसी समस्या में जिसमें उसके राष्ट्रीय 
स्वार्थ निहित हैं, गिरगिट की तरह रंग बदल कर अन्तर्राट्रीय समस्याप्रों पर साम्राज्य 
बुद्धि और राजनीतिक यधायंताओं की दुह्माई देकर शक्ति के श्रयोग के प्रयन्न फरे ॥ 
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संयुक्त राष्ट्र संघ में सोवियत संघ और उसके साथी राष्ट्र स्थाईं रूप से अल्पमत में हैँ 
और इसलिए वे ऐसा कोई भी संस्थात्मक परिवतंन नहीं चाहते हैं जो कि उनके हित्तों 
के विरूद्ध हो.। सोवियत संघ ने सुरक्षा परिंपद से आम सभा को शक्ति हस्तान्तरित 
करने के प्रयत्नों का विरोध * करते - हुए चांर वार निपेधात्मक ब्क्ति का प्रयोग किया 
है । क्योंकि ऐसा होने से सोवियत संघ के लिए आम सभा में जहाँ कि वह स्थाई. रूप से 
अल्पमत में हैं अपने अधिकारों एवं हितों की रक्षा करना असम्भव हो जाता । 
संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा सामूहिक सुरक्षा तब” तक. संभव नहीं है जब तक कि 
यह अन्तर्राष्ट्रीय तनावों और शीत युद्ध को अन्त करने में सफल नहीं होता है। खुली हुई 
कूटनीति तथा खुले हुए संमझौते नैतिक हृष्टि से: तो सर्वोत्तम ..हैं किन्तु अन्तर्राप्रीय 
राजनीति की य्रथाथताएँ इस नैतिक सिद्धान्त के सफल . होने की. संभावनाओं के 
विरुद्ध हैं । संयुक्त राष्ट्रसंघ-के युग में गुप्त सन्वियाँ एवं गुप्त वार्ताओ्रों का प्राय; अन्त 
हो चुका है और इस, युग में- आन्तरिक राजनीति की: जनतंत्रीय प्रणालियों की 
भ्रन्तर्राष्ट्रीय सम्वन्धों में लागू करने का महत्वपूर्ण अयत्न किया गया है। राष्ट्र संघ के 
सदस्यों के लिए किसी भी निर्णाय पर पहुँचने के" लिए पहले मर्तक्प आवश्यक था और 
यह मतक्‍्य परियद में खुले रूप से वाद-विवाद करने के अतिरिक्त गुप्त वार्तान्रों एवं 
समभौतों के द्वारा ;ही सम्भव था ।पौल हैनरी स्पाक का इस सम्बन्ध में कथन है 
८०० -जैनेवा का वातावरण लेक सक्सेस के वातावरण से सवंथा भिन्न था 
यह अधिक पूर्व निभित था। समय समय पर कुछ सार्वजनिक वाद्र-विवाद 
, .होते थे किन्तु मैं यह नहीं समझता कि में कोई गुप्त भेदों को खोल .रहा हूं या 
,कोई.अप्रिय वात . कह रहा हूँ जबकि सें यह कहता हूँ कि सावंजनिक वाद- 
विवाद जिसमें कि विरोधी मत प्रदर्शित किए जाते थे, गलियारों में सावधानी 
- पूर्वक तैयार किये. जाते थे, और वास्तव में वहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति एक 
निश्चित पार्ट खेलता था और यदि कोई इससे विरुद्ध कार्य करता था तो. एकदम 
एक बहुत बुरा व्यक्ति माना जाता था । | 
सार्वजनिक वाद-विवाद और मतदान केवल ग्रुप्त कुटनीतिक समभौतों की 
वंधानिकता देने के लिए किए जाते थे। 
कूंटनीति का यह काय॑ है कि वह संघर्षों'को वचाए और विभेदों को दूर करे । 
यदि सुरक्षा परिपद्ग के स्थायी सदस्य, विश्व की प्रमुख समस्या के सम्बन्ध में श्रापसत 
कूटनीतिक वातच्रीत करें तो उन समस्यायों का सुलकना अधिक संभव हो सकता है । 
सुरक्षा: परिषद और आम सभा -में-सार्वजनिक वाद-विवाद एवं भाषणों का उपय्रोग 
प्राग्र: राजनीतिक और - सैद्धान्तिक प्रचार के. लिए .किया.जाता है । वहाँ पर व्यक्तिश्रों 
का: उद्देहय -प्राच्नौर और विंश्वःजनमत को प्रभावित करना होता है -च कि.समझौतों 
को प्राप्त करना । दर 
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कोई भी राष्ट्र श्रपनी श्रान्तरिक या वँदेशिक रीति को संयुक्त राप्ट्र संघ के नियंत्र 

एवं निर्देशन में नहों रखना चाहता है। महान द्ाक्तियाँ तो अपने संघर्षों को स्वयं 
सुलभाना चाहती है तथा वे निपेघात्मक शक्ति का प्रयोग अपने राष्ट्रीय तथा महत्व 
पूर्ण हितों की रक्षा के लिए करती हैं। निपषेघात्मक शक्ति को प्सतित्व ने नहीं 
किन्तु इसके प्रयोग ने संयुक्त राप्ट्र संघ संविधान द्वारा स्थापित सामूहिक सुरक्षा 
व्यवस्था को नप्ट किया है। इस सम्बन्ध में महान शक्तियों का दृष्टिकोण संगुक्त राष्ट्र 
श्रमरीका के सीनेटर वैन्डनवर्ग के इस कथन से समझा जा सकता है जो कि १६४५ 
में संयुक्त राप्ट्रह्ट संविधान पर वाद-विवाद करते समय उन्होंने कहा घा-- 

“यह हमारी रक्षा करता है जिसको कि में समझता हैं और जिसकी कि हमारी 

अनिच्छापूर्ण दासता' के रूप में कई ओर से कड़ी निन्‍्दा होगी यदि हमारी 

निपेधात्मक शक्ति का अस्तित्व नहीं होता । यह हमारे उन ताकिक भयों का 

कि हम अपने भविष्य को व॑देशिक निर्देशन के अ्रधीन कर रहे, है, प्रपूरां 

उत्तर है ॥..... .यह शअन्तर्राप्ट्रीय आधिपत्य से इस प्रकार हमको निर 

स्वतन्त्रता की गारन्टी देता है ! 

सीनेटर वर्ग निपेधात्मक शक्ति को महत्वपूर्ण राष्ट्रीय हितों का रक्षक 
मानते हैं । 

सोवियत संघ अ्रल्पमत में होने के कारण इस अ्रल्पमत के विशेषाधिकार 
निषेघात्मक शक्ति पर किसी प्रकार की कोई भी सीमाएं लगाने के पक्ष में नही है । 
यदि सोवियत संघ ने इस शक्ति का दुरुपयोग किया है या सामूहिक सुरक्षा के रास्ते 
में बाधादें उत्पन्न की: है तो दूसरे बड़े राप्ट्‌ भी इस सम्बन्ध में न तो पीछे ही रहे है धौर 
तन तटस्थ ही | सोवियत संघ ने इस' शक्ति का प्रयोग ऐसे सदस्यों के श्रागम्न का 
विरोध करते हुए किया है जिनके कारण उसके विरुद्ध के वहुमत की संख्या झौर भी 
अधिक बढ़ने का भय था । 

सामूहिक सुरक्षा के प्रयत्न करने के लिए यह आवश्यक है कि संपुक्त राष्ट संघ 
के स्थाई विभाजन का श्रन्त किया जाए चाहे इसके लिए कूटनीतिक साधनों का ही 
सहारा लेना पड़े । इस संविधान के ५२ वें श्रनुच्छेद के नाम पर जो प्रादेशिक सन 
संगठन है उनकी भी तव कोई आवश्यकता नहीं रह जायगी। एक संपुक्त, सं 
राष्ट्र संघ ही शक्ति और सामूहिक मुरक्षा स्वापित कर सकता है। प्रनेस्ट बी० हँज 
तथा एलन एस० विटलींग के शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि--- 

“विद्वव के राज्य संयुक्त राष्ट्र सघं द्वारा सामूहिक सुरक्षा के सिद्धान्त पर कोई 

बहुत अधिक भरोसा नहीं रखते हैँ । इस तथ्य से और भी स्पप्ठ हो जाता है 

कि सावंभोमिक श्रन्तर्राट्रीय संगठन का सामान्यतः पतन ही हुप्रा है तथा 

प्रादेशिक संगठनों की पश्लोर कुकाव में निरन्तर वृद्धि ही हुई है। १६५४ में 
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संयुक्त रोज्य अमरीका चार वहुपक्षी प्रादेशिक सामूहिक आत्मरक्षा संगठनों का 
सदस्य था। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रति मौखिक स्वामिभक्ति के पदचात्‌ प्रादेशिक 
संमभझोते और अधिकार जो कि श्रात्म रक्षा अनुच्छेद में हैं, की सामूहिक सुरक्षा 
भाप्त करने के लिए सही प्रकार की नीति के रूप में प्रशंसा की जाती है । 
योरोप, मध्यपूर्व, दक्षिण अमेरिका और सबसे अधिक सोवियत संघ तथा इस पर 
निर्भर रहने वाली इकाइयों में यही कुकाव दिखाई देता है। प्रादेशिक संगठन 
तयारियाँ और उत्तरदायित्व आदि सव स्थानों पर सार्वभौमिक सुरक्षा व्यवस्था 
से कहीं अधिक विकसित हैं। संयुक्त राप्ट्र संघ संविधान को प्रादेशिकता के 
सिंद्धान्त-का आधार मानना उसका सबसे दुर्वंल कड़ी पर आधारित है--सामृ- 
हिक आत्मरक्षा के अधिकार पर। आज सावंजनिक नेता सावंभौमिक सुरक्षा के * 
संबन्च में कम से कम कह रहे हैं और इसको अधिकांश देशों के मुल्य व्यक्ति 
विरोधी प्रोदशिक समूहों को सामूहिक सुरक्षा का आधार मान रहे हैं जो कि 
अब एक विभाजित और अस्पष्ट संयुक्त राष्ट्र व्यवस्था के द्वारा सरलता से प्राप्त 
नहीं हो सकती ।”? 
(डाइनमिक्स ऑफ इन्टरनेशनल रिलेशन्स ए० ४८६) 
इस प्रकार हम देखते हैं कि राष्ट्रसंघ और सयुक्त राष्ट्रसंघ के अ्रन्तर्गत सामू- 
हिके सुरक्षा व्यवस्था में श्रत्याधिक कमियाँ हैं और वतंमान अन्तर्राष्ट्रीय वातावरण में. 
'इसके सफलतापूर्वंक कार्य करने की आज्ञा व्यर्थ है | यदि हम! वास्तव में एक सामूहिक 
सुरक्षा व्यवस्था स्थापित करना चाहते हैं तो हमें प्रभुसत्ता के सिद्धान्त को एक नवीन 
रूप देना होगा । इसे अ्रन्तर्राष्ट्रीय झ्ञान्ति: के हित में सीमित करना होगा तथा राष्ट्रों 
से ऊपर एक सावंभोमिक सर्वसत्ता सम्पन्न संगठन स्थापित करना होगा। साधारण 
एंवं अरा अस्त्रों का निशल्लीकरण करना होगा और इसके साथ ही साथ. हमें शान्ति 
के प्रति राष्ट्रों एवं उनके नागरिकों। में एक नई मनोभावना उत्पन्त करनी होगी जो कि 
सामूहिक सुरक्षा के सिद्धान्त को व्यक्तिगत रक्षा से श्रेष्ठ माने तथा उस पर निर्भर 
रहने का प्रयन्न करें। 
आज विश्व में कोई भी इस सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था पर यथाथ में 
भरोसा नहीं रखता है और इसके परिणाम स्वरूप विश्व का प्रत्येक राप्ट्र अपनी तथा 
अपने साथियों की सैनिक शक्ति आत्मरक्षा के लिए निर्भर है। इस सम्बन्ध में वर्तमान 
शताब्दी और विग्रत शताब्दियों में कोई विशेष अन्तर नहीं है । 


न्‍दनीन-नन फरममनोननन बनमननन चार 





श्प्ट 
अन्तरष्ट्रीय संरक्षणात्मक शासन व्यवस्थाएँ 





राष्ट्र संघ के अन्तगंत म॑न्डेट व्यवस्था तथा संयुक्त राष्ट्र संघ के श्रन्तर्गत ट्रस्टी- 
शिप व्यवस्था को हम विश्व के पिछड़े हुए और श्रर्धथ विकसित प्रदेशों पर श्न्तर्रा्रीय 
नियन्त्रण के क्षेत्र में एक महान प्रगति कह सकते हैं । १६१६ में श्रन्तर्राप्ट्रीय संरक्ष 
णता का सिद्धान्त तथा १६४४ में ऐसे क्षेत्रों की सुरक्षा एवं विकास को एक पित्त 
श्रन्तर्राप्ट्रीय न्‍्यासी के रूप में स्वीकार किया गया था। इन व्यवस्थात्रों ने एक दोहरे 
उद्देश्य को पूर्ण किया है। इन्होंने कमजोर और पिछड़े हुए राप्ट्रों के हितों की किसी 
सीमा तक रक्षा की है तथा दूसरी श्रोर १६१६ और १६४४५ में विजेतान्रों के मध्य में 
थान्ति स्थापित रखने में सफलता प्राप्त की है। इन व्यवस्थाञ्रों ने हारे हुए राष्ट्रों .फे 
उपनिवेश्यों तथा श्रधीनस्थ देशों की कठिन समस्या को सुलझाया है। प्रथम महायुद्ध 
के बीच में मित्र राष्ट्रों के नेताञ्रों ने ऊंचे आ्रादर्यों एवं नारों का प्रयोग किया घा। 
इस सम्बन्ध में अ्रमरीका के राष्ट्रपति विल्सन का नाम उल्लेसनीय है। एन 
सिद्धान्तों व ग्रादर्शों के अनुसार अधीनस्थ राष्ट्रों को आत्म निर्णय का श्रधिकार दिया 
गया था और यह भी स्वीकार किया गया था कि मानवीय अधिकार तथा मानवीय 
व्यक्तित्व का महत्व सम्पूर्ण विश्व में स्व्रीकार किया जायेगा । 


किन्तु यह सब बातें केवल राजनंतिक प्रचार हेतु थों। विजेताश्रों ने गुम सन्धियों 
श्रौर समभौतों द्वारा हारे हुए राष्ट्रों के श्रधीनस्थ देशों श्रौर उपनिवेधों को पहले हो 
झ्रापस में वाँट लिया था । उदाहरण स्वरूप १६१६ के गुस साइम्स पिकोट सम- 
भौते के हारा ओटोमन साम्राज्य के निकद पूर्व के प्रान्तों को इद्चलेंट व फ्रान्स ने 
आपस में विभाजित कर लिया था | ऐसे ही दूसरे समझोते के द्वारा प्रफ्तीदा के जमंन 
उपनिवेदों को भी वाँट लिया गया था । इसके पश्चात्‌ यह विजेता इन नवीन प्राप्त 
अधीनस्थ राज्यों में ग्रपने हितों को प्राप्त तथा रक्षित करना चाहते घे । फ़रान्स की 
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जनसंख्या में चुकि निरन्तर कमी हो रही थी इसलिए उसे अपने को एक महान सत्ता 
वनाए रखने के लिए इन उपनिवेद्ञों से फोज भर्ती करना आवश्यक था । ब्रिटेन के अधि- 
राज्य इनका दृूसर॑ दशा के व्यापार तथा नागरिकों के आकर बसने पर रोक लगाने के 
पक्ष में थे | ह 
जनरल स्मट्स ने ओऔस्ट्रो-हंगरी तथा ओटोमन साम्राज्य के अवीनस्थ राज्यों के 
नियन्त्रण के सम्बन्ध म १८ दिसम्बर १६१८ को एक व्यवस्था प्रकाशित का थी । इस 
व्यवस्था का विकास करके राप्ट्रपति विल्सन ने १० जून १६१६ को पेरिस ब्ान्ति 
सम्मेलन के समक्ष राष्ट्रसंघध की सन्वि को दूसरे मसौदे के एक अन्तरग भाग के रूप 
में रखा था। विल्सन ने इस सिद्धान्त का प्रयोग - समस्त हारे हुए देशों के अधोनस्थ 
राज्यों पर किया और वह इस सिद्धान्त से इंतता अ्रधिक प्रभावित हुआ कि शान्ति 
सम्मेलन में उसने सिद्धान्त के पक्ष में वहुत-ही प्रभावद्याली छाब्दों में समर्थन किया । 
. किन्तु इस सिद्धान्त के अपनाने के रास्ते में कुछ कठिनाइयाँ . थीं जँसे कि फ्रांस और 
ब्रिटेन के विद्योप हित तथा गुप्त समझौते । विल्सन-की इन सच बातों पर अपने आदक्षों 
से समझौता करना पड़ा और इसके पदचात्‌ ही यंह सिद्धान्त शान्ति सम्मेलन द्वारा 
स्वीक्षत हुआ ॥.राष्ट्रीय हित और शक्ति राजनीति की आवश्यकताओं ने एक आदर्श- 
वांदी सिद्धान्त. को नष्ट प्रायः कर दिया । १६१६ और .१६४४ में इस सिद्धान्त को 
ज़ो संस्थात्मक रूप दिया गया था वह केवल इसकी छाया मात्र था | इसके पहले कि हम 
इस सिंद्धान्त का आलोचनात्मक अध्ययन करें हमारे लिए राष्ट्रसंध की सन्वि- के 
अनुच्छेद २२ का, जिसमें कि म॑न्‍्डेट व्यवस्था थी, अव्यवत करता आवश्यक है।यह 
अनुच्छेद इस प्रकार था-- द् 
. (१) “उन उपनिवेज्ञों और क्षेत्रों पर, जो कि पिछले युद्ध के परिणाम स्वरूप 
उपराज्यों के सार्वभीमत्व में नहीं रह गए हैं, जिनका पहले उन प्र 
शासन था तथा जिनमें ऐसे लोग वसते हैं, जो कि आझ्रावुनिक विदेव कों 
कठिन परिस्थितियों में अपने पँरों पर खड़े होने योग्य नहीं हैं, यह सिद्धाँत 
लामु किया जाए कि ऐसे लोगों का कल्याण और विकास विकसित देझा 
का पवित्र कत्त व्य है तथा इस कत्तव्य के निश्चित रूप से पालन के लिए 
आवद्यक व्यवस्था इसी सन्वि पत्र में कर दी जाय | 
(२) इस सिद्धान्त को व्यावहारिक रूप देने का सर्वोत्तम उपाय यह है कि ऐसे 
- «लोगों का संरक्षण उन उच्चत राप्ट्रों को सौंपा जाए जो कि अपने साधनों 
| अपने अनुभव या श्रपनी भौगोलिक स्थिति के कारण इस उत्तरदावित्व को 
- सबसे अच्छी प्रकार पुरा कर सकते हैं तथा जो ये जिम्मेदारी अपने ऊपर 
लेने के लिए तंयार हैं तथा वे इस संरक्षण अधिकार का उपयोग राष्ट्र 
/ संघ-की ओर से एक संरक्षक राज्य के रूप में करेंगे। । 
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(३) “सम्बन्धित जनता के विकास की अवस्था, उनके क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति 
आ्राथिक परिस्थितियाँ और इसी प्रकांर की अन्य परिस्थितियों के पगरण 
इन संरक्षित राज्यों का स्वरूप भी विभिन्न होगा । ' 

(४) “इससे पूर्व कि तुर्की साम्राज्य में शामिल कुछ समुदाय विकास 
अवस्था तक पहुँच गए हैं कि उनके अस्तित्व को अस्थाई सूप 
राष्ट्रों के रूप में माना जा सकता है किन्तु कोई एक संरक्षण राज्य इन्हें 
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तब तक प्रश्यासकीय सलाह और सहायता देता रहेगा, जब तक कि वे 
अपने पैरों पर स्वयं खड़े न हो जाएँ । संरक्षण राज्य का चुनाव करने 
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समय इन समुदायों की इच्छाओं का विधेप रूप से ध्यान रखा जान 
चाहिए । 

(५) “श्रन्य लोग--विशेषकर मध्य अफ्रीका के--ऐसी अवस्था में है कि 
संरक्षण राज्य की जिम्मेदारी उनके ल्लेत्र में ऐसी .परिस्थितियों में प्रधासन 
करना होनी चाहिए कि उन लोगों के विध्वास श्रीर धर्म की स्वततन्त्रता- 
जिन पर केवल सावंजनिक व्यवस्था श्रीर न॑तिकता बनाए रखने का ही 
वन्धन हो---की गारन्टी प्राप्त हो सके तथा दुप्कार्यो जैसे दास व्यापार, 
गसत्राशस्र तथा थराव के व्यापार का निपेघ किया जा सके एवं फिलेबन्दी 
या भूससनिक या नौ्सनिक अड्ड बनाना श्रौर पुलिस प्रयोजनों तथा इन छीत्ों 
की रक्षा के अतिरिक्त श्रन्य किसी भी प्रयोजन के लिए वहाँ के लोगों को 
संनिक प्रशिक्षण देना रोका जा सके एवं राष्ट्रसंघ के भ्रन्य सदस्यों को 
व्यापार और वारिण्य के लिए समान अवसर भी प्राप्त हो समेः । 

(६) "ऐसे भी क्षेत्र हैं--जैसे दक्षिण पश्चिम श्रफ़ीका तथा कुछ दक्षिण प्रमांत 
महासागर के द्वीप -- जो कि कम जनसंख्या होने के कारण या सम्यता थेः 
ग्रथवा श्रन्य परिस्थितियों के कारण, संरक्षण राज्य के क्षेत्र के ही प्रथि- 
भाज्य के रूप में संरक्षण राज्य की विधियों के श्रनुसार ही भलोर्माति 
शासित किए जा सकते हैं किन्तु देथी लोगों के हित की दृष्टि से उपरोक्त 
सावधानियाँ व सुरक्षा प्रवन्ध वढ़ते जाने चाहिए । 

(७) “हर संरक्षित राज्य के सम्बन्ध में, संरक्षक राज्य उसे सोपे ग्रए क्षेत्र के 
सम्बन्ध में, परिषद को एक वापिक रिपोर्ट भेजेगा । 

(८) “संरक्षक राज्य का किस सीमा तक अधिकार होगा या वह निमन्‍्नस्य 
व प्रशासन करेगा, इसका निश्चय यदि राष्ट्रसंघ के सदस्यों ने पहले से 
ही नहीं कर दिया हो,.तो परिषद हर मामले में यह सीमा स्पष्ट रूप से 
निश्चित करेगी । 
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: (३) “संरक्षण राज्यों की वापिक रिपोर्ट प्राप्त करने तथा उसकी जाँच करने 
अ्रथवां संरक्षण कत्त व्यों का पालन करने सम्बन्धी सभी मामलों. पर 
परिपद को परामझज्ञ देने के लिए एक स्थाई आयोग की नियुक्ति की / 
जाएगी ।” 


शान्ति सम्मेलन ने अपने पूर्व के समभौतों को वास्तव में स्वीकार किया था 
और मंन्‍्डेट व्यवस्था के अन्तर्गत क्षेत्रों का जो विभाजन हइञ्चा था वह भी इनके आधार 
पर हुआ था । मई १६१६ में प्रशान्त महासागर के द्वीपों का इग्लेंड, आ्रास्ट्रेलिया और 
स्यूजीलेंड के वीच विभाजन -हो-..गया | श्रफ्रीका में दक्षिण पश्चिम भ्रफ्रोका, दक्षिण 
अफ्रोका के संघ को, मेन पूर्वी श्रफ्रीका ब्रिटेन को तथा होमोलेंड और कैमरून ब्रिटेन 
और फ्रान्स के बीच में विभाजित किए गए थे। अप्रैल १६२० में टर्की के अ्रधीनस्थ 
राज्यों का फ्रान्‍्स और ब्रिटेन के बीच में विभाजन हुआ । फ्रान्स को सीरिया व लेवनान 
तथा ब्रिटेन को पैलेस्टाइन, ट्रोनजार्ड और ईरान इस बंटवारे में मिले । अ्रमरीका को 
आरमीनिया पर संरक्षण के लिए प्रस्तावित किया गया था जिसके लिए उसने मना कर 
दिया | आरमीनिया वाद में टर्कों और सोवियत संघ के वीच में विभाजित हो गया । 
वास्तव में यह मैन्डेट संरक्षक राज्यों और सुप्रीम परिषद के बीच में कानूनी समभौते 
थे। और यहीं पर इनका अ, व, स वर्गीकरण लीग सन्धि के श्रनुच्छेद २९ के ४, ५ 
६, उपगनुच्छेद में किया गया । श्र वर्ग के म॑न्‍्डेट्स का इतिहास अच्छा नहीं हैं । जैसा 
कि सन्धि में था। वहाँ के रहने वालों की इच्छाओं का संरक्षक राज्य के नियुक्त 
करते समय ध्यान रखा जायेगा, नहीं हुआ । मेसोपोटामिया में श्राम विद्रोह हुआ 
और ब्रिटेन को हजाज के बादशाह हुसेन के लड़के फंजल को ईराक का राजा स्वीकार 
करना पड़ा । ईराक और ब्रिदेत के वीच में १६२२ में एक संधि हुई । इनमें ४ वर्ष 
के लिए ईराक और ब्रिटेत के सम्वन्धों को निश्चित किया । १६३२ में ईराक पुणंतः 
स्वतन्न्र राज्य हो गया और इसको लीग की सदस्यता भी प्राप्त हो गई । 


जज 


इन क्षेत्रों के अत्तिम बटवारे में संरक्षण कार्य व्यवस्था के आदर्श वाह्म 
सिद्धान्तों को प्रौ० शुमैत के अनुसार तोड़ मरोड़ कर रख दिया गया तथा वे आदर्श 
से अत्यधिक दूर थे । भ्र वर्ग के मैन्डेट्स में जव॒दा की इच्छा को कोई महत्व नहीं दिया 
- गया] पैलस्टाइन और सीरिया में भी, जहाँ पर कि जनता को इच्छा का पता लगाया 
गया था वहाँ भी इसको कोई महत्व नहीं दिया गया । होमोलेंड और कैमरून में फ्रान्स 

' को अपने साम्राज्य की रक्षा के लिए वहाँ के लोगों को फौज में भर्ती करने दिया गया | 
स्‌ वर्ग के मेस्डेट्स में स्वतन्त्र रूप से व्यापार निषेघ, हो गया । स, वर्ग के मन्डेट्स की 
दशा अत्यन्त ही सोचनीय थी ] उन्हें संरक्षक राज्य वास्तव में अपने क्षेत्र का एक 
भाग मानकर और एक जीता हुआ प्रदेश मानकर राज्य करते थे । पायः यही दशा 
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व, वर्ग के मैन्डेट्स की थी। अन्तर्राष्ट्रीय संरक्षण का यह महान्‌ आदर्ण शक्ति राजनीति 
की भूल भुलैयाँ में फेंसकर न मालूम कहां खो गया । 

ईराक के अतिरिक्त अन्य सब मेन्डेट्स में स्वतन्त्रता झान्दोलन को थोर रव- ; 
शासन की मांग को निदंयता पूर्वक दवा दिया गया । संरक्षक राज्य खुले रूप से इन ६ 
क्षेत्रों में साम्राज्यवादी नीति व शासन को अपनाते थे। पंज्रस्टाश्न में द्विवेन और 
यहूदियों ने मिलकर विदेशियों को श्ररव भूमि पर बसाने का एक पढयंत्र किया जिसको 
कि पिछड़े हुए गरीब अरव किसी भी दणा में रोक नहीं सके थे । 

प्रत्येक संरक्षक राज्य की यह नीति होती थी कि वह प्रत्येक म॑न्डेट के बज: 
को स्थानीय झ्ाय द्वारा ही संतुलिन रखे । उन्होंने स्थानीय आय से अधिक व्यय करने 
से इन्कार कर दिया । इन पिछड़े हुए श्रीर श्रविकसित क्षेत्रों की उन्नति के लिए यह 
श्रावश्यक था कि संरक्षक राज्य स्थानीय आय से कहीं प्रधिक श्रपने पास से व्यय करसे 
हैं । इन राज्यों की जनता को पुराने साम्राज्यवादी शासन तथा इस नवीन भबन्तर्राट्रीय 
संरक्षण में कोई विशेप अन्तर नहीं मालूम पड़ा। यह केबल एक झूठा आउम्वर ; ! 
मात्र था। 

किन्तु फिर भी अन्तर्राष्ट्रीय संरक्षण का विचार वास्तव में एक मस॑द्धान्तिक 
प्रगति है । राष्ट्र संघ सन्धि के श्रनुच्छेद २९ के उप पनुच्छेद ६ के श्रनुसार एक न्‍्पायी 
मन्डेट आयोग की स्थापना हुई जो कि लीग परिपद को इस सम्बन्ध में परामर्ध देता । 
प्रारंभ में इसमें ६ सदस्य थे और इनमें गर संरक्षक राज्यों का बहुमत घा। १६२७ 
में इनकी संख्या १० कर दी गई ताकि जर्मन प्रतिनिधि को भी इसमें लिया जा 
सके । १६२६ में श्रन्तर्राट्रीय श्रमिक संगठन का एक प्रतिनिधि भी एक परामर्धदाता 
के रूप में इसमें सम्मलित कर लिया गया । 

इस आयोग का काय॑ केवल परामर्श देने का था किन्तु बाइतव में इसने लोग 
परिषद के एजेन्ट का रूप धारगा कर लिया । संरक्षण राज्य अपने छोपों की दापिक 
रिपोर्ट इस आयोग के समक्ष रखेंगे । इसके सूचना प्राप्त करने के पनन्‍्य साधन संरक्षझ 
राज्यों के द्वारा श्राई हुई जनता की श्रजियाँ झ्रौर संरक्षक राज्यों से पूछे गये प्रप्नों 
के उत्तर थे। न तो यह स्वयं म॑न्डेट में जाकर निष्पक्ष जांच व देख रेस कर सकता 
था ओर न ऐसा करने के लिए किसी को नियुक्त ही कर सकता था। इसकी अपनी 
सभो सूचना के लिए संरक्षक राज्य सरकारों पर ही पुरणंतः निर्भर रहना पटता था । 
ऐसी परिस्थितियों में राज्य अपने रहने वाले लोगों की शिकायतों का स्वतंत्र घौर 
निष्पक्ष रूप से सुना जाना प्रायः असम्मव था । यह झायोग फेंयल संरक्षक राज्ये 
सूचना प्राप्त करने शोर उन्हें राष्ट्र संघ परिषद तक पहुंचाने का साधन मात्र था । 
राष्ट्र संघ के भ्रन्त होते ही इस व्यवस्था का भी प्रन्त हो गया । 
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सडक्त राष्ट्र सघ-संगठन ने इस- व्यवस्था. के स्थान पर नवीन अन्तर्राष्टीय 
व्यवस्था स्थापित की-ट्रस्टीशिप व्यवस्था। इन दोनों के बीच में-कोई विज्येप॑ अन्तर नहीं 
था। याल्ट्रा सम्मेलन सें यह निश्चित हुआ था कि पुराने मेडेट.प्रदेशों को इस नवीन व्यवस्था 
के अन्तगंत कर दिया- जाएगा .तथा उन क्षेत्रों को भी जो . कि.हितीय भहायुद्ध के 

स्वरूप शत्रु राण्ट्रों से छीन लिए जायेंगे तथा ऐसा कोई भी राज्य ज़ो कि अपने आपको 


स्वय अन्तराप्ट्रीय- संरक्षण में रखना चाहे तो .- उसे भी- ऐसी नई.. व्यंवस्था के अन्तंगत 


रखा जायगा | समझौते की शर्तों के अनुसार न्यासी- शक्तियों - को निश्चित करना एवं 
कार्यान्वित करने का कार्य सामाजिक महत्व के क्षेत्रों में-अनुच्छेद. ८5३ के अनुसार 
सुरक्षा परिषद की आम सभा को दिया गया था-। किसी. भी ट्रस्ट प्रदेश का सम्पूरां 
या एक विशेष,भाग सामारिक महत्व का क्षेत्र घोषित किया जा सकता. है.।. ऐसे क्षेत्रों 
के प्रशासन में प्रशासकीय सत्ता का सुरक्षा परिपृद के - प्रति अन्तर्राष्ट्रीय. शांति, सुरक्षा 
बनाए रखने के लिए अनुच्छेद ८४ के अनुसार .एक अन्तर्राष्ट्रीय उत्तरदायित्व है । 
स्थायी मंन्डेट आयोग के स्थान पर ट्रस्टीशिप परिपद.की स्थापना हुई । इसके 
सदस्य वे सव राष्ट्र थे जो कि न्यासी शक्ति की हैसियत,से कार्य कर रहे थे तथा सुरक्षा 
परिपद के स्थायी सदस्यों में से वे संदस्य थे जो न्‍्यासी नहीं थे और इत्र दोनों के 
समान ही संख्या में श्राम सभा द्वारा ३ वर्ष को चुने गये सदस्य थे ॥ इसको न्यासी 
, वक्तियों द्वारा रिपोटटस को प्राप्त करने और उनका परीक्षण करने की सत्ता है तथा 
ये प्रशासकीय सत्ता की सलाह से इन प्रदेशों की जनता हारा दी गई अ्रजियों को भी 
स्वीकार कर सकती तथा परीक्षण कर सकती है। यह ट्रस्ट क्षेत्रों का निरोक्षण भी 
कर सकती है | परिपद संयुक्त राष्ट्र संघ के संविधान में अनुच्छेद ८5८ के अनुसार एक 
राजनतिक, आर्थिक, सामाजिक और शिक्षा सम्बन्धी इन ट्रप्ट क्षत्रों की प्रगति की 
जानकारी के लिये एक प्र॒इन सूची तैयार करेगी और उसको न्यासी शक्तियाँ पूरुतः 
भरेंगा.। यह न्‍्यासी समझौता के साथ हीं साथ संयुक्त राप्ट्र संघ के सदस्य राष्ट्रों का 
जो भी अधीनस्थ राज्यों पर शासन कर रहे. हैं, चाहे वे न्योसी व्यवस्था में हा या न 
हों, यह सामान्य निर्देश दिया गया था कि वे---_-< - । 
“इस सिद्धान्त को स्वीकार करें कि इन. क्षेत्रों में: रहने वाले “लोगों के हित 
ही घुख्य हैं और इसलिए उन्नति, न्याय, स्वतन्त्रता, _स्वशासन ग्रारथिक सुरक्षा 
विकास, अन्वेपण, सहयोग और श्रेष्ठ पड़ोंसित्व आदि की प्राप्ति के लिए। 





(फ्रडरिक एल-शूमन) 

और वे सम्बन्धित आंकड़ों को महासचिव को समर्पित करेंगे। 
ञ्र और व वर्ग के मैन्डेटस में स्थानीय किलेवन्दी यो फौजें भर्ती करने की मनाही 
थी: और व्यापारं कें- लिएं खुला हार- रखने का निर्देश था | किन्तु इन सव वाता पर 
संयुक्त राष्ट्र संघ संविधान -छुप है.। इसलिंएं हम -यह कंह -सकतें हैं-कि इस- सम्बन्ध. मे 
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अह एक पीछे हटने वाल्य पग है । किन्तु न्‍्यासी परिषद मैन्डेट प्रायोग की तुलना 
: में एके .निश्चित्‌ प्रगति हे। इस सम्बन्ध में जो प्रगति है उसको सुस्य बातें इस 
जकार हैं-- 

(अ्र) न्‍न्यासी परिपद सरकारों के प्रतिनिधित्व की एक संत््या है जो कि पपनी 
सरकारों के नाम पर वोल सकती हैं और इस प्रकार न्यासत्री शक्तियों 
को वांध सकती है । जबकि मेडेन्ट आयोग स्वतंत्र विशेषज्ञों की राग्था 
थी और वे ऐसो नहीं कर सकते थे । 

(व) यह न्यासी क्षेत्रों का निरीक्षण कर सकते थे जबकि मैडेट आयोग के 
पास ऐसी कोई घक्ति नहीं थी । 

(स) यह सीधे प्रार्थना पत्र ले सकता था और इसलिए दोनों पक्षों को सुनने के 
पश्चात्‌ एक स्वतन्त्र और निरपेक्ष जांच कर सकता था। मैडेट ग्रायोग 
ऐसा करने में श्रसमर्थ था । 

यह सब प्रगतियाँ केवल साधारण क्षेत्रों के संबन्ध में ही हुई हैं। जहाँ तक 

सामरिक महत्व के क्षेत्रों का प्रश्न है प्री० शुमेन ने ठीक ही कहा है वि-- 
/ “महत्व के क्षेत्रों के सम्बन्ध में परिषद्‌ की शक्तियां इतनी अधिक सीमित 
और अस्पप्ट हैं कि वे श्रथंहीन है ।”! 

यह परिवतंन इतने थोड़े श्रौर ऊपरी है कि इनके द्वारा श्रॉपनियेशिक जनतापद्ों 

को न तो प्र रणा ही मिली है और न उन्हें सयुक्त राप्ट्र संघ की संरक्षण पद्धति की 
उपयोगिता में विश्वास ही हुम्ना है। नौरा के शअत्तिरिक्त कोई भी छेत्र न्‍्यासी 
'पद्धति के श्रन्तगंत स्वेज्छा से नही रखा गया है । यह ग्राम सभा के द्वारा एक पब्रस्थायी 
समिति ऑॉपनिवेशिक शक्तियों के कड़े विरोध की श्रपेक्षा भी झपनिवेशिक शासन ग्रौर 
न्यासी क्षेत्रों के शासन सम्बन्धी महासचिव की रिपोर्ट की जांच करने के लिए नियुक्त 
की थी । इस समिति की १६४७ के श्रगस्त व सितम्बर में वठकफ हुई, पमिन्तु यह 
पिछड़ी हुई जनताश्रों के सम्बन्ध में कोई भी महत्वपुर्ं कार्य न कर सकी । 

संयुक्त राप्ट्र संघ के स्थापित होने के पूर्व ही राष्ट्र संघ हारा स्थापित स्वर्ग 

के सुरक्षा राज्य स्वतन्त्र हो चुके थे। बेल्जियम. और फ्रांस ने टेंगानिका, रोध्रान्टी- 
उरुन्डी, टोगोलेंड और कंमेरून श्रादि व वर्ग के मेडेट संरक्षक राज्यों के सम्बन्ध में स्यासी 
समभौते दे दिए थे तथा आस्ट्रेलिया झौर न्यूजीलेंड ने नई गिश्ची श्रौर पश्चिमी 
सेमोश्रा तथा इग्लेंड और आस्ट्रेलिया श्रौर न्यूजीलेंड ने नोरा के प्रशामन के लिए 
१६४७ में एक सम्मलित समभीता पेथ किया था कि दक्षिण प्रफ्रीका ने 
दक्षिण-पश्चिम श्रफ्रीका पर जो कि स वर्ग का सुरक्षित राज्य था, प्राम सभा 
निर्देश और विश्व न्यायलय के परामश्ंदात्री मत के प्रपेक्ला भी न्‍्यासी व्यवस्था 
अधीन नहीं किया । उसने पूणंतः उसे अपने राज्य में मिला लिया । 
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. शीत युद्ध और ग्रह-प्रतियोगिता ने न्‍्यासी परिपद्‌ में भी अपना प्रभाव जमा 
रखा है। प्रारम्भ सें सोवियत संघ ने इसका वहिष्कार इस कारण किया कि न्यासी 
क्षेत्रों के रहने वालों की इच्छाओं को जानने का कोई प्रयत्व नहीं किया गया था। 

... श्रश्यान्त महासागर के कैरोलील,और मरियाना द्वीप-समूह जो कि संबुक्त 
राष्ट्र श्रमरीका ने युद्ध कें समय जापान से जीत लिए थे, उनको उसने संयुक्तराप्ट् 
 सुरक्षा-परिपद्‌ के आघीन सामारिक महत्व के न्यासी क्षेत्र के रूप में ही रखना स्वीकार 
किया । इन द्वीप-समूहों के सम्बन्ध में, न्‍्यासी शर्तों के सम्बन्ध में अमरीका ने सुरक्षा- 
पदिपद्‌ को यह धमकी तक दी कि यदि ये झर्तें स्वीकार नहीं की गई तो वह न्यासी 
समभोौते के- लिए जाएँगे और इन समभौतों से पूर्व॑ की भाँति ही उनका 
प्रशासन किया जायगा | इन निर्देशित समभौतों के अनुसार श्रमरीका को अपने कांतुन 
से किलेवन्दी करने, फौजी अड्ड कायम करना, स्थानीय सेना की भर्ती करने, इन क्षेत्रों 
को विदेश्ञी व्यापार के लिए बन्द करने तथा इन सब क्षेत्रों से जो कि सामारिक महत्व के 
क्षेत्र हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के निरीक्षण को भी बन्द करने की वक्ति मिल गयी । 


यह इतिहास का एक निर्दंय व्यंग . हैं कि संयुक्तराष्ट्र अमरीका जो कि अव तक 
खुले द्वार, औपनिवेशिक जनताओं के लिए स्वयं निर्णय, अन्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रण एंवं 
संरक्षण आदि का सबसे बड़ा समर्थक था उसी ने स्वयं इनसे पूर्ण विरोधी वस्तुओं 
की माँग की । वास्तव में १९१६ के संयुक्तराज्य अमरीका और १६४४ के संयुक्त- 
राज्य अमरीका में महान श्रन्तर था । 
इस निवन्च को हम प्रौ० झृर्मंच के इस कथन से भ्रन्त कर सकते हैं--- 
“संक्षेप में, संयुक्तराष्ट्‌. अमरीका, जो कि बहुत दिवों से हर स्थान पर/ खुले 
हार का सबसे बड़ा समर्थक था अन्तर्राष्ट्रीय नियल्त्रण, निःशस्रीकरणा और 
अन्तिम रूप से स्थानीय, क्षेत्रों के स्वशासन आदि के लिए एक प्रकार का देवदूत 
था उसने यहाँ पर सफलतापूर्वक वन्दद्वार'! ( यानी श्रमरीकी नागरिकों के लिए 
पक्षपातपुरं व्यापारिक व्यवहार ) पूर्ण नियन्त्रण, सैन्यीकरण ओर विद्युद् 
आपनिवेशिक प्रशासन की उन क्षेत्रों के लिए मांग की जिनके लिए वह न्या्सी 
था |ओऔर किसी भी न्‍्यासी को न्यासी पद्धति को पुराने प्रकार की जीत क 
साथ एकरूपता स्थापित करने का इतना साहस ही न पड़ा ॥ यहाँ पर भी 
सर्देव की भाँति दुग्नस्णों ने गुस्ों को पाखंड कर रूप में दिया । यह समभोता 
स्वयं ही इस बात का यथेष्ठ टीका है कि किस सीमा तक संगुक्तराप्टर 88038 
पद्धति पुरानी औपनिवेश्िक व्यवस्था में अर्थ॑पृर्रा परिवर्तत कर सकेगी |” . 
- .. .... (इण्टरनेशल पौलिटिक्स, पाँचवा संस्करण, छ० ३५२) 


का न ख़ित७तत . 


|... है 


निशद्थीकरण 





अन्तर्राप्ट्रीय घान्ति और युद्ध का राष्ट्रीय नीति के एक आवश्यक ब्नर के रूप 
में त्याग के पू९्र निश्नश्नीकरण आवश्यक है । इस युद्धोत्तर अणु युग में इसकी प्राव- 
श्यकता के सम्बन्ध में किसी प्रकार की भी अतिथ्योक्ति उचित है। एफ० ए्‌० ४० हू 
के श्रनुतार-- 
“किन्तु इस झताब्दी में वे उन सब भौतिक वाघाग्रों जो कि राष्ट्रीं को विभाजित 
करती थीं, पर विजय पाली गई है, श्रीर घटनाएँ जो कि विध्व के कोने 
में होती हैं श्रव सम्पूर्ण विश्व की मानव जनसंख्या को प्रभावित करती है । 
युद्ध विष्व-युद्ध हो गए हैं। किन्तु साथ ही साथ उन यांत्रिक विकासों ने जिनके 
द्वारा ये वस्तुएँ उत्पन्न हुई है ये भी सम्भव कर दिया है कि स्वतन्त राज्यों का 
एक स्वेच्छित समुदाय की उत्पत्ति जिसमें से सामाजिक स्तरों छा शप्रन्त फर 
दिया गया है, अन्यथा मानव जाति वापिस अत्यन्त ही कप्ट से बबरता में 
डुव जायगी और यह प्रत्येक का कत्तंव्य हो जाता है कि यथा सम्भव प्रस्पेक 
कार्य जो कि युद्ध का रोके, करे और इसका अ्रधिकतम ध्यान रखें कि इसमेः 
बीच बच्चों के मप्तिप्क में न बोए जाये ।?' 
( मस्ट मन वेज घार, ४० हे८ ) 
राष्ट्रीय प्रभुसत्ता का वर्तमान सिद्धान्त बाय प्राघार राष्ट्र को एक घक्ति की इकाई 
मानने का सिद्धान्त है और यह शक्ति उसके शर्तों द्वरा निश्चित होती है। उसकी 
अन्तर्राप्ट्रीय समुदाय में स्थिति और महत्व उसकी संनिक शक्ति पर निर्भर है या 
उसके मित्रों व साथियों की संनिक झक्ति पर । राज्यों की समानता का,सिद्धान्त छेवल 
मिथ्या कानूनी सिद्धान्त मात्र है। प्रन्तर्राष्ट्रीय छेत्र में महत्वपूर्ण स्यान प्राप्त करने 
के लिए राष्ट्र के महत्वपूरणं हितों की तथा उसकी भृमि की बाहरी प्रान्‍््मण से रक्षा 
के लिए प्रत्येक राष्ट्र को पूर्णरूप से अपने श्रापकों सर्तों से सुसक्लित करना होता है 





[ २७० ] 


तथ्रा उसका यह प्रयत्न रहता है कि उसकी संन्‍्य-शक्ति विश्व के अन्य सब राष्ट्रों की 
सम्मलित संन्य-शक्ति से भी अधिक हो जाए जो कि नितान्त असम्भव है ॥ स्वभावत । 

पूर्रारूप से शक्ति सम्पन्न साथियों की खोज करता है, ग्रद्द बनाता और इे 
विरोधी फिर वही कार्य आत्म-रक्षा के नाम पर करता है तथा पे प्रतिगुद का 
निर्माण करता है । ग्रुद्र और प्रति-ग्रुट दा बा 

इस प्रकार अन्तराष्ट्रीय क्षेत्र में एक-इसरे के 

समक्ष सदंव पाए जाते हैं। प्रत्येक राप्ट्र के चाहे वह साम्राज्यवादी हो या न हो 

महत्वपूर्ण हित हैं जिनकी रक्षा करने के लिए वह हर प्रकार का सटद्ढूट मोल लेने के 
लिए त॑थार रहता है । यह महत्वपूर्ण हित प्रायः अस्पष्ट होते हैं और इनकों निश्चय 
करने का कार्य उस राष्ट्र के राजनीतिज्ञों का: है 4 प्रत्येक राष्ट्र अपनी सत्ता को न तो 
. _ कम करना चाहता है और न दूसरे के श्राथीन | यह अपने सभी भगड़ों का स्वयं 

निरंय करना चाहता है तथा वह अ्रपने महत्वपूर्ण हितों का निर्णायक स्वयं होता है। 
यह सब अन्‍्तर्राप्ट्रीय क्षेत्र में भीपण अराजकता उत्पन्न करते हैं .। 


राज्य की शक्ति उसकी विभिन्न सेनाएँ हैं . चाहे वह विश्व न्यायालय या, विद्ध 
संगठन के नाम पर नैतिक सिद्धान्तों का निर्माण करें या प्रचार -करें किन्तु अन्तिम रूप 
में यह केवल अपनी सन्‍य-शक्ति पर ही विश्वास रखता है। प्रत्येक राप्ट्र के. राजनी- 
तिन्ञ. सद॑व.यहं दावा-करते झ्राए हैं, करते.हैं और करते रहेंगे कि उनका राष्ट्र श्ान्ति- 
पूर्रों है और उनका विरोधी राष्ट्र आक्रमणुकारी एवं उसकी- नीति युद्धश्रिय है। सब 
राप्ट्र आत्म-रक्षा के नाम पर ही युद्ध शुरू करते हैं | के लोग सन्धि के स्पष्ट रूप से 
श्रात्म-रक्षा को राष्ट्र की भुमि,की रक्षा-माना हैं किन्तु फिर भी व्यवहार में इसका अर्थ 
सदँव महत्वपूर्णां हितों की: रक्षा, श्रपने राष्ट्रीय प्रभाव के क्षेत्रों की रक्षा या अपने विशेष 
आर्थिक हितों की रक्षा रहा है । १५८८ के स्पेनिश जहाजी वेड़े के आक्रमरा के परचात्‌ 
कभी भी ऐसा अवसर इतिहास में नहीं आया जवकिःइच्जलेंड की राष्ट्रीय सीमाओ्रों को 
किसी विंदेशी श्राक्मण का संकट उत्पन्न हुआ हो और. यही संयुक्त राष्ट्र अमरीका के 
लिए भीसंत्य है:।किन्तु फिर भी इन- राष्ट्रों ने प्रत्येक विद्वव्यापी युद्ध, में भाग लिया 
है | सोमसन सिद्धान्त जिसके छारा यह स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया: था कि श्राक्मण 
के द्वारा प्राप्त की गई मूर्मि को वैध स्वीकार नहों किया जायगा, कभी वास्तव में 
लागू नहीं किया गया,भौर न ,वह चीन से आक्रमणकारी को हटाने में ही सफल 


हुआ | 
सुरक्षा और निशल्वीकरण की जुड़वाँ समस्या - ने. १६१६ के विद्व-सद्भअवत की 


स्थापना के समय. से, विश्व राजनीतिज्ञों के, मस्तिष्क में एक महत्वपूरा स्थान श्राप 
किया है। वे: इस बात को..समभते हैं और इससे सहमत भी हैं कि विश्व शान्ति और युद्ध 
संघर्षों-के निर्णाय..के लिए एके अंत के रूप में त्याग के लिए निशस्नीक रण आवश्यक 

और: इसके लिए. अत्तर्राप्ट्रीय संज्ठन ,हा:रा सामूहिक सुरक्षा की गारन्टी ठोस संस्थात्मक 
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ढाँचा अ्रत्यन्त आवश्यक है जिसके विना निश्स्ँ्नीकरण की झाथा एक बाल्पना मात्र 
होगी । निम्रश्नीकरण की मूलम्ृत समस्या राप्ट्रों के दीच में सन्देहु का पूर्ण निराकरण 
है | इस क्षेत्र में सफलता की उस समय तक कोई आशा नहीं है जब तक कि पूर्ण रूप 
से सामूहिक्र सुरक्षा स्थापित नहीं हो जाती । यह सामूहिक सुरक्षा शक्ति द्वारा स्थापित 
द्वारा स्थापित की गई यथार्थ घान्ति होनी चाहिए । डॉ० उच्स्यू० अर्नोल्ड फास्टर के 
अनुसार ऐसी अ्न्तर्राप्ट्रीय सामूहिक सुरक्षा-प्रणाली की सफलता के लिए यह आवश्यक 
है कि वह---. 
(अ) “जो कि आक्रमण की सोचे उनके विरुद्ध यथेष्ठ निरोधात्मक सत्ता का 
कार्य करे । ; 
(व) “जिन पर शथ्राक्षमण हो सकता है उनके लिए एक विश्वास पूर्ण गारन्टी 
का कार्य करे । ही 
(स) “जिनको इस प्रकार के थक्ति प्रवन्धों में हिस्सा लेना पड़ेगा उनके लिए 
यह सहन करने योग्य भार हो ।” 
(दो इन्दलोजेन्द मेन्स वे टू प्रोधिन्ट चार ए० ३८४) 
ऐसे प्रवन्धों के विना निशस्त्रीकरण सम्भव नहीं हैं ओर न राष्ट्रों में मुरक्षा की 
भावना ही उत्पन्न हो सकेगी । 


निश्ल्लीकरण की समस्या यद्यपि सदंव रही है किन्तु उसको सुलकाने फे लिए 
प्रयत्नों को हम दो स्पष्ट थ्रुगों में विभाजित कर सकते हैं पहली राष्ट्र संध के अन्तर्गत 
रूढ़िगत शह्मों की । प्रथम महायुद्ध के वाद जमंनी का निशम्त्रीकरण करते समय मित्र 
राष्ट्रों ने एक अस्पष्ट विश्वास दिया था कि दे स्वयं भी भविष्य में निमद्नीवारण मरेंगे। 
नौर्सनिक शर्रों की होड़ को वन्द करने के लिए १६२१-२२ में वाशिगटन नौतंनिक 
सम्मेलन बुलाया गया था । इसको नौसं॑निक झस्प्रों को आंशिक रूप से सोमित करने 
में सफलता भी मिली थी। ब्रिठेन, अमरोका ओर जापान को युद्ध थे बड़े सामारिक 
जहाजों के लिए १०: १०: ६ का अनुपात निश्चित हुआ था तथा छोटे जहाजों में 
समानता दी गई थी। फ्रांस झ्लौर इटली को ३ : ५ का बड़े जहाजों में अनुपात दिया 
गया था। किन्तु इस सम्मेलन और इसके द्वारा किए गए समझौते को हम निम्मसक्ी- 
करण की ओर कोई सक्निय पग नहीं मान सकते । यह शक्तिशाली राष्ट्रों के बीच सें 
नौसनिक प्रतियोगिता का अन्त करने के लिए तथा उन पर सोमाएँ लगाने के लिए 
हुआ था । १६२६ का नौर्सनिक सम्मेलन पूर्णांप्प से श्रसफल रहा जबकि १६३० के 
लंदन नौसनिक सम्मेलन ने उपरोक्त लिखित राप्टों के मध्य में १०६१०: ७:६६:६: 
का अनुपात स्थापित किया था। १६२६ से १६३२ तक के निशस्त्रीकरण सम्मेलन 


(० जहर | 


राष्ट्रों के में भीपणा संदे निया के पूछ ३ - 
र हा के जय में भीपणा संदेहात्मक अवृत्तियां के कारण पूर्णंरूप से ग्रसफल रहे । क्रान्स 
नें प्रत्यके समय पर निशस्रीकरण या शस्त्र सीमित करने से इस समय तक के लिए 
इन्कार किया जब तक कि सामूहिक सुरक्षा की कोई विश्वासनीय व्यवस्था स्थापित 
नहीं हो जाती है | 

१८७० की हार के पश्चात्‌ फ्रांस और जमंनी में श्रत्यन्त ही कट्ठ प्रतियोगिता 
और भीपणा सन्देह उत्पन्न हुआ। जन आक़मरा के अत्यधिक भय और अपने 
अत्यधिक अपमान के स्मरण ने फ्रांस को ग्रट्ट वनाने और पूंणंरूप से शस्घीकरण करने 
के लिए वाध्य किया था । वह किसी भी दद्षा में निश्स्नीकरण के लिए तत्पर नहीं था 


-जब तक कि ब्रिटेन विशेष रूप से और दूसरे राप्ट्र सामान्यतः उसकी सुरक्षा की 


गारन्टी नहीं कर देते हैं। जब १६१६ के पश्चात्‌- जमं॑नी का पूरा निगस्नीकरए कर 
दिया गया और यह विश्वास दिया गया कि मित्रराष्ट्र भी ज्ञीत्र ही निशत्लीकरण की 
ओर कदम उठायेंगे तो जर्मनी ने १६२७ में राष्ट्रसंघ की सदस्यता प्राप्त करने के पदचातु 
इस वात की निरन्तर माँग. की कि सब राष्ट्र निग्नल्लीकरण को अपनाएँ। १६३२ के 
निशरस््रीकरण सम्मेलन में सोवियत दूत लिटीविनोव ने सम्भवत: अत्यधिक निशदस्चीकररण 
की योजना को सम्मेलन के समक्ष रखा था और पश्चिमी राष्ट्रों को एक चुनौती दी 
कि यदि वे इस.योजना को स्वीकार करें तो सोवियत संघ भी-पूरां निश्चक्वीकरण की 
नीति को अपनाएगा । पदिचिमी राष्ट्र इस चुनौती को स्वीकार करने से डरते थे क्योंकि 
निशर्त्रीकरण द्वारा सैनिक शक्ति का अन्त होने पर उनका अस्तित्व साम्यवादी दलों के 


. तृतीय विश्वसंघ की दया पर निर्भर -रह जाता | सोवियत रूस की इस योजना की 


स्वीकृति से महत्वपूर्णा लाभ-होता और इस योजना के पर्चिमी राष्ट्रों द्वारा ठुकराए जाने 
'पर महत्वपुरं राजन॑तिक व कूटनीतिक लाभ हुआ्ना ही | अ्न्तर्राष्रीय जंनमत ने जो कि 
सोवियत संघ -की इस योजना में निहित उद्देश्यों को समभने के लिए अयोग्य था 
पदिचिमी राष्ट्रों और उनके निशस्लीकरण को न - अपनाने की नीति की कड़ी श्रालोचना 
की । हिटलर के उदय ने उस निशल्लीकरण सम्मेलन और समस्त निश्व््लीकरण प्रयत्नों 
का द्वितीय महायुद्ध की समाप्ति तक के लिए अन्त कर दिया । 
निशस्रीकरण के मार्ग में दूसरी महत्वपूर्ण वाधा शत्जसम्वन्धी है । किन गस्त्रों 
को रखा जाए और किन शत्त्रों पर निषेध लगाया जाए यह इस पर निर्भर करता हैं 
कि आप किनकी रक्षा के और किनको आक्रमण के शस्त्र मानते हैं। कोई भी इन दोनों 
के मध्य में सीमा निश्चित नहीं कर सकता है। फिर यह श्र सम्बन्धी -प्रइनों का 
पिर्णाय करने के लिए सँनिक व्यक्तियों को नियुक्त किया गया:था और किसी ने यह 
ठीक ही १६९३२ का निशस्नोकरण सम्मेलन का वर्णंन करते हुए कहा है. कि यह 
कसाइयों को शांकाहारी भोजन की दावत थी। इस सम्मेलन में. फ्रान्स के प्रतिनिधि 
का विश्वास था कि टेंक और पन्डुव्वियाँ रक्षा के लिए आवद्यकं शत््र हैं जब कि 


. रणछ३ ] 


ब्रिटेन के प्रतिनिधि इनको श्राक़्मणकारी घद्न सममते थे | राष्ट्रपति फ्रेंकलित ससर्वह्ट 
के अनुसार सामारिक हवाई जहाज, बड़ी तोपें, ट॑न्क और जहरीली गैस प्राप्नमगाकारी 
सत्र थे और अन्य सब रक्षा के लिए आवश्यक थे । विश्येषज्ञों की यह बहस कितनों 
हास्यास्पद थी यह तो इससे प्रतीत होगा कि किसी भी शब्म का आन्वमग व रक्षा के लिए 
उचित होना उस दास्त्र पर नहीं वल्कि उसके चद्न को प्रयोग करने वालों पर होता है | 
यदि यह मान लिया जाय कि चाढ़ुग्रों के श्रतिरिक्त और सब अन्न निषेध भी हो जाए तो 
भी चाकू आन्नमण एवं आत्म रक्षा दोनों के लिए समान रूप से उपयोग में आाएँगे । 
समस्या यह नहीं है कि हम शास्त्रों की प्रतिदन्दिता को रोकें या सीमित करें, न यही 
है कि हम झ्राक्नमनशण और रक्षा के शत्बों के सम्बन्धों में हम केवल संद्धान्तिका वाद- 
विवाद ही करें किन्तु विनाशकारी शत्हों की खोज, उत्पादन और उपयोग को मिर्षेध 
करने की है और यह्‌ सामूहिक विनाश के दल्मों के सम्बन्ध में श्लोर भी श्रधिक 
महत्वपुर्स एवं श्रावश्यक है। आविप्कारकों झौर वंज्ञानिकों का इस सम्बन्ध में एक 
महत्वपूर्ण सामाजिक उत्तरदायित्व है। एफ, ए. ई. क्लू का इस सम्बन्ध में कथन हैँ पि-- 

“वैज्ञानिक ज्ञान को व्यवहार में लाने से जो युद्ध के घन्नों की मक्तियों में वृद्धि 

हो रही है इसको वैज्ञानिक जानते हैं भर उन्हें उनकी सामाजिक उत्तरदायित्व 

की भावना के द्वारा वँज्ञानिक ज्ञान के इस दुरुपयोग का विरोध करना 

चाहिए ।”! ' ( मस्ट मन वेज घार, ४० €२ ) 


तत्पदचात्‌ निशसत्रोकरण-निरीक्षण की समस्या है। वर्तमान सम्देहास्मक प्रव- 
स्थायें तथा प्रभुसत्ता के ग्रस्तित्व के कारण निशत्नीकरण के लिये अन्तर्राष्ट्रीय निरीक्षणा 
की व्यवस्था करना सरल काये नहीं है। नौर्सनिक छेच्र में यह फिर भी सरल है 
झौर समय-समय पर यह निर्णाय भी लिए गए हूँ कि केवल निश्चित टन भार मे हो 
जहाज बन सकेंगे और उन पर किस माप की तोपें लगाई जावेंगी किन्तु भूमि भौर 
हवाई सेना के निग्वमत्नीकरण के क्षेत्र में ऐसा करना कठित है। १६३४ के निशर्दी- 
करणा सम्मेलन में ब्रिटेन द्वारा प्रस्तावित योजना में हवाई . निदासत्लीयारण के लिए 
“निम्नलिखित प्रवन्ध थे - 

(अर) “सामारिक श्र नोर्सनिक हवाई जहाजों का पूर्ण रूप से निपेध श्रोर 
जो कि नागरिक हवाई जहाजों के संनिक कायों के लिए दु्पयोग को रोकने 
के लिए उचित निरीक्षण पर निर्मेर कंरता है ॥ 

(व) “यदि ऐसा उचित निरीक्षण को प्राप्त करना प्रसंभव सिद्ध हो तो इस 
बात का निश्चय करना कि प्रत्येक समझौते के पक्ष को कितने हवाई जहाज 
को जखरत अपनो राष्ट्रीय सुरक्षा भोर उत्तरदायित्व और प्रस्येफ देश फे विधेष 
परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए होगी ॥ 
श्८ 


[ रण्ड | 


: अत्येक आधुनिक राज्य के पास बहुत वड़ी संख्या में साधारण हवाई जहाज 
होते हैं जिनको आज सरलतापूर्वक सैनिक कार्य के लिए परिरवातत किया जा सकता 
है । इन पर अन्तर्राष्ट्रीय निरीक्षण का प्रवन्ध करना प्रायः: असम्भव है। राष्ट्‌ 
-हिपक्षी . या वहुपक्षों इस सम्बन्ध में समभौते तो करते हैं किन्तु अन्तर्राप्ट्रीय 
संगठत हारा कोई सामान्य समझौता नहीं करते । १६३५ में हिटलर के शक्ति में 
आने के पश्चात्‌ ब्रिटेन को वर्साय की सन्धि की शर्तों के विरुद्ध भी जर्मनी को ब्रिटेन 
की नौसँनिक शक्ति का ३४ प्रतिशत भाग तथा पन्दुव्वियों में समानता का अधिकार 
देना पड़ा था । " शा 
निशस्त्रीकरणा सम्मेलनों की श्रसफलता का इतिहास का अन्त राप्ट्सड्न के साथ 
ही हो जाता है । संयुक्त राप्ट्‌ संघ के सामने भी समस्या है और यह भी श्राज तक 
अर या परम्परागत शस्त्रों को सीमित करने में सफलता प्राप्त नहीं कर सका है। २४ 
जनवरी १६४६ को संयुक्त राष्ट्‌ सघ की आम सभा ने संयुक्त राष्ट्‌ संघ के भ्रणु बक्ति 
आयोग की स्थापन्ना की जो कि अखुशक्ति की समस्याओ्रों को हल करने का प्रयत्न 
करेगा। इसका कांये क्षेत्र निम्त प्रकार था-- 
(अर ) चसिव राष्ट्रों के मध्य-में मूलभूत वैज्ञानिक सूचनाओं का शान्तिपूरां 
उहँ श्यों के लिए आदान-प्रदात का विकास ।” 
( व ) “उस सीमा तक-अखु शक्ति का नियन्त्रण जो कि इसको शान्तिपूर्य 
उद्श्यों के लिए काम में लाने के लिए आवश्यक है | | 
(स ) “राष्ट्रीय शत्नों में से अणु-असत्र और वे सब बड़े अ्रत्न जिनको कि 
सामूहिक विनाश के लिए उपयोग किया जा सकता है, अन्त करना ।7 
( व ) “निरीक्षण तथा दूसरे साधनों छारा जो राष्ट्र इन श्रवन्धों को स्वीकार 
करें उनके इन शर्तों के भंग करने के विरुद्ध सुरक्षा ।” 
संयुक्त राष्ट्र संघ के अन्तर्गत निश्नत्नीकररा श्रयत्तनों के पहिले युग में १६४६ से 
१६४८ तक भरणुब्क्तियों को नियंत्रित करने का संयुक्तराष्ट्र अमरीका के प्रस्ताव के आघार 
पर एक प्रयत्न किया गया था। अणुग्यक्ति आयोग की प्रथम वैठक १४ जूब, १६४६ में 
संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार न॑ एक अन्तर्राष्ट्रीय अणु विकास सत्ता की उत्पत्ति 
के लिए जो कि अरु शक्ति के विकास एवं उपयोग के विभिन्न रूपों से सल्वन होने 
के लिए एक योजना. रखी जिसको आम तौर से अत्न-योजना कहा जाता है। जो राष्ट्र 
इस सत्ता के श्रधिकारों को भंग करेंगे उनको तत्काल दण्ड देने के महत्व पर जोर 
दिया गया और संयुक्त राज्य अमरीका के प्रतिनिधि श्री वर्नाड वरूच ने यह घोषणा 


की कि--- म ्त 
“उनकी रक्षा के लिए निषेधाधिकार की शक्ति नहीं होनी चाहिए जिन्होंने कि 
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श्रपनी अखुझक्ति को इन आविप्कारों को विनामकारी उद्देंध्यों के लिए विकास 

या उपयोग में न लाने के समझौते को भंग किया है ।”! 

पाँच दिन पश्चात्‌ सोवियत संघ ने श्रमिक योजना रखी जिसके प्रनुसार 
अरणु-शत्त्रों के उपयोग और उत्पादन को एक प्न्तर्राप्ट्रीय समझौते दे द्वारा बन्द 
किया जाना था । इसके अनुसार योजना के प्रारम्भ होने से ३ माह के ग्रन्दर सद 
अणु शर्त्रों का विवाद्य होना था । 

संयुक्तराज्य अमरीका ने श्रणशक्ति से सम्बन्धित अपनी वैज्ञानिक जानकादी को 
विश्व के दूसरे राप्ट्रों को बताने से उत्त समय तक के लिए इन्कार किया जब तक कि 
भ्न्तर्राप्ट्रीय निरीक्षण और नियन्त्रण के लिए कोई उचित व्यवस्था स्थापित नहीं हो 
जाती | दूसरी श्लोर सोवियत संघ पहले सब अणु शब्दों का विनाश चाहता था पोर 
तब श्रन्तर्राप्ट्रीय नियन्त्रण एवं निरोक्षण के लिए व्यवस्था । सोवियत संघ अन्‍्सर्राप्द्रीय 
निरीक्षण के विरुद्ध था तथा ब्रमरीका अणुणद्लों के विनाश के विग्द्ध | संगु्तराज्य प्रम- 
रीका का इस श्रन्तर्राप्ट्रीय सत्ता को अग्यु सम्बन्धी सूचना देने के बारे में यह शक भी थे 
संवैधानिक प्रवन्धों के अनुसार] वास्तव में इसका अर यह हुप्रा कि संयुक्त राष्ट्र संध की 
अपेक्षा संयुक्त राज्य अमरीका की कांग्रेस के पास श्रणणु शक्ति सम्बन्धी सूचना को देने 
या न देने की भ्न्तिम सत्ता होगी । यह अ्रणुन्कक्ति आयोग योजना और उनमें परिदर्तंनों 
पर १६४० तक श्रसफलता पूर्वक वाद-विवाद करता रहा । इस आयोग को १६५० में 
कुछ काल के लिए स्थगित कर दिया गया | इस प्रकार निशस्रोकरण के छ्षैप्र में सनन्‍्देह 
ने एक वार फिर बुद्धि पर विजय पाई । 

फरवरी १६४७ में संयुक्त राष्ट्र संघ ने परम्परागत शरहों के नियन्त्रण के लिए 
भी एक आयोग स्थापित किया था । सितम्बर १६४८ में सोवियत संघ ने बह प्रस्ताय 
रखा कि सुरक्षा परिपद के स्थायी सदस्य प्रारम्भ में एक वर्ष के अन्दर पपनी वर्तमान 
स्थल, जल भ्रोर वायु सेनाओ्रों में एक तिहाई कमी कर दें, किन्यु पबम्चिमी शाप्दों छो 


हे 

सोवियत संघ में अविश्वास होने के कारण इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया है । 
अणुशक्ति के उदय के बाद परम्परागत झरस्त्र बेकार हो गए है। यह बात इसमें ध्यान में 
रखनी है कि इस युद्धोत्तर विध्व में यह किसी एक राष्ट्र वी शक्ति श्लोर साथमों पे 
बाहर है कि वह अपने को एक युद्ध के लिए सुसण्जित यार सके । यह तो फंदल एक 
राष्ट्रों के घुट्ट द्वारा ही सम्भव है । इस शुट्र के छोटे सदस्य श्रादम्यथः निज पद्म झौर 
बढ़े सदस्य व॑ज्नानिक्र जानकारी तथा घन की व्यवस्या करते है घौर न दोनों 
के सहयोग से ही भ्रणुघस्रों की उत्पत्ति सम्भव है | वर्तमान गौनयुद्ध यो दातायररा में 
दोनों पक्षों की ओर से यह असम्भव सा प्रतीत होता है कि प्रगशक्ति के नियन्परग्ग फ 
लिए या दाने: घन निमस्वीकरण फे लिए किसी भी प्रकार झा समभोता सम्भव हो । 
इस सम्बन्ध में कंयलीन लौन्सडेल लिखती हैं--- 
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- “में यह नहीं कहती कि यह झने: झरने: वाली प्रणाली निराशाजनक है या 
इसको ईमानदारी से यदि पूरा किया जाय तो -सफल नहीं होगी । किन्तु मुझे 
जो -निराशाजनक प्रतीत होता है वह यह है कि इसकी शक्ति राजनीति के साथ- 
साथ अपनाने का भ्यत्त तथा जानवूककर जमंनी और जापान के पुन:शल्लीकरण 
को प्रोत्साहित करने की नीति तथा महान ज्वक्तियों की ओर से अण परीक्षणों 
को बन्द करने और एक शस्ता-विराम सन्धि का प्रयत्त करने की ओर से अरुचि 
तथा और सबसे अधिक स्कूलों में सँनिक प्रशिक्षण और विचारधारा को बना 
रखना, सेताओं के द्वारा तथा साधारणतः प्रचार के सब साधनों द्वारा, यह 
बुद्धिमत्तायूरां वहीं है और किसी भी महान्‌ भक्ति के पास में इस श्रवुद्धि का 

ठेका नहीं है ।” . 

| (इज् पीस पौसिविल ए० १०५) 
युद्धोत्तर निशस्त्रीकरण का दूसरा युग १६४६-५२ तक का है । इस युग में 
कोई भी ठोस .कार्य नहीं हुआ.। “दिसम्बर १६५१ में. एक नये निशस्त्रीकरण आयोग 
- की[स्थापना हुई जिसने कि अखुशक्ति श्रायोग के स्थान पर काय॑ शुरू किया | यह भी 
अपने कार्य में पुर्ंत: असफल रहा। यहाँ पर यह वात ध्यान में रखनी है कि इस 
युद्धोत्तर युग में अधिक जोर शत्नरों के सामुहिक उपयोग तथा उनके सीमित करने पर है 
“न कि उसके पूर्णा रूप से विवाज्ञ करने में | १९ मार्च १६५३ को मलनकोव ने सोवियत 
संघ की नीति को विश्व तनावों को कम करने के उद्देश्य से ज्ञान्ति की राह अ्रपनाई । 
इसके फलस्वरूप वेलेरियन जौरिन जो कि संयुक्त राप्ट्र की राजनीतिक समितियों परे 
सोवियत प्रतिनिधि थे, एक प्रस्ताव रखा और इसके अनुसार निश्चत्नीकरण शआ्रयोग 
को 'एकदस उत व्यावहारिक प्रवस्धों का अ्रध्ययन करने के लिए कहा गया जिनसे कि 
शत्त्रों को घटाने का कार्य हो सकता है । इस प्रस्ताव ने सुरक्षा परिषद के स्थायी 
सदस्यों को इस बात पर सहमत होने के लिए कहा कि, अणुशस्त्र, कीटाणुशत्र और 
दूसरे सामुहिक विनाशकारी शज्तरों पर पुरांरूप से प्रतिवन्‍्ध लगा दें तथा कड़ा अन्त- 
रॉष्ट्रीय नियंत्रण इनको लागू करने के लिए स्थापित करने को कहा । इस ग्रस्ताव के - 
अनुसार आयोग को संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा को अपनी रिपोर्ट १ जुलाई १६५३ 
तक देना आवश्यक थी। १६५३ से १६५५ तक युद्धोत्तर निश्रस्लीकरणा का तो सदा 
युग रहा है । सोवियत राजनीति में स्थायित्व आ जाने से तथा ख इचेव युग के आरम्भ 
में सोवियत नीति एकदम परिचमसी राप्ट्रों के प्रति कड़ी हो गई और इस युग में 
सिशर्ख्ीकरण आयोग को प्रायः कोई महत्व नहीं दिया गया ॥ 
१६५५ से १६४७ के अन्त तक जब कि सोवियत संघ ने उपग्रह का निर्माण 
किया था; को हम युद्धोत्तर निश्लीकरण का चौथा गरुग कह सकते हैं । जुलाई १६५६ 
में संयुक्तराप्ट्र निशल्लीकरण आयोग की बैठक में पश्चिम तथा सोवियत हृ्टिकोरों “में 
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सामंजस्य न हो सका। राष्ट्रपति आइज़नहावर और सोवियत प्रधान मंत्री मार्भल 
वुल्मानिन के मच्य में एक लम्बा पत्र-व्यवहार जून १६५६ से जनवरी १६५७ तक 
चला किन्तु इस पत्र व्यवहार का भी कोई ठोस परिणाम न हुआ ॥। संयुक्तराष्ट्र संघ 
की शाम सभा ने एक मत से अपने ११ वें अ्रधिवेशन में निशर््नीकरण श्रायोग को यह 
निर्देश दिया कि वह श्रपनी लन्‍्दन उपसमिति घीघत्र ही सम्मेलन करे तादि यह 
अपनी रिपोर्ट निधन्लीकरण आयोग को पहली अगस्त १६५७ तक दे हो दे । 

. यह लन्दन उप समिति १८ मार्च १६५७ को बंठी और यह प्रपना सोच- 
विचार मई के मध्य तक करती रही । किन्तु यह भी किसी निरंव पर न पहुँच सकी । 
इस समिति से निम्नलिखित बातों का अध्ययन करने के लिए कहा गया घा-- 

(अर) राष्ट्रपति आाइजनहावर की /खुले आ्राकाश' की योजना श्रर्यात्‌ हवाई 
जहाज द्वारा निरीक्षण और संनिक योजनाप्रों का विनिमय । 

(व) स्थल निरीक्षण केन्द्रों की सोवियत योजना । 

(स) कनाडा, जापान और नावें की यह प्रार्थना [कि भ्रणुगस्र के परीक्षण की 
संयुक्त राष्ट्र संघ को पूर्व सूचना दी जाय । 

(द) अमरीका की यह प्रार्थना कि श्रन्तर महाद्वीपीय निर्देशित षक्ति का भी 
भविष्य में निश्स्न्‍्रीकरण पश्रथवा शल्लनियंत्रण योजना में सम्मिलित 
करना । 

यद्यपि इसमें स्वंप्रथम सोवियत सरकार ने हवाई जहाज द्वारा निरीक्षण की 

योजना को अपना लिया था और ब्रिटिश सरकार ने भी अणुशन्ह्नों के निरीक्षणों फो 
पहले से संयुक्त राष्ट्र संघ के पास सूचना देने पर जोर दिया था, किस्तु फिर भी सन्दन 
सम्मेलन पुर या झ्रांथिक निणत्नीकरण के क्षेत्र में कोई भी सफलता प्रात्त न कर सका । 

ख दचेव द्वारा मार्यल बुल्गानिन को वित्यापित किये जाने पर व्तंमान युद्धोत्तर 

निशस्रीकरण इतिहास का आरम्भ होता है । ३१ मार्च १६४५८ को मि० ख देव के 
प्रधान मन्त्री बनने के कुछ ही दिनों वाद सोवियत विदेश मन्‍्धी मि० ब्रिमिकों ने सुप्रीम 
सोचियत के सम्मिलित अ्रधिवेश्न में भाषण देते हुए कहा-- 

“झन्त्री परिषद यह प्रस्ताव करती है कि सबसे पहला पर सोवियत सद्ध पा 

एकपक्षीय सब प्रकार श्रणुणन्नों के परीक्षण को बन्द कारना इस श्राघा से 

होगा कि ब्रिटेन श्लौर श्रमरीका भी शामिल हो जाएँगे । 

222 प्रणु विस्फोटों का अम्त करने के पक्ष में स्पप्ट रूप से घोषग्या करते 

हैं कि हम इसको अपना मुरुय उदंग्य समझते है कि दूसरी घक्तियों के साथ 

एक समझौते को करना कि सद प्रकार के अरु झोर उद्नन शब्दों को बिना 
घर्त के आधार पर उनका उत्पादन तथा चतंमान संग्रहों वा पूर्ण विनाश भौर 
साथ-साथ आवश्यक नियंत्रण । 
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यह एक साहस पूर्ण प्र निशस्त्रीकरण के क्षेत्र में था। १ अप्रैल १६५८ 
को संयुक्त राज्य अमरीका के राज्य मंत्री श्री डलैस ने सोवियत विदेज्ञ मंत्री के 
वक्तव्य को केवल प्रचार और कूतिनीतिक कदम कह कर आलोचना की । उन्होंने यह्‌ 
भी कहा कि संयुक्त राज्य इसका अनुकरण करके अराु परीक्षण बन्द नहीं कर सकता 
क्योंकि--- द । 

- “यह आवश्यक है कि स्वतन्त्र राष्ट्रों को अपने आक्रमण से रक्षा के लिए जो. 
अवश्यक योग्यता है उसका श्रन्त करना था उसे काम में न लाना केवल 
सोवियत इरादों की घोपणा पर विश्वास करके जिसके सम्बन्ध में पता लगाने 
की कोई व्यवस्था नहीं है जिसको थुद्ध रूप से तोड़ा भी जा सकता तथा- जिसमें 
इंच्छानुसार परिवर्तत भी किया जा सकता है। 
यह वंक्तव्य और प्रति-वक्तव्य स्पष्ठः रूप सें सिद्ध करते हैं कि विश्व की इन 

दोनों महान्‌ शक्तियों के मध्य में जितना अंधिक सन्देह है। जब तक यह सन्देंह रहेगा 
तंथा यही दृष्टिकोरं। श्रपनायां जायगा तव तक अखुशासत्रों को सीमित तथा उनको 
निश्चित करने की कोई विशेप आज्ा नहीं है। हमने यह विस्तार में देखा है कि निशल्नो- 
करण की समस्या वंतंमान समय में किस प्रकार से उलभी हुई है । इसलिए हम कह 
सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ का भविष्य और अन्तर्राष्ट्रीय ज्ौन्तिं की स्थापता के 
लिए सफलता खतरे में हैं । 





ड्ड्‌ ० 
विश्व शान्ति की समस्याएं 





विश्व शान्ति की समस्याओं को समभने के लिए यह झावश्यक है कि सब 
प्रथम हम राष्ट्रीय प्रभुसत्ता के अन्तर्राप्ट्रीय विपय पर प्रभाव को देखें । इसका वर्तमान 
सिद्धान्त विश्व शान्ति की राह में सवसे अधिक वाघक है । 

ज्ञान के पुनर्जन्म द्वारा प्रेरित होकर तथा चर्च में सुधार के द्वारा सामन्तवाद 
की राख पर राष्ट्रीय राज्यों का उदय हुआ्ना | एक वही राजनीतिक इकाई का मध्य- 
कालीन सिद्धान्त जिसमें कि विभिन्न राष्ट्रीयताओ्रों का समावेश होता था, का स्थान एक 
राष्ट्रीय राज्य ने ले लिया और प्रभुसत्ता के सिद्धान्त ने भी राष्ट्रीय राज्य के 
सिद्धान्त से साम्य स्थापित किया | प्राय: स्वश्लासित विभिन्न इकाइयों के स्थान पर 
आधुनिक काल में एक केन्द्रीय राजनीतिक सत्ता का प्रारम्भ हुआ जिसने कि राज्य फी 
सर्वच्चि सत्ता का रूप लिया । इसके सम्बन्ध में सबसे पहले निक्रोलो मेकियावली ने 
लिखा है तथा औस्टिन, वोदां और हाव्स ने इसकी परिभाषा की है। प्रभुसत्ता को 
इनके अनुसार अविभाज्य, अदेय तथा राज्य में सर्वोच्च सत्ता माना गया है । 

राष्ट्रीयता के युग के प्रथम चरण में इस प्रभुसत्ता की राजा के व्यक्तित्व में 
निहित किया गया था जो कि दँवी भ्रधिकारों के श्रनुसार शासन करता था । इस युग 
में भ्रन्तर्राष्टीय सम्बन्ध राजाओं के अन्तर्राप्ट्रीय संघ एवं सम्मेलनों के द्वारा पूर्ण किए 
जाते थे भौर राज्यकुलों के हितों द्वारा निदेशित होते थे तथा व्यावहारिक सम्बन्धों 
द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति संचालित होती थी । इस युग की प्रभुसत्ता को हम घुई 
१४ वें के छाब्दों में इस प्रकार कह सकते हैं 'में ही राज्य हैं | इसके ग्राखिरी भाग को 
वारिज्यवाद (]/८८४7 ०४०७0) ने प्रभावित तथा निर्देशित किया था। इसी कारण 
मध्यकालीन वाजार की संकीरां सीमाएँ दहृट गई धोर इसने राष्ट्र को एक प्राथिक 
इकाई बना दिया था। इस काल में. व्यापारिक युद्ध राष्ट्रीय नीति के आवश्यक प्रस्ध 
वत गए थे ज॑सा कि कौलवार्ट ने कहा है-- 


* 
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व्यापार धन का स्रोत है और घन युद्ध के लिए महत्वपूर्ण स्नायु 
(ई० एफ० हैक्सचर--मर्केन्टाइलिज्म २. १७.) 
नेपोलियन के उधल-पुथल के पद्चात्‌ राष्ट्रीयता के युग के द्वितीय चरण का 
जन्म होता हैं । रूतो, जो कि आधुनिक राष्ट्रीयता के सिद्धान्त का निर्माता था. ने 
राजाओं को अंकुशता के सिद्धान्त को अस्वीकार किया तथा राष्ट्‌ का जनता के साथ 
समीकररण किया । इस युग में (१८१५-१६१४) राजनीति और झ्राथिक शक्ति के बीच 
में स्वतन्त्र व्यापार और अहस्तक्षेप की “नीति के कारण भेद हो गया । इंगलैंड ने - 
इस युग में विश्व की आर्थिक नीति को निर्देशित किया. तथा लोमवार्ड मार्ग ने एक , 
अन्तर्राष्ट्रीय . आथिक संगठन का रूप घारण किया। (वाल्टर वैगहाट, न्‍लोमवार्ड 
स्ट्रीट) राजनीति के क्षेत्र में राष्ट्र का प्रजातन्त्रीयकरण ने राष्ट्रीय प्रभुसत्ता के 
सिद्धान्त एवं अधिकारों को अधिक से अधिक अनियन्त्रित बनाने में सहयोग दिया । 
डान के परचात्‌ जमंनी के उदय होने कारण ब्रिटिश नौसैनिक और 
व्यापारिक सर्वोच्चता को एक कड़ी चुनौती उत्पन्न हो गई और ब्रिटेन की अन्तर्राप्टीय 
आशिक निर्देशिता का प्रथम महायुद्ध ने अन्त कर दिया। इस महायुद्ध ने राष्ट्रीयता के 
तीसरे चरण को जन्म दिया जिसमें कि राष्ट्रीय आत्म निर्णय के अ्रधिकार ने 
विश्व को ६० से अधिक प्रभुता सम्पन्न राष्ट्रीय राज्यों में विभाजित कर दिया। 
उन्नीसंवी शताब्दी की प्रजातन्त्रीयराष्ट्रीयता का स्थान -२० वीं शताव्दी की सामाजिक 
राष्ट्रीय ने ले लिया और इसने लोककल्याणकारी राज्य के सिद्धान्त को जन्म दिया 
तथा इस सिद्धान्त द्वारा निष्क्रिय से सक्रिय राज्य की ओर .परिवर्तन भी प्रारम्भ हुआ । 
राष्ट्रीय राज्य के कार्य राजनीतिक व आर्थिक दोनों हो गए तथा विश्व की आर्थिक 
एकता नष्ट होगई और इसके स्थान पर विंभिन्न राष्ट्रीय इकाइयों ने जन्म - लिया । 
अन्तर महायुद्धीय युग में (१६१९-३६) जो संघर्ष पाया जाता-था और जिसने इसके 
श्रन्त में एक विश्व युद्ध का रूप धारण किया राष्ट्र के समाजीकरण, विश्व के 
विभाजन और जिसको प्रौ० ई० एच० कार ने आर्थिक नीति का रांष्ट्रीयीरण -कहा 
है, परिणांम था | इस शतांब्दी के प्रारम्भ से ही राष्ट्रीय नीतिमें एक नए तत्व का 
समावेद्य होता है और यह तत्व समाजवाद है औरं इसके परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय प्रश्न 
सत्ता के आन्तरिक “कार्यों में फिर से सर्वे सचाधारी हृष्टिकोश का उदय हुआ्ना । पूरा 
युद्ध के इस युग में प्रत्येक राष्ट्र को चाहें उसका राजनीतिक संगठन किसी भी प्रकार 
का हो कम से कम युद्ध काल में सर्वाधिकारी व्यवस्था अपनानीं ही होंगी । राष्ट्र इस में 
पूर्ण रूप से सैनिक शिविर बन जाते हैं तथा व्यक्ति अत्यन्त ही नगण्य हो जाता है | मई 
१६४० में संसद द्वारा ब्रिटिश सरकार को यह अधिकार दिया गया कि वह थआाज्ना द्वारा 
सब व्यक्ति अपने को, अपंनी सेवाओं को और अपनी सम्पत्ति को सम्राट की इच्छा 
पर समपित कर देने! को बाध्य कर सकती है। यह अधिकार युद्ध का संफलता 
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पृर्वंक सश्घालन करने के लिए दिया गया था। गंभीर राष्ट्रीय आपत्तियों ने स्वतन्त्रता के 
विख्यातगण को भी ऐसे सववाधिक्रारो नियम बनाने पर बाध्य कर दिया था।॥ 
यह राष्ट्रीयता तथा समाजवाद के समिश्रण का परिणाम है । 

विश्व संगठन का पहला प्रयोग जो कि विल्सन के आदर्शंवाद द्वारा प्रेरित 
हुआ था राष्ट्रीय प्रमुसत्ता की चद्गानों पर से टकराकर टूट गया। राष्ट्रसघ व्यक्तिगत 
राष्ट्रों और अन्तर्राप्ट्रीय व्यवस्था के मध्य समाजवाद स्थापित करने में असफल 
रहा । न तो इसके पास अन्तर्राष्ट्रीय सत्ता थी और न यक्ष अन्तर्राष्ट्रीय पुलिसमैन का 
ही कार्य कर सकता था । युद्ध राप्ट्रीय नीति का एक महत्वपूर्ण अ्रत्ध बना रहा और 
राष्ट्‌ के महत्वपूर्ण हित जो कि अत्यन्त ही अरस्पष्ठ थे, के लिए इसका प्रयोग हुग्ना | 
अन्तराप्ट्रीय घान्ति स्थापित करने, अन्तर्राप्ट्रीय संघर्पों को निपटाने में युद्ध रूपी अम्त्र 
को त्यागने के लिए निशस्त्रीकरण अत्यन्त आवश्यक हैं। राष्ट्र संघ के प्रारम्भिक युग 
में १६२१-२२ के वाशिंगटन नौसनिक सम्मेलन को नौसनिक थन्नों को आंशिक रूप से 
सीमित करने में कुछ सफलता तो मिली थी किन्तु इसके पश्चात के मिश्नन्नीकरण सम्मेलनों 
की राष्ट्रीय सुरक्षा की समस्या और राप्ट्रों के मध्य सन्देह के कारण कोई सफलता न 
मिल सकी । कोई भी राप्टु स्वयं निशस्रीकरण प्रारंभ नहीं करना चाहता था जबकि वह 
दूसरों से निशाल्रीकरण की श्राशा रखता था। इसी झ्राधार पर १६१६ के विजेताओं ने 
जमंनी और उसके साथियों का पूर्ण निश््रीकरण किया तथा उन्हें एक श्रस्पष्ठ वादा 
भी किया कि थे स्वयं भी शीघ्र ही निशस्त्रीकरण करेंगे। फ्रान्स ने प्रत्येक अवसर पर 
निम्र्लीकरण और सम्बन्धित योजना की वार्ता में उस समय तक के लिए भाग लेने से 
इनकार किया जब तक कि ब्रिटेन विशेषतः तथा दूसरे राष्ट्र सामान्यतः उसकी रक्षा 
गारन्टी नहीं देते हैं और ऐसा दुर्भाग्यवण उन्होंने समय पर नहीं किया । जब उन्होंने 
किया भी तो बहुत देर हो चुकी थी । 

इस राष्ट्रीय प्रभुसत्ता के सिद्धान्त ने प्रत्येक राप्ट्र को इम बात पर वाध्य किया 
है कि वह अपने आपको शास्त्रों से मुसज्ित करे तथा और सब राप्ट्रों के सम्मि- 
लित मुकावले में स्वयं भी अधिक शक्तिघाली हो जाए। वह अपनी सत्ता को सीमित 
करने का विरोध करता है | वह अपने संत्र्पों का स्वयं निर्णायक होना चाहता है तथा 
अपने महत्वपूर्ण हितों का रक्षक होना चाहता है। वह अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में स्वयं 
भ्रव्यवस्था फैलाता है जबकि रा्ट्रोय क्षेत्र में वह व्यवस्था पर जोर देता है और उसे 
बनाए रखता है । 

प्रत्येक राप्ट्र आक्रमण के समय आत्म रक्षा के अधिकार को एक आवश्यक 
अधिकार मानता है । यह आत्म रक्षा केवल राष्ट्र की भोगोलिक सीमाग्रों या इसके 
अधीनस्थ राज्यों तक ही सीमित नहीं है किन्तु ये इसके द्वारा अनुमानित्त प्रभाव क्षेत्रों, 
रक्षित आधिक क्षेत्रों और विश्वव्यापी राष्ट्रीय हितों तक भी फैली हुई है। आधुनिक: 
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काल में ब्रिटेन और अमेरिका ने जितने भी युद्धों में भाग लिया है उनमें से किसी में भी 
उनकी राष्ट्रीय सीमओं पर आक़मण नहीं हुआ । इन युद्धों में भाग लेने का मुख्य- 
कारस उनके महत्ववृर् राष्ट्रीय हित या उनकी राप्ट्रोय प्रभुंसत्ता था। झाक्रमरा को 
रोकने के लिए जितने भी प्रवन्ध किए गए हैं वे सब राष्ट्रीय-हितों के समक्ष असमर्थ 
रहे हैं, ज॑से कि स्टिम्सन सिद्धान्त, नव-क्षक्ति-सन्धि (स॥6-?0फक्ष 77689) लोकार्नों 
समभौते तथा कैलोग सन्धि आदि।_- «. 2 
सामूहिक सुरक्षा की'जो व्यवस्था राष्ट्र संघ के संविधान: द्वारा की गई थी 
वह व्यवहार में महत्वपुरां राष्ट्रीय शक्तियों के विरुद्ध प्रचलित नहीं की जा सकती थी | 
राष्ट्र संघ ने पोलेंड और लिथुआनिया तथा ग्रीस और वलगारिया के मध्य से संघर्ष 
रोकने में कुछ सफलता प्राप्त की थी किन्तु यह ईथोपिया पर इंटली के आक्रमण - को 
तथा चोन. पर ज़ापान के आक्रमण को रोकने में सर्वंधा असफल रही ।.इसका एक मुख्य 
कारण यह था कि शक्तिशाली राष्ट्रों ने अन्तर्राष्ट्रीय हितों.के स्थान पर #अपने राष्ट्रीय 
हितों को. या अपने *राष्ट्रीयः सम्मान को सदेव अधिक महत्व दियाः:: और इसीलिए: 
लवाल इटली को इथोपिया बेच सका तथा मुसोलिनी जम॑न्ी .को अआऑऑस्ट्रिया सौंप 
सका और चैम्बरलेन चेकोसलोवाकिया को धर्का कर आत्म-विनाश के लिंए वांब्य “कर 
सके । केन्द्रीय योरुप के छोटे छोटे राज्य इस आ्राक़्मराकारी जम॑ंन राष्ट्रीयता की वाढ़ 
के समक्ष अपने को पुर्णातः असहाय पा रहें थे किन्तु फिर भी उन्होंने सामूहिक सुरक्षा 
के लिए कोई विज्ञेप प्रयत्त न किया । राष्ट्रीय हितों को पूरा करने के लिए राष्ट्र प्रायः 
गिरगिट के समान रंग बदलते हैं और किसी भी नीति में ऐसी सरलता से परिवर्तन 
कर लेते हैं जैसे कि हम पुराने कपड़े को उतार कर फेंक देते हैं.। इसका एक प्रमुख 
उदाहरण राप्ट्रीय सुरक्षा पाने के उद्दइय से क्रान्‍्स की साम्यवादी - रूस .से मित्रता 
स्थापित करना थी | यद्यपि अ्रन्तर महायुद्धीय युग में खुली कूटनीति एवं खुली सन्वियों 
को अपनाने का सिद्धान्त राष्ट्रों नें ऊपर से माव लिया था किन्तु फिर भी “वे “निलंजता 
-धुवंक अपने राष्ट्रीय एवं महत्वपूर्ण हितों की रक्षा के लिएं श्रापस में भूमि और मार्गों 
का अदल बदल करते रहे । सामूहिक सुरक्षा के वे सव प्रयत्न व्यथं सिद्ध हुए जो कि 
राष्ट्रोय हितों के विरुद्ध थे या जिनमें सहयोग देने से किसी युद्ध में उलमने की सम्भा- 
बना थी। जैसे कि जापान के विरुद्ध लिटन आयोग रिपोर्ट पर कार्यवाही तथा मुसोलिनी 
के-विरुद्ध आर्थिक प्रतिवन्ध कार्यवाही । ह 
कुछ राज्यों में आवश्यकता से श्रधिक जनसंख्या है तथा उनके राष्ट्रीय साधन 
इस जनसंख्या के लिए यथेष्ठ नहीं है इसलिए वे अपने राष्ट्र के नागरिकों के लिए दूसरे 
राष्ट्रों: में जा वसने और वहाँ पर प्राकृतिक साधनों का उपभोग करने के अधिकार की - 
माँग करते :हैं । परन्तु राष्ट्रीय अभुसत्ता तथा राप्ट्रीयता का सिद्धान्त ऐसे राष्ट्रों के नाग- 
रिकों के ,विदुद्ध, द्वार बन्द कर देता है | इससे अन्तर्राष्ट्रीय संघ उत्पन्न होता है जिसका 
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परिणाम कभी कभी युद्ध भी होता है। जमंनी का लेवेन से यम ([.000॥ 590॥0 तथा 
जापान का सह-स्मुद्धि योजना का विकास, बढ़ती हुई जमंन व जापानी जदसंस्या को 
भूमि और प्राकृतिक साधन प्राप्त करने के लिए ही अपनाने गए थे । इन देशों के नाग- 
रिकों के लिए उन देझ्षों के द्वार जिनके पास आवश्यकता से अधिक भूमि एवं प्राकृतिक 
साधन थे, बन्द थे | 

यह सत्य है कि अन्तरप्ट्रीय व्यवस्था एवं सद्भठन में किसी भी राज्य का स्थान 
उस अन्तर्राष्ट्रीय सद्भठन के उत्तरदायित्वों को पूरा करने की घक्ति के अनुसार ही होना 
चाहिए। राष्ट्र संघ के मत॑वय सिद्धान्त की असफलता का एक कारग्य यह भी था कि 
छोटे छोटे राज्य अनुत्तरदायित्वपूर्ण व्यवहार कर सकते थे। संयुक्त राष्ट्र संघ का 
निपेवात्मक मत का सिद्धान्त (५८७० इसी अनुमान परआ्राधारित है कि किसो भी 
'महान्‌ शक्ति की घोषित इच्छा के कोई भी कार्यवाही अथवा उनके विरुद्ध किसी भी 
निर्णय को लागू करना सम्भवतः असम्भव होगा। पिद्धान्त में यद्यपि सब राज्य समान है 
किन्तु व्यवहार में समान राज्यों के मध्य समानता और विपम राज्यों के मध्य विपमता 
का ही राज्य है। राष्ट्रीय प्रभुप्तता का सिद्धान्त प्रत्येक राष्ट्रीय राज्य को अपने सम्मान 
की रक्षा हेतु इस पर वाघ्य करता है कि कम से कम सिद्धान्त में वह अपने को छिसी 
श्रन्य राज्य का अधीनस्थ न माने तथा समान स्तर प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करें। 
सिद्धान्त और व्यवहार में इस श्रन्तर के कारण संघर्ष उत्पन्न होता है श्ौर जो कभी 
कभी युद्ध का रूप भी धारण कर लेता है। 

१६१४ से विद्रोही राष्ट्रीया शभ्रव और एशियाई विधष्व पर छा गई। 
'ह्ितीय महायुद्ध के श्रन्‍्त होते २ ओपनिवेशिक सााम्राज्यों का प्राय; झ्नन्‍त हो गया । इन्डो- 
नेशिया से डच वर्मा, भारत, पाकिस्तान, लड्ढा, घाना श्रीर मलाया से ब्रिटेन तथा ईरान 
और मिश्र से भी ब्रिटेन के प्रभाव का अन्त होना; फ्रान्स का हिन्द चीन तथा उत्तरी 
अफ्रोका से वलपूर्वक निकाला जाना और मध्य पूर्वी देशों का अपनी श्राथिक और 
“राजनीतिक शक्ति पर पूर्ण श्रधिकार स्थापित करना इसी विद्रोही राष्ट्रीयता के प्रतीक 
हैं । यह नए स्वतन्त्र राष्ट्रीय राज्य अपनी राष्ट्रीय प्रभुसत्ता को एक भ्रमूल्य वस्तु सम- 
'भते हैं श्ौर वे किसी ऐसी विश्व व्यवस्था में भाग नहीं लेंगे जिससे कि उनकी प्रशुस्त्ता 
-को एक बहुत बड़े अंश में सीमित करने का प्रवन्ध हो । क्योंकि वे पश्चिम को सन्‍दे 
हात्मक दृष्टि से देखते हैं और वे ऐसे प्रवन्ध को उसको फिर से दास बनाने के लिए 
पश्चिमी राष्ट्रों की एक चाल समभेंगे । शक्ति राजनीति की वतंमान अवस्या को देखते 
हुए वे असत्य भी नहों हैं । 

अगणु युग के प्रारम्भ हो जाने से राष्ट्रीय प्रभुसता के सिद्धान्त में परिवरतंन 
'अवशध्यम्भावी- है । सामारिक महत्व की सीमाएँ जो कि पहले राष्ट्रों के मध्य में युद्ध का 
एक बहुत बड़ा कारण थो अच व्यर्थ एवं अर्थ होन है | निर्देधित घल्न, तथा श्रण्ु एवं 
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उद्जन बमों के लिए कोई सीमा नहीं है | परम्परागत शस्त्र जो .कि आर्थिक दृष्टि से 
प्रत्येक राष्ट्र की पहुँच के भीतर थे अब व्यर्थ हो गए हैं । राष्ट्रीयता ने एक नया रूपः 
धारण किया है जिसको हम प्रादेशिकता कह सकते हैं.] सम्पूर्ों प्रदेश अ्रव अपनी रक्षा 
के लिए अपने साधनों एवं व्यक्तियों को सम्मलित कर रहे हैं । उनकी सेनाओं को एक 
ही सेनापति की अधीनता में रखना तथा उनकी रक्षा के लिए सम्मिलित प्रयत्न इस 
दिशा की ओर ठोस पग् है। इसी -कारंण से योरुप में हम उत्तर-एटलांटिक सन्धि 
सद्भठन, मध्य पूर्व में बगदाद सन्धि, श्रशान्त महासागर में दक्षिण पूर्वी एशियाई सन्वि 
संद्धधत जिसको --कि साधारणतः मनीला सन्धि कहा जाता है -तथा आन्जसः 
(6. , 2. ए. 8.) और अन्त में अरव सद्धः तथा पैन-अमरीकन रूप में पाते हैं । 


कोई भी राष्ट्र बह चाहे कितना ही घनवान एवं साधन सम्पन्न क्यों न हो 
अकेला अपने को अखु युद्ध के लिए पूर्णतः तैयार नहीं कर सकता है। ज्क्तिशाली से 
वक्तिशाली राष्ट्रों को भी छोटे राष्ट्रों से खनिज पदार्थों की आवश्यकता है और यह 
छोटे राष्ट्र इस सहायता के बदले में अ्र॒णु शर्त्रों के विरुद्ध सुरक्षा प्राप्त करना चाहते 
हैं । यथार्थ में आज विश्व दो महान शक्तियाँ अमरीका और रूस. के वींच में विभाजित 
है। शेष सब राष्ट्र इन दोनों शक्तियों के समक्ष अत्यन्त ही निवंल और अंसहाय: 
हैं और वह अकेले या सम्मलित रूप में भी इनसे युद्ध करने का साहस नहीं कर सकते. 
हैं। उनमें से अधिकांश राष्ट्रों ने इन दोनों में से एक के ग्रुट्ट में सम्मिलित होना स्वीकार 
कर लिया है। जो इन राष्ट्रों से दूरी पर स्थित हैं, यह कभी कभी अपनी स्वतन्त्रता 
की घोषणा किया करते हैं, किन्तु शक्ति राजनीति के वास्तविक जगत में इनका कोई 
विज्ञेप महत्व नहीं हैं ।१६ वो शताब्दी में छोटे राष्ट्रों के लिए तटस्थ रहना तथा युद्ध 
से बच जाना सम्भव था, किन्तु वर्तमान कांल में ऐसा करना असम्भव है । उन्हें 
श्रपत्री सुरक्षा को प्राप्त करने के लिए अपनी तटस्थता का वलिदान करना पड़ेगा | इस 
सम्बन्ध में वाल्टर लिपमेस का कथन है ह ह 


“भहान्‌ राज्य सुरक्षा प्रदान करते हैं जो कि आधुनिक युद्ध की औपनिवेशिक 
प्रकृति है---उसके कारण कोई भी छोटा राज्य अपने लिए स्वयं नहीं कर 
सकता । छोटा राज्य इसके बदले में सामारिक महत्व की वे सुविधाएँ जो कि 

. सम्मलित रक्षा के लिए श्रांवश्यक हैं, देता हैं और यह श्रपनी सा्वभौम सत्ता 
का अपने महान पड़ोसी को अन्तर्राष्टीय जासूसी एवं पडयन्त्र से रक्षा करने के 
लिए उपयोग करता केननननन०ननन_>>नन 

(यू० एस० बार एम्स छ० ८४) 


- » . ; साम्यवाद;की जवढ़ती हुई वाढ़ से बचने, के, लिए-वहुत से छोटे छोटे राष्ट्रों- ने अपनेः 
आपको ट॒मैन सिद्धांत के समक्ष समपित-कर- दिया  है। युद्धोत्तर युग-का अन्तर्राट्रीय- संघक 
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विशेपतः विभिन्न राजनीतिक सिद्धान्तों का संघर्ष भी हैं | १६ वीं झताब्दी और किसी 
अंश तक २० वीं शताब्दी के आरंभ में भी यह संघपं जाति के काल्पनिक सिद्धान्तों पर 
आधारित हुआ करता था और अ्रव यही राजन॑तिक विचारधाराश्रों पर आधारित 
ट्रमन सिद्धान्त जो कि स्वतन्चता और जीवन की प्रजातन्त्रीय प्रणाली की रक्षा के हे 
साम्यवाद का एक अन्तर्राट्रीय घेरा डाले हुए है जबकि साम्यवादी दलों का अन्तर्रा- 
प्ट्रीय सझ्ठ कौमिन्टनं ((०॥9॥7/०ा॥) का उद्देदय उस स्वत्तन्त्र और जीवन की प्रजा- 
सन्‍त्रीय पद्धति के द्वारा उत्पन्न हुए समस्त दोपों का निराकरण करने के लिए एव 
संजीवनी बूटी के समान हैं। 
युद्धोत्तर मुग का एक महत्वपूर्ण तथ्य विश्व के समस्त राजनीतितों द्वारा 
विश्व ब्यान्ति के सम्बन्ध में निरन्तर घोपणा है । प्रव हमको वहीं भी युद्ध की प्रद्॑ंस 
या युद्ध की राष्ट्रीय नीति के लिए आवश्यकता की घोषणा सुनाई नहीं देती। प्रायः 
अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति सम्मेलन हुआ करते हैं और राजनीतिज्न यह सिद्ध करने का ययघेष्ठ 
प्रयत्त करते हैं कि उनके उद्देश्य शान्तिपूर्णा है और वे वास्तव में घान्ति चाहते है । या 
तो वे केवल विश्व को स्वतन्त्रता और प्रजातन्त्र के लिए रक्षा करना चाहते हैं या वे 
विश्व को पूजीवादी दोपों से मुक्ति दिलाना चाहते हैं । यहाँ यह भी ध्यान रखना आव- 
इयक है कि इस युद्धोत्तर युग में इतिहास में पहली वार क्रान्ति काल में राष्ट्रीय सेनाग्रों 
को अन्तर्राप्ट्रीय सेनापततित्व के आधीन रखने का प्रवन्ध किया गया है श्लौर यह प्रबन्ध 
सिद्ध करता है कि राष्ट्र श्रव शक्ति की इकाई नहीं रहा है | इसे अपना स्थान प्रदेश को 
श्रौर गुट्ट को देना पड़ा है ५ सम्यता के इतिहास पर हृष्टिपात करने से यह तथ्य पूर्ण 
सिद्ध हो जायगा कि श्रौद्योगिक परिवर्तनों के साथ ही साथ राजनीतिक समुदायों के 
आकार में भी श्रवश्यम्भावी परिवर्तन हुम्रा है । ई० पू० १७ वीं शत्ताब्दी में केन्द्रीय 
एशिया के निवासियों द्वारा घोड़े को पालतू पश्ु बना लेने से गाँवों ने बड़े नगर- 
राज्य एवं पुरातन साम्राज्यों का रूप ले लिया | और यह भी ध्यान में रखना चाहिए 
कि ईसा की १५ वीं शताब्दी में सामुद्रिक जहाजों के श्राविष्कार से राष्ट्रीय राज्यों तथा 
अन्तरमहाद्वीपी साम्राज्यों की स्थापना हुई | ज॑ंट और अगण्यु युग में विश्व राज्य से छोटा 
राज्य सम्भव ही नहीं है । किन्तु सबसे बड़ी वाघा इस मार्ग में यह है कि हमारी मनो- 
दशाओं ने इस शीघ्रता से परिवर्तित औद्योगिक दश्माओं का साथ नहीं दिया है । 
यदाकदा हम यह सुनते रहे है कि भारत एक तृतीय शुट्र का निर्माग करेगा 
तथा इन दोनों महान्‌ शक्तियों के मब्य में यह तृतीय खुट्ट एक प्रकार का सम्तुलन 
स्थापित करने की चेष्ठा करेगा और यह यघुट्र अन्तर्राष्ट्रीय राननीति में सक्तिय तटरथता 
-का सिद्धान्त अपनाएगा । किन्तु झो लोग ऐसा सोचत्ते हूँ उन्हें यह ध्यान रखना चाहिये 
कि राष्ट्रीय राजनीति की भाँति ही अन्तर्राप्ट्रीय राजनीति में भी कल्पना झोौर श्रादर्ण॑- 
वाद के स्थान पर यथाथंता ही अधिक उचित है। यह सत्य है कि प्रत्येक राष्ट्र का 
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अन्तराष्ट्रीय क्षेत्र में स्थान व प्रभाव उसकी शक्ति पर निर्भर है। और यही कारण है 
कि राष्ट्र को इस सम्बन्ध में अपनी निर्वलता का जब आभास हुआ तो उसने प्रदेशों 
और युट्टों में अपन्ती सैनिक एवं आर्थिक शक्ति का सम्मिलित सद्भठव किया है ताकि 
वह इस सम्मलित शक्ति द्वारा अपनी रक्षा कर सके । 


जज जे चल 


यदि हम यथार्थ में देखें तो हमें यह मानना होगा कि वर्तमान विश्व दो शक्ति 
गुट्टों में विभाजित हैं। इन सुट्टों में यथेठ्ठ रूप में शान्ति एवं सुरक्षा है। इन गुट्टों 
के सदस्यों में जहाँ तक सम्भव हो सका है राष्ट्रीय प्रमुसत्ता के सिद्धान्त को परिवर्तित 
करने का एवं प्रभुसत्ता को सीमित करने का प्रयत्त किया गया है तथा राष्ट्रों के 
बीच में सामान्य उद्देश्यों के लिए सहयोग प्राप्त करने में भी सफलता मिली है। निकट 
भविष्य की सबसे महत्वपूर्ण समस्या इन दोनों ग्रष्टों के मध्य में सहयोग है | इस ग्रद्ट 
संघर्ष में रूस या संग्क्त राज्य अमरीका दोनों में से किसकी विजय होगी उसका केवल 
अनुमान ही लगाया जा सकता है किन्तु यह सत्य है कि वर्तमान में ऐसा कोई आधार 
दिखाई नहीं देता जिसके अनुसार इन दोनों के मब्य में समकौता हो सके तथा जिसके 
द्वारा संधप्पं का स्थान सामंजस्य ले सके और विरोध के स्थान पर सहयोग प्रारम्भ हो 
जाय और वे अपनी प्रादेशिक और ग्रुट्ट सत्ता को एक अचन्तर्राप्ट्रीय सद्घछ्व की सत्ता 
के अधीन करदें या मिलादें । संयुक्त राष्ट्र सद्छ भी अपने इस थोड़े से इतिहास में इंसी 
प्रकार असफल रहा है ज॑से कि इसके पहले राष्ट्र सद्छ. रहा था | इंसके पास भी किसी 
महान्‌ शक्ति को नियन्त्रित करने की योग्यता नहीं है तथा यह भी राप्ट्र सद्छ. की भाँति 
ही छोटे छोटे राष्ट्रों के मामले में आंशिक या पुर्णारप से सफल रहा है। भले ही इन्डोनै- 
शिया या फिलिस्तीन में जो हो छुका है उस पर अपनी स्वीकृति की छाप देदे या 
असफल रूप से काइमीर, दक्षिण अफ्रीका या स्य निशिया की समस्या पर अपना भत्न 
प्रदान करे या जक्ति-राजनीति की आवश्यकताओं से प्रभावित होकर कोरिया में हस्तक्षेप 
करे किन्तु मुल्य मुख्य समस्याओ्रों पर गतिरोध चल रहा हैं श्लौर उस समय तक रहेगाः 
जब तक कि निशर्रीकरण की समस्या हल नहीं हो जाती या जब तक गरुट्ट का सत्ता कोः 
हम अन्तर्राष्ट्रीय सद्भठन की सत्ता के अबीन नहीं कर देते । 


हीरोशिया और नागासाकी के घ्वर्स होने के पश्चात्‌ अरुशत्ल को सेना मे 
अत्यधिक प्रगति हुई है । पिछले १३ वर्षों में अत्यधिक जझक्तिद्याली अरस्पु एवं उद्जनः 
बम, निर्देशित शत्र भौर अन्तरमहाद्वीपी झल्लों का अत्यधिक विकास हुआ हैं| वतमान' 
काल में निश्वत्रीकरण की समस्या “विशेपतः अगखु शक्ति आयोग! राष्ट्रों के मब्य में 
सन्देहात्मक वातावरण तथा अन्तर्राप्ट्रीय अणु शक्ति के निरीक्षण के लिए समुचित 
व्यवस्था पर मतंक्‍य प्राप्त न होने के कारण पुर्णातः असफल:;रहा | संगुक्त राज्य 


कत्रि हैः 
अमरीका ने अणु शत्बों का जो भण्डार अपार घन राशि व्यय करके एकर्द्रित किया है: 


[ १८७ ] 


वह भी इस सन्देहात्मक वातावरण में श्रण्णु घ्नों के निभद्बलीकरण में एक महत्वप्ू 
बांधा वन गया है। संग्क्त राज्य अमरीका न तो इनको नष्ट करने के लिए ही श्लौर 
इनको अन्तर्राप्ट्रीय उपयोग के लिए देने को तंयार है । संशुक्त राज्य अमर्राका श्र 
शक्ति के भेंदों को राष्ट्रीय नीति के एक अख्न के रूप में उपयोग करता रहा है 
दिसम्बर १६५१ में इस आयोग को फिर से श्रणुगस्नों के निम्लीकरण का कार्य सौ 
गया किन्तु यह उसे करने में पुर्णात। असफल रहा। बअ्रणपु शन्त्रों की प्रतिदवन्द्चिता : 
कि परम्परागत झत्रों की तुलना में कहीं अधिक महँगी और विनाशकारी है, पूर्द॑: 
जारी है। यहाँ पर हमें यह ध्यान में रखना होगा कि प्रादेशिकता चाहे कितनी 
अ्रच्छी या बुरी वस्तु क्यों न हो अभी पूर्णेरूप से स्थापित नहीं हुई है तथा निर्मा 
अवस्था में है और इसीलिए आाथिक आपत्तियों के होते हुए भी ब्रिटेन को उस प्रतिद्वन्दि 
में भाग लेना पड़ा है जिससे ग्रुद्ट के मामलों में ब्रिटेन के मत एवं नीति को श्रधिक मह 
मिलने लगे। 

शरण शत्त्रों के निशव्लीकरण की निकट भविष्य में कोई सम्भावना हृथ्टियों 
नहीं होती है श्लोर हम श्रणुशल्नों के राष्ट्रीय या ग्र॒द्ठ सत्ता के हित में उपयोग 
पुणंतः निदिचत भी नहीं हो सकते । १६५० में संयुक्त राज्य के बढ़े सौनिक अ्रधिः 
रियों ने राष्ट्रपति को कोरिया में चीन के हस्तलेप को रोकने के लिए प्रग्ग॒ थ््रों 
उपयोग की सलाह ही दी थी । हर 

यद्यपि विश्व, राष्ट्र से प्रदेश ओ्ौर प्रदेश से ग्रद्ट की ओर श्रग्रसर हो रहा 
किन्तु फिर भी युद्ध से अन्तर्राष्ट्रीय सद्भठन की ओर श्रग्नसर होने के लिए दुछ व्रि! 
सिद्धान्तों को अपनाना आवश्यक होगा जिनमें से महत्वपूर्ण निम्नलिखित हैं--- 

(श्र) व्यक्ति को श्रन्तर्राप्ट्रीय व्यवस्था का श्राधार मानना श्रावश्यक है | 

(व) सूचनाओं का स्वेत्न्त्र रूप में प्रसारण हो । 

(स) पुद्ध और राष्ट्रीय प्रभुमत्ता के सम्बन्ध में मनोव॑ज्ञानिश परिवर्तन हो 

(द) भ्रन्तर्राप्ट्रीय सद्भठनों का उद्दं ब्य विश्व का सामान्य हिंत होना चाहिए 


अन्तर्राष्ट्रीय सगठत का श्राघार व्यक्ति को श्रन्तर्राष्ट्रीय समुदाय को 
महत्वपूर्ण इकाई मानकर ही प्राप्त किया जा सकता है। इसकी उन नीतियों 
उद्देश्यों को अपनाना चाहिए जो कि विश्व भर के सामान्व व्यक्तियों कं हितद 
झोर सभी श्रन्तरप्ट्रीय व्यवस्था के प्रति व्यक्तियों की मनोदघा में परिवर्तन 
विदेशियों के प्रति सामान्य व्यक्तियों को सनन्‍्देह और घृणा का भाव कम 
नियंत्रित किया जा सकेगा। इतिहास के प्रारंभ से विदेशों के प्रति संदेह एवं छुस्मा 
समस्या किसी न किसी रूप में सदंव रही है । ग्रीक श्लौर रोम दूसरे लोगों को प्र 
मानते थे और उनको केवल प्रजा होने योग्य हो मानते थे। मध्य झुग में योरप॑ 


[ रूद्र | ह ६ 


धामिक कारणों से कुछ दिलों के लिए किसी सीमाःतक इस समस्या से छुटकारा मिल 
ग़या था किन्तु राष्ट्रीय राज्यों. के उदय होते ही यह समस्या पुनः हो गई है। यद्यपि 
युद्ध जीतने के लिए अच्चु के विरुद्ध भूठा प्रचार करता एक सैनिक आवश्यकता है तथापिं 
इस प्रकार के झूठ प्रचार ने अन्तर्राष्ट्रीयता को अत्यन्त हानि पहुँचाई है तथा इस 
श्रकार के प्रचार ने प्रतिद्वंदी राष्ट्रों के सामान्य व्यक्तियों के एक.दूसरे के प्रति 
डणा आर सन्‍्दह के भाव छूटकूट कर भर दिए हैं.। उद्दाहरण स्वरूप अधिकांश 
अमरीकन नागरिक रूसियों को असम्य एवं जद्ु -समभते- हैं और इसका. ठीक 
उल्टा रूसी नागरिकों के लिए भी सत्य है । पहले राष्ट्र और अब ग्रुद' अपने महत्वपुरां 
हितों की विचारधारा की आड़ में रक्षा करने के लिए एक दसरे के विरुद्ध अत्यन्त ही 
कऋूठा और विरोधी प्रचार करते हैं। साधारणतः ' साधाररा व्यक्ति जोकि मतदाता भी 
हैं इस प्रचार से प्रभावित होकर अपने राज्य को विदेशियों के विरुद्ध पूणंतः सहायता 
देता है और इस सिद्धान्त को श्रपनाता है कि 'मिरा देश, सही हो या गलत , मेरा देश 
है? वह न यह जानता है, और उसकी मनोदझ्या प्रचार द्वारा इतनी विक्ृृत हो गई 
है कि वह यह जानने योग्य नहीं रह जाता कि दूसरे देशों के साधारण व्यक्ति भी 
उसी के समान नंतिक, मानवीय और श्ाान्तिपूर्णा हैं। परिवर्तन के इस युग में हमें 
साधारंण व्यक्ति को विदेशियों के सद्प्ुणों का ज्ञान कराना होगा और यह 
उसको सिखाना होगा कि उसके हित तथा राष्ट्रीय, सीमाओं के उस पार रहने 
वाले साधारण व्यक्ति के हितों में कोई अन्तविरोध नहीं हैं .और यथार्थ में वे एक ही 
। केवल इसी प्रकार शिक्षित और ज्ञानवान साधारण व्यक्ति ही.एक सच्चे अन्त- 
, राष्ट्रीय सद्भधठन का आधार हो सकता है । ; 
राष्ट्र सद्ध ने ज्ञान के स्वतन्त्र प्रसारण के लिए: संस्थाओं का प्रवन्ध किया 
था तथा अन्तर्राष्ट्रीय वौद्धक' सहयोग के लिए,. वौद्धिक अन्वेपण परिपद,. वौद्धिक 
शिक्षा सड्ड आदि की स्थापना की थी जोकि वौद्धिक सहंयोंग समिति के आधघीन कार्य 
करते थे । इस समिति का एक मुख्य कार्य वौद्धिक सूचनाओं का प्रसारण था । वौद्धिक 
सहयोग संस्था, वैज्ञानिक और विशेष ज्ञान के विनिमय का प्रंवन्ध करती थी। 
संयुक्त राष्ट्र सद्छू ने इसी उद्देंधय .से संयुक्त राष्ट्र शिक्षा, वैज्ञानिक. और सौंस्कृतिक 
संस्था की स्थापना की है । किन्तु इन सवकी अपनी सीमाएँ रही हैं और इन कारणों 
से उन्होंने कभी साधारण व्यक्ति के विदेशों के प्रति अज्ञान को दूर करने का कोई 
विदेप प्रयत्न नहीं किया है|. राष्ट्रीय बुद्धिजीवियों का यह एक प्रमुखः- कत्तंव्य है कि 
वे अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग की भावना का साधारण व्यक्तियों में उदय करें और दूसरे देशों 
की जनताओं के सम्बन्ध में सत्य और केवल- सत्य के प्रसारण में सहायतो-दें | विदेशियों 
की राष्ट्रीय श्राकांक्षा और .जीवन पद्धितियों के सम्बन्ध में साधारण- व्यक्ति को ठीक-ठीक 
बताओ -तथा उसके निमू ल सन्देह -और छणा: की भावनाओं को दूर करने का श्रयत्त करें- 


[ रेप ॥ 


अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था के निर्माण और विकास के लिए एक आवश्यक तथ्य 
सही प्रकार की मनोदशा की स्थापना है । जिन देशों में जनतन्त्रीय पद्धति है वहाँ 
पर मत के रूप में व्यक्ति के हाथ में एक शक्तियाली अ्रस्त्र है जिसेक्रे द्वारा बह अपनी 
राष्ट्रीय सरकार को राण्ट्रीय प्रभुसत्ता के दोपों से नियंत्रित करने तथा अन्तर्राष्ट्रीय 
शांति और सुरक्षा को बनाये रखने तथा उसके लिए समुचित पग उठाने को वाध्य 
कर सकता है । अन्तिम रूप में यदि देखा जाय कि साधारण व्यक्ति ही महत्वपूरण है 
ओर इसी के आधार पर एक स्थायी झौर प्रभावशाली शभ्रत्तर्राप्ट्रीय व्यवस्था का निमाग्यि 
हो सकता है । किन्तु इसके लिए उसके विचारों में श्रावदयक परिवर्तत करना होगा । 
यही हमारे युग की महत्वपूर्ण समस्या है। प्री० मंवडोगल का इस सम्बन्ध में 
मत है कि-- $ 

“हमारी सभ्यता का सन्तुलन पुन; स्थापित करने के लिए तथा हमारे 

समाजिक, श्राथिक और राजन॑तिक जीवन में भौतिक विज्ञान ने जो प्रत्यक्ष 

या अप्रत्यक्ष रूप से आकस्मिक परिवर्तत किए, उसने पुनः व्यवरिधित फारने 

के लिए हमें मानवी प्रकृति श्रौोर सामाजिक जीवन के सम्बन्ध में जितना है 

उससे अधिक ज्ञान की आवश्यता है ।” 

जीवशास्त्रियों श्र समाजश्ञास्त्रियों ने यह पूर्ण सिद्ध कर दिया है कि 
लड़ने की प्रवृति न तो आवद्यक है और न प्राकृतिक और युद्ध जनसंख्या को 
सीमित करने का एक उचित शस्त्र नहीं है । यदि हम यह भी मान लें कि संघर्ष एक 
आवद्यक मानवीय प्रकृत्ति है तो भी इसका यह अ्रथ॑ नहीं ह. कि हम उसे व्यक्ति के 
जीवन में स्थान प्रदान करें हो । यह एक समाज विरोधी प्रवृति है श्लौर व्यक्ति को एक 
सामाजिक प्रणाली के नाते समाज में ही दूसरे व्यक्तियों के सहयोग से प्रपना 
जीवन व्यतीय करना है श्लौर इसलिए उसे इस प्रवृत्ति को तर्क एवं वृद्धि के हारा 
नियंत्रित करना आ्रावशयक है । निर्देधित अस्त्रों द्वारा लड़ा गया यह श्राधुनिक मुंग 
वीरता व साहस के गुणों को भी व्यक्ति में उत्पन्न नही कर सकता है । 


कक 
मे 


शान्ति के लिए मनोदशा उत्पन्न करने में शिक्षा के महत्व एवं स्थान हमें 
नहीं भूलना चाहिए। अमरीकन व॑देशिक नीति समुदाय के सभापति डा ०जैम्स मवटोनाल्‍ट 
ने १६३३ में अपने एक भाषण में विश्वण्ांति के लिए शिक्षा का महत्व वतलाते हुए 
यह कहा है कि-- 

“परिवर्तित होती हुए विश्व व्यवस्था की आ्रावश्यकता को पूरा करने के लिए 

संस्थाओं के निर्माण की समस्या के लिए प्रतिवादी शिक्षा के पास वया हल 

है ? जव तक राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय संस्था तका सम्बन्ध उत्पन्न नहीं कर सकते 


(€ 
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जो कि उनके विरोधी आर्थिक और विभिन्न राजनैतिक हितों के सामंजस्य पैदा 
करेंगे तव तक आंतरिक सुधार हर स्थान पर केवल अस्थायी ही होंगे । विज्ञान 
नें दूरी एवं समय' को कम करके सब राप्ट्रों को एक समुदाय का सदस्य बना 
दिया है । अब बुद्धि का परिवतंव और विकास के- अवसरों को खुला - रखते 
हुए कानुन और व्यवस्था को समुदाय के अन्दर स्थापित करना ही होगा, 
अन्यथा विनाश की सम्भावना है । यदि हम ज्ञान्ति स्थापित नहीं कर सकते 
तो हम समस्त नागरिक और सांस्कृतिक लाभ अच्छे प्रकार के पुरुष, 
सहिलाएँ और वच्चों को विज्ञान द्वारा. सम्भव पूरांतः विनाश के लिए 

तैयार करेंगे ।7 

और उन्होंने आगे चलकर यह भी कहा कि जिक्षा: 

(अ) मानवता की आवश्यक एकता के सिद्धान्तों को प्रतिपादित करेगी । 

(व) सव जनता को हिंत की अन्तःनिर्भरता को सिखलाएंगी । 

(स) इतिहास को राष्ट्रीय पक्षपात का आधार नहीं देगी तथा युद्ध की 
यथार्थता के सम्बन्ध में बताएंगी और तभी शिक्षा विश्व व्यवस्था और. 
विश्व शान्ति के लिए अपने आवश्यक कतंव्य. को पुरा करेगी । 

राष्ट्र संघ और संयुक्त राष्ट्र संघ ने साधारण व्यक्ति के उत्थान और सामान्य 

हित को प्राप्त करने के लिए कुछ विशेष संस्थाओं की स्थापना की है। इनमें से मुख्य 
विद्व स्वास्थ्य संगठन तथा खाद्य और कृषि संगठन है किन्तु इनका सबसे बड़ा दुर्भाग्य 
है कि इनमें भी खुद मनोवृत्ति का समावेश हो गया है। इसमें कार्य करने के लिए 
जिन विशद्येपज्ञों की आवश्यकता है वे केवल औद्योगिक रूंप से विकस्नित राप्ट्रों के 
पास हैं और इस सम्बन्ध में संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा सबसे बड़ा अनुदान संयुक्त 
राज्य अमेरिका का है । विद्व-स्वास्थ्य संगठन ने मलेरिया, टी० बी० आदि बीमारियों 
के नियत्रण के लिए तथा कृपि और खाद्य संगठन ने विश्व. की खाद्य समस्या को 
सुलझाने के लिए यथेष्ठ रूप से सराहनीय कार्य किया हैं। किन्तु घ्रट्ट मनोवृत्ति के कारण 
तथा इनमें भी ज्ीतयुद्ध वातावरण स्थापित हो जाने के कारण यह संगठन भी पूर्ण 
रूप से उपयोगी नहीं हो पा रहे हैं। इस सम्बन्ध में वाल्टर लिपमैन के ये बब्द पुणंतः 
सत्य हैं कि--- ह 

“इस विश्व समाज के स्थापकों के मध्य में युद्ध को विश्व समाज के नियमों 

एवं प्रवन्धों छारा नहीं रोका जा सकता । विश्व संगठन पुलिसमंस के ऊपर 

पुलिस का कार्य नहीं कर सकता ।/ _ (यू० एस० चार० एस्स० छ० १६१) 


निकट भविष्य में इस समस्या का कोई हल दिखाई नहीं आता है और न हम 
युद्ध को ग्रद्र की सत्ता के लिए एक अस्त्र के रूप में उपयोग की सम्भावना को ही झान्त 
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या अन्त कर सकते हैं। इन दोनों मर॒ट्“रों की विचारधाराएँ एक दूसरे से सर्वधा भिन्न 
हैं और उनके मध्य में समझोते की आशा तभी हो सकती घी जबकि उन दोनों के 
सिद्धान्तों में तथा उन सिद्धान्तों को मानने में पुर्णारूप से यथार्थता हो । इन सिद्धान्तों 
की आड़ में अपने राष्ट्रीय या ग्रुद्ट हितों का संरक्षण एवं प्रतिपादन होता है। ग्रड्ों का 
एकप्रमुख लक्षण यह है कि इनके सदस्यों में से एक राष्ट्र की प्रमुखता और दूसरे को 
किसी सीमा तक उसकी अधीनता स्वीकार करनी पड़ती है । यह भी संभव है कि 
तृतीय विश्व युद्ध के द्वारा सारे विश्व पर इनमें से किसी एक गरुद्ट की सत्ता पूर्णतः 
स्थापित हो जाय । किन्तु यह भले ही विश्व में एक प्रकार की रोमन द्ान्ति स्थापित 
कर दें, किन्तु यह एक सच्ची भअ्न्तर्राप्ट्रीय व्यवस्था का श्राधार कदापि नहीं हो सकता । 

राष्ट्रीय प्रभुसता के सिद्धान्त पर नियंत्रण करने का एक सच्चा प्राधार यह 
सिद्धान्त हो सकता है कि प्रत्येक मानव समुदाय को जिस प्रकार का वह जीवन चाहे 
ओर जिस प्रकार के आंतरिक राजनैनिक संगठन को झावश्यक समके, अपनाने व 
स्थापित करने का अधिकार हो। जबकि श्न्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में इन समुदायों के समस्त विश्व 
में उन कार्यो के लिए जो कि समस्त मानवता से सम्बन्धित है और जो कि समस्त बिश्व 
में एक आर्थिक समानता स्थापित करने के लिए आवश्यक हों, का प्रयत्न करें | यह तभी 
हो सकता है जबकि हम सब समुदायों के लिए उनके रंग श्रीर राजर्नतिक रिद्धान्तां को 
भूलकर विद॒व के प्राकृतिक साधनों का समान रूप से वितरण करें। यहाँ हमें यह ध्यान 
रखना है कि इन सब को प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व मनोव॑शानिक 
तत्व है। शान्तिपुर्ण सह-अस्तित्व के लिए मनोवृत्ति का जब तक निर्माण एवं विकास 
नहीं होगा जब तक शान्तिपूर्णं सह-गश्रस्तित्व की यथार्थ रूप में रथापना सही हो सकती । 
हमारे समक्ष एक सँद्धान्तिक रूप से विभाजित विश्व हैँ जिसको या तो सह-भ्ररितत्व 
के लिए और या सह-विकाश के लिए सहमत होना ही होगा । थान्तिपुर् सह-प्रस्तित्य 
के असफल होने पर विश्व विनाश अवश्यम्भावी है और सहन-अस्तित्वय की मनोबूत्ति के 
विकास के लिए हमें अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहार का वर्तमान मापदण्डों में परिवर्तन करना 
होगा । 

बतंमान युग में विश्वणान्ति की समस्या का हल पाना अत्यन्त ही कठित 
प्रतीत होता है। इस समव हम इतिहास के चौराहे पर खट्टे है और जिस क्रिसी मार्ग 
को अपनाएँगे वह आने वाली असंख्य पीढ़ियों को पूग्गंत: प्रभावित करेगा । इसलिए 
शांति के लिए प्रयत्त तथा थांति के लिए इच्छा का विकास हमारा अस्तित्व एक 

हत्वपूर्ण ऐतिहासिक उत्तरशयित्व है । 





३१. 


विश्व संघ की समस्याएं 





प्रौ० आर्नोल्ड, जे० टोयनवी के अनुसार किसी भी राजनीतिक समुदाय का 
आकार यातायात के सावनों को गति के सीचे अनुपात में होता है| दूसरे बब्दों में 
यातायात के साधनों की गति मैं वृद्धि होने से राजनीतिक सम्रदाय के आकार में भी वृद्धि 
होनें की सम्भावना रहती है एवं होती है । यातायात के साधनों की गति जितनी हो 
तींब्र होगी राजनीतिक समुदाय का आकार भी उतना ही बड़ा होगा । ईसा पूर्व १७ वीं 
वताबदी में घोड़े को “पालतू पश्ु बवा लेने से लगर राज्यों और पुरातन साम्नाज्यों 
का युग प्रारम्भ होता है। तथा ईसा की १५ वीं शताब्दी में सामुद्रिक जाहाजों के बच 
जाने से अन्तर्महाद्वीपीय साम्राज्यों का युग शुरू होता हैं। जेट और अणु भक्ति तथा 
शब्द से भी ज्षीत्र जाने वाले इस युग में केवल एक विद्‌व संघ ही वांछनीय है । 

अन्तर्राप्ट्रि संघ की स्थापना के भागे में सवसे बड़ी वाघा निरंकुश राष्ट्रीय 
प्रभु सत्ता का सिद्धान्त है । राष्ट्रों के मध्य में खनिज पदार्थ और जनसंख्या के कारण 
अत्यधिक विपमत्ताएँ हैं। जो राज्य साधन सम्पन्न एवं कम जनसंख्या वाले हैं वे यह 
कभी नहीं चाहेंगे कि वे अपने साधनों का उपयोग निर्धभ और अधिक जनसंख्या वाले 
राष्ट्रों के साथ करें । ऐसा करने से उनका आर्थिक स्तर अबब्य नीचे गिरेगा ओर इसके 
साथ ही जाति और रंग की समस्या है । विद्व में इवेत लोग अल्पमत में हैं और 
किसी भी विश्व संघ में वह एक स्थायी अल्पमत ही रहेंगे | इन कुछ वाघाओं के कारण 
इवेत राष्ट्र कभी भी राष्ट्रीय प्रभुसत्ता का सिद्धान्त छोड़कर विश्व संघ का सिद्धान्त नहीं 
अपनाएं गे । - 


विद्व संघ की स्थापना के प्रयत्व वर्तमान काल के नए नहीं हैं । पिछली चार 
झताच्दियों से इसके लिए योजनाएँ वरावर वनतीं रही हैं। १८ वीं झताब्दी में 
अवे-द-तत्त-पीरे और रूसो ने एक स्थायी झांति की योजना का निर्माण किया था। 


१८१८ में सैवर्ट ओवन ने बोढप की सरकारों की जो कि ए० ला० गर्ल के सम्मेलन 
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में एकत्रित हुई थी तथा श्रमरीका को श्रमिकों की ओर से इस उद्दंश्य के लिए प्रार्थना 
की थी कि-- 

“इतिहास का सर्व श्रेप्ठ अवसर इस कांग्रेस के समक्ष है कि वह एक चिर 

शांति की स्थायी व्यवस्था, रक्षा ओर दान को सच्चे ब्र्थ में स्थापित करे 

और पूरी तरह से युद्ध की व्यवस्था, विनाश तथा व्यक्तियों के बीच में जो 

विरोधी विचारों के हरा जो कि केवल जन्म की परिस्थतियों के द्वारा 

उत्पन्न होते हैं और जिनके कारण प्रत्येक प्रकार के दोप उत्पन्न होते है, का 

अन्त करे |”! | 

(दी० लाइफ झॉफ रोवर्ट श्रोदन, ए० २२२ 

अवे-द-सन्त पीरे के श्रौर रूसो के विचारों को राप्ट्र संघ की स्थापना द्वारा 
कार्य रुप प्राप्त हुआ था तथा श्रोवन के सिद्धान्त भ्न्तर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना 
में उन दोनों रूपों में इन सिद्धान्तों को कार्य रूप में परिर्ित करना केवल नाम के 
लिये था । 

राष्ट्र संघ एवं संयुक्त राप्ट्र संघ तथा उनके हारा स्थापित की गई संस्थाएँ 
विश्व संघ का स्थान नहीं ले सकती है। वे अधिक से अधिक एक प्रकार के राज्य 
मंडल हो सकते हैं और जब तक प्रभु सत्ता का वर्तमान सिद्धान्त रहेगा, ऐमे ही 
रहेंगे । किसी भी अन्तर्राप्ट्रीय कानून विधारद या विचारक ने श्रव तक इस दिया में 
कोई विशेप अनुदान नहीं दिया है । समस्त विश्व संगठनों का आ्राघार अत्र नी व्यक्तिगत 
राज्यों का सिद्धान्त हैं। इसको स्पप्ट शब्दों में इस प्रकार कह सकते हैं कि प्रत्येक 
राष्ट्र अपने लिए ही है और दूसरों के सम्बन्ध में उसे कोई चिन्ता नहीं हैं। जब तक 
व्यक्तिगत प्रभुता सम्पन्न राज्यों से सामूहिक विद्व संगठन की शोर प्रगति नहीं होगी 
तव तक विश्व संघ की स्थापना अ्रसम्भव है तथा किसी भी अन्तर्राष्ट्रीय सदन की 
सफलता सन्दिग्ध है । 

प्रौधों के अनुसार सद्ध राज्य वह भासन की व्यवस्था है जो कि स्वतन्त्रता ोर 
सत्ता के मच्य में सन्तुलन पंदा करती हैं और वह इसको राजनीतिक बृद्धि का सबसे 
बड़ा कार्य मानता था | उसके अनुसार इसका सामाजिक और आविक क्षेत्रों में राज- 
नीतिक से भी अधिक संघवाद के उज्जवल भविप्व है। उसका विध्चास था कि ओयो 
गिक एवं कृषि सद्धों की स्थापना से आधथिक विपमताएं टूर हो जाएँगी । उसने वहा कि 
ऐसे सद्धों का मुख्य उ्े श्य यह होगा कि--- 

“ग्रधिक से अ्रधिक समता के निकट पहुँचना समस्त साथंजनिक मेबातप्नों फा 

राज्य से अलग भर किसी के द्वारा सश्नठित तथा एक- दूसरे फो उधार और 

बीमा द्वारा रोजगार की गारन्टी और शिक्षा द्वारा तवा उन सब कार्यों के 
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सम्मेलन से जो कि प्रत्येक श्रमिक को एक साधारण औद्योगिक श्रमिक से तथा 
एक वेतन पाने वाले से अधिक बनने में सहायता देते हैँ ।7 

विश्व सद्छ॒ की स्थापना एक सरल समस्या नहीं है । यह ॒ बहुत से तत्वों पर 
निर्भर करती है और उनमें से सबसे अधिक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय प्रभुसत्ता के सिद्धान्तों 
में परिवर्तत है और इसके साथ ही राष्ट्रों के हष्टिकोश में एक मनोवैज्ञानिक परिवर्तन 
है । इसके पहले कि हम- एक नवीन अन्तर्राष्ट्रीय सज्ञझत की स्थापना करें जो कि एक 
नवीन मंनोंवृत्ति पर आधारित हो हमें राष्ट्रीय और अन्तर्राप्ट्रीय कार्य के लिए कुछ 
भाप दडों का निर्माण करने के लिए सबसे आवश्यक वस्तु शिक्षा की व्यवस्था में 
आमूल परिवर्तत करना होगा नागरिक को विश्व नागरिक बनने की शिक्षा देनी ही होगी 
और यह शिक्षा एक नवीन शिक्षा प्रणाली ही दे सकती है। यह परिवतंत सबसे 
अधिक इतिहास के क्षेत्र में आवश्यक है । अ्रव तक इतिहास सदँव राष्ट्रीय दृष्टिकोण से 
लिखा गया है जिसमें कि अपने राष्ट्र की प्रशंसा और दृप्तरे राष्ट्रों की बुराई एक 
प्रमुख हृष्टिकोश रहा. है । इतिहास को ऐसे राष्ट्रीय हृष्टिकोरा से पढ़ाने के कारण प्रत्येक 
पीढ़ी में विदेशियों के प्रति स्थायी घृणा, सन्देह आदि की भावनाएं उत्पन्न हो जाती 
हैं और उनमें एक भूठा. विश्वास उत्पन्न होता है कि जो कुछ हम कर रहे हैं ठीक है और 
जो कुछ दूसरे इसे कर रहे हैं गलत है । श्रन्तिम रूप में यही विचार 'मेरा देश, सही हो 
या गलत, मेरा देश है” के रूप में परिवर्तित हो जाता है तथा देश की शक्ति का एक 
भझ्रूठा ढोल पीटा जाता है । 


यह अपने राष्ट्र की प्रशंसा और अपने राष्ट्रीय दृष्टिकोण को सदंव उचित 
ठहराने की मनोवृत्ति भूठे प्रचार को जन्म देती है जो कि राष्ट्रों में सहयोग और 
एक दूसरे को समभने के कार्य में एक वाधा वन जाती है। हम सीमा के उस पार न 
तो जानते ही और जानना ही चाहते हैं, और हम जो कुछ हमारी सरकार कहती है 
या चाहती है उसमें विश्वास कर लेते हैं । इसको रोकने के लिए सूचना और इप्ट्को्ों 
के आदान-पअ्रदान में पुरांतः स्वतन्त्रता होनी चाहिये। श्रत्येक पत्रकार का उद्दव्य 
सत्य और केवल सत्य हो होना चाहिए। समाचारों पर रोक, भूठे समाचारों का निर्माण, 
हृष्टिकोणों को विक्ृृत रूप देना आदि वातों को सरकार को वन्द करना चाहिए । 
शिक्षकों द्वारा इतिहास का ठीक प्रकार से शिक्षण तथा पत्रकारों द्वारा ठीक प्रकार से 
समाचारों का प्रसारण अन्तर्राष्ट्रीय की स्थापना और सही प्रकार के अन्‍्तराष्ट्रीय 
समभौतों में यथेष्ठ सहायता कर सकता है | दृष्टिकोण पक्षपात रहित होने चाहिए 
तथा आलोचना केवल आलोचना के लिए ही नहीं होनी चाहिये श्री . व का 9 कक 
और बुराई के स्वर तक उतर आनी चाहिए । किसी भी राष्ट्र के नेताओ्रों के लिए 
अपशब्द का प्रयोग करने से तथा उस देश की आर्थिक व राजनीतिक -व्यवस्थाओं की 
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आलोचना करने से कभी भी अन्तर्राप्ट्रीय या विश्व सट्ठः की मनोवृत्ति उत्पन्न नहीं हो 
सकती । प्रत्येक देश के पीले प्रेस को नियंत्रित करना चाहिए तथा दवाना चाहिए झौर 
ऐसी अन्तर्राप्ट्रीय संस्थाएँ स्थापित होनी चाहिए जो कि समाचारों, दृष्टिकोणों घोर 
अन्तर्राष्ट्रीय यात्राश्रों की स्वतन्त्रता को सुरक्षित रख सके । 
हम अन्तर्राप्ट्रोयवा की और गैर राजनीतिक क्षेत्रों में भी सहयोग की वृद्धि 
करके वृद्धि कर सकते हैं जैसे कि सामाजिक, आर्थिक तथा मानवीय ल्षेत्र | सांस्कृतिक 
मंडलों को एक दूसरे देशों में भेजना चाहिए ताकि प्रत्येक देश के लोगों को दूसरे 
देश के लोगों से मिलने का अ्रवसर मिले झ्लौर उनके साथ अपनो सामान्य समस्याप्रों 
को समझें अदवा समभावें | हर स्थान पर साधारण व्यक्ति अन्तराप्ट्रीय सहयोग के 
द्वारा ग्ान्ति और समृद्धि चाहता है । यह तो राजनीततिज्ञ ओर कूटनीतिन्न है जो कि उसे 
धोखे में रखते हैं तथा सर्दव तनाव और युद्ध का बातावरण बनाये रखने हूँ। ऐसे 
लोगों से साधारण व्यक्ति की रक्षा होनी चाहिए तथा युद्ध की मंगि बारना एक 
निश्चित अपराध माना जाना चाहिए जिसका कि एक युद्ध श्रपराध की भांति हो किसी 
अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा ही निर्णय हो, क्योंकि युद्ध में किए गए झपराधों पर 
दण्ड दिया जाने लगा है इसलिए युद्ध की मांग करने वालों को भी दण्ड मिलना हो 
चाहिए । 
भ्रन्तर्राप्ट्रीय संगठन के सम्बन्ध में सोचने से पहले हमें श्रन्तर्राप्ट्रीय धान्ति के 
सम्बन्ध में सोचना जरूरी है ।वे दोनों समस्याएं इतनी अधिक एक दूसरे से सम्बिन्धत 
कि उनको अलग-अलग करना सम्भव नहीं है। थान्ति के द्वारा हो व्यवस्था प्रौर 
सहयोग उत्पन्न होंगे और इन्हीं के आ्राधार पर अन्त में एवा सच्ची विष्व सत्ता की 
स्थापना होगी। प्रजातन्न् सबसे श्रधिक शांतिपूण्ं ढंग की सरकार है | यह सत्य है 
कि प्रजातन्त्र प्रायः युद्ध के लिए ठीक प्रकार से त॑यारी नहों कर पाते हैं। जनता के 
प्रतिनिधि उस समय तक युद्ध की बात करने का साहस नहीं कर सकते जब तक कि 
उन्होंने घुणा को उत्पन्न नहीं कर लिया हैं, किन्तु यह केवल विकसित शोर प्रीह़ता 
प्राप्त प्रजातन्त्रों के लिए ही सत्य है। पूर्व के अधिकारी प्रजातन्त्रों में कोई नी सरफार 
अपनी जनता को धर्म अ्रयवा देश-भक्ति के नाम पर युद्ध के लिए भट्का सकती है 
अधिनायकतल्तरों के लिए युद्ध तो एक आवश्यकता है | अरस्तू के समय में यह राजनीधि 
का एक महत्वपूर्ण सिद्धान्त रहा है कि झ्रान्तरिक उत्पीड़न के बदले।में राष्ट्र को धन्सर्रा- 
पद्रीय क्षेत्र में विजय और साम्नाज्य प्राप्त करना ही होगा। इसीलिए अधिनायमतन्ध 
आन्तरिक स्वतन्त्रता के बदले में एक उप्र वंदेशिक नीति दा पालन करने है श्रोर बह 
भ्रपनी जनता का ध्यान श्रान्तरिक समस्यात्रों से हटाकर झ्रात्म निमित ब्नन्तर्राप्ट्रीय 
समस्यात्रों पर केन्द्रित करने का प्रयत्त करते हैं । इसलिए अधिनायकतन्तों गया प्रसितित्व 
ही घृणा और पुद्ध पर है। यदि हम वास्तव में कोई अन्तर्राप्ट्रीय व्यवस्था चाहते है 
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तो हमें विश्व की सब राष्ट्रीय इकाइयों में प्रजातन्तरीय व्यवस्था अपनावी होंगी और 
अधिनायकतन्त्रों. का अन्त करना होगा परन्तु यह बहुत काल तक सम्भव: नहीं होगा । 
अज़ातन्त्र सवसे कठित प्रकार की शासन व्यवस्था है और इसको स्थापित करने के लिए 
शताब्दियों का अनुभव, प्रशिक्षण और साधारण व्यक्ति में असाधारण गुणों का 
समावेश झ्रावर्यक हैं [| जब तक अधिनायकतन्त्रीय व्यवस्थाएँ जो कि स्पष्ट रूप से उग्र 
राष्ट्रीयता, युद्ध और आक़मण की नीति पर आधारित है, रहेंगी तव तक हम कभी भी 
रूप में श्रर्न्रष्ट्रीय संगठन स्थापित करने में सफल नहीं हो सकते । 


कोई भी अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था अधिक दिनों तक नहीं रह सकती यदि राष्ट्- 
परिवार के सदस्यों में निरन्तर युद्ध होते रहेंगे । कोई भी बड़ा युद्ध संगठन को नष्ट कर 
देगा | इस सम्बन्ध मैं राष्ट्रसंघ का उदाहरण हमारे सामने है । केवल यही नहीं किन्तु 
राष्ट्रीय सेनाओ्रों का अस्तित्व भी किसी भी अन्तर्राष्ट्रीय संगठन की सत्ता को पूरातृः 
स्थापित करने के मार्ग में एक बहुत वड़ी बाधा है ! विश्व संग्रठन पुलिसमैन के विरुद्ध 
पुलिस का कार्य नहीं कर सकता, और वर्तमान में इस योग्य भी हैं कि महान शक्तियों 
से युद्ध कर सकें क्योंकि ऐसा करने का अर्थ होगा एक विद्व युद्ध और यह उस विकट 
संगठन का अन्त | इसलिए आवश्यक है कि अण और परम्परागत शत्त्रों पर रोक लगाई 
जाए और यह रोक सम्धुर्णा विदव में इन शस्त्रों को रखने एवं इसके उत्पादन के 
सम्बन्ध में होनी चाहिए । इस पूर्ण निशस्त्रीकरण को लागू करने के लिए उचित 
निरीक्षण प्रवन्ध होने चाहिए | इस विश्व सरकार की अ्रपनी सेना होना आवश्यक है । 
ओर इस सेना का एक अन्तर्राष्टीय पुलिस ञक्ति की भाँति ही निष्पक्षतापूर्ण व्यावहार 
होना चाहिए। किन्तु वर्तमान सन्देहात्मक और अविश्वास के वातावरण में-यह 
असम्भव है । ऐसी विश्व सेना के विना राष्ट्रों में सुरक्षा की भाववा उदय नहीं हो 
सकती और ऐसी सेना का निर्माण तभी हो सकता है या ऐसी सेवा तभी उपयोगी 
हों सकती है जबकि पूर्ण निशसत्रीकरण हो जाए । यह भी सब राष्ट्रों में अन्तर्राष्ट्रीय 
संगठन के प्रति पूर्ण विश्वास स्थापित कर सके तो प्रादेशिक और महाद्वीपीय जो कि इस 
विश्व संघ की कार्यकारिणी और व्यवस्थापिक का नियंत्रण करेंगे, इस सेना की अपने 
प्रादेशिक अथवा महाद्वीपीय हितों के लिए उपयोग में कर सकते हैं । 

इससे भी अधिक कठिनताओं का सामना हमें संस्था के संस्थात्मक ढांचे के 
निर्मारा में करना पड़ेगा । सबसे पहले हम विश्व संसद की समस्या के सम्बन्ध हे 
विचार करेंगे | इस विश्व संसद का सद्भठन किस प्रकार होगा, यह एक अत्यन्त उलझी 
हुई समस्या है । यदि इसके निचले सदन में जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिवित्व रखा 
जायेगा तो एशिया और अफ्रीका की काली जातियों का योरुप अमरीका और आस्ट्र - 
लिया के ब्वेत लोगों की तुलना में एक स्थायी .वहुमत होगा । यदि हम ह्वितीय सदन की 
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स्थापना भी करें जिसमें राज्यों की समानता का सिद्धान्त प्रपनाया जायगा, उसमें नी 
इवेत राज्य स्थायी अल्पमत्त में रहेंगे | इवेत लोग जो कि पिछले ५०० वर्षों से मिश्य में 
सर्देव प्रधान्य पाते रहे हैं तथा जिनको इसकी आदत हो गई है वह ऐसी संसद की 
स्वीकार नहीं करंगे। इसके अतिरिक्त कोई ऐसा साधन नहीं है जिसके द्वारा है 
एक निष्पक्ष संसद का निर्माण कर सकें । ऐसी संसद का चुनाव एक विश्व चुनाव 
आयोग के हारा होना चाहिए । निष्पक्ष चुनावों और सच्चे प्रतिनिधित्व के लिए यह 
आवश्यक है कि प्रत्येक राष्ट्र में चुनाव अधिकारी दूसरे राष्ट्रों के हों । यह सहझीय 
अन्तर्राष्ट्रीय संसद उन सब विपयों पर जिनमें कि राष्ट्रों में अन्तनिर्भरता है, कानून 
निर्माण करेगी । शान्ति बनाए रखने का इसका विशेष उत्तरदायित्व होगा । इसे 
अन्तर्राष्ट्रीय कानून को सझ्ललित करना होगा और जिन विषयों पर इसकी सत्ता 
रहेंगी उन पर इसे नवीन अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों का निर्माण करना होगा । 


है । 
ब्ल्प. बाई 


्प 


इस विश्व सद्छ की अपनी निजी प्रशासकीय सेवाएं होंगी । यह प्रशासकीय 
सेवाएँ सब राष्ट्रीय इकाइयों के नागरिकों के लिए खुली होंगी श्लौर इसमें स्थान पाने 
का आधार केवल योग्यता, जिसका पता लगाने के लिए एक विद्व प्रतियोगिता होगी ॥ 
इस विश्व सेना की ट्ुुकड़ियाँ प्रत्येक राप्ट्र में रहेंगी। हर राष्ट्र में दूसरे राष्ट्रों फे 
नागरिकों की सँनिक टुकड़ियां रखी जाएँगी । 


एक अन्तर्राप्ट्रीय भापा भी होनी चाहिये जिसको कि विश्व के प्रत्येद्व रक्ल 
में एक द्वितीय भाषा का स्थान एवं महत्व दिया जाय । विश्व की प्रमुख पुरतक एवं 
अनुसंधान फल इस अन्तर्राष्ट्रीय भाषा में अनुवादित किया जायगा। राष्ट्रीय रेडियो 
व्यवस्थाओं का अन्त कर दिया जायग्रा और केवल एक विश्व रेडियो की स्थापना 
होगी जिससे कोई भी राष्ट्र रेडियो द्वारा दुसरे राप्ट्र के विम्द्ध घृणाव भुठफा 
प्रचार न कर सके। सारे विब्व के लिए एंक मुद्रा होगी । व्यापार पर यहीं 
घिश्व सरकार की सत्ता के आधीन होंगे झयोर सब राष्ट्र उनका स्वत्तन्ध रूप से उपयोग 
कर सकेंगे । यात्रा के हवाई जहाज, हवाई अई ,, रेलवे, अन्तर्राष्ट्रीय सकें, डाक थे 
तार, सामूहिक केबेल तथा वे तार के तार, भार झीर मापदंद, सियके, रखा, 
ग्रन्तर्राप्ट्रीय ज्ञान्ति की स्थापना, अन्तराष्ट्रीय कानून को लागू करना, श्स्तर्राप्ट्रीय 
न्याय आदि प्रस्तावित विध्व सद्दु राज्य फी कुछ प्रमुख घक्कियाँ होंगी। इस विध्य 
सरकार को अपने अलग पघाय के क्षत्र दिए जाने चाहिए । इसको ऐसे अप्रत्यक्ष पार 
जैसे कि आवकारी आय-कर आदि सारे विश्व के दे देने चाहिए । 


सद्दयु की उपरोक्त रूप-रेसा को बहुत से व्यक्ति प्रादर्गवादी वरुपनास्मका एवं 
अव्यावहारिक समककर अस्वीकार करेंगे। में स्वयं नी इससे सहमत हूँ । झिन्‍्तु इसको 


हक न] 


अस्वीकार करने के पहले हमें एक क्षण .ठहरकर यह सोचना आवश्यक है कि ऐसी 
किसी सच्भीय व्यवस्था के विना न तो यथार्थ में विश्व सरकार की स्थापना हो सकती 
है और न वह सरकार अपने कत्तंव्यों को सफलतापुर्वंक पुरा ही कर सकती है। राष्ट्‌ 
सद्ध और संयुक्त राष्ट्र सद्ठछ के हमारे अनुभव यह स्पष्ट रूप से सिद्ध करते हैं कि 
भी अन्तर्राष्टीय सद्भधअन जिसके सदस्य सर्वंसत्ता सम्पन्न राष्ट है अन्तर्राष्टीय शांति 
स्थापित करने में कभी भी पुरंतः सफल नहीं हो सकते ॥ केवल एक यथार्थ विश्व 
 सद्भठन ही यथार्थ सें एक विश्व सरकार की स्थापना कर सकता है। में स्वीकार करता 
हुँ कि वंमान में यह सम्भव नहीं है और सम्भवतः यह शताब्दियों तक भी सम्भव 
न हो किन्तु कभी न कभी यह सम्भव होगा ही; अन्यथा माचव. .जीवन;अम्तम्भव हो 
जायगा । 





ड्टेय्‌ 
तेल कृटनीति 





इस श्रौद्योगिक वीसबरीं घताब्दी में तेल के महत्व के सम्बन्ध में अतिदयोीक्ति 
अ्सम्भव है । इस घताव्दी में मोटरीं और दूसरे बन्ध्रों की मंस्या में भ्रत्यधिक वृद्धि 
तथा रेल के इंजन और जहाजों में कोयले के स्थान पर तेल का प्रयोग होने के कारण 
तेल की आ्रावश्यकता में निरन्तर वृद्धि हो रही है। इसकी आवश्यवाता यन्त्रों मेः चिकना 
करने के लिए ([,ए७70०४४०7॥) इस बश्रौद्योगिक सभ्यता में शौर भी श्धिक है । 
सम्बन्ध में तेल के स्थान पर और किसी वस्तु का प्रयोग प्रायः श्रसंभव है। यह हम 
मान सकते हैं कि तेल के स्थान पर शज्ाक्ति के लिए प्राकृतिक गैस, कोयला, लगष्ठी 
पानी द्वारा उत्पादित बिजली या श्रणुशक्ति पुणंतः इस सम्यता को चलाने में सफल 
हो सकती है । वर्तमान काल में यदि तेल की प्रगति एक कण के लिए भी रुका जाय 
तो सम्पूर्ण श्रौद्योगिक सभ्यता वहीं की वही खड़ी रह जायगी। श्रौद्योगिक विशस के 
लिए हमें तीन मूल वस्तुओ्रों की ब्रावश्यकता है। (प्र )थक्तिल्लोत (ब ) सनिज 
पदार्थ तथा (स ) वाजार। अब तक तेल प्रमुख शक्ति का साधन रहा है शोर 
इसीलिए विद्वव का वह प्रत्येक राप्ट्र जो कि श्रौद्योगिक घक्ति का विकास चाहसा है, 
अ्रपने निजी एवं सुरक्षित तेल के स्रोतों के लिए प्रयत्न करता है । 

विश्व के तेल उत्पन्न करने वाले छेश्र उत्तरी श्रमरीया में संदृक्त राष्ट्र भगरीदा 
“तथा कनाडा, करीवियन क्षेत्र में वेनेजुला, कोलम्बिया तथा टिनिठाट, दक्षिग ग्मरीका 
में मंविसको, अ्रजेन्टाइना, पंख, क्योदोर, चाइल और बोलीविया; मध्यपूर्व एशिया में 
क्वेटा, सउदी, अरेविया, इराक, ईरान, कवातार, मिश्र, दर्को तथा इबराग्स दक्षिग 
और सुद्र॒पूर्वी एशिया में, इन्डोनेशिया, ब्रिटिश बोनियों, भारत, बरट स्यृूगिनी तथा 
जापान | पश्चिमी योरुप में जर्मनी, श्रारिद॒या, फ्रांस और नीदरलेंट्स, इटली तथा 
यूगोस्लेविया; उत्तर अ्रफ्रीका में मोरककों; योदप में सोवियत संघ, हेंगरी, स्ममानिया 
अल्वानिया, वल्गारिया, पोलण्ड तथा चेकौस्लोबाकिया है । ६६४७ के सम्पूर्ण उत्पादन 
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में से उत्तरी अमरीका में ४४८१ प्रतिश्षत, मध्यपूर्वी एशिया में २०१६ प्रतिशत, कैरो- 
वियन क्षेत्र में १६०७ प्रतिशत तथा पूर्वी योरुप में ११४ प्रतिशत हुआ था । इन चारों 
: को हम विद्व के प्रमुख उत्पादन करने वाले क्षेत्र कह सकते हैं । 
. १६५४ में मध्यपूर्वं-एशिया के तेल कारखानों ने गैरसाम्यवादी विश्व के 

सम्पूरां तेल उत्पादन का २३ प्रतिश्त तेल उत्पन्न किया था और यह उत्पादन संयुक्त- 
राज्य श्रमरीका, सोवियत संघ और वैनेजुला. के उत्पादन के वरावर था | जुलाई, 
१६५७ में यह हिसाव लगाया गया है कि विश्व के सम्पुर्णा तेल भण्डार का ४४ प्रतिशत 
केवल मध्यपूर्वी एशिया में ही स्थित हैं। यह आऑँकड़े इस वात की पूर्णतः सिद्ध कर 
देंगे कि वर्तमान समय में मध्यपूर्वी एशिया विश्व की तेल कुटनीति का सबसे महत्वपूर्ण 
: ऋच्ष्य है। 

ओऔद्योगिक उत्पत्ति की प्रगति के अनुपात में खनिज पदार्थों की खोज और तेल 
उनमें सबसे महत्वपूर्ण खिज पदार्थ हैं तथा बाजारों की खोज बढ़ती जाती है। औद्योगिक 
क्रांति के विकसित चरणों में पूंजी में बहुत श्रधिक मात्रा में एकत्रित हो जाती है और 
इस पूजी को पूंजीपति उन देकझ्षों में लगाना चाहते हैं जिनमें कि श्रम श्रथवा दुसरे साधन 
सरलतापूर्वक उपलब्ध हों तथा सस्ते हों; साथ ही इस पूंजी से अधिकाधिक लाभ 
उठाया जा सके । पूंजी के इस निर्यात के कारण पिछड़े हुए देशों के प्राकृतिक साधनों 
का शोपरा होता है और उन राष्ट्रों के आथिक जीवन पर औद्योग्रिक रूप से विकसित 
राष्ट्रों का नियन्त्रण हो जाता है। एक राष्ट्र ढ्वारा दूसरे राष्ट्र का इस प्रकार के शोपण 
को हम आधुनिक राजनीति शब्दावली में डालर कूटतीति' तथा आर्थिक साम्राज्यवार्दा 
कहते हैं । जब इसका उद्देश्य तेल से होता है तब हम उसे तिल कूटनीति' कहते हैं । 
इन सव प्रकार की कुूटनीतियों के उद्देश्य और सिद्धान्त एक ही प्रकार के हैं । 

दोनों विश्व युद्धों के मध्य में रूमानिया की तेल कम्पनियों का स्वामित्व एवं 
नियन्त्रण ब्रिटेन के नागरिकों के पास था और रूमानियन तेल को प्राप्त करना वात्ती 
जमं॑नी की वदेशिक नीति का महत्वपुरं उद्देश्य था । हितीय महाबुद्ध के पश्चात्‌ इस 
तेल का उपयोग साम्यवादी विश्व कर रहा है । ईरान में राष्ट्रीयता के उदय के पर्चात, 
ब्रिटेन को वहाँ के तेल का स्वामित्व भी छोड़ना पड़ा और ऐंग्लो-इरानियन तेल 
कम्पनी को अपना व्यापार वन्द करना पड़ा। वॉ॑नेुला सदंव इस तेल के कारण 
विदेशी पड़्यन्त्रों का शिकार रहा है और १६०२ में ब्रिटेन, जमंनी और ईरान ने 
तेल-कूटनीति के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए वनेड्।ला का सामुद्रिक घेरा डाला 
था और अब तेल के उक्त भूखे राष्ट्रों का सम्पूर्णा ध्यान एवं कूटनीति इस समय मध्यपूर्वी 
एशिया पर केन्द्रित है । 

यह मव्यपूर्वी एशिया के राप्ट्रों का दुर्भाग्य है कि उसके पास न त्तो आवश्यक 
पूजी ही है, न सुविधाएँ और औद्योगिक जानकारी ही है नो कि तेल के उत्पादन: 
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और उसको विद्व के बाजारों में पहुँचाने के लिए आवश्यक है । १६५० से तेल-उद्योग 
में ७ अरब डालर का पूजी विनियोग हुआ है तथा नये तेल के क्षेत्रों की सोज में प्रति- 
वपं ७५ करोड़ डालर व्यय किए गए है । इस प्रकार सेल में पूजी का विनियोग ६ 
प्रतिशत प्रतिवर्ष की गति से बढ़ रहा है। १६५७ में केवल मध्यपूर्वी एशिया में € 
अरब डालर तेल के उद्योग में लगे हुए थे और इसी प्रदार तेल का उपभोग भी उस 
वर्ष से बढ़ता जा रहा है । १६५० से केवल संयुक्तराप्ट्र अमरीका में तेल के उपभोग में 
५३ प्रतिज्षत प्रतिवर्ष और शेप विश्व में ११ प्रतिद्नत प्रतिवर्ष की वृद्धि हुई है। १६५६ 


में योलप में १४ प्रतिशत, जापान में ३० प्रतियत तथा परिचिम जमंनी में २४ प्रतिशत 
तेल के उपभोग में वृद्धि हुई है। योदप को स्वेज नहर के द्वारा मच्यपूर्वी शधिया से 
उसकी आवश्यकता का ६५ प्रतिशत तेल मिलता है । स्वेज नहर के बन्द हो जाने का 


योरुप की आधथिक व्यवस्था पर यथेप्ठ प्रभाव पड़ा था। इड्टलेड के प्र मनी के 
१६५४७ की आधिक रिपोर्ट देते हुए यह कहा था क्रि-- 


“स्वेज नहर के बन्द होने के कुछ सत्ताह के अन्दर ही तेल की कमी हो गई 


किन्तु उसके द्वारा विशेष रूप से प्रभावित केवल मोटर उद्य 
था ।***“““*“'तेल की यह कमी किसी भी प्रारम्निक उत्पादन 
देशों पर मध्यपूर्व के देशों को छोड़कर कोई विशेष प्रभाव नहों टाल 
स्वेज नहर के बन्द होते ही कुछ वस्तुग्रों के दाम बढ़े किन्तु बाद में गिर गए | 
तेल की कमी के सामान्य प्रभाव इस देश में इतने श्रधिक नहीं हुए जितना हि 
डर था यद्यपि वेरोजगारी में उससे अ्रधिक वृद्धि हुई है जितने कि बर्ष ये इस 
समय पर साथारणतः होती रही है ।/ 
अ्र्थमस्त्री का यह कथन तेल की समस्या के सम्बन्ध में घोड़ा पक्षपातप्रणां 
है श्रोर उनके हारा सरकार की इस सम्बन्ध में अदट्रदर्शी नीति को छिपाने का भी 
प्रयत्न किया गया है । वास्तव में इद्धलेड में भी तेल की कमी के फारणा उत्पादन में 
कमी हुई थी और पूंजी में विनियोग की हानि हुई थी तथा इन कारणों से रृडलैंड 
और फ्रांस में विदेशी मुद्रा की स्थिति भी गम्भीर हो गई थी। इस उदाहरगा से हम यह 
कल्पना कर सकते हैँ कि तेल के बन्द हो जाने या उसमें कमी होने से श्रौद्योगिश 
आधिक व्यवस्था का वया हाल होगा ? ब्राज से १० वपं पथ्चान्‌ सेस की स्थित्ति 
अत्यंत ही गंभीर होगी। १६५६ के चेज मंनेहटन वेंक द्वारा इस समस्या पर जो प्रस्येषग्ग 
किया गया है उसके अनुसार दस वर्ष बाद संदुक्तराप्ट्!र अमरोदा में ३३ प्रतिशत शौर 
शेष देशों में ११५ प्रतिभत तेल के उपभोग में वृद्धि होगी और तेल 
अभूतपूर्व वृद्धि को पूरा करने के लिए २६६४ नक तेल-उद्योग में ११५ अरव टालर का 
विनियोग आवश्यक होगा और इसके लिए प्रतिवर्ष ११४ प्रबद ् 
लगाने होंगे । यह झ्ॉकिड इस तम्य को पुस्पंतः सिद्ध कारते है किये किसी भी मध्य 
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पूर्व एशिया 'के राष्ट्र के लिए असम्भव है कि वह इतनी: पूंजी का विनियोग कर सके 
तथा अपने राष्ट्रीय तेल-साधनों का पूणूं उपयोग कर सके तथा साथ ही साथ यह भी 
सिद्ध करते हैं कि विद्व के शेप राष्ट्रों का मध्यपूर्व के तेल में कितनी अधिक रुचि 
एवं हित निहित हैं । तेल की आवद्यकता को समभते हुए प्रगतिशील देशों के पूजी- 
* पति तेल की कम्पनियों एवं तेल-उद्योगों में अपनी पूंजी लंगा.रहे हैं और इस पूजी का 
भविष्य उतना ही सुरक्षित है क्योंकि तेल का भविष्य सुरक्षित है। 

मध्यपूर्वी देशों की आर्थिक व्यवस्था का तेल एक महत्वपूर्ण भाग है और उनके 
दुर्भाग्य में भी इसका महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व है। वे राजनीतिक व आर्थिक दृष्टि से 
पिछड़े हुए राष्ट्‌ हैं और तेल के उत्पादन के सम्बन्ध में उनके समक्ष में प्रमुख 
वाधाएं हैं-- - " 
(अर ) उनके पास अपने तेल के साधनों का उपभोग करने के लिए आवश्यक 

साधन नहीं हैं । - 

( व ) तेल को खोजने, निकालने और शुद्ध करने के लिए-जिस ओ्रौद्योगिक 

ज्ञान की आवध्यकता हैं वह उनके पास नहीं है । 

(स ) उनके बन्दरगाहों से विद्व के वाजारों तक तेल ले जाने के लिए 

आवश्यक जहाजी वेड़ा नहीं है । 

(द ) तेल को उपभोक्ताओं तक पहुँचाने के लिए आवश्यक वितरख-व्यवस्था 

बहीं है । 

उपरोक्त कारणों से वे असहाय हैं और उन्हें श्रपने तेल के साधनों का विदेशों 
द्वारा शोपण की अनुमति देनी ही होगी । इस कथन को सिद्ध करने के लिए हम यहाँ 
पर ईरान का उदाहरण दें सकते हैं । जब ब्रिटेन ने आयल ईरानी तेल कम्पनियों से 
अपने औद्योगिक विद्ेपज्ञों को वापिस बुला लिया तो यह ईरान के लिए प्रायः असम्भव 
हो गया है कि वे अवादान के तेल शुद्ध करने के कारखानों को या दक्षिण-पश्चिम 
ईरान के तेल के कुओं को चला सकें । जो कुछ तेल का उत्पादन अथवा बुद्धि करने 
में वे सफल हुए वह भी वहीं एकत्रित हो गया क्योंकि उसके पास न तो आवश्यक 
जहाजी बेड़ा था और न वितररा व्यवस्था ही जिसके द्वारा वे इस तेल को उपभोक्ताओं 
तक पहुँचा सकते । जर्मन, इटैलियन और जापानी सहायता के अपेक्षाकृत भी वे अपने 
साधनों के पूर्ण उपभोग में असफल रहें और यथेप्ठ आर्थिक हानि उठानी पड़ी जिसके 
फलस्वरूप ईरान में आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया। उन्हें बाद में २५ बपं के 
लिए एक समझौता करना पड़ा जो कि १६७६९ तक चलेगा और जिसके द्वारा एक 
अन्तर्राष्ट्रीय ततेल-कम्पनी ईरानियन आ्ाइल पार्टीसिपेन्ट्स ईरान के तेल को उपभोक्ताओं 
तक पहुँचावेंगे व उत्पादन में सहायता करेंगे । 


|. जेल. 


मध्यपूर्वी तेल के क्षेत्रों से ब्रिटेन के प्रस्णन के पश्चात्‌ अमरोकी पूजीपतियों 
को मध्यपूर्व में अपनी विनियोग कार्यवाही का गदसर मिला । रस्टैन्डर्ट आइल कम्पनी 
जो कि स्वय कम्पनियों की एक कम्पनी है और जिसका सम्पूर्णो विद्च के तेल के 
महत्वपूर्ण भाग पर नियन्त्रण है, ने मध्यपूर्वी तेल पर भी अपना नियन्त्रग स्थापित 
करने की योजना प्रारम्भ की । अरेबिया तेल कम्पनी में स््टण्डड आइल कम्पनी का 
लगभग ६० प्रतिशत भाग है। ईरानियन ग्रॉइल पार्टसिरप॑न्द्रस के द्वारा प्व स्टस्डई 
आ्राइल कम्पनी और उसके साथी कम्पनियों ने ईरान की खाड़ी ओर ईरान के तेल पर 
लगभग अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया । १६५४ में मव्यवर्ती तेल के प्जीविनियोग 
में अमरीका का ५८४ प्रतिश्मत हिस्सा था तथा ब्रिटेन का इस क्षेत्र में पूजोविनियोग 
४६९*६ प्रतिशत से २१९४ प्रतिशत तक गिर गया। हार्लण्ड ६*१ से ७ प्रतिशत बढ़ा है 
जबकि फ्रांस का ६*१ से ५९३ प्रतिशत तक घट गया। यह आँगाड़े बताने है कि 
जब १६४४ में ब्रिटेन का मध्यपूर्वी तेल वितियोग में महत्वपूर्ण स्थान था किन्तु १६५५ 
में संयुक्तराज्य अमरीका ने ब्रिटेन को पूर्ण रूप से स्थानापन्न कर दिया घा। तेल के 
कुओं, पाइपलाइन और तेल शुद्धि के कारखाने की रक्षा के लिए प्‌ जोपनति यह 
आवश्यक समभते हैं कि उतकी अपनी सरकारें निवंल देशों की राजनोति में हरतक्षेप 
करें। इस समय अमरीकन प्‌ जीपतियों के यह हित में है कि यहाँ पर श्रमरीकन पक्ष 
की ही सरकारें स्थावित हों शऔर इसीलिए सऊदी अरेविया को उदारता पूर्वक संनिक 
सहायता दी गई तथा अमरीकन सरकार की झोर से ईराक शझ्ौर जोट॑न की पूर्णतः 
अपनी ओर करने दा प्रयत्न किया गया | यदि सोवियत संघ इस क्षेत्र की पूरांत: 
अपने कब्जे में कर लेने में सफल होता है तो थेष बचे हुए विश्व के पृजीपत्ति देशों 
में एक भीपणा तेल सद्ूूट उत्पन्न हो जायगा और बहुत से देशों में उद्योगों एवं 
कारखानों को बन्द करता पड़ेगा | तेल के साथ-साथ इस क्षेत्र के सामारिया, भोगोलिक 
महत्व भी है । मेकेन्डर और होसाफर के अनुसार जो कोई भी एशिया के बेज्द्र का भौर 
योरुप के किनारों को नियन्धण करेगा वह विश्वद्वीय का नियस्ध्ग करेगा और जो पिश्य 
दीप का नियन्त्रण करेगा वह विश्व का नियन्त्रण करेगा | 

अब तक हमने भांति में तेल का महत्व के बताने का प्रथत्त किया है । मृद्ध 
में तेल का महत्व और भी अधिक है। किसी भी ब्ाधुनिक युद्ध को बथेप्ठ सेख के 
साधनों एवं संग्रह बिना लड़ना अ्सम्भव है । तेल को ग्रनुपस्चिति में शरपों के उत्पादन 
से सेनाव्रों की गति तक सब कुछ रु जाएगा । इसलिए प्रत्येक राष्ट्र युद्ध के लिए 
यथेप्ठ तेल साधनों को प्राप्त करना चाहता है । संयुक्त राज्य प्रमरीका भी सिसके पास 
त्तेल के अपने स्वतंत्र साधन है, मसब्य पूृवर सेल का आयास करता शि | संयुन्त शाह्प 
अमरीका युद्ध के पूर्व के युग से श्राज दुघुनी संख्या में मोदरे है। यह प्रदुमान किया 
जाता हैं कि इस समय संयुक्त राज्य अमरीका की सड़कों पर ५६० लास मोदरे # 
ओझौर इनकी संख्या में निरंतर वृद्धि होती जा रही है। हदाई नहानों के लिए थो बहुत 


[ ३०४ ] 


अधिक मात्रा में तेल की श्रावश्यकता पड़ती है और हवाई जहाज और निर्दाजशित राकेट 
अछच्चों के लिए बहुत ही उच्चकोटि के पेट्रोल की आवश्यकता इस प्रकार पेट्रोल के 
का भ्राप्त करने के लिए बहुत अधिक मात्रा में खनिज तेलों की आवद्यकता होती है। 


- पल का स्थानापन्न केवल दो ही शक्ति ज्लोत कर सकते हैं--जलविद्य त और 
अणु शक्ति । ब्रिटेन, जिसका कि मध्यपूर्वी एशिया के तेल पर नियन्त्रण था अन्त हो 
गया, उसने इधर कुछ वर्षों में अणु शक्ति के ज्ान्तिपुर्ण उपयोगों के विकास पर 
. अत्यधिक ध्यान दिया है और वह विश्व का सबसे पहला अरा शझ्षक्ति के द्वारा विजली 
उत्पादन केन्द्र कान्डवल को स्थापित करने में सफल हुआ है । उसने विदव का सबसे 
पहला मनुष्यक्ृत वालसूर्य 'जोटा' का निर्माण किया है जोकि समुद्र के पानी से प्राप्त 

हुए हाइड्रोजन अ्रखुओं से विज्ञाल अरा बक्ति को उत्पन्न करेगा । ऐसे कुछ अर शक्ति 
. केन्द्र ब्रिटेव की औद्योगिक और गृह श्षक्ति की श्रावश्यकताओं को पूर्ण करने में सफल 
होंगे।। यह सब महान कक्तिश्रों के लिए आवश्यक है कि वह शक्ति के अन्य साधनों का 
समुचित विकास करें | क्योंकि यह अनुमान लगाया जाता है कि तेल वर्तमान उपभोग 
वर्वाद करने की गति से विक्रय से संचित तेल के साधन केवल १०० वर्षों तक चल 
सकेंगे। इसी समय में दूसरे झक्ति के साधनों का विकास ओऔद्योगिक सम्यता के 
अस्तित्व के लिए श्रावश्यक है। जापान ने अर शक्ति से चलने वाले जहाज और 
सोवियत संघ ने अरा-शक्ति द्वारा चलने वाली पनदुब्बी वेड़ों को तैयार कर लिया है | 
संयुक्त राज्य अमरीका अपने समस्त जहाजी वेड़े को अण शक्ति द्वारा चलाने की 
योजना पर विचार कर रहा है तथा भारत की राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगज्याला ने तेल के 
स्थान पर सूर्य की झक्ति को एकत्रित करने तथा उपयोग के लिए आवश्यक अन्वेपणा 
करने प्रारम्भ कर दिए हैं। किन्तु जब तक इन सव प्रयोगों में पूर्णात: सफलता नहीं 
मिल जाती तव तक तेल विश्व का प्रधान शक्ति साधन रहेगा और उत्तके पश्चात्‌ भी 
चिकनाहट ( ए9प्रंट्थ/07 ) का प्रमुख साधन रहेगा इसीलिए यह विश्व के प्रमुख 
देशों के बीच में एक प्रतिद्वन्दितां का मुख्य श्राधार बना हुआ है । 


मध्यपुर्वं का आईजनहावर सिद्धान्त और वयदाद सन्धि के पीछे आँग्ल अमरीकी 

ग॒ट्ट का यह प्रमुख कूटनीतिक उद्देश्य है कि सोवियत संघ के मव्यपूर्व में बढ़ते हुए प्रभाव 
को रोका जाय । स्वेज संकट के पदढ्चात्‌ वाले युग में सीरिया और जोडन का महत्व 
: बढ़ गया है क्योंकि भूमि द्वारा जाने वाली तेल की पाइप लाइनों का महत्व बढ़ गया 
। इस समय ऐसा प्रतीत हो रहा हैं कि जोर्डन को सैनिक और आथिक सहायता के 
लालच द्वारा श्रमरीका ने अपने पक्ष में कर लिया है । उससे आइजनहावर सिर्द्धात 
को स्वीकार भी कर लिया है किन्तु सीरिया संयुक्त गणतन्त्र श्ररव में सम्मिलित हो गया 
है और इसलिए आइजनहावर सिद्धान्त और मध्यपुर्व में अमरीका के प्रभाव का वृद्धि 
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का विरोधी है । जब टर्की ने ऑग्ल अ्रमरीकी श॒ट्र के पक्ष में करने के उद्दंद्य से कोरिया 

को भय दिखाया तो सोवियत संघ ने एक श्रत्यन्त ही गम्भीर चेतावनी टर्की को दी घी। 

. संयुक्त अस्ब॒गणतन्व का सोवियत संध की ओर मझुकाव देखकर अमरीकन आंग्ल 

ऋम्पनियों में इजरायल और टर्की के रास्ते एक नवीन पाइप लाइन का निर्माण दिपा 

है । यद्यपि सऊदी अरेविया संयुक्त अरब गरतन्त्र से यथेष्ठ सहानुभूति रखता है फिर भी 

यह अमसीकी तेल हितों का विरोध नहीं कर सकता क्योंकि इसकी राजकीय पक्ोय देता 

एक मुख्य भाग तेल-कर है। इसने तेल कम्पनियों से इसी का लाभ उठा कर कुछ भौर 

बरतें स्वीकार कराली हैं। १६५० में सऊदी अरेधिया और अमरोका के मश्य में एक 

समभौते द्वारा तेल कम्पनी ने यह स्वीकार किया कि वह अपना कार मुक्त पद का ब्ल्त 

कर देगी और तेल-कर के अतिरिक्त भी कम्पनी की आय के आधे भाग पर छूर लगाने 

का अधिकार सऊदी अरब सरकार को होगा। यह समभकीता सऊदी शरेदिया को 

अमरीकी प्रभाव के क्षेत्र में रखने के लिए एक प्रकार की रिश्वत थी। दाह सकद तेल 

के कारण ही विदव का एक अत्यन्त ही घनाव्य पुरुष माना जाता है । श्राधिक हृष्दि 

से ये राष्ट्र अत्यन्त ही श्रविकसित एवं निर्धंन है । इसका श्रधिकांगश भाग साधारणतः 

रेगिस्तान है और यह बहुत थोड़ा या नहीं के बराबर उत्पादन करते हैं । जनता को 

काम मिलने का कोई आर्थिक साथन नहों है। तेल कम्पनियों से उनको कार्य दिया 

हैं और इसके साथ ही साथ साधारण वृद्धि को समृद्धि भी। भी० कोस्टानिक इस 
सम्बन्ध में लिखते हैं कि : 

“पेट्रोलियम मध्यपूर्वं के बहुत से क्षेत्रों में एक नए प्रकार का जीवन लाने के 

पत्यन्त ही उत्तरदायी हैं । यह रेगिस्तान के धासकों पर सादे गाए धर्म 

और विलास की सामग्री के अलावा है। इसका एक दूरदर्शी परिणाम यह है 

कि बहुत दिनों से सम्यता से दूर क्षेत्रों को सड़कों, रेलों भोर हवाई जहाओों से 

यातायात द्वारा सम्बन्धित किया गया है। साथ ही साथ बन्दरगाह भोौर हवाई 

अर्ठु भी खोले गए हैं । दूसरा अनुदान हजारों व्यक्तियों का ठुमल और प्रध॑- 

कुशल स्थितियों के लिए प्रशिक्षण है। यद्यपी कुछ कम्पनियाँ ऐसे लोगों वा 

स्थानीय सरकारों की शोर चले जाने की निरन्तर समस्या उनके सामने है । 

यांत्रिक कारीगरों को प्रथिक्षण देवा तथा अरेबिक तथा इसकी भाषाओं वेग 

पठन और लिखने की शिक्षा देने के लिए बहुत से स्कूल भी सो 

(करेन्द हिस्दी नधम्बर १६ 


स्नशाः ४5 ॥7/ 
लेगएडईे। 


+ 
५७, ए० २७१) 
हाँ पर हमें इस बात का घ्यान रखना चाहिए और यह भी नहीं भूलना चाहिए 
कि प्रीौ० कोस्दानिक के द्वारा बताये गए ये सब लाभ एवं बिक्ामों का महर्व हवं साभ 
सर्वप्रथम अमरीकी तेल कम्पनियों के लिए है प्लौर मध्यपू्व के साधारण ध्यक्तियों को 
र्‌्० 
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वो इससे ,लाभ-कैवल आकस्मिक हैं। साथ ही-साथ. हमें यह भी ध्यान रखता होगा कि 
.. इस सब संमृद्धि -के काररंग-मंध्यपूर्व अन्तर्राष्ट्रीय : शक्ति राजनीति के ज़तरंज पर ए 

, मोहरा बन गया. है और . यह एक अत्यन्त ही महत्वपूर्ण मोहरा है । किन्तु मध्यपुरव की 
साधारण. जनता आर्थिक साम्राज्यवाद की: नीतियों को न तो समझती ही है -और न 
समभना ही चाहती है।.सरकार और जनता दोनों इस तेल द्वारा पाई गई समृद्धि से 
प्रसन्न हैं और वे .दोनों इस वात. को सम्रझते हैं चूंकि इस तेल का उपभोग स्वंय 
करने. में असमंर्थ हैं. इसलिए उन्हें विदेशियों का सहारा लेना: ही होगा.। 

: “5 सध्यंपूर्व में. अंब>भी सामन्तंवादी. युग. चल रहा है। प्रजातन्त्र : को वहाँ 
पूर्रंतः, आते . में: समय:लगेगा: :यह.राज॑ंचीतिकं दृष्टि से एक ,पिछड़ा हुआ. प्रदेश है | 
यहाँ के राजा -और. शक्तिशाली शेख आंथिक सांम्राज्यवांद:से भी -अधिंक साम्यवांद से 
''डरतें हैं और उनका येह विश्वास है कि साम्यवाद की जीत:का अथ॑ उनका विनाश है. 
अपनी जाने बचाने के लिए- वे अमरीकी पूजीपतियों. से  मैत्री-भाव रखना :चाहते हैं 
औरं वे इसः-सन्धिं को तेंव-तक कायम: रखेंगे जंव तक कि: अ्रमरीका उनके अस्तित्व को 

सुरक्षित रखने की: गारल्टी देगा-) -प्रजातन्त्रीय.अ्मरीका भव्यपूर्व में सामत्तवाद की 
“सहायता ही नहीं करंता; किन्तु उसको प्रोत्साहन भी देतां हैं । मिश्र और सीरिया-श्रांदि 
जिन देशों ने अपने सामन्‍्तवादी युग को: अन्त कर दिया-है: उन्हें सोवियंत संघ: या 

साम्यवाद से डरने की' कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती और वे अमरीका की- पु जी- 
-वादी व साम्राज्यवादी नीति को पूणंतः समभते हैं। किन्तु जो देश आर्थिक व राज- 
नीतिक दृष्टि'से अब भी मध्ययुग में है. वे आंइजनहावर सिंद्धोन्त में अपने लिए दुहरी 
ढाल -का आभास पाते हैं ।- वे समभते हैं कि यह सिद्धान्त एंक ओर साम्यवाद से और 
दूसरी ओर अपने देश के जनतन्त्रीय आन्दोलनों से उनकी रक्षा करेगा। मध्यपूर्व की तेल 
कूटनीति को पूर्णतः समझने के लिए इस ध्येय से: सोचना आवश्यक होगा 4 वहाँ के 
शासक अपने प्राकृतिक : साधनों को विदेक्षों में: इसी ञ्र्तं 'पर वेंचते हैं .कि उसके बदले 
में वे विना भय के 'निरंकुश शासन कर सके और विदेशी सरकारें उनको इस निरंकुश 
शासन में सहयोग: दें | द्विंतीय महायुद्धः के पहले ब्रिटेन- इस कार्य को किया करेता था। 
किन्तु जब मव्यपूर्व के राष्ट्रों को यह विश्वास हो गया कि ब्रिटेन श्रव उनको सोवियत 
सद्ड से पूणंतई रक्षा नहीं कर सकता है तो उनका' भुकाव श्रमरीका की ओर 
बढ़ गया । हब 
मध्यपूर्वी राजनीति में सोवियत सद्छ को एक महत्वपूरा कठिनाई का सामना 
करना पड़ रहा है। एक समाजवादी राष्ट्र होने के कारण यह अपने आपकी सामन्तवाद 
के पक्ष. में नहीं रख सकता है और न सामन्तवाद की सुरक्षा ही कर सकता है। 
ऐसा कार्य सम्पूंणं विश्व में इसके लिए हानिकारंक होगा । यही केवल संयुक्त अरब 
गरातन्त्र जैसे राप्ट्रों को सहयोग दे सकता है और दे रहा है । 
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प्रजातन्त्र के विकास होने के कारण दर्नः दर्न: मध्यपूर्व की सामम्तवादी 
व्यवस्था का विकास हो जायगा । सामन्तवादी व्यवस्था पर जनतन्ध्रीय शक्तियों के 
विजय पाने पर मध्यपुर्वं श्रपनी आर्थिक जंजीरों को तोड़ देगा और तेल कूटनीति का 
अन्त हो जायगा | ट्यूनिशिया, मिश्र, सीरिया और ईराक में ऐसा हो छुका है भोौर 
वह समय अब दूर नहीं है जबकि मध्यपूर्व के दूसरे राष्ट्र भी इसी मार्ग को अपनाएंगे | 
फायज ए० सलेग के अनुसार--- 

“सोवियत प्रभाव, साम्यवादी सिद्धान्त को भपनाने, श्रीपनिवेशिक तथा यहू- 
दियों द्वारा किए गए अपमानों को सहन करने तथा एक पिछड़ी हुई दशा 
को स्वीकार करने के विरुद्ध गतिशील राष्ट्रीयता अपने रचनात्मक सुधारों 
और सक्तिय तटस्थता के दोनों दृष्टिकोणों के द्वारा अधिक प्रभावशाली होगी ॥ 
यह इन उद्देश्यों की पूति के लिए सन्धियों से, इकतरफा सुरक्षा यो रिद्धास्तों 
से शर्तों पर आधारित सहायंता की योजनाञों से तथा बदले की नीति से 
जिनको कि पश्चिम ने भ्रव तक मध्यपूर्व में राष्ट्रीयता की चुनौती और सन्धि- 

वाद की धमकी के उत्तरस्वरूप श्रपनाया है, कही अधिक योग्य होगी ।! 
(फरेन्ट हिस्ट्री नवम्बर १६५७ ए० २८७) 


यह मध्यपुर्व की समस्या का एक अत्यन्त हो स्पष्ट विश्लेपण है । जिस लेख 
यह उद्धरण है वह भ्रव राज्यों के दुतावास कार्यालय के अस्थाई निर्देशक है प्लौर 
इनको मध्यपूर्व देशों के सम्बन्ध में विस्तृत व्यक्तिगत अनुभव है । 
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श३्‌ 
गआश्िक साग्राज्यवाद 





उम्रराष्ट्रवादी देशभक्त श्रन्तर्राष्ट्रीय से झाथिक सम्बन्धों को सर्देव राष्ट्रीय 
हृष्टिकोण से देखते हैं। वे अपने राष्ट्र की स्मृद्धि दूसरों के मुल्य पर चाहते हैं, और 
वे अपनी सरकार से ऐसी नीतियों एवं शक्ति के उपयोग की आशा करते हैं जिनसे 
कि उनके आर्थिक उद्देशय पूरे हो जाएँ । जव-राष्ट्र' की शक्ति राष्ट्रीय आर्थिक हितों 
को पूरा करने के लिए उपयोग में लाई जाती है और यहाँ यह ध्यान रखना है कि यह 
राष्ट्रीय आधिक हित प्रायः स्वार्थी है, तथा इन्हीं को राष्ट्र महत्वपुर्ण समभता है, तो 
हम इस नीति को आ्िक साम्रज्यवाद कहते हैं । किन्तु यह आ्राथिक अन्तःनिर्भरता 
का उद्देश्य सब राष्ट्रों की समृद्धि और कल्याण होता चाहिये न कि छुछ छोटे से बड़े 
राष्ट्रों के हाथ में एक शक्ति का अद्धमात्र हो । 

' उत्पादनों एवं उपभोक्ताओं दोनों के श्राथिक साम्राज्यवाद में महत्वपूर्ण हित 
अन्तनिहित हैं । ये दोनों उग्र स्वार्थी श्राथिक राष्ट्रीयता के पक्ष में होते हैं । किन्तु अधि- 
कांश् उपभोक्ता वेतनभोगी कर्मचारी हैं और उनका उत्पादन पर कोई नियन्त्रण नहीं 
होता । उनका हिंत कम कीमतों, सस्ते माल, सस्ते मकान ओर अत्यधिक माल एवं 
सव प्रकार की सेवाओं में है चाहे यह सव उन्हें राष्ट्र के अन्दर से या विदेशों से ही क्‍यों 
न प्राप्त हों । जिन लोगों का हित लाभ में है जो कि कीमतों पर निर्भर करता है और 
कीमतें माँग और पूर्ति के नियम द्वारा निश्चित होती हैं, ये वे लोग हैं जो कि उत्पादन 
का नियन्त्रण करते हैं और बड़े-बड़े उद्योगपति हैं | यदि विदेशी माल को आने से रोका 
जा सके, या उस पर अत्यधिक कर लगाया जा सके, यदि राष्ट्रीय उद्योगों को संरक्षण 
दिया जा सके तो राष्ट्रीय उत्पादक राष्ट्रीय वाजार पर एकाघिकार श्राप्त कर उकता है 
और लाभ में वृद्धि के लिए कीमतों में भी वृद्धि कर सकता है | संरक्षण तथा राज्य की 
ओर से दिए जाने वाली प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहायता के द्वारा इन उद्देश्यों की पूर्ति 
होती है | चूँकि उत्पादक आशिक दृष्टि से शक्तिशाली है उनका राजनीतिक प्रभाव ओर 
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दवाव भी यथेष्टठ होता है और वे सरकार की नीति और हदृष्ठिकोश को अपने हित में 
करने में सफल हो जाते हैं । देण भक्ति राष्ट्रीय आत्म निर्मरता आदि के नाम पर दे 
अपने हितों की रक्षा करने वाली नीतियों का प्रतिपादद करते हैं। देश भक्त झोर 
मुनाफालोर दोनों साथ ही साथ इस सम्बन्ध में कार्य करते हैँ 

आ्राधुनिक औद्योगिक सन्यता रूपी शरीर के लिए खनिज पदार्थ रीडू को हट्टी 
के समान है। राजनीतिज्नों, व्यापारियों और आविक राष्ट्रवादियों के विचारों में उनको 
समान रूप से महत्व दिया जाता है। ओ्रौद्योगिक ज्नन्ति के पूर्व प्रत्येक राज्य प्राय: 
आत्मनिर्भर था। किन्तु मश्नीनों ओर वाप्प शक्ति के श्राविप्कार के पश्चात्‌ एक नवीन 
झाथिक व्यवस्था का जन्म हुआ जिसकी मूल आवश्यकताएँ बहुत बड़ी मात्रा में कोयला 
और लोहा थीं । जिन राप्ट्रों के पास यह मूल खनिज पदार्थ थे जैसे--ब्रिदेन, जमंनी 
और प्रमरीका, वे विश्व के महान्‌ श्रौद्योगिक राष्ट्र हो गए ६ इन यांत्रिक विकासों के 
कारण यह राज्य पुराने कृपि व्यवस्था पर आधारित राज्यों को दक्ति श्रौर साधनों में 
हराने में सफल हो गए | किन्तु औद्योगिक विकास के साथ ही साथ राष्ट्र की सीमाग्रों 
के वाहर उपलब्ध खनिज पदार्थों को प्रतियोगिता प्रारम्भ हुई | कृषि प्रधान राज्यों ने 
अपने ओद्योगिकीरण के लिए यथेष्ठ राजन॑तिक और संनिक कारणों से भी उतनी ही 
की जितनी अपने नागरिकों के लिए अधिक समृद्धि और उच्चतर गआ्राविक स्तर प्राप्त 
करने के लिए की । इन मूल खनिज पदार्थों के लिए अ्रत्यन्त ही बड़ी झ्न्तर्राप्ट्रीय 
प्रतियोगिता है ओर राज्यों की नोति सदंव ऐसे खनिज पदार्थों के नियन्द्रणा द्वारा 
अधिक से अधिक राजनतिक व आ्राथिक लाभ उठाने की रही है। 

ये मूल खनिज पदार्थ विश्व के कुछ भागों में पाए जाते हैं श्लोर वह भी 
सीमित मात्रा में हैं । महत्वपूर्ण खनिज पदार्थ जँसे कि लोहा, कोबला, पेट्रोलियम 
ओर विभिन्न धातुएँ विश्व के कुछ भागों में हैं और इनके उपलब्ध होने की भी 
निश्चित सीमाएं हैं । महत्वपूर्णा कृपि से प्राप्त होने वाले साधन ज॑से कि रबर, रई, 
चोनी, गेहूँ श्रादि का यद्यपि उत्पादन निरन्तर चल सकता है किन्तु ये भी विश्व के 
केवल उन्हीं प्रदेशों में हो सकते हैं जहाँ की मिट्टी और जलवायु इनके लिए 
उपयुक्त है ३ 

बड़े-बड़े पर जीपति अधिक लाभ की खोज में झोर श्रत्यधिक उपभोक्ता सस्ते 
माल को खोज में अ्रपनी सरकार से सहायता व हस्तक्षेप की श्राथा करने हैं। दाप्ट्रीय 
सरकारें ऐसी सहायता देने के लिए सर्देव तत्पर रहती है वर्योकि ऐस खनिज पदायों का 
नियन्त्रण और उसके परिणामस्वसय औद्योगिक एवं सैनिक शक्ति उनकी प्रन्तर्राप्ट्रीय 
स्थिति में वृद्धि करने में सहायक होती है । वे जहाँ तक सम्भव हो, इन खनिज पदार्थों 
के स्रोतों का स्वतन्त्र रूप से नियन्त्रण करना चाहते है ताकि इनकी उपसब्धि मुद्धघंयल 
में घुरक्षित रहे और दूधरी सरकारें या दूसरे राष्ट्रों के उत्पादक एक बीमतें निर्धारित 
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ने कर सकें।-इंन सवके परिशांमस्वरूँप राष्ट्र -के भीतंरं -एकाधिकारी : कम्पनियों की 
कंम्पतियाँ आदि का-निर्माणं प्रारम्भ हुंआं और यंहं काट्रेल्सः अन्तर्राष्ट्रीय - कीमतों -को 
निर्धारित करते हैं तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यांपारं पर - कर तंथा कोटा व्यवस्था तक-का 
निर्धारण करते हैं | ऐसी रांट्रीय आर्थिक महत्वाकांक्षाओं के कारण तेल कूटनीति तथा' 
तैल साम्राज्येवाद आदि शब्दावली का जन्म हुआ है और इन सवका उद्देश्य है सम्पुण 
विद्व के.मूल खनिज पदार्थों पर एक ही. राष्ट्र का एकाधिकारी नियन्त्रण है । ; 
*  सव्यपूर्व के लिए तेल एक अ्रभिंशाप वना हुआ है । कई महान्‌ राष्ट्रों ने इस 
क्षेत्र: में हस्तक्षेप करने और इस- मूल खनिज पदार्थ को अपने राष्ट्रीय नियन्त्रण में लाने 
के लिए प्रयत्न: किए हैं । ब्रिटिश साम्राज्य ने साम्राज्यवादी कर और दूसरे देशों के लिए 
व॑न्द्‌ द्वार 'की नीति अपनाई थी। इसी कारण से संयुक्त राज्य अ्रंमरीका ने पिछले १०० 
वर्षों से खुले द्वार की नीति के लिए आन्दोलन किया था। ब्रिटेन ने रुमानिया के गुद 
सें हस्तक्षेप करके उसके तेल के साधनों पर नियन्त्रण प्राप्त किया-थां और १६१४ 
से पुव॑ ब्रिटेन तथा जमनी मध्य-पूर्वी तेल के लिए एक दूसरे से उम्र प्रतिद्वन्दिता कर रहे 
। यही दूसरे खनिज पदांथों- के लिए भी कहा जां सकता है। ; ह 
| खनिज पदार्थों के पश्चात्‌ अपना माल बेचने के लिए बाजार की आवश्यकेता 
एवं प्रतिद्वन्दिता प्रारम्भ होती है। प्रत्येक राष्ट्र अपने लिएं अलग बाजार प्राप्त करने 
की चेष्टा करता है। दूसरे देशों के वाजार पर पूर्ण नियस्त्रण पृ जीपति और राष्ट्रीय 
सरकार दोनों के लिए लाभदायक है । पूजीपति के लिएँ इसका अर्थ होगा--अश्रधिकं 
उत्पादन तथा अधिक लाभ, और राज्यों के लिएं इसका अर्थ होगा--आधथिक, सेनिक 
शक्तियों में वृद्धि । १७वीं व १८वीं शताब्दी में वारिएज्यवादी अ्र्थ-शक्तियों की विचार- 
घारा के अनुसार सरकार के लिए राष्ट्रीय घन और समृद्धि में वृद्धि के उद्देश्य से 
व्यापार का नियन्त्रण करना श्रावरयक था | उस काल में सोने को ही घन माना जाता 
था और बाहर से अधिक से अधिक सोना प्राप्त करने के लिएं राष्ट्रीय सरकारें निर्यात 
को बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक हर प्रकार की सहायता देती थीं. और आयात को 
रोकने के लिए या निरुत्साहित करने के लिए कर आदि लगाती थीं। उपनिवेश झोर 
उनके मातृदेशों के बीच में व्यापार केवल मातुदेश के नागरिक ही कर सकते थे 
क्योंकि उस समय यह समझा जाता था कि इससे राष्ट्रीय धन में वृद्धि होगी। ब्रिटेन 

और स्पेन ने एकधिकारी औपनिवेशिक व्यापार के लिए कई युद्ध लड़े थे। 
वारिज्यवादी आर्थिक सिद्धान्त तकं-संग्रत नहीं है । निर्यात तभी सम्भव है 
जबकि उसके साथ-साथ आयात भी हो और यदि प्रत्येक राष्ट्र केवल निर्यात का ही 
प्रयत्त करेगा और आयात को रोकने या कम करने का प्रयत्न करेगा तो घीरे-घीरे 
समस्त अन्‍्तर्राट्टीय व्यापार बन्द हो जायगा क्योंकि आयात करने वाले  राष्ट्री क पास 
उस आयात के लिए धन 'नहीं रहेगा । १६ वीं झताव्दी में स्वत्तत्व व्यापार और आर्थिक 
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क्षेत्र में राज्य के हस्तक्षेप न करने की नीति के सिद्धान्तों का जन्म हुआ । मच्यम वर्गीय 
अर्थ-शास्त्रियों ने भी राज्य के हस्तक्षेप का विरोध किया क्योंकि यह झन्तर्राट्रीय व्यापार 
में रकावट डालता है। उन्होंने आर्थिक राष्ट्रीयता के स्थान पर आाधिक व्यक्तिवाद को 
अपनाया । १८४६ में ब्रिटेन ने अपने काने लॉ का अझनन्‍्त कर दिया और स्वतन्त्र व्यापार 
की नीति को अपना लिया । संयुक्त राज्य अमरीका ने भी १६३०-६० तक विदेधी माल 
पर करों में यथेष्ठ कमी कर दी । जमंती ने १६ वीं शताब्दी के मध्य में प्रायः विदेशों 
व्यापार के ऊपर करों का अन्त कर दिया । इस नवीन सिद्धान्त के प्रभाव से अन्तर्राट्रीय 
व्यापार में सरकारी हस्तक्षेप अत्यन्त ही सीमित हो गया | किन्तु १४७० के पश्चात्‌ 
सम्पूरं विद्व में इस सिद्धान्त के प्रति एक प्रतिक्रिया हुई और विश्व की सरपारों ने 
पुन; आ्राथिक राष्ट्रीयता के सिद्धान्त को अपनाया | विदेशी माल को रोकने के लिए करों 
में वृद्धि की और फिर से खनिज पदार्थों व वाजारों की खोज प्रारम्भ की । संक्षेप में, 
उन्होंने पुनः राष्ट्रीय, श्राथिक ब्रात्मनिरभंरता के सिद्धान्त को अपनाया । विदेशी माल 
प्र अधिक कर लगाने से राष्ट्रीय उत्पादक अपने राष्ट्रीय वाजार पूरी तरह शोपर कर 
सकता. है । वह एकाधिकारी कोमतें उपभोक्ताओं से वमूल कर सकता है श्रोर उसे इन - 
कार्यों में विदेशी उत्पादकों से प्रतियोगिता ही होगी । इसके द्वारा पुरानी रीतियों से 
उत्पादन करना सम्भव होगा और श्रयोग्य उत्पादकों को भी यह उत्पादन क्षेत्र में 
सुरक्षित रखता है वर्योंकि इसके द्वारा उसे विदेद्षी प्रतियोगिता से घरण मिल जाती है | 
यद्यपि इन कारणों से सम्पूर्ण राप्ट्र को आथिक हानि ही होती है किन्तु फिर भी राज्य 
को राजर्नतिक लाभ होता है श्र राप्ट्र के उस वर्ग को जोकि राष्ट्रीय सरकारों की 
नीति को नियन्त्रित एवं प्रभावित करता है, श्राथिक लाभ होता है । 


यह पूजीपति अपने अतिरिक्त माल को राष्ट्र के बाहर वेचना चाहते हैं श्लौर 
इसमें यह राष्ट्रीय सरकारों से सहायता प्राप्त करने का प्रयत्न करते है। राष्ट्रीय व्यापार 
में वृद्धि करने के लिए सरकारें रेल तथा जहाज के द्वारा माल ले जाने के किराये में 
कमी करके तथा उन खनिज पदार्थों पर, जिनको कि उपभोक्ता द्वारा बस्सुप्रों का सूप 
देने के पश्चात पुनः निर्यात किया जायगा, कर वापिस लोटा देती है । 
इन नीतियों का तके-संगत अन्त यह होता है कि प्रत्येक राज्य की सरकार 
अपने नागरिकों के लिए राष्ट्र के वाहर निर्मित कोई भी वस्तु खरीदना प्रसम्भव कर' 
देती है और अपनी सम्पूर्णा शक्ति बिना बाहर से खरीदे हुए, अयना माल बाहर बेचने 
के लिए उपयोग में लाती है | इस नोति के कारण भ्न्तर्राष्रीय व्यापार में यंधष्ट रूप से 
बाघाएँ उत्पन्न हो जाती हैं औ्रौर प्रत्येक राष््र चिना श्रायात किए हुए निर्यात के इन 
प्रयत्नों को दूसरे सब राष्ट्र भी अपने यहाँ पूर्ण धक्ति से विरोध करने लगने है । भाव: 
इस अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारिक प्रतिरोध को सुलकाने के लिए बव्यापारिदा सन्धियाँ, 
अन्तर्राप्ट्रोय व्यापार कर सममीतों आयात और निर्वात अ्न्यंग तथा प्रप्राकृतिक विश्व, 


[ डरेश्र ] 


व्यापार नियन्त्रण एवं पूर्ण सरकारी निर्धारण के द्वारा मार्ग खोजने का प्रयत्त किया 
जाता है । १६३० के-परचातु के इस नवीन वारिज्यवादी सिद्धान्त ने अन्तर्राप्टीय 


व्यापार का अप्राकृतिक रूप से गलां घोंट कर एक विद्व आर्थिक संकट उत्पन्न कर 
दिया है। - * 5: 


आशिक साम्राज्यवाद का तृतीय और अन्तिम चरण पूंजी के आयात के साथ 
प्रारम्भ होता है। औद्योगिक क्रान्ति के प्रथम भाग में खनिज पदार्थ, द्वितीय भाग में 
बाजार और अन्तिम भाग में - पूंजी का आयात होता है। प्रत्येक राप्ट्र के औद्योगिक 
विकास में एक समय ऐसा अवश्य आता हैं जवकि पूंजी का आयात माल के आयात से 
अधिक लाभदायक सिद्ध होता है । पिछड़े हुए क्षेत्रों में पुंजी के आयात से अधिक लाभ 
की सम्भावना है क्योंकि वहाँ पर कच्चा माल और श्रम अधिक सस्ता है और इसलिए 
उत्पादन में कम व्यय होता है और वाजार भी उत्पादन केन्द्रों के निकट में ही स्थित 
है । यह पूंजी का झायात, विनियोग राजनीति को जन्म देता है । 
ब्रिटेन विदव को सर्वप्रथम राष्ट्र था जिसने कि सर्वप्रथम पूंजीवाद के तृतीय 
चरणा में प्रवेश कियां और पूंजी का आयोग किया । १६११ तक ब्रिटेन की विदेश्यों 
में विनियोग की हुई पूंजी १६ अरब ५० करोड़ डालर थी ओर इस विनियोग में 
१ अरव डालर प्रत्ति वर्ष की वृद्धि हो रही थी। जरम॑नी के विदेशों में ६ अरब ७० करोड़ 
डालर उद्योगों में लगे हुए थे और इसके विनियोग में २५ करोड़ डालर प्रति वर्ष की 
वृद्धि हो रही थी । फ्रान्स का इस समय विदेशी विनियोग ८ अरब डालर का था और 
उसमें ५० करोड़ डालर प्रति वर्ष वृद्धि हो रही थी। प्रायः योरोपियन पूंजी का ४० 
करोड़ डालर प्रतिवर्ष संयुक्त राज्य अमरीका में विनियोग था जबकि संयुक्त राष्ट्र अमरीका 
का स्वयं कनाडा, योदप और करवियन क्षेत्र में १६१४ तक २ अरब ५० करोड़ डालर 
की पूंजी आयात्त की थी । किन्तु प्रथम महायुद्ध ने विदेशी पूंजी की स्थिति में एकदम 
परिवर्तंत कर विया । संयुक्त राज्य श्रमरीका जोकि उस समय तक ऋशणी देश था प्रथम 
महायुद्ध के पद्चात्‌ विश्व का सबसे बड़ा महाजन राप्ट्र हो गया । योरुप में अमरीका के 
ऋण और विनियोग में ७५ करोड़ डालर से वृद्धि होकर ५ अरब ५० करांड डालर 
हो गए । कनाडा में ७५ करोड़ डालर से ४ अश्ररव ५० करोड़ डालर हो गए तथा 
दक्षिण अमरीका में १० करोड़ डालर से ३ अरब डालर हो गए । अमरीका से पूजी 
का यह आयात इतनी अधिक मात्रा में हुआ कि १६३१ तक सरकार के हारा ऋण 
दिए गए धन के अतिरिक्त अम्नरीकन पूजीपतियों को १८ अरव डालर विदेश जा छुके 
और १६१४ से १६२६ के युद्ध युग में योरोपियन राप्ट्रों का वंदेशिक विनियोग: 
की इसी अनुपात से कमी हो गई । | 
यह स्वाभाविक ही है कि विनियोग करने वाले राष्ट्र तथा जिस राष्ट्र में 
विनियोग होता है उत दोनों के हित विरोधी और विभिन्न होंगे [ वदेशिक राष्ट्रीय नीति 


[ ३१३ ) 


का एक महत्वपूर्ण श्राथिक शस्च्र माना जाता है और इसके हारा पूजीपति राष्ट्र 
अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपने प्रभाव एवं शक्ति की वृद्धि करते है । इन राष्ट्रों की सरकारें 
कूटनीति और परोक्ष बत प्रयोग के द्वारा भी वंदेशिक विनियोग की रक्षा करती है । 
यह रक्षा केवल उस वंदेशिक विनियोंग को प्राप्त नहीं होती है जिसको कि राष्ट्र की 
सरकार राष्ट्र के हित विरुद्ध समझती है और इस प्रकार राष्ट्रीय सरकारें अप्रत्यक्ष 
रूप से पूंजी के वंदेशिक विनियोग पर निवन्त्रण्ण करने में सफल होती है । यदि इस 
वंदेशिक विनियोग का उद्देश्य अ्रन्तर्राप्ट्रीय आर्थिक कल्याण होता तो राष्ट्रीय सरकारें 
कपट, वेईमानी श्रादि को बन्द करने के लिए उचित हस्तक्षेप करतीं और उनके हारा 
ऋशा लेने वाले व देने वाले को उचित संरक्षण प्राप्त होता । किन्तु पूंजी का यह 
बंदेशिक विनियोग साम्राज्यवाद के कारण कुछ श्र भी उद्देश्यों की पति करता है । 
सरकार के द्वारा इस वँदेशिक विनियोग के नियन्त्रण के विरुद्ध चार मुख्य राजनेत्तिक 
दृष्टि से आलोचनाएँ की गई है ओर वे इस प्रकार हैं--- 


(अर) वैदेशिक ऋण प्राय: अपने मित्र राष्ट्रों को बलवान बनाने के लिए दिए 


जाते हैं । 
(बे) अपने शत्रुओं को निर्वल रखने के लिए इन व॑देशिक ऋग॒!ँं को रोका 
जाता है । 


(स) इनका उपयोग प्रायः राष्ट्रीय नीति के एक महत्वपूर्ण शास्त्र के रुप में 
किया जाता है और इनके द्वारा निवंल और पिछड़े हुए राष्ट्रों को 
सरकारों से राजनीतिक, ग्राथिक व वित्त सम्बन्धी लाभ प्राप्त करने का 
प्रयत्न किया जाता है । 

(द) इन ऋणों के द्वारा पूजीपति राष्ट्रों की सरकारें पिछड़े हुए शोर निरवेल 
राष्ट्रों की आथिक और राजर्नतिक सत्ता पर अपना नियन्त्रण प्राप्त 
करतीं हैं और उन पर अपनी श्रप्रत्यक्ष प्रभुता स्थापित करती है । 

नात्सी जमंनी, फासिस्ट इटली तथा साम्यवादी रूस में अधिनायतस्तीय सरकारें 
राजदोतिज्ञों को कीमतें निश्चित करने, वेतन निर्धारण करने, उत्पादन प्रन्यंथों पी 
योजना बनाने, आ्रायात व निर्यात, धवन और साख के नियन्त्रण करना, व्यापारिक 
प्रतियोगिता को दवाने, ध्रार्थिक क्षेत्र में एकाधिकारी मनोवृत्ति की वृद्धि करने झौर 
सम्पुर्ण राप्ट्र की एक आथिक इकाई की भांति घायसित करने के अधिकार देती है । 
व्यापार और वित्त सम्बन्धी इस पूर्णा नियन्त्रण का उद्दे्य है--इनकों राजन॑तिक प्रौर 
संनिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उपयोग में लाना । अधिनायकतम्थीय राज्य जोकि 
वंदेशिक विनियम का नियन्त्रण करते है और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रदल-बदल मे 
श्राधार पर चलाते हैं, अपने व्यापारियों को इस बात पर बाध्य कर देते है दि बढ़ 
मांग प्रीर पूत्ति के प्रांतिक विनियमानुसार न सरोदें व बेचे किन्तु राष्ट्रीय नीति की 


( रेशह ॥ 


आयश्यकताओ्रों के अनुसार व्यापार की इन नीतियों के हंढ़ उपयोग के द्वारं। जमेंनी ने 

दक्षिण अमरीका तथा-पूर्व के बाजारों को पूणातः अपने अधिकार में ऑसन्‍्ल-ग्रमरीकी 

व्यापारियों को हराकर कंरवा लिया था. और इसी प्रकार उसने सम्पुरां: दक्षिण पूर्वी 
योरुप पर भी संतिक व राजनीतिक विजय के पूर्व. ही उन पर आ्राथिक आंधिपत्य स्थापित 

कर लिया था| - १ 
. प्रजात॒न्त्रीय राज्यों को आत्मरक्षा में-इन्हीं शस्त्रों का उपयोग करना आवश्यक 

हो गया है | उन्हें भी वित्त, साख, और विनिमय का नियेन्त्रस करनां ,वैदेशिक व्यापार 

में राष्ट्रीय व्यापारी समभौतों द्वारा वृद्धि करना और सामारिक महत्व के खनिज पदार्थों 
के व्यापार पर पूरा नियन्त्रर करना आवश्यक हो गया है । संयुक्त राज्य- अमरीकां की 
आयात-निर्यात वेंक जिसकी स्थापना” विद्व के आर्थिक. पुंननिमार में :सहायता देने के 
उह् ईये से हुई, थी, का,उपयोग चीन. जैसे सर्वाधिकारी आक्रमरा के: शिर्कोरें को सरकारी 
ऋण देने के लिए हुआ था । ह्वितीय महायुद्ध के काल -में प्रेत्पेक सरकारें को :-यदिं बहें 
सर्वाधिकारी. हो अथवा प्रजात॒न्त्रीय, अत्तर्राप्ट्रीय व्यापार पर राष्ट्रीय: सुरक्षा के हित 
में कई प्रतिवन्ध लंगाने पड़े थे। यह नया समाजवादी दर्शन चाहे - प्रजातन्त्रीय हो 
अथवा सर्वाधिकारी . प्रत्येक. राष्ट्र को कम से कम इस अर्थ में- तो अपनाना ही होगा 
कि समस्त व्यापारिक संस्थाएं, उत्पादन व वितरण सरकार के. द्वारा सावंजनिक हितों 
के लिए नियन्त्रित होगा जोकि यथार्थ में दलीय-राजनीति के द्वारा निश्चित किए 

जाएँगे। हा ग 

* इस युद्धोत्तर युग में राष्ट्र अब राजनैतिक व्‌ श्राथिक इकाई नहीं रहा है।' यह 

ध्यान में रखना आवृरद्यक है कि किसी भी राष्ट्र के लिए अब स्वंथा राष्ट्रीय 

आर्थिक नीतियाँ श्रथवा आर्थिक साम्राज्यवाद को अपनाना असम्भव है और आथिक 
साम्राज्यंवाद के युग का प्रायः अन्त होने ही वाला है। राष्ट्रीय सरकारों को प्रादेशिक 
और महाद्वीपी आर्थिक नीतियाँ अपनाना आवश्येक हो गया है, और यह भी सम्भव है 
कि वह समय शीघ्र ही आएं जबकि आ्रार्थिक क्षेत्र में राष्ट्रों की श्रन्तःनिर्भरता को समभने 
का व कार्य रूप में लागू करने का एक हृढ़ प्रयत्त हो तथा-:सम्पूर्ण विश्व में एक ही 
आर्थिक व्यवस्था स्थापित की जा सके । - | 
द्वितीय महाबुद्ध के महत्वपूर्ण आथिक परिणाम इस प्रकार हैं । 

(अ) सोवियत संघ की विजय ने समाजवादी आथिक व्यवस्था शक्ति और 
ओचित्य को सिद्ध कर दिया है। 

(व) जमंनी, इटली तथा जापान में फासीवाद, पू जीवादी आर्थिक व्यवध्पात 
का अन्त तथां उनके स्थान. पर प्रजातन्त्रीय, पृजीवादी, आवक: 
व्यवस्थाओं को अमरीकन दान और विनियोग के ह्वारा स्थापना | 

(स) परिचिमी योरुप और इज्ञल॑ण्ड की प्रजातंन्त्रीय पूजावादा 2 
व्यवस्थाओं का दिवालियापन .जिसके कोरण उन्हें समाजवाद का; 


+े 
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अपनाना पड़ा तथा श्रपने अस्तित्व के लिए अमरीकी भर्तों पर झाविक 
' सहायता स्वीकार करनी पड़ी | 
(द) इस महायुद्ध से विश्व के आधिक क्षेत्र में अमरीका का पूर्ण आधिपत्य 
स्थापित हो गया है। इस काल में संयुक्त राज्य अ्रमरीका ने अपने उत्तादन 
को प्रायः दुगना कर लिया और अपने वे देशिक व्यापार में प्रत्यधिक वृद्धि 
की। अपने आधथिक जीवन-स्तर को ऊँचा उठा लिया। युद्धकालीन 
. नियन्ब्णों का अ्रन्त कर दिया। खुले हुए बाजारों! की नीतियाँ अपनाई 
और उसे १९४८ में एक ऐसे विश्व का सामना करना पड़ा जोझि 
अमरीकन उद्योगों और खेतों की इस निरन्तर बढ़ने हुए उत्तादन को 
खरीदने में असमर्थ था और अपना माल बेचने के लिए अ्मरीवंग को 
डालर सहायता इन देशों को देनी पड़ी । 
द्वितीय महायूद्ध ने पश्चिमी बोरोपीय राष्ट्रों की आवधिक व्यवस्था को प्रायः 
बिनष्ट कर दिया था । राष्ट्र के द्वारा अपनाए हुए अ्रथं प्रवन्धों के द्वारा इस स्थिति 
कोई विशेष सुधार नहीं हुआ । खाद्य सामग्री श्रीर कच्चे माल को खरीदने के लिए न 
उनके पास उत्पादन जझ्क्ति ही बची थी और न उसको बेचने के लिए बाजार ही 
यद्धोत्तर युग में इस प्रकार एक झाश्चयंपर्ण स्थित का विकास हुमा । योदप चू कि 
कच्चे माल भौर खाद्य पदार्थों के आयात की कीमत नहीं चुका सकता था इसलिए 
योरुप में करोड़ों व्यक्ति वेरोजगार हो गए श्र भूले मरने लगे । दूसरी धोर प्रमरीकी 
आशिक व्यवस्था के लिए यह आवश्यक हो गया कि वह योरोपियन बाजारों के लिए 
निर्यात करे क्योंकि इसके बिना उनके उद्योगों के बन्द हो जाने का भय था । शरीर 
उद्योगों के बन्द होने पर बेरोजगारी में वृद्धि और उत्तक फलस्वरूप अमरीकी जीवन स्वर 
'के नीचे गिरने का भय था । 


इस जटिल समस्या का हल संयुक्त राज्य अमरीका ने १६४५-४६ के काल में 
योरुष को यत्रार्थ माल दान, में देकर किया | अ्रमरीकन उत्पादकों को संघुनः राज्य 
श्रमरीका की सरकार ऋण या नोट छापकर कीमत घुकाती रही झौर योग्य में 
उपभोक्ताओं ने श्रपनी राष्ट्रीय मुद्राओं में प्राप्त की हुई सामग्री के लिए कीमसे चुकाई । 
'परन्तु योरीपीय राष्ट्र न तो श्रमरीकन बाजारों को अ्रपना मात्र झ्राबात करके ही डालर 
प्राप्त कर सकते थे ने वे निजी अ्मरीकन स्रोतों से ऋण ले सकते थे प्रौर उनके 
'पास अ्मरीकन सरकार द्वारा दिए गए माल की डालर खुद्रा में कीमत चुकाने का कोट 
साधन नहीं था | श्रन्तिम रूप में इस काल की कीमत को ग्मरोकी राष्ट्र को हो चुकाना 
'पड़ा । इस अभूतपूर्व और झाश्वर्यजनक व्यवस्था से युद्धोंसर युग के सबसे संदूटपृर्ां 
काल में योरप को जीवित रखा गया और इसके द्वारा साथ ही साथ समरुक्त राज्य 
अमरीका में भी पूर्णा उत्पादन तथा पूर्णा रोजगार कायम रखा गया। इस दुय में प्रम- 
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रीका ने १६ अरव डालर प्रतिवर्ष के हिसाव से- निर्यात किया और इसके वैदेशिक 
व्यापार से इसको १ भ्ररव डालर प्रति माह की भ्राय हुई ।-इस वैदेशिक निर्यात के 
बनाए रखने के लिए तथा विद्वव्यापी रक्षा-सद्धडन को स्थापित करने के. लिए अम- 
रीकी सरकार को राष्ट्रीय करों में निरन्तर वृद्धि करनी पड़ी और इस कारण से वस्तुग्रों 
की कीमतों में-भी निरन्तर बृद्धि हुई | इन कीमतों की वृद्धि से दो महत्वपूर्ण परिणाम 
हुए । प्रथम तो, अमरीकी उत्पादन की एक अप्राकृतिक वृद्धि हुई तथा साथ ही साथ 
इसरी ओर, इसने उपभोक्ताओं की क्रय-शक्ति में भी ययेन्‍्टठ कमी की और इस कारण 
अमरीका के विद्याल उद्योगों के अभृतपूर्व उत्पादन के लिए बाजारों की निरन्तर कमी 
पड़ने लगी । 


योरोपियन आरोग्य व्यवस्था (छफ्ा0एध्या २९००एथए ॥20:87॥76) जो कि 
संयुक्तराज्य अमरीका के द्वारा मार्शल योजना के रूप में प्रकाशित हुई थी और जिसको 
कि विश्व साम्यवाद की प्रगति को रोकने के लिए तथा क्रेमलिन की नीतियों के विरुद्ध 
प्रतियोजना के रूप में प्रकाशित किया गया था। यथार्थ में योरुप की आशथिक व्यवस्था, 
शान्ति- व पूर्व पश्चिम के प्राकृतिक व्यापार पर किसी प्रकार की भी श्रप्राकृतिक सहा- 
यता के अपेक्षा अधिक झावारित है | श्रौद्योगिक पश्चिमी योरुप तथा क्ृपि-प्रवान पूर्वी 
योरुप श्राथिक दृष्टि से एक दूसरे की पूति करते हैं तथा दोनों एक दूसरे के लिए 
आवश्यक हैं । ग्रुद्न-चन्दी ने योर्प को विभाजित कर दिया; उनके बीच अप्राकहृृतिक प्रति- 
बन्ध एवं सम्वन्धों को स्थापित किया जिसके कारण दोनों ओर के योढ्प का आथिक 
सन्तुलन नष्ट हो गया और अत्यधिक मानवीय कष्ट उठाना पड़ा | फिर यह अ्मरीकन 
सहायता निस्वार्थ नहीं थी | इंस सहायता के साथ एक आवश्यक जर्त यह थी कि इन 
राष्ट्रों को साम्यवाद के विरुद्ध अमरीकी आयोजित विद्दव-मुद्ठ में शामिल होना पड़ेगा। 
श्रमरीकी काँग्रेस ने इस सहायता के श्राप्त करने वाले राष्ट्रों पर ऐसी अपमानजनक झर्तें 
लगाईं जिनकों कि कोई भी स्वाभिमानी राष्ट्र सहज रूप से स्वीकार नहीं कर सकता 
था और जिनके कारण साम्यवादी राष्ट्रों को अमरीका के विरुद्ध प्रचार करने का एक 
उत्तम एवं दृढ़ आवार प्राप्त हुआ्ा हि 

पृथकता की-इन झर्तों के अनुसार आर्थिक सहायता प्राप्त करने वाले राष्ट्रों 
को अपनी स्थानीय मुद्रा में एक पृथक खाते में प्राप्त को हुई सहायता के वरावर ही 
वित्त जमा करना होगा । यह घन अमरीका के राष्ट्रपति के नियन्त्रण में रहेंगा और 
इसका व्यय अमरीकी सरकार के निर्देशन के अनुसार होगा | इन राग्ट्रों की प्राप्त की 
हुई सहायता को पूर्ं प्रकाशन देता होगा ताकि उनके नागरिक और सम्पूरां विश्व को | 
श्रमरीकी उद्धारता का ज्ञान हो जाय । सहायता में प्राप्त हुई वस्तुओं का अमरीका को 
श्राज्ञा के बिना निर्यात नहीं कर सकते थे। इस विश्षेप खाते के धन के वितरण में तथा 
इस सहायता के विवरण में अमरीकी अधिकारियों छारा निरीक्षण उन राष्ट्रों को 
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स्वीकार करना होगा। अन्त में अमरीका के राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया कि 
यदि उपरोक्त थर्तों में से कोई भी झर्त भंग हो तो वह ऐसी सहायता को बन्द करदे । 
इन शर्तों का अध्ययन करने से हम इस निष्कर्प पर पहुँचते हैं कि सहायता प्राप्त करने 
वाले राप्ट्र को अपने आशिक क्षेत्र में अमरीकी प्रभुत्व को स्वीकार करना पड़ा तथा 
उनको इस कारण से अपमानजनक स्थिति में इस सहायता ने पहुँचा दिया था । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि वर्तमान स्वतन्त्र विश्व पर अ्रमरीका का झाधिक 
आधिपत्य छाया हुआ है । यह उन बहुत से राष्ट्रों की नीति के एवं झ्ाविक व्यवस्थाग्रों 
के नियन्त्रण करते का प्रयत्व कर रहा है जिन्होंने इससे आ्िक सहायता प्राप्त की है 
यह एक नवीन प्रकार का आर्थिक साम्राज्यवाद है और इसके मुख्य उहंध्य श्रमरीकी 
सुरक्षा योजना को हृड़ बनाना तथा अश्रमरीका की विश्ञाल औद्योगिक व्यवस्था की चलाने 
के लिए कच्चा माल, वाजार और श्रमिक बक्ति प्राप्त करना है तथा इनके द्वारा 
सोवियत संघ से अवश्यम्मावी युद्ध को जीतना है । यदि ध्यानपूर्वक देखा जाय तो प्म- 
रीका के इस युद्धोत्तर आर्थिक साम्राज्यवाद में और इस शताब्दी के पहले दशमास के 
केन्द्रीय श्रीर दक्षिण अमेरिका में डालर कूटनीति श्र 'याँकी साम्राज्यवाद' में कोई 
विशेष अन्तर नहों है । केवल उर्दश्यों में ही परिवर्तन हुआ है यह सम्पूर्ण विश्य 
पर आशिक नियन्त्रण के उद्दं श्य से है । 
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-संथुक्त राज्य अमरीका की बैदेंशिक नीति. .... 





'संयुक्तराज्य :अंम रीका. की वैदेशिक नीति के मूलावार,१फ२३:से आरम्भ होते हैं 


जो कि इस सम्बन्ध - में.एक अत्यन्त ही मंहत्वपूर्णा वर्ष :है .॥: इस वपं से. अमरीकी 


ब्देशिक नीति का एक; नया युर्ग . प्रारंम्भ होता है. .। इस वपं में राष्ट्रपति मुनरो.ने 


: अ्रमरीका के द्वारा सम्पूर्ण पंश्चिमी गोला की सुरक्षा की ग्रारन्टी.दी . थी तथा इस 


निश्चित नीति की घोपणा की थी कि वह ॒परिचमी गोलाद्भ में: योरुप था -किसी भ्री 
विदेशी शक्ति के हस्तक्षेप को सहन नहीं करेगा तथा आवश्यकता पड़ने पर युद्ध के 
द्वारा भी ऐसे हस्तक्षेप का विरोध करेगा | यह घोपरणा विना सोचे समझे या क्षरिणक 
आवेग में नहीं की गई थी । राष्ट्रपति मुनरो ने भूतपूर्व राष्ट्रपति मंडिसत तथा जेफर्सत 
से विचार-विमर्श करने के पदचात्‌ तथा ब्रिटिश -विदेश मंत्री जाज॑ कैनिद्ध के अ्म- 
रीकी राजदत रिचार्ड को यह आवश्यक आ्राश्वासन दे देने के पद्चात्‌ कि ब्रिटेन को 
नौ-सेना पश्चिमी गोलाडे के विरुद्ध योरोपियन साम्राज्यवाद के आक्रमरा हाने पर 
श्रमरीका की सहायता करेगी, के परचात्‌ यह घोपणा की गई थी । 

पोलियन द्वारा स्पेन की विजयं के पंइचात्‌ जब योरुप में और स्वयं स्पेन में 
पूर्णा राजनीतिक अव्यवस्था और अ्राजकता उत्पन्न हो गई थी, उस काल मे दक्षिण 
अमरीका में स्थित स्पेन के उपनिवेज्ञों ने एक सफल विद्रोह के द्वारा अपने को स्वतंत्र 
कर लिया था| संयुक्त राज्य अमरीका के विदेश विभाग को यह भय था कि स्पेन 
पवित्र-सन्धि वाले देझों की सहायता से इन विद्रोही उपनिवेज्यों पर पुनः श्रधिकार 
स्थापित करने की चेष्टा करेगा और इंसीलिए मुनरो सिद्धान्त की रचना हुई थी। 
इन अमरीकी उपनिवेश्ञों पर स्पेन का पुनः अधिकार ब्रिटेन के हिंत के भी विरुद्ध था 
क्योंकि ऐसा होने से योरुप का शक्ति-सन्तुलन पवित्र-सन्धि वाले राष्ट्री के पक्ष मं हां 
जाता और इससे ब्रिटेन की वँदेशिक नीति के मूल सिद्धान्त--बोढुष में झक्ति-सन्तुलन 
को हानि पहुँचती । दक्षिण अमरीका पर योरोपीय राष्ट्रा का भरञ्ुल ओर आधिक 


# 
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हितों को भी गम्भीर हानि होतीं. । संयुक्तराज्य अमरीका की विकसित होती हुई 
श्रारथिक व्यवस्था को श्रधिक कच्चे माल और वाजारों की आवश्यकता थी जो कि उसे 
केवल पश्चिमी गोलाडं और एशिया के उन प्रदेशों. में प्राप्त हो सकते जिनमें किसी 
भी योरोपीय राष्ट्र का प्रभ्ुत्व नहीं था । 

अमरीकी श्रोर दक्षिण-अमेरिकन राष्ट्रों के नेताप्नों को ब्रिठेन के द्वारा नौ 
संनिक रक्षा आश्वासन महत्वपूरांतः ज्ञात था । डेकस्टर पकिन्स ने अपनी पुस्तक में 
लिखा है कि दक्षिण अमरीका के नेताग्रों की हृप्टि--- 
“सहायता के लिए समुद्रों की मल्‍्का पर थी न कि उत्तर के नवयुवक गणतंत्र 
पर” *“'* ' और जब संकट निश्चित रूप से टल गया था तब इन सब 
व्यक्तियों ने यह पूर्णतः स्वीकार किया कि ब्रिदेन का दृष्टिकोण ही वास्तव 
में निर्णायक था । यद्यपि उन्होंने संयुक्त राज्य अमरीका के इस सम्बन्ध में 
कार्य की अवहेलना नही की थी । यह शआविप्कार अत्यधिक श्रंथ्रों में काल 
अम से पूर्ण होगा यदि हम १८२३ में अपरिपवव अमरीकी प्रजातन्त्र की 
' उस शक्ति के, जिसका सम्मान और जिसकी थक्ति नेपोलियन करी वाटरलू 

की हार के ८ वर्ष पदचातु न कभी इससे अधिक प्रभावशाली थी, के मुफावल 

में अधिक महत्व दें । | ४ 

( हेन्दूस आफ--ए हिस्द्री आफ दी घुनरो डोबट्रीन ) 


संयुक्त राज्य अमरीका को जनता कभी भी ब्रिटेन के नौ-संनिक .संरक्षणा त्तथा 
मुनरो सिद्धान्त के निर्माण और बनाए रखने में जो सहयोग दिया था उसके महत्व 
को सम्पूर्ण रूप से मूल्यांकन करने में श्रसमर्थ रही। यथार्थ में मुनरों सिद्धान्त पर 
ब्रिटेन अमरीका का यह समभौता गुप्त तथा श्लिखित था और इसको कभी भी 
स्पप्ट रूप से स्वीकार नहीं किया गया ॥ ब्रिटेन के लिए समकालीन योरोपीय राज- 
नीतिक परिस्थितियाँ ऐसी.थीं कि वे स्पप्ट्खप से दक्षिण अमरीकी गणतन्प्रों की 
स्वतन्त्रता को मान्यता नहीं दे सकता था | इसीलिये प्रमरीका के विदेश- 
मंत्री जौन विवन्सी एडम्पत ने इस समुप्त समकझोते का विरोध कारते हार कहा था क्लि 
ब्रिटेन अब भी-- 

“अपनी नीति को शक्ति और भौमिक केत्रों वे विभाजद और वितरगा के 

अनुरूप करने के लिए स्वतन्त्र होगा जो कि पिछली छातावदी से समस्त 

योरोपियन राजनीतिक व्यवस्थात्रों के लिए अन्तिम निशंध का सिश्धास्त 

रहा है।! 

इन कारणों से मुनेरा सिद्धान्त को अमरीका के एक-तरफा सिद्धान्त 
घोषित किया था । ब्रिटेन द्वारा कोई भी स्पष्ट तथा लिशित समझौता ने होने के फारमा 
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योरोपीय राष्ट्रों दवरा इसके सगे होने की सेमावना सदैव रही है। इसको बनाए रखने 
में दोनों राष्ट्रों के पारस्परिक हित ही इसके अस्तित्व के लिए महत्वपुर्ण गारन्टी थे और 
इस अस्पष्टता का कुछ वर्षों पश्चात्‌ अत्यन्त ही गंभीर परिणाम हुआ । २६३ में 
नेपोलियन तृतीय ने. मुन्रों सिद्धान्त को भंगरःकरके मंक्सिको में फ्रोन्स का एक 
कठपुतली साम्राज्य स्थापित -क़िया था । यदि नेपोलियन को इस कार्य में सफलता मिल 
जाती तो पश्चिमी गोलार्द्ध में इसके अत्यन्त ही गम्भीर परिणाम होते । फ्रान्स ने लाड 
जॉन रसेल तथा स्पेन से स्पष्ट व लिखित समझौते की अनुपस्थिति में इस साम्राज्य की 
स्थापना के लिए स्वीकृति लेने में सफल हो गया । अ्रमरोका स्वयं इस समय ग्ृह-युद्ध से 
पीड़ित था और इसलिएं मुनरो सिद्धान्त को भंग होने से सेकने में असमर्थ था । 


यद्यपि नेप्रोलियन क़े साम्राज्य स्थापित करने का यह प्रयत्न फ्रान्स की घरेलू 
समस्याओं तथा कुछ समय परचात्‌ ब्रिठेत की सहायता तर रहने के कारण असफल रहा. 
किन्तु फिर भी इसके अमरीकी राजनीतिज्ञों का ध्यान, मुनरो सिद्धान्त की इस कमी एवं 
निवंलता की ओर पुर रूप से आकर्षित।किया । अ्रमरीक़ा अकेला मेक्सिको को फ्रान्सीसी 
फौजों से खाली सम्भवतः न करा पाता किन्तु फिर भी इस अनुभव को संयुक्त राज्य 
अमरीका के नेताओं ने तथा जनता ने पूरी तरह से नहीं सीखा । उन्होंने कभी भी 
* मुनरों सिद्धान्त के निर्माण में बनाए रखने में ब्रिटिश सामुद्रिक शक्ति के योग एवं अनु- 
दान के महत्व को पूर्णात: नहीं समक्रा ।.ब्रिटेन के साथ इस प्रकार की अस्पष्ट सन्बि से 
अमरीकी जनता के झ्रात्मविश्वास को घक्का लगता और कोई भी राष्ट्रपति ऐसी सलाह 
देने का साहस नहीं कर सकता था । - सवसे आइ्चये की वात तो येहं हैं कि अमरीकी 
वैदेशिक नीति के भूल सिंद्धान्तों का इतना असत्य मूल्यांकन करते हुए भी अमरीका न्ने 
धीरे-धीरे मुनरी सिद्धान्त की विस्तृत सीमाओं से भी वाहर अपने उत्तरदायित्व में 
निरन्तर वृद्धि की । १८४४ में कलेंव कशीग ने एक सन्वि द्वारा चीन॑ से कुछ वन्दरगाहों 
में व्यापार करते के लिए कुछ विशेष अ्रधिकार प्राप्त कंर लिए | १८४५३ में केमाडोर 
पैसे ने कंगावा की सन्धि के द्वारा जापान को अ्रमरीकी व्यापार के लिए खोल दिया | 
१८६७ में सेवार्ड ने रूस से अलास्करा खरीद लिया जो कि एक सामारिक महत्व से 
परिपूर्ण स्थाने था और जिसकी स्थिति रूस की सीमाओं से कुछ ही मील हर तथा 
जापान से कुछ १०० मील ही दूर थी। 

किन्तु इतने पर भी अमरीका को संतोप न हुआ और प्रशांत सागर में अमरीकी 
क्षेत्रों में प्रगति होती रही तथा अ्रमरीका की सामारिक सीमा अधघ॑-प्रद्यांत तक पहुँच 
गई । १८७८ में सँसोग्रा के पैगों--पैगों लामक स्थान पर व्यापारी जहाजों के लिए 
एक कोयले का स्टेशन खोला गया । १८६८ में हवाना द्वीप-समूह तथा फिलीपाइन्स पर 
अमरीका ने अपना अधिपत्य जमाया | इस समय -अमरीकी सामारिक सीमाएँ 
अल्यूटिन में किसका से मिडवे द्वीप होती हुई सैमोओ्रा-तक्र-एक - विस्तृत अर्घ-चद्धाकार 


| अर१ 


रूप में प्रभान्‍्त महासागर में ३००० मील तक फैली हुई थी । क्िलीपाइन्स के कारण 
भी श्रमरीका पर विधेष उत्तरदायित्व था पड़े। मनीला को केद्र मानकर यदि एस 
गोला्ं खींचा जाय तो १५०० मील के व्यासार् में जापान का भ्रीद्योगिद विभाग, 


इसने टॉटपचओ 


संपुर्ण कोरिया, चीन का अधिकांश भाग, फ्रान्सीसी हिन्द-चीन,' मलाबा तथा बतमान 
इन्डोनेशिया के क्षत्र इस गोलाडं में श्रा सकते है । फिलीपाइन्स पर भ्रधिकार स्थापित 
करने के पश्चात्‌ अमरीका ने अपने आपको पूर्वी एशिया के साम्राज्यों के भौगोलिक मेस्द्र 
में तथा यातायात की रेखाओं के सामारिक चौराहों पर स्थिति कर लिया था । यह 
अमरीका की बुद्धि का सबसे विस्तृत रूप था और इस कारणों ३ जुलाई १६०० को 
जॉन है ने यह कहा कि “संयुक्त राज्य सरकार की यह नीति है. कि वह एड ऐसा हल 
खोजने का प्रयत्न करे!” जो कि दूसरे वस्तुओं के साथ “चीन की भोमिक ओर प्रशास- 
कीय इकाई को बनाए रखे” दूसरे शब्दों में ; अमरीका के इस विस्तार मे उसे बीरप 
की उन साम्राज्यवादो शक्तियों से भिड़न्त के लिए बाध्य कर दिया जो कि उस समय 
चीन को अ्रपनी सम्राज्य-लिप्सा का केन्द्र बनाए हुए थी और यही बात बहुत ढुछ अंगों 
में आ्राज भी सत्य है । 


यह महत्वपूर्ण विस्तार यद्यपि राष्ट्रति मैंकक्विनल के घाद्दों में अमरीकन 
जनता पर उन प्रदेशों की जनता को ईसाई बनाने, शिक्षित एवं सम्य इनाने के लिए 
ईश्वर प्रदत्त उत्तरदायित्व था किन्तु यथारं में तथा स्पप्ठ झब्दों में यह मुनरो सिद्धान्त 
का ही विस्तार था। मुनरो सिद्धान्त को कार्य रूप देने के लिए तथा बोसेपियन शक्तियों 
को पश्चिमी गोला्ट से दूर रखने के लिए अमरीका ने प्रधान्त महासागर में ग्रपनी 
सीमाओं का विस्तार किया एवं सामारिक महत्व के क्षेत्रों को प्राप्त किया । यद्यवि इसे 
सबके पोछे महत्वपुर्ण उद्देश्य जैसा कि हम बता चुके है श्रमरीका की उत्पादन धन्कि 
और विस्तृत होती हुई आधिक व्यवस्था के लिए बाजारों की खान पी। यह विधाल 
उत्तरदायित्व १८६६ तक श्रमरोका ने अपने ऊपर लिए थे प्रौर एटमिरल मद्ास्‌ 


के धब्दों में इन उत्त रदायित्वों ने मुनरो सिद्धान्त पर एसिया के आधिवत्व के सिद्धास्स 
को जोड़ दिया था । किन्तु अमरीका की वंदेशिक नोति कभी-कर्ना उसके उत्तरदायित्यों 


के भार को वहन करने योग्य नहीं रही और अमरीका ने कभी नी इस बात हाय प्र 
प्रदत्त नहीं किया कि वह अपने उत्तरदाबित्वों श्लौर श्रपती शक्ति में संतुलन 
स्थापित करे । 

प्रमरीकी उत्तरदायित्वों को पूरा करते के लिए सराष्ट्रपति वियोटोर ससमेल्ट ने 
पनामा नहर के निर्माण पर जोर दिया ताकि प्मरीकी नो-सेना झावश्यवता पट्ते पर 
एटलांटिक ओर प्रप्मान्त महासागर में घीमता में पहच सके । किलु इसको सोलि मेः 
इसरे प्रभाव भी हुए जिसके कारण राष्ट्रपति रूसवेल्ट और पिदेश मस्धी है को बिदेस 


४ 


ये 
पे 
रई। 
श्र 
श्ये 
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से निकट संबंध स्थापित करने पड़े थे तथा चीने में श्रमरीकी हिंत और किसी संघर्ष 
के कारण कभी भी -ब्रिटेन और अमरीका में सम्बन्ध विच्छेद कां अवसर न आने पावे 
इसका श्रयत्न करना पड़ा । इसके काररा संसुक्त राज्य के राष्ट्रपति को- १६०४-६ में 
- मोरक्कों समस्या में ज्ीक्रता से हस्तक्षेप करना पड़ा क्योंकि राष्ट्रपति यह स्पट्ठत 
समभकते थे कि एक योरोपीय महायुद्ध होने की दशा में अमरीका और उसके विद्याल 
उत्तरदायित्व को योरोपीय शक्तियों से रक्षा नहीं हो पाएगी । 
किन्तु अमरीकन वैदेशिक नीति का यह यथार्थवादी हृष्टिकोर वाद में आने वाले 
राष्ट्रपतियों ने नहीं अपनाया । अ्रमेरीकन जनता सन्वि और ग्र॒ट्टों के हमेशा विरुद्ध रही है 
और उंनका जो विचार था कि राष्ट्र निर्माताओं के सिद्धान्तों के अनुसार यह विरोध 
ठीक हैं। १६२३-६३ तक ७४५ वर में मुनरों सिद्धान्त का ठीक प्रकार पालन इसी 
कारण हो सका कि उसके पालन करने में ब्रिटेव ओर अमरीका दोनों का हित था और 
इस संबंध में एक अस्पष्ट समझौता था । अमरीकनों की शसरहांयक सन्वियों के प्रति विरोध 
की भावना के दो मुख्य आधार १७६६ में वाशिंगटन का विदाई-भापण तथा १८०१ 
में जफंसन का उद्घाटन भाषण है । वाशिंगटन ने इस संबंध में कहा था कि ; 
“योरुप के अपने कुछ मूल स्वार्थ हैं जिनका कि हमसे कोई संबंध नहीं है या 
वबहुंत दूर के संवंब हैं और इसीलिए हमारे लिए यह अबुद्धिपूर्ण होगा कि 
श्रप्राकृतिक संबंधों द्वारा हम अपने आपको उसकी राजनीति की सामान्य 
दोपों में शामिल करें या उसके सामान्य मित्रों और झन्नओं के ग्रदों तथा 
संघर्पों में भाग लें ।? 
वाशिंगटन ने यह शब्द उस समय कहे थे जबकि फ्रान्स की राज्य-क्रांति श्रमरीकी 
जनता की सहानुभूति को इद्धल॑ण्ड और फ्रान्स के समर्थकों में विभाजित कर रही थी । 
वह अमरीका को फ्रान्स के सम्पुर्ण झट्टों में शामिल नहीं करता चाहता था और इसलिए 
उसने यह स्पष्ट छऋच्दों में घोषणा की कि फ्रान्स के साथ १७७३ की सहायता-सन्धि पुर 
रूप से एक अस्थायी सन्धि थी | किन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि वह सैद्धान्ति दृष्टि से 
सब प्रकार की सहायक-सन्धियों के विरुद्ध था। इसका केवल यह अर्थ हैं कि समय 
और परिस्थिति के अनुसार जब अमरीका के हितों की रक्षा के लिए सहायता-सन्बि 
की आवश्यक हो तो उसे करना चाहिए और जब ऐसा करंने से हानि की संभावना हो 
तब नहीं करना चाहिए 
यह सत्य है कि वाशिगटन स्थायी सहायता सन्धियों के विरुद्ध था किन्तु साथ 
ही साथ यह भी सत्य है कि वाशिंगटन और जैफ॑ंसन सब प्रकार की सहायता-सन्धियों के 
विरुद्ध नहीं थे और उन्होंने स्वयं आवश्यकता पड़ने पर उपयुक्त सहायक की खोज की 
थी तथा सहायता-सन्वि को अमरीका के.हितों की रक्षा के लिएं आवश्यक समझता था । 
स्वयं जैफ॑सन ने राष्ट्रपति मुनरों को ब्रिटेन से समझौता करने के लिए सलाह दी थी जो 


[ हेर३े ] 


कि उसकी राय में विश्व में ब्रिटेन ही ऐसा राप्टू था जो कि अमरोका तथा प्रमरीकी 
हितों को हानि पहुँचा सकता था। रघश् और कंनिग द्वारा किया गया अब्यक्त समभोता 
बहुत दिनों तक चला किन्तु इस सममोते का आधार कोई लिखित सहायता-सन्धि 
नहीं थी । 

विस्मार्क ने १८७१ में कहा था : 

“हमारा यह उद्देश्य कदावि नहीं है कि अ्रमरीका में कहीं भी हम स्थान प्राप्त 

करें और हम उस सारे महाद्वीप में अमरीका को प्रभाव की महत्व को स्वीकार 

करते हैं क्योंकि यह स्वाभाविक ही है और उसका हमारे हितों से पूर्र 

सामंजस्य है ।”! 

किन्तु १६०२-३ तक जमंनी के हृष्टिकोश में परिव॑तंन हो चुका था। जमंनी 
ने पश्चिमी गोलादं में अमरीकन प्रभाव को चुनौती देना प्रारम्भ कर दिया था 
झर साथ ही साथ ब्रिटेन की नो सैनिक शक्ति से भी काड़ी प्रतियोगिता प्रारंभ 
की थी। १६०० से अन्तर्राट्रीय राजनीति में एक नवीन तत्व का जन्म होता 
है और वह यह है--जन नी संना और उसके परिगाम स्वरूप नवीन जमंन 
साम्राज्यवाद का उदय | मुनरो सिद्धान्त का यह आधार कि एंटंलाडिक प्विटेन 
का सर्देव पूणां प्रभुत्व रहेगा, अब सत्य नहीं था। अमरीका के प्रमुस उत्तर- 
दायित्व प्रणान्‍्त महासागर में थे और इसलिए अब अ्रमरीका के लिये यह अत्यन्त 
आवश्यक हो गया था कि वह अश्रव एटलांटिक महासागर की और से ब्राक्‍्नमगा से रक्षा 
करने के लिये एक नवीन नी सना का निर्माण्य करे | विन्तु अब भी अमरीकी जनता 
ओर नेता उसी पुरानी वंदेशिक नीति को जिसको कि स्राधारणातः हम प्रधाम्य 
की नीति कहते हैं शरीर जिसको वाल्टर लिपमेन ने दिवालिएपन की नीति गड़ा है, 
नहीं छोड़ा । 

अमरीका ने १६१४ से १६ तथा सित्तम्वर १६३६ में जून १६९८० नवा जापान 
की ही भांति ब्रिदेन को भी निथ्स्त्र करने की नीति अपनार ओर अमरीकी बदेशिक 
नीति इतनी अ्रधिक इस काल में अन्धी थी कि उसे ब्रिदेन या जर्मनी को नीसि में * 

अन्तर दिखाई नही देता था। राष्ट्रपति वि्सन का राष्दु संघ के द्वारा रामूहिश सुरक्षा 

प्रादेशों में भी सहायता संधियों के विरोध में वृद्धि की। यदि अमरोका सादुसय में 
होता तो यह व्यवहार में ब्रिटेन तथा फ्रान्स के साथ में एक प्रकार संत सुरक्षा के लि 
समभीता होता | कम से कम जापान और जरमनी के पुनंशसप्रीकरण हे सामने डद्िग्देन 


शोर अमरोका एक दूसरे के निम्नस्प्रीकरणा का प्रयत्न तो महीं करने। सादु्संध के 


पं ३4 


अमरीकी विरोधो यह जानते थे कि शाप्टुमंघ में सम्मलित होने बंता अर्थ ई दर 
अमरीका के एक प्रकार की सहायता संचि जिसका ह्लि दाद से शाह्रपति मुगरों के 
समय से विरोध किया था। वाल्टर सिपम॑न के अनुसार बमरीडे झालोचकों ने साड- 


| जेर४ ] 

:संघ को एक छिपी हुई शक्ति राजनीति की सन्धि भी -वताया है “तथा यह कात्पनिक 

आदर्श भी । ह > 3 
... विस्मय तो यह है कि विल्सत ने विना सहायक सन्धि के ही . सामूहिक सुरक्षा 
स्थापित करने का प्रयत्न किया । एक प्रकार से वह अण्डों को त्याग कर आमलेट 

चाहता था। विल्सन की असफलता अ्रमरीकी जनता द्वाराग्रपनी विदेश भीति. 
की सूल आवश्यकताओं को न समभने, को सबसे. बड़ा प्रमाण है | १६ वीं 
शताब्दी का ग्रकथत्व सिद्धान्त २० वीं शताब्दी में भी चलता रहा । और पअमरीकी 
जनता यह सानती रही कि अ्रमरीका ने कभी भी किसी से भी सहायक सन्वि 
नहीं की है । उन्हें मुनरों द्वारा स्थापित अच्यक्त समभौते के महत्व को समभने का 
प्रयत्त नहीं किया गया । १८६८ से १६४१ तक अमरीका ने तीन बड़े युद्धों में भाग 

"लिया किच्तु यथार्थ में एक भरी सच्ची वुदेशिक नीति को निर्माण नहीं किया । 

इस शताब्दी के प्रारंभ में ही अ्रमरीका की नीति केद्धीय अ्रमेरिका के राष्ट्र, में 
विशेष रूप से तथा संपूरां दक्षिण श्रमरीका में साधारणतः वैदेशिक वीति का आधार 
डालर कूटनीति था | इसने कोलम्विया में पनामा नहर निर्माण के लिये हस्तक्षेप 
किया । निकारा गुआ, कोस्टारीका सालकोरे में सैनिक अड्डे स्थापित करने तथा खनिज 
पदार्थों पर आधित्य जमाने के लिये अपने प्रभाव को काम में लाया । इस प्रकार कूट- 
नीति के द्वारा करीवियन क्षेत्र में अमरीकी प्रभाव में अत्यधिक वृद्धि हुई थी। इस चीति 
के कारण श्रमरीकी व्यापारियों को अत्यधिक लाभ . हुआ और उसने अमरीका को 
दक्षिण व केन्द्रीय अमेरिका के छोटे छोटे राज्यों के लिये एक भय की वस्तु बना दिया । 
डालर कूटनीति पर आधारित इस वँदेशिक नीति का प्रथम महायुद्ध के पश्चात 
अन्त हो गया और पश्चिमी गोलाद् के देशों में निकटवर्ती सम्वन्धों की स्थापना की 
गई तथा पंन अमेरिकन संघ की भी स्थापना हुई । १८६६ में इंस पैन अमेरिकन 
संघ का विकास हुआ जबकि २१ अमरीकी राज्यों का एक सम्मेलब हुआ और 
इसने सामूहिक सुरक्षा के लिये १६३४५ की लीमा घोषणा, १६४० का हवाना एक्ट, 
१६४४ का चिपल्टेपक एक्ट तथा १६४७ का रायोडीजनेरियों एक्ट के द्वारा मुनरों 
सिद्धान्त को एक पक्षीय से बहुपक्षीय घोषणा का रूप दें दिया । १६४७ का रायोडीजने- 
रियो एक्ट ने अमरोकन राज्यों को विदेशी एवं एक दूसरे के प्रत्ति सुरक्षा का पूरा 
आयशासव दिया। निरन्तर होने वाली क्रान्तियाँ तथा सीमा संघर्पों के कारण श्रौर इनसे 
लाभ उठाने के लिए श्रमरीकी हस्तक्षेपों को रोकने के लिए इन एक्टों की झ्रावश्यकता 
पड़ी । श्ररजेंन्टाइना तथा चाइल का अमरीकी राज्यों के दुश्मनों से कूटनीतिक - सम्बन्ध 
तोड़ने के सिद्धान्त्र का विरोध के कारण भी संयुक्त राज्य और दूसरे अमरीका राज्यों 
को सामूहिक सुरक्षा के लिए निऋटवर्ती सम्बन्ध स्थापित करने पड़े। इन राज्यों में 
थुरी दक्तियों के राजदूतों की ग्रुतचर कार्यवाहियाँ अमरीका के सुर 5७ प्रशासन को 
पिछले महायुद्ध में अत्यन्त ही कठिनता का सामना करना .पड़ा था विशेषकर उनका 


[ ३२५ ] 


इस सम्बन्ध में चिन्ता जर्मन सेनाओं के डाकार पर आधिपत्य जमा लेने के पद्चा 
कि ब्राजील से निकट था काफी वढ़ गई थी । १६३६ तक विजय और डालर कटनी 
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जा 
२ 


छः 


ह्न्न्ड 


2] 
द्वारा अमरीकी साम्राज्य और प्रभाव का विस्तार २ लाख वर्गमील के क्षेत्र में हो छुका 
था तथा २ करोड़ २० लाख जनसंख्या पर उनका राज्य था । द्वितीय महायुद्ध के पश्चात्‌ 
इस प्रभाव में अत्यधिक वृद्धि हुई और आज इसका विस्तार १४ लाख वर्गमील तथा 
७० करोड़ जनसंख्या पर फैला हुआ्रा हुआ है। अम्रीका का सामारिक प्रभाव श्रौर क्षेत्र 
योरुप, दक्षिण अमेरिका, भूमध्य सागर, केन्द्रीय तथा उत्तरी श्रकीका निकद पूर्व दक्षिण 
पूर्वी एथिया तथा विश्व के श्रौर कई भागों में फैला हुआ है । अ्रव पुर्तंगाल के अधिना- 
यक सलाज़ार से टर्नर कार्टलेज ने साक्षात्कार में यह प्रइन पूछा कि पुंगाल किस शोर 
है ? तो उसने यह उत्तर दिया था कि पुत्ंगाल निश्चित रुप से अमरीकी प्रभाव क्षेत्र में 
है । यह उत्तर सिद्ध करता है कि श्रमरीकी प्रभाव क्षेत्र कितना विस्तृत है । 

युद्धोत्तर बुग की अ्रमरीकी वंदेशिक नीति जिसका मुझ्याघार ट्रमंन सिद्धान्त 
तथा उसके व्यावहारिक रूप मार्शल योजना है शौर पाइनट ४ है, ने पुरानी प्रथवत्व 
की नीतियों को बहुत पोछे छोड़ दिया है तथा भ्रमरीका अ्रव सम्पूर्ण साम्यवादी विश्व 
पर मुनरो सिद्धान्त को लागू कर रहा है। साम्यवाद को रोकने के लिए एक विश्व 
सामारिक योजना ट्रमंन॒ सिद्धान्त के द्वारा लागू की गई है वह यह सिद्ध करती है कि 
ट्रमन सिद्धान्त मुनरो सिद्धान्त का ही विस्तृत रूप है। यह भी पूर्णतः सत्य है 
कि मार्शल योजना और पाइनट ४ में विश्व को प्रजातन्त्र के लिए बचाने का उदृंध्य 
नथा आर्थिक राष्ट्रीयता के स्वार्थ दोनों समान रूप से संतुलित हैं । 

योरुप के पूर्व और पश्चिम के विभाजन के कारण उसका प्राथिक संतुलन 
बिगड़ गया है। युद्ध के पूर्व कृषि प्रधान पूर्वी योग्प तथा श्रौद्योगिक पदिचमी गोमप 
एक दूसरे की आ्रावश्यकताग्रों की पूत्ति करते थे प्रौर इससे दोनों को प्राविक लाभ घा 
तथा योरुप में इस कारण में आथिक संतुलन बना हुम्ना था। श्रव पूर्वी बोदप को 
अपने श्रीद्योगिक आवश्यक्रता की वस्तुएं सोवियत संघ से मिल जाती है परन्तु पश्चिमी 
योरुप को खाद्य सामग्री तया कच्चे माल के लिए अत्यन्त ही कठिनता फा सामना 
करना पड़ रहा है । पश्चिमी योए्प को इस आश्रावश्यवात्ता की पूर्ति के लिए मार्थल 
योजना का निर्माण हुआ । युद्ध के पश्चात्‌ विश्व के किसी नी राष्ट्र के पास ने इतना: 
सोना था न कच्चा माल श्रौर न सेवाग्नों के साधन जिनके हारा थे झमरीका थे विभाल 
उत्पादन को खरीद सकते | और अमरीका स्वयं इस कारण से बड़ी आ्ाथिक कव्नाई 
में पड़ गया था। इसके सामने दो ही मार्ग बे--वा तो यह अपने उद्योगों को बन्द करके 
वेरोजगार व झाधिक स्तरों के पतन की समस्या ता सामना करता या बह अपने प्रति- 
रिक्त उत्पादन को उन देशों को द/न देता जिनको कि उनकी प्रत्याविक आवध्यरता 


थी। किन्तु जिनके पास उसे खरोदने के लिए झ्रांविक सामान नहीं थे। मार्धल योजना में 
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अमरीका की डांलर कूटनीति ने एक नवीन रूप में जन्म लिया है और विश्व की राज- 
धानियों को भयभीत करता हुआं साम्यवाद का भूत इस नवीन डालर कूटनीति का 
सबसे बड़ा सहायक है । 
युद्धीत्तर संयुक्त र,ज्य अमरीका के पास १ अभ्रव डालर प्रति माह की आय 
थी । और यदि सम्पूर्ण राष्ट्रीय वेदेशिक आय का हिसाव लगाया जाय तो यह १६ अरब 
डालर प्रतिवर्ष से भी अधिक बैठती थी। इसमें से अधिकांश भाग अमरीका ने योरुप 
को पुन: अपने पाँव पर खड़े होने के लिए अनुदान किया किन्तु वास्तव में इसका मुख्य 
उद्देश्य साम्यवाद को रोकना और अमरीका के लिये सामारिक महत्व के श्रड्टों का प्राप्त 
करना था | यह वात यदि हम इन सहायता योजनाओं को ध्यान पुर्वक देखें. तो पुरांत 
सिद्ध हो जाती है क्योंकि इन योजनाओं में सामारिक सामग्री आर्थिक कल्याण सामग्री 
से कहीं अधिक अनुपात में है। मार्शल योजना का प्रशासन एवं झर्ते भी इसी दिल्ला 
की ओर संकेत करती है। इस योजना में सहायता प्राप्त - करने वाले प्रत्येक राष्ट्र को 
सहायता में प्राप्त हुए माल की कीमत अपदी, राष्ट्रीय मुद्रा में विशेष खाते में जमा 
करनी आवश्यक थी और इस विश्ेष खाते का प्रशासन अमरीका के राष्ट्रपति अधिकार. 
में था । मि० एवर॑ल हेरीमँन ने राष्ट्रपति के प्रतिनिधि की हैसियत से इस विशेष खाते 
का योरुप के देशों में प्रशासव किया था और उसके अधीनस्थ अधिकारी इस सामान 
के वितरण का भी निरीक्षण कर सकते थे । यह भी आवश्यक था कि सामान पर 
स्पष्ट रूप से यह लेबिल लगाया जाय कि यह अमरीका से सहायता रूप में या दान रूप 
में प्राप्त हुआ है । इस प्रकार से अमरीका ने माशल योजना के द्वारा अपना अतिरिक्त 
साल भी वेच लिया और साथ ही साथ उन राष्ट्रों की जिन्होंने कि इस योजना के 
अन्तर्गत सहायता प्राप्त की थी, आर्थिक व्यवस्था पर अपना आधिपत्य भी जमा लिया 
है। इन राष्ट्रों को इस सम्बन्ध में अपमानजनक शजर्तों भी स्वीकार करनी पड़ी थीं। . 
इसी कारण से सबसे पहले ब्रिटेन ने इस योजना का विरोध किया तथा इसके 
श्रन्तगंत प्राप्त की जाने वालीं सहायता का अन्त किया । 
१६१७ में विल्सन तथा १६४०-४१ में रूसवेल्ट यह स्पष्ट समभते थे कि 

पर्चिमी योरुप तथा इंगलेंड अ्रमरीकी सुरक्षा के लिए अत्यन्त आवश्यक है तथा इन _ 

नवीन योरोपीय साम्राज्यवादों से अमरीका की रक्षा करने के लिए आवश्यक है । 
अमरीकी सुरक्षा सीमा न तो सँनफ्रांसिस्कों में है और न अमरीका के अटलांटिक समुद्र 
तट पर ही किन्तु यह ही अब वलिन, वियना, रोम और टोकियो में स्थिति है। वास्तव 
में यह सव रूसी साम्राज्यवाद से रक्षा प्राप्त करने के लिए हैं। अमरीका 
को अपने पृथकत्व के सिद्धान्त को छोड़ना पड़ा है और सम्पूर्ण विश्व में इतनी अधिक 
सात्रा में घन का व्यय करना पड़ा है इन सव योजनाओं का मुख्य उद्देश्य अमरीकी 
सुरक्षा की प्राप्ति है न कि जँसा कि अमरीकन साधारणखत: कहते विश्व के नागरिकों 
को रूलवेल्ट द्वारा बताए गए चार स्वतन्त्रताओं को प्राप्त करना हू | 
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१६४३ से ट्र्मन सिद्धान्त को एक नया रूप प्रदान किया गया है तथव तक यह 
सुनरो सिद्धान्त के समान ही एक रक्षात्मक सिद्धान्त था। राष्ट्रपति ग्राइनन हाथर ने 
१ फरवरी १६५३ को अपना कांग्रेस को राज्य की दघा का संदेश देते हुए एक नवीन 
और सक्रिय वंदेशिक नीति की रूप रेखा सामने रखी जिसने कि टु मत निद्धान्त के 
चरित्र को ही बदल गया । राष्ट्रपति आ्राइजन हावर ने कहा कि-- 
“हम यह सीख चुके हैं कि स्वततन्त विदव अ्रनिथ्चित रूप से अपंग तना 
स्थिति में नहीं रह सकता है श्लीर न सर्दव ही आ्ाक्षमशकारी को समय, 
स्थान व साधन चुनने दे सकता है जिसके द्वारा बहु छम ने थाम संमल 
पर हमें श्रधिक से अधिक हानि पहुँचाने में सफल हो ।” 


| 
पथ 
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साधारगा भाषा में इसका अर्थ होगा कि यह नथीन प्रशासन की बंदेशिक नीति 
अभ्रंव उग्र नीतियों तथा विष्व भर में पुण्य तंयारी का प्रयत्न करेंगो श्लौर यह नोसि 
राष्ट्रपति के झ्दो में 'आक्रमग॒कारी साम्यवाद के बढ़ते हुए दवाव के विरुद्ध होगी । 

इस नवीन नीति के परिणाम स्वख्य संयुक्तराज्य की ७ वी नौ-मेना झो कि 
चीन और फारमोसा के बीच के समुद्र में युद्ध रोकने के लिए पहरा दे रही थी, झूठा 
ली गई है तथा व्याग काई घेख को अमरीकी घन झौर छत्हरों की सहायता से सीन 
पर पुनः श्राक्षमण करने की स्वतन्त्रता दी गई । यह स्वतन्प्रता र 
सिद्धान्त के एशियाई लोगों को एशियाई लोगों से ही युद्ध करना चाहि 
है । जमंन और जापानी पुनर्थाल्लीकरण इसी उम्र नीति के त्ताविक परिग्गाम 
सिद्धान्त में यह परिवर्तत रूस की इस नीति के प्रति सन्तुलन में किया गया था 
अमरीकन शक्ति को अपने गुट्र के आधीनस्थ राष्ट्रों से युद्ध करने में ही निरः 
व्यय कराना चाहता था । १६५०-५३ तक कोरिया में झमरीकन फीजें संयुन्द्र राष्ट्र स 
के नाम पर उत्तरी कोरिया और चीन की फौजों से निरन्तर लड़ती रहीं धौर इस पुद्ध 
में जब कि रूस को केवल झस्मों की ही हादि हो रही थी प्रमरीका को घरों घरौर 
संनिकों दोनों की हानि हुई। दुसरे यदि श्रमरीका की इन क्षभों में उलभावा रसा ज॑ 
सके तो उसे पश्चिमी योरुप श्लौर निकट पूर्व के सामारिक रक्षा छ्षतों पर परम ध्यान दे 
यंग समय नहीं मिलेगा । 

अपने सम्पुर्ण इतिहास में संघुक्तराज्य पहली बार प्रपनी सीमाओं से बाहर 
निकल कर सम्पूर्ण विश्व में शान्ति-काल में छाया हुमा है। नाये बंबयरा सस्धि, घगदाद 
सन्धि, मलीना सन्धि श्रांजस सन्धियों के हारा तथा हिन्द-चीन, दक्षिया कोरिया, पि 
वीन, फारमोसा तथा जापान के सामारिक महत्वक्षत्रों में श्रमरोक्मी संनिद्ा प्र थिए 
भर में सर्दंव अ्मरोकी सुरक्षा में तत्पर है। मुनरो सिद्धान्त का विस्तार उस सिसग्गि 
दारने वालों की असम्भव बाल्पनाओं के छेत्र से भी बाहर होगया है | किस्तु प्रव भी 
प्रथकत्व की नीति के पक्ष में कमी-कनी श्ावाज सुनाई पहली है । सीनेदर नोखेड या 
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एक पंक्षीय कार्य करने का सिद्धान्त इस विश्व मुनरों सिद्धान्त को केवल अमरीका द्वारा 
ही लागू करने की नीति अपनाना चाहता है। अमरीका ने १८२३ से १६४३ तक 
वास्तव में. इसे क्षेत्र में श्राइचर्यजनक विस्तार किया है 


। 


१६५६ में स्वेज समस्या पर.पश्चिमी शक्तियों के अपमान के पश्चत्‌ राष्ट्रपति 
आइजनहावर ने मध्यपूर्व में शक्ति की रिक्तता के नवीन सिद्धान्त को जन्म दिया और 
उन्होंने यह कहा कि या तो स्वतन्त्र विश्व इस रिक्तता की शक्तिपूर्ति करे अ्रथव्ग सोवियत 
संघ इसकी पूर्ति करेगा। ५ जनवरी, १६४५७ कों अमरीकी कांग्रेस को अपने भाषण में 
उन्होंने आइजनहावर सिद्धान्त की रूप-रेखा समकझाई तथा इस सम्बन्ध में कहा +- 

“यह आवश्यक होगया है कि संयुक्त राज्य राष्ट्रपति और कांग्रेस की सम्मिलित 

कार्यवाही के द्वारा मध्यपुर्व क्षेत्रों के उन् राष्ट्रों को जो कि सहायता चाहते 

हैं, सहायता देने का निश्चय प्रदर्शित करे 4 (एक महान्‌ संकट के समय ज्ान्ति 
और सुरक्षा स्थापित करने के लिए ) | 


उन्होंने इस सम्बन्ध में ३ तथ्यों को ध्यान में रखने के लिए कहा क्योंकि 
इनके द्वारा मध्यपुर्व की साम्यवाद से रक्षा सम्भव है 
/ (ञ्र) मध्य-पुर्वे जिसको कि सर्देव रूस ने चाहा है आज अर्न्राप्टरीय साम्यवाद 
के लिए और भी अ्रधिक ऐच्छिक वस्तु.है । 
(व) सोवियत शासक निरन्तर यह प्रदर्शित करते हैं कि वे अपने उद्देश्यों की 
पूति के लिए किसी प्रकार के साधनों के प्रयोग में नहीं हिचकता । 
: /(स) सध्य-यूवे के स्वतन्त्र राष्ट्रों को अपनी स्वतन्ता बचाएं रखने के लिए 
अधिक घक्ति की आवश्यकता है और बहुत कुछ वे चाहते भी हैं 
. इस सिद्धान्त की तुलना ट्र मैन सिद्धान्त से की गई है । यह द्र,मैच सिद्धांत के समान 
आवश्यक है । इसका क्षेत्र अत्यन्त ही सीमित है। यह मब्य-पूर्व के सम्बन्ध में अमरीकी 
वैदेशिक नीति को संयुक्त राष्ट्र संघ से स्वतन्त्र और एकपक्षीय बनाता है। द्वितीय, यह 
यथार्थ संकट को दुर नहीं करता जो कि श्रमरीकी हृष्टिकोश से सोवियत प्रचार और 
इन क्षेत्रों में साम्यवाद का प्रवेश है । यह सिद्धन्त केवल सैनिक सोवियत आकमरा के 
विरुद्ध ही प्रयोग में आवश्यकता है । तृतीय, यह मध्य-पुर्वे में केवल उन देद्चों के लिए है 
जो कि अमरीकी सैनिक और आर्थिक सहायता चाहते हैं, संक्षेप में, वगदाद सन्वि 
वाले राष्ट्रों के लिए | यहाँ पर यह कहा जा सकता है कि अमरीका का मब्य-पूर्व को 
भ्रुल से दूसरा पश्चिम अमरोका समभ रहा है। 
यह समभना थोड़ा कठिन है कि आइजनहावर सिद्धान्त मब्य-पृर्व में किस 
प्रकार ज्वान्ति स्थापित करने में रूस की प्रगति को विना एक विद्वे-युद्ध को रोकने में 
सफल होगा। मध्यपूर्व में जो वर्तमान राजनीतिक घटनाएँ हुई हैं वे अमरीका के पक्ष 
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में नहीं हैं । मध्यपर्व इस समय दो शस्त्र भागों में विभाजित है और इन भागों में कभी 
भी संधपं हा। सकता है। संयुक्त अरव गगातन्त्र आइलनहावर सिद्धन्त को प्ररवीकार 
करता है तथा उसको अमरीका के प्रति कोई महानुभूति नहीं है। अमरीका द्वारा निमित 
ईराक जोर्डन संध का हाल ही में अन्त होगया है । ईराक के निकल जाने के पण्चान्‌ 
वगदाद-सन्धि की उपयोगिता को यथेप्ट धक्का पहुँचा है। इसलिए हम यह निश्चित रूप 
से कह सकते हैं कि जहाँ तक मध्यपूर्व का सम्बन्ध है, श्रमरोका की वैदेशिक नीति 
तथा आइजनहावर सिद्धान्त पूर्ण रूप से असफल रहा है । अमरीका की इस बिग 
व्यापी सुरक्षा-नीति ने उसे विश्व का एक सात्राज्यवादी व शोपक राष्ट्र बना दिया है 
और विश्व के अधिकांश राष्ट्रों की उसके प्रति सहानुभूति में सन्देहु किया जा सकता है । 

१६४५३ से १६५६ तक के काल में भी ऐसा अब प्रतीत होने लगा है कि संयुक्त- 
राज्य अमेरिका की बवदेशिक नीति में महत्वपर्ण परिवत्तन हुआ है । परिवर्तत का 
झाभास १६५७ में सोवियत रूप के स्पुटनिक युग को आरम्भ करने के पश्चात्‌ और 
अ्रधिक स्पष्ट होता है । श्रमेरिका रूस की तरह ही अ्रव युद्ध को अपनी टदाप्ट्रीय नीति 
का मुख्य अद्ध मानने में हिचकता है । राष्ट्रति आइज़नहाइवर की ऐसशिया-यात्रा तथा 
शिखर-सम्मेलन के लिए परिचमी राष्ट्रों का निश्चय इस नवीन परिवर्तेन की शोर 
इद्धित करते हैं | यह अभो निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि भविष्प में यह 
परिवर्तन शान्ति स्थापित करने में कहाँ तक सफल होगा । विन्तु इस शिखर सम्मेलन 
के श्रफसल हो जाने से श्रव स्थिति खराब हो गई है । 





झ््प्‌ 
' ब्रिटेन की वेदेशिकं नीति 





द्वितीय महायुद्ध के अन्त होने पर ब्रिटेन ने इतिहास के सबसे बड़े साम्राज्य 
जिस पर कि कभी सूर्य अस्त नहीं होता था, विश्व के भाग्य का निपटारा करने 
वाले के स्थान से पतित होकर वह राजनीतिक हृष्टि से नगण्य तथा तृतीय श्रेणी की 
वक्ति माना जाने लगा। कि 
ब्रिटेन की परम्परागत वदेशिक नीति दो प्रकार के स्वार्थों से सर्देव प्रभावित 
हुई है--उसके योरोपीय महाद्वीप के हित तथा उसके समुद्र पार के साम्राज्य के हित। 
यऔरोपीय महाद्वीप में उसका उद्देश्य सदंव शक्ति-सन्चुलन को बनाए सन गा 
सिद्धान्त का अर्थ है कि ब्रिटेन सदेव इस बात का ध्यान रहता था कि कोई भी योरुप 
की शक्ति योख्प में सर्वोच्च स्थान प्राप्त न करले ताकि महाद्वीप पर गक्ति-सन्तुलन .ही नष्ट 
हो जाएं, और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वह प्रायः घन से सहायता देता रहता था 
तथा कभी-कभी उसे सैनिक हस्तक्षेप करना पड़ा था । द्वीप होने के कारण तथा सभा री 
बनाए रखनी पड़ती थी। ओर इसी नोस॑निक बनाए रखके पढ़ती थी। और इसी नौर्तनिक सर्वाच्चता को वनाए रखने के उद्देह्य से 
उसे अपने परम्परागत मित्र जमं॑नी के विरुद्ध १६१४ के पूर्व नौसैनिक प्रतियोगिता में 
भाग लेना पड़ा था और इसी कारण से उसने अपनी सम्पूर्ण कूटनीति और शक्ति का 
अयोग रूस के भूमव्यसागर की ओर विकास का सदेव विरोध करना पड़ा था हुय 
का भूमध्य सागर तक पहुँचने का श्र्थ होता--ब्रिटेन_ के लिए एक गम्भीर नौ्सनिक 
प्रतियोगिता । इसी कारण से क्रिमिया युद्ध तथा पूर्वी प्रश्न का जन्म हुआ . और १६ वीं 
जञताब्ल के उत्तराद्ध में ब्रिटेन की वैदेशिक नीति सदँव रूस के विरुद्ध रही । 
दोनों महायुद्धों के मध्य में ब्रिटेन ने महाद्वीप से हटकर फिर अपने धयकल 
की नीति अपनाई | यद्यपि उसने राष्ट्रसद्स्‍ा और विद्व न्यायालय और सामूहिक चुरकआ- 


हल 


योजना को स्वीकार किया तथा उनमें भाग लिया फिर भी उसने. सदेव फ्रान्स का 


[ ३३१ ] 


सीमाओं के लिए एकतरफा गारन्टी देने या फ्रान्स के साथ रक्षा-सन्धि करते के लिए 
इन्कार किया । उसका विश्वास था कि अन्तर्राष्ट्रीय सद्भठन और वह सुरक्षा-व्यवस्था 
जिसका कि झसके द्वारा निर्माण हुआ है, शान्ति स्थापित करने के लिए बथेष्ठ है। 
तात्सी जम॑नी के उदय के पश्चात्‌ भी उसने एक अत्यन्त ही दुर्वल और मभिमककपुर् 
वैदेशिक नीति अपनाई । न तो इस काल में उसने आ्राक्रमणकारियीं का हृढ़ विरोध ही 
किया और न अपनी पूरी भक्ति सामूहिक सुरक्षा-व्यवस्था को वनाए रखने के लिए ही 
उपयोग में लाई । 

१६१८ में जमंनी पर विजय प्राप्त करके महाद्वीप पर पुनाः शक्ति-सच्तुलन 
स्थापित हो गया । पश्चिमी योरुप में प्रान्स का प्रभाव एवं महत्व जिसको कि ब्रिटेन 
ने स्वयं प्रोत्साहन दिया था, कभी भी ब्रिटेन के हितों के लिए हानिकारक नहीं माना 
गया। यह ब्रिटेन की परम्परागत नीति है कि जब तक योरुप में शक्ति संतुलन बना रहें तव 
तक वह महाद्वीप के मामलों से पृथक रहता था। जमनी ओर इटली मे प्रोक्रिमसकार्रियों 
के प्रति अक्ति और समझौते की जो नीति अपनाई गई थी उसका भी एक कारण है । 
यह आशा की जाती थी कि ब्रिटेन, जम॑ंती और रूस महाद्वोप पर एक दूसरे को सस्धु- 
लित कर लेंगे । ब्रिटेव श्र पश्चिमी देशों के कूटमीतिज्ञों को यह पूर्ण श्राशा थी कि 
यदि युद्ध हुआ भी तो जर्मन आक्रमण पूर्व की ओर होगा और इसी प्रकार एक ही 
'प्रत्थर से दो पक्षी मारे जाएँगे । यह न केवल नात्सी जमंनी, फासिस्ट इटली वरन्‌ 
साम्यवादी रूस को भी नष्ट कर देगा जिसको कि परिचमी राष्ट्र सबसे बड़ा दोप 
मानते थे । समभौते नीति के यह राजनीतिक कारण थे, और इस नीति के लिए जन- 
स्वीकृति ज्ञान्ति के नाम पर प्रगति की गई थी किन्तु यह नीति असफल रही और 
ब्रिटेन को अपने सम्पूर्ण इतिहास में सबसे बड़े संकट का सामता करना पड़ा और 
अपने अस्तित्व के लिए युद्ध करता पड़ा | इस सम्बन्ध में प्री० थुर्मम का कथन 
है कि--- 

“शक्ति-राजनीति के खेल में किसी भी तीति की कसौटी इरादे व आशाएं नहीं 

किन्तु परिणाम हैं | वाल्डीवन, चैम्बरलैन, साइमन हैलिफेक्स और होर की 

१६३० के पदचात के युग की नीतियों के परिणामस्वरूप तृतीय जर्मन राज्य 

योरुप को जीतने और ब्रिटेन के लिए नार्मव विजय के समय से अब तक 

राष्ट्रीय अस्तित्व के लिए सबसे महान्‌ सझ्ढूट का सामना करना पड़ा। उस सद्भृट 
को सम्भवत: टाला जा सकता था यदि घुरी शक्तियों को रोकने के लिए खझूस से 
एक सन्धि करली जाती किन्तु यह कार्य बुजुर्ग अनुदार नेतागण 
कभी भी करने के लिए तंयार नहीं थे क्योंकि उनके अनुसार सोवियत दाक्ति 
का विस्तार ब्रिटेन के लिए जर्मन शक्ति के विस्तार से कहीं श्रधिक सद्डूटपूर्ा 
था ; और यह दृष्टिकोण दूरदर्शी नीति के कारण सैद्धान्तिक रूप में ठीक भी 
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था। किन्तु निकट भविष्य में इसका परिणाम हुआ जमंनी और रूस का सौदा 
तंथा एक ऐसा युद्ध जिसने कि ब्रिटेन को जमंन आक्रमण का खतरा पैदा ' कर 
दिय्रा और जिसके अन्त में अधिकांश योरुष पर रूस का आधिपत्य हो गया । 
(इन्टरनेशनल पालिटिक्स, पाचर्वाँ संस्करण, प्ू० ४७५) 
ब्रिटेन के राजनीति इस हृष्टिकोश में, कि जमेनी सोवियत सद्ध की बक्ति 
तेथा साम्यवाद को नष्ट कर देगा, इतना अधिक विद्वास रखते थे कि उस युग के 
अधिकांश लेखकों की क्ृतियों में यही दहृष्टिकोश पाया जाता है। १६३४ में मि० एल० 
लैनपुन ने फोर्टनाइटली रिव्यू में लिखा कि-- 
“जवकि पहले वाले जर्मन राजनीतिज्ञ पूर्व और पश्चिम दोनों ओर देखते थे 
हिटलर वंमान में केवल पूर्व की ओर ही देखता है'***““जो कोई भी पूर्वी 
योरुप के नक्शे का अ्रष्ययन करेगा वह इसमें सन्देह नहीं कर सकता कि जर्मनी 
तथा पोलेंड का दूसरों की कीमत पर समझौते की अत्यधिक सम्भावना है। 
यूक्रेन को पश्चिमी योरुपीय-व्यवस्था में सम्मलित करने और रूस को पूर्व की 
ओर हटाने का विचार निदचय ही लालचपुर्ण है 3” 
मि० एल० एस० ऐमरी ने १६३४ में फारवर्ड रिव्यू में लिखा है कि-- 
“आ्राज योरोपियन शान्ति की पहली शत यह स्पष्ट स्वीकृति है कि जर्मनी का 
शस्त्रीकरण केवल उसका अपना मामला है और किसी का नहीं “*“इससे 
हमारा कोई सम्बन्ध नहीं है'“*** “कि हम पूर्वी साइवेरिग्य में जापानी-विस्तार 
की रोके |”! 
: मारक्विस आफ लंदनडरी ने एक्र कदम आझ्ागे बढ़कर स्पष्ट शब्दों में कहा 
हैं कि-- 
“हमारा वैदेशिक विभाग फ्रान्स के साथ हमारे सहयोग के द्वारा साम्यवाद 
और वौल्शेविकवाद से सम्बन्धों को क्षमा करता है, जबकि वह जर्मनी, इटली 
और जापान को इस स्वस्थ दृष्टिकोण पर कोई ध्यान नहीं देता कि वह साम्य- 
वाद और वोल्शेबिकवाद की पूरां हृदय से निन्‍दा करते हैं। वोल्शेविकवाद के 
विद्वव्यापी सिद्धान्त हैं जिसका उद्देश्य सव आधुनिक सरकारी व्यवस्था 
आन्तरिक अव्यवस्था उत्पन्न करता और जिसका अन्तिम उद्देश्य है--विश्व- 
क्रान्ति करना | जम॑नी, इटली तथा जापान जिस मानसिक हदृष्टिकोश से 
वोल्शेविकवाद व्गे निन्‍दा करते हैं उसे इस देश में उचित प्रकार से समझने का 
प्रयत्त नहीं किया जाता मेरी समझ में यह नहीं आता कि हम क्यों 
जर्मनी के साथ साम्यवाद के विरोध में किसी न किसी प्रकार के सामान्य 
आधारों का निर्माख नहीं कर सकते । साम्यवाद विरोधी आधार था श्रौर अव 
भी अमूल्य हैं ।”  (आवरबेल्वज्ञ एन्ड जमनी १६३८ ४० र१-१३, ६ २८) 


[ ३४३ | 


(ऊपर दिये गए उद्धरण शूमन की इस्टरनेशनल पालिटिक्स, पांचर्वे संरकरण 
पुृ० ४७४, ७४ में से उद्धृत हैं ॥) 

उपरोक्त यह पूर्णतः स्पष्ट कर देता है कि समभौते की नीति का वास्तविक 
उद्देश्य वया था । अन्तिम क्षण तक ब्रिदेन के अनुभवी कूटनीतिज्न यह आराम करते रहे 
कि फासिस्टवाद चूँकि साम्यवाद विरोधी है इसलिए इसका आक़मण् पूर्व की ओर 
होगा और पश्चिमी प्रजातन्‍्त्रीय देंग सुरक्षित रहेंगे । उन्होंने जब यह समझा कि 
फासिस्टवाद साम्यवाद विरोधी के साथ-साथ प्रजातन्त्र विरोधी भी हैं तब बहुत देर 
हो चुकी थी | विन्स्टन चचिल की महानता को स्वीकार करते हुए यह कहना ही होगा 
कि उसने इस तथ्य को बहुत पहले ही समझ लिया था और उसने अपने देशवासियों को 
इस आने वाले सझ्कुट के विदद्ध वार-वार चेतावनी दो थी | उसने राष्ट्र का नेतृत्व उस 
समय अपने हाथ में लिया जबकि युद्ध अपनी पूर्ण गति में था और ब्रिटेन को उसके 
नेतृत्व में अपने असतित्व के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी । चचिल ने १६४० में 
यह चेतावनी दी थी कि--- 

“इस यात्रा पर मृत्यु और दुःख ही हमारे साथी होंगे, कठिनताएँ ही हमारे 

कपड़े होंगे । वीरता तथा नम्नता ही हमारी ढाल होगी, हमें पुनः संगठित होना 

है, हमें साहसपूर्ण होना है, हमें अत्यन्त ही दृढ़ होना है। हमारे गुणों और 

कार्यों को योरुप पर छाए हुए इस अंधकार में चमकना होगा जब तक कि वे 

उसकी मुक्ति के लिए प्रकाश पुज नहीं वन जाते । 

इस विजय की कीमत ब्रिटेन के लिए वास्तव में अधिक थी। ब्रिटेन को युद्ध 
के कारण इतना अधिक धक्का लगा था कि युद्धोत्तर युग में जो देश १६१४ से पूर्व 
विश्व के लिए एक महाजन था, वह श्रव वास्तव में दिवालिया हो गया था। यद्यपि 
इसकी दक्ला फ्रास्स और इटली से कुछ अच्छी थी और यह अपने आंतरिक व्यय को 
करों के द्वारा पुरा कर सकता था झ्रौर उसकी झ्राथिक व्यवस्था पूरांख्ष से श्रव्यवस्थित 
नहीं हुई थी फिर भी इसके निर्यात तथा आयात में अ्रत्यधिक अन्तर था और इसके 
कारण डालर ऋण वढ़ता जा रहा था तथा इसकी मुद्रा सस्‍्टलिज्ध पर भार बढ़ता जा 
रहा था । 

युद्धोत्तर ब्रिटेन के समक्ष केवल दो ही मार्ग थे।या तो यह अपनी कमर को 
कसे, अपने आन्तरिक उपभोग को कम करे तथा अधिक आयात करे और इस प्रकार 
यह अपने आायात-निर्यात के मध्य के अन्तर को दूर करे और महान्‌ त्याग करके 
व्यापार के संतुलन को अपने पक्ष में करे। दूसरा मार्ग वंदेशिक दान को स्वीकार 
करना था विशेषतः अमरीका से श्रौर इसके हारा अपने ग्रायात-निर्यात के अन्तर को 
पूरा करके युद्ध के द्वारा अव्यवस्थित आधिक व्यवस्था को ठीक करना था । एक तीसरा 
और भी मार्ग हो सकता था जिसमें कि किसी सीमा तक यह दानों मार्ग अपनाए जा सकते 
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ये। किन्तु व्यवहार में इतमें से किसी का भी पालन करना अत्यन्त ही कठिन था। 
मार्चल-सहायता-योजना ने इन आ्राधिक कठिनाइयों को हल किया | संयुक्त राज्य अम- 
रीका ने ब्रिटेन को १ अरब डालर प्रति वर्पं दान के रूप में दिए और वाद में यहो 
सहायता म्यूचुल सिक्‍योरिटी एजेन्सी के द्वारा दी गई। यद्यपि ब्रिटेन की श्रमिक सरकार 
ने साहसपूर्ण उपरोक्त सब मार्य अपनाये और राष्ट्रीय उपभोग में श्रत्यन्त ही कमी की 
किन्तु फिर भी ब्रिटेन को अपनी मुद्रा पाउण्ड स्टलिझ का १६ सितम्बर, १६४६ में 
३०४ प्रतिशत मूल्य धटाना पड़ा। किन्तु आध्थिक क्षेत्र में इतने अधिक त्याग की 
श्रपेक्षा भी ब्रिटेन को श्राथिक सम्पन्नता प्राप्त नहीं हुई थी | श्रमिक सरकार ने और भी 
श्रधिक कड़े प्रतिवन्‍्ध इस सम्बन्ध में किए .। १६४६ वेंक आफ इंगलेंड का राष्ट्रीयीरण 
किया गया तत्पच्चातु कोयला, यातांवात, हवाई जहाज, रेलवे, बरसे, लोहा, तथा स्पात 
के कारखानों आ्रादि का भी राष्ट्रीयदरणा कर लिया प्रजातन्त्रीय समाजवाद ने ब्रिठेन 
में किसी सीमा तक आर्थिक विपमताओं को दूर किया तथा एक सीमित लोक-कल्यारा- 
कारी राज्य की स्थापना की । 
“पुराने जमींदार और घनवान कुछ मुल्य व्यक्तियों के द्वारा समाजवाद की 
आलोचना की गई । किन्तु इसका साधारणत; निम्न वर्ग के लोगों द्वारा स्वागत 
हुआ जिनको कि इससे काफी लाभ पहुँचा | किन्तु ब्रिटिश आर्थिक व्यवस्था की 
यह कप्टपूर्ं द्विविधा जो कि इसके वाह्म विद्व के सम्वन्धों के संबंब में थी, 
की घर पर समाजवाद या पूजीवाद से नहीं सुलकाया जा सकता था । इसके 
लिए आवश्यकताएँ थीं कि सरकार' द्वारा विनिमय नियन्त्रण हो, राष्ट्र के 
साधनों और श्रम का वितरण हो, कीमतें निश्चित की जाएं, निर्यात का राश- 
निद्ध हो, आयात प्रतिवन्‍्ध लगाए जाएँ और राज्य को ओर से झआ्राथिक नियो- 
जन' हो | चाहे हाउस ब्रॉफ कामन्स के बहुमत की कुछ भी विचारधारा 
अथवा वर्ग-हित हो ॥” 
(इन्टरनेद्नल पालिटिक्स, शमेन पाचवाँ संस्करण, ४७७) 
आर्थिक परिस्थतियों ने उदार श्रमिक व अचनुदार दोनों प्रकार की ब्रिटिश 
सरकारों को इस बात पर वाघ्यकर कर दिया कि वे अपनी बैदेशिक नीति श्रमरीका के 
कथनानुसार ही चलाएँ | उनके सामने और कोई मार्ग भी नहीं था। आधुनिक 
इतिहास में पहली वार ब्रिटेत को नेता से अनुयायी होना पड़ा और यह ब्रिटेन के 
आत्माभिमान को कड़ी चोंट पहुँचाता है । वहाँ पर अब भी बहुत से ऐसे लोग हूँ 
जो ब्रिटेन के साम्राज्य के दिनों के सपने देखा करते हैं और यही काररा है कि ब्रिटेन 
में अमरीका के प्रति छिपी हुई विरोध की भावना पाई जाती है जो कि साधारण वात- 
चीत एँवं कभी-कभी सार्वजनिक वक्तव्यों में भी प्रकाशित हो जाती हैं और इसी कारण 
से कुछ समय पूर्व उदुजनवम के विरुद्ध सार्वजनिक आन्दोलन भी हुआ था। 
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सोवियत संघ के साथ किसी प्रकार की भी सन्धि अमरीका के अधिकांश 
ब्रिटिश नागरिकों के .लिए अप्रिय थी । युद्ध के काल में चचिल ने एक ऐसी सैनिक-सन्वि 
के उपयोग के लिए कहा था जो कि सोवियत प्रभाव को पूर्वी योर्प तक ही सीमित कर 
दे। जब वह अपने उस प्रयत्न में श्रसफल हो गया तो वह मास्को से सन्धि करना 
चाहता था किन्तु वाशिंगटन ने ऐसी सन्धि का कड़ा विरोध किया । १६४२ में ईडन 
और मोलोटोव ने २० वर्ष तक जर्मनी के विरुद्ध एक दूसरे को सहायता देने के लिए 
एक सन्धि पर हस्ताक्षर किए | दोनों युद्धोत्तर युग में जर्मनी या उसके साथियों द्वारा 
आक्रमण होने पर सहायता देंगे। उन्होंने इस सन्धि के द्वारा यह भी स्वीकार किया 
कि वे न तो एक दूसरे के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप करेंगे और न भौतिक विस्तार 
का प्रयत्न ही करेंगे । कोई ऐसी सन्धियाँ ग्रथवा राज्य के गुददों में सम्मलित नहीं होंगे 
जो कि एक दूसरे के विरोधी हैं। इस सन्धि की शर्तें स्पष्ट रूप से इन दोनों राष्ट्रों में 
शान्तिपूर्ण सह-अ्रस्तित्व कायम करती है किन्तु पूर्वों योरुप में सोवियत नीति तथा 
सोवियत यूनियन से किसी प्रकार के भी सम्बन्धों को श्रमरीका द्वारा कड़ा प्रतिरोध 
करके इस सन्धि को नष्ट कर दिया । १६४६ में फुल्टन में भापण देते हुए चचिल ने 
सोवियत संघ के अधिनायक और आक़मणकारी बताते हुए निन्‍दा की तथा 
स्वतन्त्रता और प्रजातन्त्र की रक्षा के लिए एक आंग्ल अमरीकन सन्धि की माँग की | 
इसके फलस्वरूप ट्रमैन-सिद्धान्त, माशंल-योजना, डंकिक तथा बूसंल्स-सन्धि और 
श्रन्त में उत्तर-एटलांटिक सन्धि-संगठन की स्थापना हुई । 

इस प्रकार ब्रिटेन अमरीका के साम्यवाद का विरोध करने के लिए विश्व-व्यापी 
संगठन में एक अनुयायी साथी होगया। इसने केवल संयुक्तराट्ू और पश्चिमी योरुप 
के देशों से ही सोवियत श्राक्रमणा को रोकने के लिए सन्धि नहों की किन्तु यह सारे 
विद्व के सोवियत विरोधी सन्धियों का सदस्य होगया। अमरीकी विदेश नीति के 
साथ देने के कारण ब्रिटेन को अमरीकी अनुदान और श्राथिक छिन्न-भिन्नता से सुरक्षा 
प्राप्त होगई । किन्तु ब्रिटेन ने शक्ति के ढ्वारा ज्ञान्ति की इस नीति को अरद्धमन से 
अपनाया था । नाठो और इसके दूसरे उत्तरदायित्वों को निभाने के जिस आकार की 
सेवा और सनिक शक्ति की आवश्यकता थी वह ब्रिटेन के लिए आशर्थिक दृष्टि से अत्यन्त 
ही कठिन थी । १६५४४ में सैनिक समस्याग्रों पर जो योजना हाउस आफ कामन्स के 
सामने रखी गई थी उसमें इस वात पर जोर दिया गया था कि चूकि ब्रिटेन विश्व 
में फैले हुए अपने उत्तरदायित्वों को पुरा करने के लिए संनिक दृष्टि से असमर्थ है. 
इसलिए इसको ऐसे शखस्त्रों के विकास का प्रयत्त करना चाहिए जो कि निश्चयपूर्व॑क 
श्रौर शीघ्रता से शत्रु का विनाश्ष कर सकें । इस नये सिद्धान्त को 'कमर-तोड़ युद्ध 
नीति? कहते हैं । 

यह ऑग्ल-अमरीकी मित्रता न तो अत्यन्त ही गहरी है और न इसके आधार 
ही अधिक ठोस हैं। इन दोनों राष्ट्रों के बीच में कई विपयों पर मतमेद है। ब्रिटेन 
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के बहुत से नेता और साधारण व्यक्ति ब्रिटेन तथा पश्चिमी योरुप के, विशेषतः 
पश्चिमी जम॑नी के पुनः शस्घोकरन की नीति में विश्वास नहीं करते हैं और न वे 
इस सिद्धान्त को ही ठीक मानते हैं कि पश्चिमी योरुप की सुरक्षा के लिए पूर्वी योरुप 
का साम्यवाद से उद्धार करता एक सामारिक संनिक आवश्यकता है; न वे यह चाहते 
हैं कि उनका देश अ्रणुज्ञात्रों के अड्डु के .रूप में काम में लाया जाय और न वे यह 
चाहते हैं कि अमरीकन वम वर्षक हवाई जहाज अणु व विशेषतः उद्जन बम को 
लेकर उनके देश के ऊपर शान्ति के समय में पहरा दें । 

सम्पूर्ण १६ वीं झताव्दी में तथा द्वितीय महायुद्ध में ब्रिटेन ने अमरीका की 
योरोपीय साम्राज्वाद से रक्षा की है तथा इसकी शक्तिश्याली नौ-सेना श्रमरीका के लिए 
एक ढाल का काम करती रही है। ब्रिटेन के द्वारा सुरक्षित अमरीका प्रथकत्व की 
नीति तव अपना सकता था किन्तु इस युद्धोत्तर युग में अब अमरीका की सुरक्षा को 
यह गारन्टी नहीं रही है और इसीलिए यह अमरीका फ्रान्स से भी अधिक सुरक्षा के 
लिए चेतन और अपनी सुरक्षा के लिए पृथकत्व की नीति को छोड़कर सारे विद्व में 
उग्र सुरक्षा नीति को अपना रहा है । इसने अपनी सामारिक सीमाओं को योरुप और 
एशिया तक विस्तृत कर. रखा है। शूमेन के अनुसार इसकी सुरक्षा-सीमाएं 
राष्ट्रीय सीमाओं से बहुत आगे बढ़कर भव वलिन वियाना, रोम और टोकियो में 
स्थित है। पश्चिमी जमंनी तथा जापान का पुन: शरस्त्रीकरण और साम्यवादी रूस 
के चारों ओर प्रादेशिक सैनिक सन्वि-संगठनों का एक घेरा अमरीका के इस सुरक्षा 
चेतना के प्रतीक हैं। ब्रिटिश जनता अमरीका के : वास्तविक उद्देश्यों को समभती है 
और जानती है कि अमरीकी संनिक और आशिक सहायता ब्रिटेत के लाभ के लिए 
नहीं किन्तु अ्रमरीका की अ्रपत्ती सुरक्षा के 

ब्रिटेन अमरीका की अपेक्षा सोवियत संघ से अधिक निकट है । इसलिए यह 
सोवियत संघ के प्रति उस नीति का अनुमोदतत नहीं कर सकता क्योंकि युद्ध होने पर 
इसका विनाश अवव्यम्भावी है। द्वीप होने के कारण यह अखु-ब्ाल्नों के लिए एक 
अच्छा लक्ष्य है और यह सोवियत वम-वर्षक हवाई जहाजों के द्वारा सरलता से पहुँचा 
जा सकता है । अपने आस्तित्व के लिए ब्रिटेन को सोवियत संघ के प्रति समभौते की 
नीति अपनाना आवश्यक है और इन्हीं कारणों से युद्धोत्तर ब्रिटेन ने कभी भी सोवियत 
संघ के विरुद्ध उग्र नीति नहीं अपनाई है। सोवियत संघ के पास अन्तः महाद्वीपीय 
निर्देशित झात््र होने के कारण अ्रमरीका को सोवियत भूमि पर स्थिति से हो नष्ट 
करना सम्भव है । किन्तु अमरीका के पास क्योंकि केवल अन्तर ५. प्रादेशिक निर्देशितशत्त्र 
हैं और जिनकी शक्ति केवल १५०० मील तक जाने की है, ऐसा करना सम्भव नहीं 
है । सोवियत संघ से अपनी रक्षा करने के हेतु तथा आवश्यकंता पड़ने पर उसे नष्ट 
करने के लिए अमरीका ने सोवियत भूमि के चारों ओर १५४०० मील की दूरी में 
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“हवाई ग्रड्डं| स्थापित करता:एक सामारिक आवश्यकता है। ब्रिटेन और पश्चिमी योरुप 
'के राष्ट्र इस प्रकार के श्रड्डु स्थापित करने से लिए अत्यन्त ही उपयुक्त है किन्तु जहाँ 
“ऐसे अ्ड स्थापित होंगे उन राष्ट्रों को सोवियत अणुब्ाद्धों के द्वारा विनाक्ष की संभावना 
का संकट मोल लेना होगा और उन देशों की जनता इस प्रकार के संकट को महत्वपूर्रा 
रूप से समझती है । इसीलिए ब्रिठेन ऐसे श्रष्टों के पक्ष में नहीं है और इसी कारण से 
आंग्ल अमरीकी सम्बन्धों में स्पष्ट या श्रस्पष्ट तनाव समय समय पर दिखाई पड़ते है । 
१७ सितम्बर १६४७ को प्रौ० एन० एफ०» मौट, ब्रिटिश अण भौतिक झास्त्री 
ने इस सम्बन्ध में कहा है -- ्रि 
“अ्रसरीका के साथ मँत्री के कारण यदि युद्ध कभी ऐसी झ्ञाक्ति के विरुद्ध प्रारंभ 
हुआ जो कि चैनल बन्दरगाहों को प्राप्त कर सकती है और जिसके पास 
अणु-वम हैं वह चाहे यह देश कुछ भी करे हमें नष्ट कर देगी'******** इस 
प्रकार के ५० गत््र वी-टू शत्तरों द्वारा छोड़े गए वर्तमान विकास की 
स्थिति में लन्‍्दन की जनसंख्या ने एक-चौथाई भाग को मार सकते हैं तथा 
शहर रहने योग्य नहीं रहेगा ।/' 
ं (इन्टर नेशनल पालिठिक्स, शुमेन, पू० ४७८ से उद्ध त) 
* १९४७ में जो वात सत्य थी वह १६६० में और भी अधिक सत्य है बयोंकि 
इस बीच अणु-शरस्त्रों के विकास में भयंकर प्रगति हुई है। न्‍ 
ब्रिटिश साम्राज्यवाद की अ्रन्तिम चेंष्टा आंग्ल-फ्रेंच इजरायली फौजों हारा 
मिश्र पर १६९५६ में आक्रमण के रूप में थी। मिश्र ने ब्रिटेन के साधारण 
सागरिक को यह सिद्ध कर दिया कि ऐतिहासिक हष्टि से जौन बुल का युग सदंव के 
लिए बीत चुका है। इस अद्रदर्शी आक्तमण के कारण ईडन का राजनंतिक जीवन 
समाप्त होगया और ब्रिटेन के राष्ट्रीय. सम्मान को एक बड़ी चोट पहुँची किन्तु साथ 
ही साथ इसने मध्यपूर्व की नीति के सम्बन्ध में आंग्ल-अमरीकी भेदों को भी स्पप्ट 
कर दिया। श्राक्रमणकारियों के लिए सबसे बड़ी अपसानजनक वात तो यह थी कि 
उन्हें सोवियत संघ के द्वारा चेतावनी दिए जाने पर पीछे हटना पड़ा। मिश्र के 
युद्ध में हार ब्रिटेन के सम्मान के पतन की पराकाष्टा का प्रतीक है। 
ब्रिटेन को राजनीतिक यर्थाथताग्रों को स्वीकार कर लेना ही चाहिए। इसको 
यह भी स्वीकार कर लेना चाहिए कि वह पश्चिमी ग्रुद्व का नेता नहीं रह सकता 
और उसे अपने अस्तित्व के लिए श्रमरीकी वैदशिक नीति का श्रनुगामी होना ही 
पड़ेगा । यह सत्य है कि ब्रिटेन में अमदीकन नीतियों के लिए न कोई विज्येप लगाव हो 
है और न प्रशंसा के भाव ही हैं। ब्रिटेन हर मूल्य पर और महान्‌ त्याग करके भी 
अपने खोए हुए नेतृत्व को पुनः प्राप्त करने की चेप्टा कर रहा है | यह इस वात्त से 
श्र 
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सिद्ध होता है कि भीपरं। आर्थिक कठिनाइयों की अपेक्षा भी उसने अंपने की अमरीका 
तथा सोवियत संघ से अंखु-श्क्ति के विकास में अत्यन्त ही निकट रखा है। अमरीका 
और सोवियत संघ के वाद विश्व का केवल यह देश्य है जिसके पास अपने उद्दंजन वम 
हैं। इस लेख को हम प्रौ० शुमन के इन शब्दों से समाप्त कर सकते हैं--- 
“मध्य जताब्दी के ब्रिठेने के पास सोवियत आश्राक्रमरा के विरुद्ध अमरीका की 
सहायता करंने की अपेक्षा कोई चारा नहीं है। क्योंकि या तो उसे सम्पूर्ण 
विनाञ्य या निश्चित दिवाला या दोनों का सामना करना पड़ता | किन्तु 
मब्य शताब्दी का ब्रिटेन किसी प्रकार भी, राष्ट्रीय हितों की कोई भी वौद्धिक 
परिभाषा के अनुसार जानवूक कर अमरीका की उन नीतियों को जो कि 
पूर्व पश्चिम के व्यापार को पंग्रु कर रही थी, जो कि पश्चिमी योटप और 
राष्ट्रमंडल .को सदँव के लिए अमरीकन सहायता पर निर्भर कर रही थी 
ओऔर जो कि इस मात्रा और इंस गति का पुनः शल्त्रीकरण पर जोर दे रही 
थी जिनके कारण उन जनताओं को जिनकी कि इनके द्वारा रक्षा करने की 
अत्यन्त ही आर्थिक कठिनता का सामना करना पड़ता और जिसके कारण 
समीप और मध्यपूंव॑ ब्रिटेन के साम्राज्यवादी हितों को हानि पहुँच रही थी ***** 
महाद्वीप पर अमरीका के “जमनी के पुनः शत्न्रीकरण की अपेक्षा भी 
वक्ति-सन्तुलन का सर्देव के लिए अन्त होगया था और ब्रिटेन के लिए सुरक्षा ओर 
समृद्धि तभी संभव थी जबकि अमरीका और रूस के मध्य में एक ऐसा विश्व 
संतुलन हो जो कि तृतीय महायुद्ध की संभावना का अन्त करदें।* 
(इन्टरनेशनल पालिटिक्स पाचवां संस्कररण, छू० ४८०) 
ऐसा विदंव सन्तुलन स्थापित करने की समस्या का हल प्राप्त करता सरल 
कार्य नहीं है । ब्रिटेन की वर्तमान वैदशिक नीति ऐसे सन्तुलन को स्थापित करके 
योग्य नहीं है । ह 
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साम्यवादी घासन की स्थापना तक सोवियत संघ की परम्परागत नीति पूर्वी- 
परथकत्व तथा कभी-कभी पाश्चात्यीकरण के प्रयत्नों की रही है। १८५ बी व १६ वीं 
शताब्दी में रूप के शासकों के वाल्टिक अथवा भूमध्यसागरं में वारहमासी वन्दरगाह 
प्राप्त करने के लिए निरन्तर प्रयत्त किया है | १८ वीं शतादव्दी में इन्हीं प्रयत्नों के परि 
खाम स्वरूप पोलैन्ड का विभाजन एवं विताश हुआ तथा “६ वीं शताब्दी में इसी 
कारण से इतिहास की पूर्वी समस्या का जन्म हुआ । १६१७ में रूस में एक साम्यवादी 
सोवियत सरकार की स्थापना हुई । इस सरकार का आधार माकस वर्लनिन के 
साम्यवादी सिद्धान्त थे और इसने सर्वहारा वर्ग के अधिनायकतंत्रीय व्यवस्था को 
अपनाया साथ ही साथ इसके कर्णाधारों ने इस सरकार के प्रमुख उद्देश्यों की घोषणा 
करते हुए कहा कि यह सरकार विश्व स्राम्यवादी क्रान्ति, प्‌ जीवाद का विनाश, सम्पूरां 
निजी सम्पत्ति का श्रन्त तथा पददलित व औपनिवेशिक राष्ट्रों का उद्धार करने का 
प्रयत्न करेगी । 

“7 इसके पूर्वा कि हम सोवियत व॑देशिक नीति के मूल सिद्धान्तों का अध्ययन करें 
हमारे लिए यह आवश्यक है कि हम इसके पूर्व इतिहास का ज्ञान प्राप्त करें | सोवियत 
जनता अपने पूर्ण इतिहास में निरंकुश शासन की श्रादी रही है और यह निरंकुश 
शासन कट्टर चर्च की घामिक असहिष्णुता के साथ में सम्मलित रहा है। ब्सलिए इस 
जनता के लिए सर्वहारा वर्ग के श्रधिनायकतंत्र को स्वीकार कर लेना कोई आश्वययं की 
बात नहीं थी । इनको स्वतन्त्राता के सम्बन्ध में न कुछ मालूम था और न कोई व्यक्ति- 
गत्त अनुभव था । इसीलिए इस- नवोन निरक्रुझ्ञ राज्य के प्रति किसी प्रकार की भी 
महत्वपूर्ण आन्तरिक प्रतिक्रिया नही हुई । 

रूस अपने सम्पूर्ण इतिहास में पश्चिमी योरुप से पृथक रहा है। रोम की 
सेनाएँ कभी रूस तक नहीं पहुँच पाई और इसलिए इन पर रोमन सम्यता का भी कोई 
प्रभाव नहीं पड़ा । ज्ञान के पुर्नेजन्म तथा चर्च में सुधार के द्वारा जो पश्चिमी योरुप 
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जो मध्य युग से आधुनिक युग में परिवर्तित हुआ था उसने भी इस प्रदेश को अद्ूता 
छोड़ दिया। फ्रान्स की राज्य-क्रान्ति का भी इस प्रदेश पर कोई विशेप प्रभाव नहीं हीं 
हुआ । पश्चिमी सम्यता और परम्परा से रूस सर्वथा अलग रहा । रूसी लोगों में इस 
कारण एक सांस्कृतिक हीनता की भावना की उत्पत्ति हुई और इसी कारण से रूसी 
लेखकों एवं विचारकों की कृतियों में हमें या तो पाइचात्य सम्यता एवं संस्थाओं के 
लिए शअ्रत्यधिक प्रशंसा का भाव अथवा अत्यधिक निन्‍्दा का भाव हृष्टियोचर होता 
हैं । वतमान छताददी के प्रारम्भ में रूस॑ राजनंतिक और सांस्कृतिक हृष्टि से ही कंवल 
पिछड़ा हुआ नहीं था किन्तु आर्थिक और झ्ौद्योगिक दृष्टि से भी मब्य यंग में था । 
रूस के पिछड़े होने के कारण उसकी सैनिक-शक्ति भी स्व द्वितीय श्रेणी में रही 
और १८ वीं और १६ वीं शताब्दी में उसकी निरन्तर सैनिक हारें इस सत्य का प्रतीक 
हैं। स्टालिन ने भी इस तथ्य को १६२१ में स्वीकार किया था जवकि उसने यह 
लिखा कि--- ेु 
“पुराने रूस के इतिहास का एक लक्षण यह था कि उसे अपने पिछड़े होने के 
कारण तथा विश्व से पीछे रह जाने के कारण निरन्तर हार सहन करनी पड़ी 
थी। उसको मंगोल खानों ने हराया, उसे तुर्की सरदारों ने हराया, उसे 
पौलिश और लिथोयानिन सश्नान्तों एवं कुलीन लोगों ने हराया । उसे फ्रान्स 
और ब्रिटेन के प्‌ जीपतियों ने हराया, उसे जापानी वरन्स ने हराया। सबने 
उसे उसके पिछड़ जाने के कारण सैनिक पिछड़ापन, सांस्कृतिक पिछड़ापन, 
राजनैतिक पिछड़ापन तथा ऑ्रौद्योगिक पिछड़ापन और क्ृपि के क्षेत्र पिछड़ेपन 
के कारण हराया ।॥” * | 
(लेनिनिज्स, सेलेक्टेड राइटिग्स, छु० २००) 
यद्यपि प्रारम्भ सें वोल्शेविक सरकार ने जार के साम्राज्यवाद की निन्‍दा और 
राष्ट्रीय आत्म-निरंय के सिद्धान्त को अपनाया किन्तु वाद में उन्होंने इस नीति में 
परिवर्तन किया और जार ज्ाही रूस की साम्राज्यवादी परम्परा को सोवियत संघ ने 
पुनः अपनाया । 0 
सोवियत वँदेशिक नीति को ठीक प्रकार से समभने के लिए यह आवश्यक 
है कि हम उसके दाशंनिक आधारों को समभने की चेष्टा करें | सोवियत शासकों का 
यह विश्वास रहा हैं कि साम्यवाद एवं पूजीवाद में संघर्ष अ्रवश्यम्भावी है और 
पूंजीवाद अपने ही द्वारा उत्पन्न किए हुए कारणों छिलन्न-भिन्न एवं विनष्ट होगा | 
लेनिन और न स्टालिन इस दोतों व्यवस्थाश्रों के झ्ान्तिपुर्ण सह-अस्तित्व में विस्वास 
रखते थे । पूंजीवाद की आन्तरिक समस्याओ्रों के संघर्ष के सम्बन्ध में स्टालिन ने १६२५ 
में लिखा हैं कि--- 
“वृ'जीवादी शिविर में हितों का कोई साम्य नहीं है; न कोई ऐसी केन्द्रित शक्ति 
ही है जो कि एकीकरण स्थापित कर सेके ॥ पू जीवादी कंम्प में हितों का संघपं 
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तथा छिन्न-भिन्न होने की प्रवृत्ति हैं। विजेता एवं जीते हुए में बुद्ध है। 
विजेताओं में स्वयं संधर्ष है और सब॒साम्राज्यवादी राष्ट्रों के मध्य में संघ 
है' "लाभ के लिए" ““'पूजीवादी शिविर में संधपं श्रीर श्रव्यवस्था सर्वे- 
व्यात् है । 
(लेनिनिज़्म, ए० ३७०) 
बी० आई० लेनित मे इस सम्बन्ध में कहा था--- 
“हम केवल एक राज्य, में नहीं रहते किन्तु राज्यों की एक व्यवस्था में रहते 
हैं। और सोवियत गणतंत्र का साम्राज्यवादी राप्ट्रों के साथ अस्तित्व बहुत 
काल तक अ्रविचारणीय है। अन्त में या तो एक अथवा दूसरे की विजय 
होगी और जब तक वह अन्त नहीं आता तब तक सोवियत गणतंत्र और 
मध्यमवर्गीय राज्यों में एक के बाद एक भीषण टक्‍्करें श्रवश्यम्भावी हैं ।” 
श्रौर आगे १६२१ में लेनिन ने चेतावनी दी कि-/'श्रन्तर्राप्ट्रीय मध्यम वर्ग 
सोवियत खूस के विरुद्ध खुले युद्ध लड़ने की सम्भावना से रहित होकर उस 
क्षण की प्रतीक्षा कर रहा है जवकि परिस्थितियाँ इस युद्ध को पुनः प्रारम्भ 
करने की अनुमति देंगी ।”” - 
इसलिए हम कह सकते है कि सोवियत साम्यवादी नेता पूजीवाद और 
साम्पवाद के मध्य में संघर्ष श्रवश्यमभवी मानते रहे हैं ।॥ सोवियत व॑देशिक नीति की 
प्रकृति को समझने के लिए यह आवश्यक है कि हम सोवियत संविधान, सरकार और 
उनकी घरेलू राजनीति को भी समझें । यह एक स्वीकृत तथ्य हैं कि सोवियत संघ 
में राज्य और दल के वीच में कोई भेद नहीं किया जाता । इस सम्बन्ध में स्टेलिन 
ने लिखा था कि-- ः 
“यहाँ सीवियत संघ में'*“““कोइ भी महत्वपुर्ण राजनीतिक या संस्थात्मक 
प्रइन हमारे सोवियत और दूसरे जन संगठनों श्रथवा दल के निर्देशों के बिना 
निरय नहीं किया जाता है। ४ 
(प्रीवलस्स प्लॉफ लेनिनिदम, ४० ३४) 
झौर लेनिन ने १६२० की नवीं दलीय काँग्रेस को अपने भाषण में कहा 


था कि-- 
“पोलिटव्यूरों ब्न्तर्राप्ट्रीय और राष्ट्रीय नीति के सब प्रश्नों का निर्णय 
करता है ॥” 


सोवियत वैदेशिक नीति के मूल सिद्धान्त आत्म-विकसित तथा एक-पक्षीय है । 
आ्रात्म विकास का अथ है साम्यवादी सिद्धान्तों का दार्शनिक प्रचार या नियोजित 
कान्ति के द्वारा विश्व के दुसरे राष्ट्रों में विस्तार | इसका यह भी अर्थ है क्रि रूस विश्व- 
क्रान्ति के लिए पूर्ण प्रयत्त करेगा । कौमिन्टर्न और कौमिनफौ्म वास्तव में सोवियत 
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वदेशिक- नीति के महत्वपूरां अस्त्र हैं। क्योंकि रस को विश्व क्रान्ति का आधार 
होना है इसलिए विश्व-क्रान्ति की सफलता इसमें समाजवाद की सफलता एवं शक्ति 
पर निर्भर होगी। जौसेफ स्टालिन के अनुसार यह आत्म विकास श्रावश्यक और साथ 
ही साथ रूस की वैदेशिक नीति का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है। उसने इस सम्बन्ध में 
लिखा है कि-- न्‍ | 


“विश्वक्रान्ति का विकास, .....तभी अधिक ज्ीघ्र और अधिक पूर्णों होगा जब 
कि समाजवाद के द्वारा जीते हुए इस क्षेत्र में वे अपने को अधिक शक्तिजश्ञाली 
बना सकेंगे । जितनी ज्ञीत्रता से यह देश अपने को विद्वक्रान्ति के विस्तार 
के लिए एक आदेश के रूप में परिवर्तित कर सकता है तथा साम्राज्यवाद को 
छिन्न-भिन्न करने के लिए एक अख्तर का काम दें सकता है '*विद्वक्नान्ति का 
विकास उतना ही अधिक जञ्ञीघत्र और पूर्ण होगा जितनी अधिक और प्रभाव- 
शाली सहायता यह सर्वप्रथम समाजवादी देश दूसरे राप्ट्रों के श्रमिकों को देने 
में सफल होगा | इस सहायता का प्रद्मासन किस प्रकार होना चाहिए, इसका 
प्रकाशन सर्वप्रथम इस विजयी राष्ट्र में एक राण्ट्र में अधिक से अधिक प्राप्ति 
के लिए जिसके द्वारा सहायता और शान्ति का जागरण सब देझ्षों में हो 
सके" **“*“(लेनिन) । द्वितीय इसका प्रकाशन होना चाहिए कि इस सर्वप्रथम 
देश की विजयी सर्वहारा वर्ग) (लेंनिन) अपने समाजवादी उत्पादन को संग- 
ठित करने के पश्चात्‌ बचे हुए पूजीवाद विश्व के विरुद्ध विरोध में खड़ा हो-। 
अपने और दूसरे देज्ों के उत्पीड़ित वर्गों को आकपित करे तथा उन देझ्षों में 
पूजीवादियों के विरुद्ध क्रान्ति कराए और आवश्यकता पड़ने पर शोपक वर्गों 
ओर उनकी सरकारों के विरुद्ध शस्त्र लेकर विरोध करे: 
सोवियत वँदेशिक नीतिः को एक पक्षीयता का सिद्धान्त का हितीय परिणाम 
यह है कि सोवियत संघ अपने किसी भी संघर्ष को अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय या पंचों 
के द्वारा नहीं सुलकाना चाहता है। सोवियत संघ यह मानकर चलता है कि समाज- 
वादी और पूजीवादी राष्ट्रों के मध्य में किसी भी संघ पर विपक्ष न्याय हो ही नहीं 
सकता । उनका विश्वास है कि समस्त अन्तर्राष्ट्रीय संगठन पुजीवादी राज्यों के द्वारा 
अधिकृत है और इसलिए समाजवादी हितों के विरुद्ध हैं। वे संयुक्त राप्ट्‌ संघ द्वारा 
स्थापित न्‍्यासी पद्धति को औपनिवेशिक झासन बनाए रखने के लिए एक अस्त्र मानते 
हैं तथा औपनिवेशिक और अ्रविकसित क्षेत्रों के. लिए जो सहायता-योजनाएँ हैं उनको 
अतिरिक्त पूंजी के निर्यात का अस्त्र मानते हैं। सोवियत संघ का एक पश्कीयता का 
प्रकाशन इसके प्‌जीवादी राष्ट्रों के सम्बन्ध से ही केवल सिद्ध नहीं होता कि्तु दूसरे 
साम्यवादी राज्यों से भी इसके ऐसे ही सम्बन्ध हैं । सोवियत नेता यह मानकर चलते 
हैं कि साम्यवाद के सम्बन्ध में रूस का नेतृत्व तथा दूसरे साम्यवादी राज्यों को शिक्षा 
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एवं सलाह देदे का विशेष अधिकार एक निश्चित वस्तु है। इसके पूर्व ही योरीपीय 
शुद्धि के लिए सँकड़ों व्यक्तियों की हत्याएँ तथा कौमिनफोर्म से टीटो का निष्कासन 
साम्यवादी मित्रों के प्रति भी सोवियत एकपक्षीयत्ता की नीति को सिद्ध करता है । 
सोवियत वँदेशिक नीति अनुगामी राज्यों को सहन कर सकती है किन्तु साथियों के 
प्रति असहिष्णु है | 
प्रौ० शुमन के श्रनुसार सोवियत संघ के संबन्धों में निम्नलिखित दो प्रश्न 
पश्चिमी विचारकों के मस्तिष्क में प्रधान रहें हैं 
(अ) क्या रूसी साम्यवादी रूस में समाजवाद के निर्माण में अथवा विश्व- 
क्रान्ति में श्रधिक रुचि लेते हैं ? 
(व) क्या सोवियत संघ के साथ झान्तिपणं सह-अस्तित्व संभव है ? 
प्रौ० शूर्मन के अनुसार इन प्रश्नों के उत्तर इस प्रकार है--- 
४ प्रथम प्रइन का उत्तर है ; दोनों समान रूप से सोवियत संघ की शक्ति के 
द्वारा विता अत्यधिक संकट के जब भी और जहाँ भी संभव हो विश्वक्लान्ति 
के लिये प्रयत्त और दूसरी जगह साम्यवादी दलों द्वारा सोवियत वंदेशिक नीति 
के उद्देश्यों के लिये उपयोग में लाना है। दूसरे प्रश्न का उत्तर इस तथ्य में 
मिल सकता है कि १६५४ तक सोवियत सरकार पदिचमी व्यक्तियों के साथ 
३१ वर्ष तक सह-अस्तित्व कर चुकी थी जिसमें से केवल & वर्ष (१८१९-२१ 
और १६३६-४५) युद्ध के वर्ष थे तथा २८ वर्ष अधिक या कम शान्ति के 
थे और आगे के वर्ष (१६३६-४०) में फिनलेंड के साथ स्थानीय शीतकाल 
युद्ध के अतिरिक्त जो कि सोवियत आक्रमण तथा फिनिश विरोध के कारण 
हुआ था, साम्यवादी पश्चिमी बक्तियों पर साम्यवादी सैनिक आक़मणों के 
स्वरूप नहीं थे, किन्तु साम्यवादी विरोधियों द्वरा सोवियत संघ पर संनिक 
आक्रमण के थे |? हु 
(इन्टरनेशलन पालिटिक्स, पाचवाँ संस्करण, ए० ४१६-१७) 
सोवियत संघ और पश्चिमी शथ्यक्तियों के मध्य में संवन्ध सर्दव अत्यधिक संदेह 
और अविश्वास से परिपर्रा रहे है । इस सब संदेह और अविश्वास का मुख्य आधार 
पश्चिमी शक्तियों का यह विश्वास है कि सोवियत संध्र को चप्ट करके साम्यवाद को 
नष्ट कर सकते हैँ तथा सोवियत संघ का यह विश्वास कि वह पश्चिमी झक्तियों को नष्ट 
करके पूंजीवाद को नष्ट कर सकता है। इस आवश्यकता का आधार विचार- 
धाराझ्रों की भिन्नता तथा उसके आधार स्वरूप विचार-घाराओं का संघर्ष माना 
जाता है । सोवियत संघ ने १६३४ में राष्ट्संघ की सदस्यता प्राप्त करली थी झौर 
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उसके वाद फ्रान्स' तथा चेकोंस्लेवाकिया से संधियाँ भी की थी । सोवियत संघ और * 
पश्चिम के बीच में यह समझौते जम॑नी, इटली तथा जापान की फासिस्ट भक्ति की 
बढ़ती हुई शक्ति के भय के कारण हुए थे । स्वंय सोवियत संघ जम॑नी और जापान 
की बढती हुई शक्ति के कारण भयभीत था तथा अपने प्रतिनिधि लिटिविनोव के - 
द्वारा उसने सामूहिक सुरक्षा के लिए अत्यधिक प्रयत्त किया तथा साम्बवादियों - 
ओर उदार दलों के मिले-जुले जनतंत्रीय विरोधों का एवं दलों को फासिस्टवाद के. 
विरोधों के लिये पूर्णरूप से प्रोत्ताहित किया था। १६३५-३६ के काल में पश्चिमी 
शक्तियों ने समझौते की नीति को अपनाया और उन्हें स्दंव यह आजा रही कि फासिस्ट- 
वार्दी आक्रमण का शिकार साम्यवादी सोवियत संघ ही होगा । उनको यह परण आजा 
थी कि फासिस्टवादी और साम्यवादी शक्तियों में संघ अवश्यम्भावी है और जिसके 
काररणा अन्त में दोनों का विनाश हो जायगा। सोवियत संघ के साम्यवादी दल के 
१5 वीं कांग्रेस में भापण देते हुये स्टालिन के १० मार्च १६३६ को कहा था कि-- 
“आक्रमण विरोधी राष्ट्रों का वहुमत विज्येपत: इद्धलेंड और फ्रान्स ने सामूहिक्त 
सुरक्षा की नीति को तथा आक्रमणकारियों के सामूहिक विरोध की नीति को 
अस्वीकार कर दिया है और उन्होंने श्रहस्तक्षेप तथा तटस्थता की स्थिति को 
अपनाया हैं । अ्रहस्तक्षेप की नीति यह बताती हैं कि आ्लाक्रमण॒कारियों को उनके 
घुरिगत कार्य में बाधा न देने की इच्छा या आकांक्षा जापान को चीन के साथ 
युद्ध करने देने में न रोकना था | उससे भी अच्छा हो यदि वे सोवियत संघ से 
युद्ध में फंस जायू । जमंनी को योरोपियन मामलों में फंसने से या सोवियत 
संघ से बुद्ध करने से न रोकना“ “तथा जम॑नों को पूर्व की ओर बढ़ने के 
लिए प्रेरित करता और उन्हें सरल विजये की आजा दिलाना तथा इस प्रकार 
प्रोत्साहित करना कि वोल्शेविकों के विरुद्ध केवल युद्ध आरम्भ कर दो और सद 
अपने आप ठीक हो जायगा । 
अगस्त १६३६ में मौस्कों ने आंग्ल सोवियत सन्धि के लिए माँग की जिसको 
कि लन्दन ने अ्स्वीकार कर दिया और इस कारण नात्सी-सोवियत संधि का प्रारम्भ 
हुआ । पश्चिमी राप्ट्रों ने इद्धलेंड तथा फ्रांस के साथ सुरक्षा संधि की मोलोटोव को शर्ता 
को अस्वीकार कर दिया । यही १६३६ में मोलोटोव ने पश्चिमी शक्तियों के साथ सन्धि 
की शर्तों को रखा था और जिन्हें अस्वीकार कर दिया गया था यह .शर्त थी-- 
(अ) एक मंत्री सन्धि | 
(व) उन समस्त देशों द्वारा जो कि सोवियत संघ की सीमाओ्रा पर हूं 
सम्मिलित गारन्टी । 
(स) इन गारन्टी देने वाले राज्यों का आक्रमणकारियों हारा हमला हाव' 
पर सुरक्षा और सहायता के लिए एक निश्चित समझौता । पदिचमी 
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शक्तियों के साथ सन्धचि प्राप्त करने में सोवियत संघ की असफलता 

. के कारण सोवियत कूटनीति में एक गम्भीर परिवतंन हुआ तथा इस 

कारण से सोवियत संघ जमंती की ओर भुका । २३ अगस्त १६३६ 

को जमंनी के विदेश मन्त्री वान रोविनट्रोप तथा मोलोटोब ने एक 
गुप्त समभौते के द्वारा यह स्वीकार किया कि--- 

“बाल्टिक राज्यों (फिनलेंड, अस्टोनिया, लैंटिविया और लिथोयानिया) के क्षेत्रों 

में किसी भी प्रकार के भोमिक या राजनीतिक पुनंसंगठन की दशा में लिथो- 

यानिया की उत्तरी सीमा जरमंनी तथा सोवियत संघ के प्रभाव क्षेत्रों की सीमा 

होगी । पोलिश राज्य के क्षेत्रों के पुनंसंगठन की दक्षा में जमंतरी तथा सोवियत 

संघ के प्रभाव क्षेत्रों की सीमा नेक विस्तूला और सान नदियों की 


सीमा से प्रायः सीमित होंगी'''*“'दक्षिण पश्चिमी योरुप के सम्बन्ध में 
सीवियत पक्ष की ओर से उसके बंसरविया में हितों की ओर ध्यान दिलाया 
जाता है । 


(ए. रोसी--दो रसो-जनरल एलाइन्स, १६३६-४१, ४० ४०-४१) 


इस प्रकार सींवियत संध ने विना युद्ध लड़े ही जारिस्ट रूस की सीमाश्रों तक 
अपना विस्तार कर लिया। नाजी-सोवियत-संधि का आधार पूजीवादी विश्व के प्रति 
गहन सन्‍्देह था। सोवियत संघ की नीति युद्ध आरम्भ होने के पश्चात्‌ पूर्ण तटस्थता की 
थी। और यह तटस्थता उसने हिटलर को इस मूल्य पर बेची जिसके द्वारा सोवियत 
रक्षा करने की वाक्ति में बुद्धि हो जाय। २८ सितम्बर १६३६ को सोवियत संघ ने 
पोलेंड को जर्मनी के साथ विभाजित कर लिया । इसका अलग कदम वाल्टिक राज्यों 
पर अपना संरक्षण स्थापित करना था और जमंती इससे सहमत था । इसके पश्चात्‌ 
सोवियत संघ ने शान त का प्रचार आरंभ किया और सारे विश्व के साम्यवादियों ने आंग्ल 
फ्रेंच युद्ध को एक साम्राज्यवादी युद्ध कहकर निन्‍दा की । १६३६ में मास्को ने फिललेंड 
को घमका कर भृमि लेने का प्रयत्न किया ताकि लेनिनग्राड को ग्रान्नमण के विरुद्ध 
सुरक्षित किया जा सके और इसके परिणामस्वरूप एक युद्ध हुआ जिसमें फिनलेंड को 
सोवियत संघ अत्यन्त ही कठिनाई से हरा सका | इस समय तक मास्कों झोर नात्सों 
जमंनी में संघर्ष प्रारम्भ हो गया था और १६४० के अन्त में यह रपप्ट था कि इन 
दोनों के मध्य में संघर्ष अवश्यम्भावी है । संघर्ष का कारण बल्कान प्रायद्वीप था । जून 
१६४१ में फासिस्टवादी योरुप ने अपनी संपूर्ण शक्ति के साथ सोवियत संघ पर आक्रमण 
किया । इस युद्ध में विजय के लिए सोवियत संघ की एक भारी मूल्य चुकाना पड़ा। 
किन्तु सोवियत संघ ने अपनी विजय के द्वारा विश्व के समक्ष यह सिद्ध कर दिया कि 
सोवियत राजनीतिक व आशिक व्यवस्था दूसरी किसी भी प्रकार की व्यवस्था से अधिक, 
भारी उत्तरदायित्वों की पूरा कर सकती है । 
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बुद्ध प्रारम्भ होते. ही चचिल ने सोवियत संघ को ब्रिटेन का मित्र एवं साथी 
घोषित कर दिया क्योंकि चर्चिल के अनुसार ब्रिटेन के वात्रु का शत्रु स्वभावतः ब्रिटेन का 
मित्र है और इस कारण से मई १६४२ में आंग्ल-सोवियत सधि हुईं। नवम्बर १६४२ 
में अमरीका ने सोवियत संघ को लैन्डलीज सहायता योजना के अन्तर्गत एक अरव 
डालर दिये और यह सहायता उसको ब्वत्यन्त ही संकटकालीन स्थिति में मिली थी। 
पश्चिम की इस उदार सहायता तथा सोवियत जनता के हृढ़ निश्चय के कारण यद्ध 
जीता गया | किन्तु इस महायुद्ध के परिणाम सोवियत संघ के लिये अत्यन्त ही. विनाझ- 
कारी हुए | इसमें ७० लाख से अधिक व्यक्ति मारे गए तथा ८०लाख से अधिक व्यक्तियों 
को जम॑न्री की जनता का अन्त करने की नीति तथा युद्ध के दूसरे परिणामों के कारण 
मृत्यु हुईं। यह अनुमान लगाया जाता है कि सम्पूर्ण सम्पत्ति की हानि ६७६ अ्रव 
रुवल्स हुईं थी। प्रायः ६ लाख मकान १७०० नगर तथा ७० हजार से अधिक गाँवों 
का प्रल्‍ूपेणा विनाश हो गया था। ३१ हजार कारखाने १ लाख ३० हजार पुल और 
लगभग ४० हजार मील रेलवे लाइन भी नण्ट हो गई | सोवियत आशिक व्यवस्था ने 


अपनी वक्ति यद्ध काल में ही प्रद्षित नहीं की वरन यद्धोत्तर यग में आ्राथिक यग 
पिर्माण के क्षेत्र में भी समान रूप से की। 


१६४३ में पश्चिमी शक्तियों को शान्त करने के लिए मास्को ने अन्तर्राष््रीय साम्य- 
वादी संघ का अन्त कर दिया किन्तु कौमिनफाम के रूप में इसका १६४७ में पुनर्जन्म 
हो गया । तेहरान, याल्टा और पोर्टंस्डस सम्मेलनों में इसने पूर्दी योरोपीय राष्ट्रों में 
प्रजातन्त्र स्थापित करने के लिए सहमति प्रगट की किन्तु इस युद्ध के पद्चात्‌ सोवियत 
संघ ने वहाँ पर साम्यवादी सरकारों की स्थापना की | युद्धो्तर युग में सोवियत संघ नें 
अपना ३६ करोड़ ८० लाख वग्ंमील के क्षेत्र में विस्तार किया। युद्ध के समाप्त होते 
ही शीत युद्ध का युग प्रारम्भ हुआ । अक्टूबर १६४७ में कौमिनफौर्म के निर्माण के 
पद्चात्‌ सोवियत वैदेशिक नीति ने उम्र रूप धारण किया । यह वह काल था जबकि 
उसने अमरीका की हवाई जहाजों पर आक्रमण किया तथा चेकोसलोवाकिया पर अपना 
अधिकार जमाया एवं परिचमी शक्तियों को वरलिन के लिए सामान को हवाई जहाजा 
से भेजने के लिए वाब्य किया । इस यग में चीन में भी सोवियत नीति निरन्तर अमरीका 
विरोधी नीति होती चली गई | सम्पर्ण दलिण पूर्वी एशिया में साम्यवादियों ने अपने 
वामपक्षी दलों से सहयोग की पहले वाली नीति का अन्त कर दिया तथा भारत, वर्मा 
मलाया, इन्डोनेशिया, हिन्द-चीन और फिलीपाइन में आतंकवादी नीति अपनाई । १६५० 
से ५३ तक सोवियत नीति में एक परिवर्तन हुआ क्योंकि १६४६ में इसने अर वम का 
आविप्कार कर लिया और इस क़ारण इसे अमरीका से छात्रों के क्षत्र म समानता 
प्राप्त हो गई थी और इसी कारण इसे अपने अणसु और स्वाभाविक साधनों में आत्म 
विश्वास की स्थापना हुई,। और कोरिया में दोनों ओर से झक्ति का गअदशन हुआ | 
१६५१ में इन उग्र नीतियों को छोड़कर शज्यान्तिपूर्णा प्रचार जा किर से अपना लिया 
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विशेषतः भारत, वर्मा, लंका तथा इंडोनेशिया में | १६५३ में सोवियत वैदेशिक नीति 
के मुख्य सिद्धान्त इस प्रकार थे-- 
(अर) मास्को-पेकिंग मित्रता को शक्तिशाली बनाना । 
- (व) अमरीका के शक्ति और प्रभाव को दूर करना, उसके संनिक अ्रह्ढों तथा 
प्रादेशिक सुरक्षा व्यवस्था के विरुद्ध प्रचार करना । 
(स) मुख्य एशियाई राष्ट्रों में व्यवस्था को प्रोत्साहित करना; जैसे कि जापान 
भारत आदि । 
. द) संयुक्त राज्य अमरीका प्रतिद्वन्दिता में वंदेशिक सहायता-योजना का 
निर्माण करना जिसके अतर्न्गंत विदेशी सहायता एवं ऋण दिए जा सकें। 


१६५७ तक सोवियत संघ ने वैदेशिक सहायता के क्षेत्र में हो केवल संयुक्तराज्य 
अमरीका को नहीं हराया था अपितु अखुझजस्रों के वज्ञानिक विकास में भी उद्जन-वम 
अन्तमंहाद्वीपीय निर्देशित शस्तरों के निर्माण और स्पुतनिक युग को प्रारम्भ करके 
“विजय प्राप्त की | मध्यपूर्व में भी वगदाद-सन्धि के उत्तर में सोवियत संघ ने संयुक्त 
अ्रव गणततन्त्र को यथेष्ठ सहायता दी । 
सोवियत संघ अ्रपने संक्षिप्त इतिहास में प्रारम्भ से ही १६५७ तक स्दंव 
रक्षात्मक नीति अपनाता रहा है । इसको सदँव अपने अस्तित्व का ही भय रहा ओर 
इसे सद॑व यह सन्देह रहा कि पूजीवाद राष्ट्र अवसर मिलते ही इस पर श्राक्मण करेंगे 
ओर इंसका विनाश कर देंगे । इसकी विश्वक्रान्ति, एक पक्षीयत्ता तथा विस्तार करने 
की नीतियों का एकमात्र उद्देश्य सोवियत संघ के अ्रस्तित्व को बनाए रखना था । 
द्वितीय महायुद्ध के पश्चात्‌ पहली वार इसको प्रपनी शक्ति और साधनों में अपनी रक्षा 
'करने के लिए यथेष्ठ विश्वास उत्पन्न हुआ्ना; यह विश्वास क्षणिक था। श्र॒णणु-वम ने इस 
“विश्वास को नष्ट कर दिया और इसको अपने अस्तित्व के लिए भय उत्पन्न होगया ॥ 
इस भय से पूजीवादी शक्तियाँ अणु-शर्त्रों को सम्भवतः इसके विनाश के लिए उपयोग 
करेंगी, इसको फिर से रक्षात्मक नीति और ज्ञीत-युद्ध के लिए वाघ्य किया | १६४६ में 
“इसने भी अणु बला लिया और इसके साथ ही इसका अपनी रक्षा करने के लिए 
आत्मविश्वास लौट आया । १६४६-५२ तक इसकी नीति में उमग्रता की कमी होगई 
किन्तु अमरीका हारा उदजन-बम के निर्माण से इसका आत्म-विश्वास का फिर से अन्त 
'होगया । १६५२-५५ तक इसने फिर से रक्षात्मक नीति को अपनाया किन्तु १६५४ में 
इसके पास उदजन-बम तथा अन्य प्रकार के निर्देशित शस्त्र भी हो चले ये। १६५७ के 
आखिरी भाग में इसने अमरीका पर वैज्ञानिक विकास एवं अ्रणुगत्तों के क्षेत्र में स्पूतनिक 
युग प्रारम्भ करके एक निरचयात्मक विसय प्राप्त की । इसके पास इस समय विश्व की 
सबसे शक्तिशाली अखु पन्डुव्वी नौ-सेना हैं। अपने इतिहास में इसको अब यह 
पविश्वस हुआ कि यह अकैला ही पश्चिमी शक्तियों से निपटने के लिए ययवेष्ठ रूप से 
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शक्तिशाली है और इसका यह विश्वास उन घोषराश्रों एवं योजनाञ्रों . में पुरा रूप से. 
प्रदक्षित होता है जो कि इसने निशर्लीकरण ओर शिखर सम्मेलनों के सम्वन्ध में की 
है । यह श्राश्ञा की जाती है कि अपनी वैज्ञानिक विजय के पश्चात्‌ भी सोवियत संघ युद्ध 
प्रारम्भ नहीं करेगा क्योंकि ऐसा - करने से हमको कोई लाभ की आशा नहीं है तथा 
हानि की ही आशा है। इसकी नीति श्ान्तिपुर्णा वित्तार की है और बह इस नीति में 
उस समय तक सफल होगा जब तक कि विश्व-में अविकसित क्षेत्र रहेंगे । इतिहास में 
स्व प्रथम चुनाव के द्वारा एक साम्यवादी सरकार का १६४५३ में भारत में निर्माण 
हुआ है और यह भी सम्भव है (कि १६६१ में इसी प्रकार से साम्बवाद चुनाव 
के द्वारा ही भारत के त्रन्य क्षेत्रों पर विजय प्राप्त करले । 

१६९५८ में पश्चिमी पूजीपति राष्ट्रों की तुलना में सोवियत संघ की स्थिति 
निश्चय रूप से श्रेष्ठ हैं। यू २ जहाज को नीचे गिरा कर वैज्ञानिक प्रगति में इसने. 
संसार में. अमरीका से और भी उच्च स्थान प्राप्त कर लिया है। यह अ्रव प्रायः विश्व. 
द्वीप का नियन्त्रण करता है। इसके पास अधिक जनशक्ति तथा वैज्ञानिक श्र ठता है| 
तटस्थ राष्ट्रों में इसके प्रति सहानुभूति है और इसने पुजीवादी राष्ट्रों को उत्तके सबसे. 
महत्वपूर्ण श्रत्न वैंदेशिक सहायता केक्षेत्र में भी हरा दिया हैं। सोवियत वंदेशिक 
नीति की सफलता ने पश्चिम के अनुभवी कूटनीतिज्ञों को भी उल्भन में डाल दिया है 
और इसने कई कूटनीतिक विजय प्राप्त की हैं। इसकी वर्तमान वदेशिक नीति में 
सोवियत ज्क्ति तथा पश्चिमी राष्ट्रों से श्रेष्ठठा तथा आात्म-विश्वास प्रतिविम्बित 
होता है । ह 





न 


रद की 
भारतीथ वेदेशिक नीति 





भारत के स्वतन्त्रता प्राप्त करने के पूर्व ही विश्व, साम्यवादी और पूंजीवादी 
दो विरोधी ग्रुट्टों में विभाजित हो चुका था। मार्च, १६४७ में राष्ट्रपति ट्र्मन ने अ्म- 
रीकी काँग्रेस को श्रमरीका की सरकार के इस निश्चय की घोपणा की थी कि-- 

“उन स्वतन्त्र जनताग्रों की सहायता करेंगे जो कि शत्तरों द्वारा अल्पमतों या 

हरी व्यक्तियों द्वारा आधिपत्य जमाने के प्रइनों का विरोध कर रही है 

अक्टूबर, १६४७ में जवकि भारतीय स्वतन्त्रता को प्रायः डेढ़ महीना ही हुआ 
था साम्यवादी गुट ने कीमिनफौम के रूप में एक लवीन सन्धि को जन्म दिया । इसके 
धघोपणा-पत्र में यह कहा गया था कि--- 

“इन परिस्थितियों में साम्राज्यवादी विरोधी प्रजातन्त्रीय कैम्प को अपनी शक्ति 

का संगठन करना है, खड़े होना है तथा एक सामाग्य योजना से सहमत होना है 

जो कि उन साधनों को निश्चय करेगी जिनके द्वारा साम्राज्यवादी कैम्प की 

मुख्य शक्तियों का विरोध करना होगा । 


भारत का एक स्वतन्त्र राष्ट्र के रूप में कठिन समय में जन्म हुआ था झौर 
इसके प्रारम्भ से ही दोनों गुट्टों के प्रभाव का विरोध करना पड़ा था | दिसम्बर, १६४७ 
में प्रधानमन्त्री नेहरू ने कहा था कि--- 

“हमने किसी भी गुट्ट में शामिल न होकर वंदेशिक उलभने से श्रलग रहने क 

प्रयत्न किया है श्लौर इसका प्राकृतिक परिणाम यह हुआ है कि इनमें से कोई 

भी गुद्र हमारे पक्ष में नहीं है ४? ; 

भारत को इसीलिए प्रारम्म से ही एक ऐसी वंदेशिक नीति चुनने की समस्या 
का सामना करना पड़ा जो कि इसके राप्ट्रोय हितों की रक्षा कर सके तथा साथ ही 
साथ इन मग्रुट्टों या उलभनों से इसको वचा सके | भारत का यह दुर्भाग्य हैं कि उसकी 
. महत्वपूर्ण भौगोलिक स्थिति के कारण स्वभावतः दोनों ही ग्रुट्ट उसमें रुचि रखते हैं--- 
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“भूगोल एक महत्वपुर्ां तत्व है। श्रौर भौगोलिक दृष्टि से यह ऐसी स्थिति में 
है जो कि पश्चिम और उत्तर तथा पूर्वी और दक्षिस-पूर्वी एशिया का मिलन- 
बिन्दु है।” (नहर) 
तिव्वत पर चीन के आधिषत्य के पश्चात्‌ साम्यवादी चीन के साथ इसकी स्थल 
सीमा एक दूसरी समस्या है। भारत का ३५०० मील लम्बा सामुद्रिक तट है। काइ्मीर 
में इसकी सीमा सोवियत संघ की सीमा के अत्यन्त ही निकंट है और यह कुछ 
महत्वपूर्ण भोगोलिक तथ्य हैं जिन्होंने कि हमारी नीति निर्वारण को निर्देशित 
किया है । 
राष्ट्रीय संघर्ष के काल में काँग्रेस ने विदेश नीति के मूल सिद्धान्तों का विकास 
कर लिया था। यह सिद्धान्त भारत के स्वतन्त्र होने के पश्चात्‌ तथा कांग्रेस दल द्वारा 
शासन व्यवस्था चलाने के काररा अत्यन्त ही महत्वपूरा हो गए हैं । कांग्रेस दल के मुख्य 
सिद्धान्त उपनिवेशवाद का विरोध अर्थात साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद को प्रत्येक स्थान 
. पर विरोध करने की नीति तथा उत्पीड़ित और औपनिवेशिक जनताश्रों के साथ प्रत्येक 
स्थान पर सहयोग भारतीयों के लिए विश्येपत: तथा एशियाई और काले लोगों के 
लिए साधारणतः जाति समानता प्राप्त करना तथा अहिसा की नीति के कारण विश्व 
शान्ति के लिए प्रयत्न और स॑निकवाद या उम्र सैनिक सन्वियों का विरोध । काँग्रेस ने 
सदव सर्वाधिकारी अथवा अवितायकतन्त्रीय सरकारों का विरोध किया है और उसकी 
फासिस्टवाद तथा फासिस्टवादी सरकारों के प्रति विरोध की भावना सर्वंविदित है। उसमे 
ईथोपिया पर इटली के आक्रमण को, स्पेन में अहस्तक्षेप की नीति को चीन में जापान 
के आक्रमण को तथा फासिस्टवादी अधिनायकों के प्रसन्न करने की नीति की तथा म्यूनि्ल 
सन्धि की निन्‍दा की है । इसका सर्देव अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग में विश्वास रहा है और 
उसको कभी भी साम्यवादी ग्ुद॒ की ओर से आक्रमण का भय नहीं है | 


१९४७ से ४६ के युग में भारत सरकार को राष्ट्र के विभाजन के कारण 
व्यापक समस्याओं का सामना करना पड़ा था तथा इस विभाजन के परिणामस्वरूप 
नागरिक अव्यवस्था और करोड़ों व्यक्तियों के स्थानापन्न होने की समस्या को भी चुलकाना 
पड़ा था । इस काल में इसकी मुख्य श्रान्तरिक समस्याएँ थीं--शान्ति और सुरक्षा की 
“स्थापना, करोड़ों विस्थापितों का पुर्वावासन, एक नवीन प्रशासकीय व्यवस्था का 
निर्माण, प्रशासन पर भारतीय नियन्त्रण तथा संकड़ों भारतीय राज्यों को एकता के सूत्र 
में वांधना । इसको पाकिस्तान के साथ काइ्मीर के ऋगड़े, जूतागढ़ की घटना, अवि- 
भाजित सामान और इसके साथ ही इस नवीन राज्य से सामान्य विरोध की भावना के 
कंरखण जो उपमहाद्वीपीय तनाव उत्पन्न हुआ था उसको सुलकाना था। तैलगाना में 
साम्यवादी झ्रातंकवादियों को देवाना और इस प्रकार भारत को एक दूसरा 'मलायी, 
वर्मा, अथवा हिन्द चीन होने से रोकना भी इसकी एक महत्वपूर्णा समस्या थी ॥ काश्मीर 
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संधर्ष श्रौर इंगलेंड तथा अन्य कुछ राष्ट्रमण्डल के देशों की पाकिस्तान के प्रति भ्रुकाव 
की अवेक्षा भी इसके राष्ट्रमण्डल के देशों के प्रति श्रत्यन्त ही निकट और मैत्रीपूरां 


सम्बन्ध रहे । १६९४६ में इसने राष्ट्रमण्डल का सदस्य रहना स्वीकार किया और इसके 
गरतन्त्रीय संविधान को स्वीकार कर लेने के कारण राष्ट्रमण्डल के वैधानिक नियमों 
में आवश्यक परिवर्तन भी हुआ । 
| इस युग में भारत की समस्याओ्रों और नीतियों के सम्बन्ध में प्रधान मन्त्री नेहरू 
ने कहा है कि-- 
/हुमें हमारे वैदेशिक सम्बन्धों में स्वतन्त्र रूप से कार्य करने का समय नहीं 
मिला । पिछले बपं के बीच में हमें आन्तरिक संघर्पो और अव्यवस्था के मध्य 
में रह रहे थे जिसमें कि हमारी सारी गक्ति को खींच लिया श्रौर हमें दूसरे 
मामलों को सुलकाने का अवसर नहीं दिया**-** और निसन्देह हमारी वैदेशिक 
नीति को इस श्रथ्थ में प्रभावित किया है कि हमने उसे यथेप्ट समय या भक्ति 
नहीं दी है ।” े 
भारतीय वँदेशिक नीति के दूसरे चरण में १९४६-५३ तक इसको आन्तरिक 
उपमहाद्वीप समस्याओं से किसी सीमा तक सांस मिल गई थी । काश्मीर में युद्ध का 
अन्त हो गया था । इसने विस्थापितों को समस्या को किसी सीमा तक हल कर लिया 
था और श्रपने सँकड़ों देशी-राज्यों का एकीकरण करके आन्तरिक समस्याश्रों पर पुरां 
नियन्त्रण स्थापित कर लिया था | इसने सफलतापृर्वंक प्रशासकीय थान्ति और सुरक्षा 
की समस्या को भी हल किया और इस प्रकार स्थायित्व के लिए ख्याति प्राप्त की। 
हाँ पर यह ध्यान रखना श्रावश्यक होगा कि भारत का राजनंतिक स्थायित्व एथिया 
के नवीन स्वतन्त्र राष्ट्रों में एक अद्भुत वस्तु थी । ज॑से ही भारत श्रपनी आन्‍्तरिक ' 
समस्यात्रों एवं चिन्ताओ्रों से स्व॒तन्त्र हुआ वंसे ही उसे चारों ओर देखकर श्रपनी पव॑दे- 
शिक नीति का विकास करना श्रावश्यक हुआ ? इस युग में प्रप्रत्यक्ष रूप से गीतयुद्ध 
और गुद्र-संघं के कारण उस पर भी यथेट्ट प्रभाव पड़ा यद्यपि उसने अपनी तटस्थता 
के हृष्टिकोण को वनाए रखा फिर भी इसका कुछ भ्ुकाव पश्चिमी भट्ट की ओर रहा । 
क्योंकि उसके साथ इसके निकट आर्थिक सम्बन्ध थे और जिसकी सहायता की इसको 
संयुक्त राप्ट्र संघ ने पाकिस्तान ने अपने झगड़े को निपटाने के लिए आवदयक थी। 
भारत स्टलिड्ज गदर का एक सदस्य था और इस कारण इसकी आधिक व्यवस्था इस 
गुट्ट से प्रत्यक्ष रूप से सम्बन्धित है तथा अप्रत्यक्ष रूप से डालर पर निर्भर करतों है । 
इस तथ्य को १६३६ में पाउन्ड के अतिमूल्यन के साथ ही साथ भान्त की मुत्र का 
भी अतिमूल्यन होने की आ्रावश्यकता 'पूणांखप से सिद्ध करती है। भारत की 
विश्व में इस युग में स्थिति को हम प्रधान मन्त्री नेहरू के घढ्दों में इस प्रकार रख 
सकते हैं--- ः 


| ३२४२ | 


“जब में यह कहता कि हमें किसी शक्ति ग्रट्ट के साथ सन्वि नहों करंनी चाहिए 
: तो, स्पष्टतः इसका यह अर नहीं है कि इन्हें कुछ राष्ट्रों के साथ दसरों की 
अपेक्षा निकट सम्बन्ध नहीं रखने खाहिए । बह सर्वथा कुछ आधारों पर निर्भर 
करता. हैं विश्ञेपतः श्राथि क, राजनंतिक और बहुत से दूसरे आधार।! -.. 


उस युग के भारत के लिए यह पूर्णतः सत्य है। इन तथ्यों के कारण इसके 
'इंगलेंड-और राज्व्रमण्डल के. कुछ राष्ट्रों से अन्य राष्ट्रों की अपेक्षा अधिक निकट सम्बन्ध 
थे । किन्तु इसका यह श्रर्थ कदापि नहीं है कि भारत ने अपने आपको पश्चिमी गुद्ध में 
सम्मलित कर -लिया हो । ४ 
चीन में साम्यवादी सरकार की स्थापना होतें हीं भारत की सीमा पर श्रन्तर्रा- 
प्ट्रीय साम्यवाद की सीमाएँ श्रा गईं। इसलिए उसके लिए यह आवश्यक हो गया कि वह 
साम्यवादी ग़्रुट्र के प्रति ठोस नीति का निर्वारण करे । भारत स्वभाविक हृष्टि से अपने 
पड़ोसियों के राजनंतिक स्थायित्व में, जो कि चीन के भी पड़ोसी थे विज्ेपतः नेपाल 
ओर वर्मा, रुवि रखता है | वह यह नहीं चाहता था कि चीन इन देझ्यों के साम्यवादी 
दलों को सहायता दें या उनके आन्तरिक मामलों में किसी प्रकार से भी हस्तक्षेप 
करे। इस उद्देश्य की पूत्ति के लिए उसके लिए आवदंयक था कि वे चीन के साथ कोई 
निश्चित समझौता करे और इसी कारण से भारतीय वैदेशिक नीति का विख्यात सिद्धांत 
शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व का सिद्धांत, जिसको कि हम साधारणतया पंचशील के नाम से 
पुकारते हैं, का जन्म हुआ । - | 2 
हमारी वँदेशिक नीति के दो मुख्य उ्ूृब्य हैं। प्रथम तो हमारा आन्तरिक 
आर्थिक विकास ओ्रौर हमारे राष्ट्र का औद्योगिकीकरण तथा ट्वितीय -हमारी कठिनता से 
प्राप्त की हुई स्वतन्त्रता की रक्षा | इन उद्देश्यों की पूर्ति कें लिए हमने सब पक्षों से 
सहायता स्वीकार की है तथा पूर्वी श्रीर पश्चिमी दोनों ओर के राष्ट्रों से हमें आर्थिक 
सहायता प्राप्त हुई है । साथ ही साथ हमने जझक्ति-राजनीति की खगुट्रवन्दियों से भी 
भारत को सर्वंथा अलग रखा-है तथा -वदेशिक क्षेत्र में हमने अपनी स्वतन्त्रता को 
अधिक से अधिक मात्रा में वनाए रखने का प्रयत्न किया है । 
भारत यथार्थ में तृतीय महायुद्ध से ढरता है और उसका मुख्य उद्द श्य अन्त- 
रष्ट्रीय शान्ति के लिए कार्य करना है जिससे यदि सम्भव हो तो युद्ध के भय का 
- अन्त ही- कर दियां जाय । यदि युद्ध हुआ भी तो भारत का यह प्रयत्न होगा कि वह इस 
युद्ध में जहाँ तक सम्भव हो भाग न ले ।.उसने प्रादेशिक सैनिक संगठन का निरन्तर 
विरोध इसीलिए किया है कि वह उनको तृतीय महायुद्ध का एक झावश्यक कारख 
मानता है । यह एक शजात्ति का. क्षेत्र अपनो सीमाओं के चारों ओर वनाए रखना 
चाहता है और इसी कारण से उसने अमरीका द्वारा पाकिस्तान की सेनिक सहायता 
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आरत के लिए आ्रावश्यक है । उत्की अविकसित और पिछड़ी हुई आर्थिक व्यवस्था को 
विकसित करने के लिए वदेशिक सहायता भ्रत्यन्त ही आवश्यक है और यह सहायता 
केवल शान्ति युग में ही प्रात हो सकती है । यह निश्चित है कि कोई भी युद्ध चाहे उसमें 
भारत सम्मिलित हो अथवा नहीं उसके श्राथिक पुननिर्माण के लिए बाघक होगा । इस 
सम्बन्ध में प्रधान मन्त्री नेहरू ने कहा था कि-- 

“यह एक अत्यन्त ही महान दुर्भाग्य होगा यदि हमें श्रपत्ती योजनाओं में दूसरों 

के भगड़ों और कठिन कार्यो के कारण ठुकना पढ़े या वे व्यर्थ हो जाएँ ।”? 

शान्ति और पृथकत्व की यह इच्छा उन देशों के लिए जिन्होंने कि अपनी 
स्वतन्त्रता कठिनता से प्राप्त की है, अपने प्रारम्मिक युग में न तो नई है और न 
कूटनीतिक सिद्धान्त के विरुद्ध ही। वाशिटंगन और ज॑फंसन ने भी नवजात अ्रमरीकन 
राष्ट्र के लिए ऐसी ही नीतियों का निर्वारण किया था और उसे भी उन्होंने योरुप के 
संघर्षो से प्रथक रहने का परामशं दिया था । 

कोरिया, हिन्द-चीन और मिश्र में भारत ने इसलिए राष्ट्र संघ के कार्यों का 
अनुमोदन किया कि इसके द्वारा युद्ध की आग को सीमित ही रखा जा सकेगा । 
किन्तु उसने संयुक्त राष्ट्र की फौजों द्वारा ३८ वीं समानान्तर रेखा को पार करने की 
नीति का विरोध किया क्‍योंकि ऐसा करने से उसे युद्ध क्षेत्र के विस्तृत होने का भय 
था। भारत और मिश्र में उसके सक्रयि कार्य तथा झ्ान्ति पूर्ं सह श्रस्तित्व का 
.एक मात्र उद्देश्य विश्व-शान्ति है। यह उसकी तृतीय महायुद्ध को रोकने की 
तीव्र इच्छा को सिद्ध करते हैं। तृतीय महायुद्ध को रोकना उस के लिए कितना 
महत्वपूर्ण है यह श्री नेहरू के इस कथन से स्वंधा स्पष्ट हो जायगा-- 

“जब और कभी विनाश आएगा तो वह सम्पूर्ण ग्श्वि को प्रभावित करेगा । 

हमारा पहला प्रयत्व इस विनाश को होने स रोकना है। यदि ऐसा करना 

हमारी थ्क्ति के वाहर हो तो हमें किसी भी हालत में इस विनाश से बचना 

या ऐसी स्थिति प्राप्त करना है जिसमें कि यदि यह विनाश आए तो जहां 

तक सम्भव हो इसके परिणामों को हम समाप्त कर सकें ।! 

भारत अपनी स्वतन्त्रता की रक्षा के लिए अत्यन्त ही चेतन हैं। वह किसी भी 
युद्ध का अनुगामी नहीं होना चाहता है। वह किसी को भी किसी भी लाभ के लिए 
अपनी स्वतन्त्रता नहीं खोना चाहता है और इस कारण से उसने सक्निय तटस्थता की 
नीति को अपनाया है । यह नीति एक ऐसे स्वतन्त्र राप्ट्र की नीति है जिसमें कि आत्म- 
विश्वास है और जो कि स्वतन्त्र रहने के लिए हृढ़ निश्चयी है। सक्निय तटस्थता का 
अ्रथ॑ है प्रत्येक समस्या को उसकी निप्पक्षता से जाचना और न कि किसी राजनैतिक 
या आध्िक कसोटियों पर | इस नीति को प्रायः दूसरे राष्ट्रों ने ठीक प्रकार से समझने 
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का श्रयंत्न नहीं किया है। भारत को प्राय: अवसरवादी कहा गया है और उस पर यह 
आरोप लगाया गया है कि वह दोनों पक्षों से इस नीति के कारण लाभ उठाना चाहता 
है। किन्तु विशेषतः यह नीति किसी भी गरुट्ट में न शामिल होने की नीति है और इसका 
उद्देश्य राष्ट्र की स्वतन्त्रता -को- बनाये रखना है। श्री नेहरू ने इस संबंध में कहां 
है कि-. 

“ग॒ट में शामिल होने का क्‍या अर्थ है ? अन्ततोगत्वा इसका केवल एक अर्थ 

हो सकता है : किसी भी विश्येप प्रइन के प्रति आप अपने दृष्टिकोण को छोड़ 

दें तथा उस प्रइन पर दूसरे पक्ष को प्रसन्न करने और उसके द्वारा सहायता 

प्राप्त करने के लिए उसका हृष्टिकोण अ्रपना लें ॥ 

यह नीति विशेषतः अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों के प्रति नैतिक हृष्टिकोंशा पर आधा- 
रित है और यह वास्तव में एक नवीन वस्तु है। अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों को अन्तर्राष्ट्रीय 
यथार्थंताओ्रों के आघार पर न कि सिद्धान्तों के आधार पर चलाने का विश्व आदी है। 
कुछ आलोचक यह भी कहते हैं कि हमें इस नीति से बड़ी हानि हो रही हैं तथा इस 
नीति के कारण - सम्पुण राष्ट्र-परिवार में हमारा कोई भी मित्र नहीं है। कोई भी 
महान्‌ शक्ति हमें समय पड़ने पर पूर्ण सहायता देने के लिए प्रायः तैयार न हो। कुछ ' 
यह भी कहते हैं कि गोश्ला और काइमीर समस्याझओ्रों के हाल में हमारी.यह नीति मुख्य 
रूप से वाघक है किन्तु यहाँ पर यह प्रदन पूछना उचित होगा कि क्या हर्मे वास्तव में 
ऐसी सहायता की आवश्यकत्ता है या हम ऐसी सहायता को विना किसी को प्रसन्न किए 
हुए प्राप्त कर सकते हैं ? 

इन सव आलोचकों को, हम यह उत्तर दे सकतें हैं कि.हम नैतिक हृष्टिकोर को 
श्रपनाने का साहस तथा दूसरों पर कीचड़ उछालने का काय इसलिए कर सकते हैं कि 
हम स्वयं शीशे के मकान में नहीं रहते हैं । हमें न तो औपनिवेशिकता, साम्राज्यवाद 
तथा निर्वल राष्ट्रों का आथिक श्ोपरा करने में विश्वास नहीं रखते और न. हम ऐसी 
कोई वस्तु चाहते हैं जो कि हमारी अपनी व हो । यदि इस नीति ने हमें झक्तिशाली 
मित्र नहीं दिये हैं तो इसे ने हमारे लिए शक्तिग्याली शत्रुओं की भी उत्पत्ति नहीं की है 
और इस वर्तमान विभाजित तथा संघर्ष से परिपूरांं विश्व में यह भी एक अत्यन्त 
महान्‌ काये है । काइमीर और ग्रोश्रा की समस्या का जहाँ तक प्रदइन है हमारी वदेशिक 
नीति की अपेक्षा और भी-कई कारण हैं । इल क्षेत्रों का सामारिक महत्व है और इसी 
'कारंणा महान शक्तियों का उनमें हित निहित है। यह विशेषतः काइमीर के संबंध में 
' सत्य है। हम उनमें के कुछ राष्ट्रों को सहायता से भले ही काझइ्मीर को प्राप्त कर ले 
किन्तु हमें वहाँ पर अड्डे स्थापित करने की अनुमति देकर उसे वापिस खोना पड़ेगा | 
केवल यही नहीं हमें और भी अधिक हानि इस झ्तं में होगी कि तव हंम किसी.भी 
“मविष्य में होने वाले युद्ध से- नहीं वच् सकेंगे | इस नीति के द्वारा जो हानियाँ होंगी वह 
निकट भविष्य में होने वाले लाभों से कहीं अधिक होंगी । जहाँ तक सहायता का प्रइव 
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है हमने किसी भी राष्ट्र की सहायता को ठुकराया नहीं है यदि इस चहायता को लेने में 
हमें किसी प्रकार से अपनी स्वतन्त्रता का अन्त नहीं करना पड़ता है। प्रधान मन्त्र 
नेहरू ने इस सस्वन्ध में कहा है कि-- 
“हमारे साधनों और हम जो करना चाहते हैं उनके बीच में बड़ा श्रन्तर है । 
यह खाई ऋण के रूप में वैदेशिक सहायता से या श्रान्तरिक रूप से भरी 
जा सकती हैं । हम इस प्रकार से वंदेशिक सहायता प्राप्त करने के लिए तैयार 
हैं और यत्तपूर्ण भी है किन्तु हमने यह पूर्णा रुप से स्पष्ट कर दिया है कि 
इससे हमारी श्रान्तरिक अथवा राष्ट्र की नीतियों को प्रभावित नहीं किया जा 
सकता ।” 
एशिया के श्रधिकतर राप्ट्रों की वैंदेशिक नोतियों की मुख्य समस्या साम्यवाद 
व पूंजीवाद का डर नहीं है--और यह भारत के लिए भी सत्य है--किन्तु अपने देश 
के विकास के लिए एक तीज इच्छा है ।एल० के० रोसिगर के शब्दों में--- 
“इसको सिद्ध करने के लिए यथेष्ठ प्रमाण है कि अधिकांश एशियाई लोगों के 
लिए मुख्य समस्या मास्कों या वाशिंगटन अथवा पूजीवाद या साम्यवाद नहीं 
है किन्तु राष्ट्रीयता है तथा जनता को सरकार में यथार्थ में भाग देना है तथा 
आथिक पिछड़ापन है ।”” 
(इन्डिया एन्ड यू० एस०, ए० १४६) 
इन विचारों के संघ के प्रति भारत का दृष्टिकोण पूर्ण तटस्थता का है झौर 
क्योंकि भराय: यहो हृष्ठिकोण नवीन स्वतंत्रता प्राप्त किए हुए अधिकांथ एसिया और 
अ्रफ्रीका के राष्ट्रों का है इसलिए भारत में स्वभावतः ही इस तीसरे गरुद्र के नेतृत्व को 
प्राप्त कर लिया है। भारत को निकट भविष्य में इन दोनों युट्टों में से किसी से भो 
'भय नहीं है और इसका मुख्य कारण उसकी स्वतंत्र वंदेशिक नीति है। इस सम्बन्ध 
में प्रधानमंत्री नेहरू ने कहा था कि--- 
“विश्व के ६० प्रतिशत देशों से भी अधिक भारत सुरक्षित है। अपनी संनिक 
शक्ति के आधार पर नहीं किन्तु वर्तमान अ्रवस्था को देखते हुए निकट भविष्य 
में भारत को खतरा अधिक शअक्तिशाली श्रीर विकसित राप्ट्रों मे कहीं 
कम है । 
भारत में न भय और न घृणा की मनोवृत्ति है और इसीलिए उसे सैनिक नीति 
के पालन करने की कोई आवश्यकता नहों हैं। भारतीय बदेशिक नीति के मुख्य 
“उद्देश्यों एंवं लद्यों को हम संक्षेप में प्रधानमंत्री के इन घब्दों में कह सकते है--- 
“राष्ट्रों के दो शक्तिशाली गरुद्र एक दूसरे का सामना कर रहे है श्ौर प्रत्येक 
' दूसरे पर अधिपंत्य जमाने का प्रयत्नें कर रहा है। जो इन दोनों ग्रट्टों में से किसी 
में भी सम्मिलत नहीं हो रहे हैं उनको अवेसरवादी काड़ थार आलोचना जन >ी 
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है ज॑से कि केवल दो विरोधी स्थान ही हो सकते हैं । हमारी नीति किसी के 
भी साथ सम्मिलित न होने की और सब देझ्नों के साथ मँत्री-भाव रखने की हैँ 
हमने ऐसा इसलिए ही नहीं किया हैं कि हम शान्ति को अत्यधिक चाहते 
किन्तु इसलिए भी कि हम अपनी राष्ट्रीय पृष्भूसि और उन सिद्धान्तों में 
जिनका हमने प्रतिपादन किया है, के प्रति भूठे नहीं हो सकते । हमारा यह 
वब्वास है कि वर्तमान की समस्याएँ ज्ञान्तिपूर्ण उपायों से सुलक्राई जा सकतो 
हैं और प्रत्येक राप्ट्‌ बिना दूसरों पर आधिपत्य जमाए जिस प्रकार चाह अपना 
ग्रेविन व्यतात कर सकता है। हमने प्रजातंत्रीय विकास और अपने लक्ष्यों 
को अपने वनाए हुए संविधान में रखा है*"*** “हम यह दावा सोचने का नहीं 
करते हैं कि हमारी नीतियों से या जो कोई भी कदम उठाएँगे उससे विश्व की 
महान्‌ समस्याश्रों में कोई गंभीर अन्तर हो जाएगा किन्तु स्म्भवतः हम कभी 
शान्ति का पलड़ा भारी कर सकें, और यदि यह संभावना है तो इसके लिए 
प्रत्येक प्रयत्त उचित हैं । जान्ति का अर्थ केवल गुट की अनुपस्थिति नहीं है 
यह मस्तिष्क की एक अ्रवस्था भी है। वर्तमान जझीत-युद्ध से परिपर्ण विश्व में 
मस्तिप्क की यह अवस्था पूर्णतः अनुपस्थित है। हमने यह प्रयत्न किया है 
कि हम इस युद्ध और घृणा के वात्तावरण से प्रभावित न हो जाएँ और अपनी 
समस्यात्रों तथा विश्व की समस्याओ्रों को जितना भी संभव हो, निप्पक्षता से 
सोचें । हमने यह आभास किया है यदि विद्व में कोई भीषण दुर्घटना हो भी 
जाय तो विश्व के उस भाग को जहाँ तक संभव हैं उससे अलग रखना 
आवश्यक है । इसीलिए हमने यह घोषणा की है कि भारत युद्ध में भाग नहीं 


च्द 


लेगा और हमने यह आाज्या भी की है कि एशिया के दूसरे देश भी इसी प्रकार - 


इससे दर. रहेंगे और इस प्रकार एक झान्ति क्षेत्र का निर्माण करेंगे । जितना 

ही अधिक यह क्षेत्र होगा उतना ही युद्ध अधिक दूर होता जायगा । यदि सम्पूरां 

विश्व दो बड़े और विरोघी दलों में विभक्त हैं तव युद्ध अ्वद्यंभावी हो जाता 

है और विश्व के अस्तित्व के लिए कोई आज्ञा नहीं रहती ।” 

भारत की यह स्वतन्त्र वंदेशिक नीति को विदेक्षों में गलत समा गया है 
विशेषकर अमरीका में । १६४६ में जोन फास्टर डेलस, जो कि अमरीका के वर्तमान 
विदेश मंत्री हैं और उस समय समृक्त राज्य भ्रमरीका के संयुक्त राष्ट्र संघ दूत मंडल के 
सदस्य थे, कहा था-- 

“भारत में सोवियत साम्यवाद अन्तरिम हिन्दु सरकार के हारा अत्यधिक 

प्रभावशाली हैं ।” 

अमरीकन लोगों के लिए साम्यवाद एक अत्यन्त ही भयानक वस्तु है॥ उतका 
यह विश्वास है कि साम्यवादी जुट्ट का बाकी बचे हुए संसार पर आक्रमरा करके जीत 
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लेने का हृढ़ निश्चय है और श्रसाम्यवादी विश्व यदि किसी प्रकार से भी चौकसी में 
कमी करेगा तो सोवियत संघ और उसके साथी साम्यवादी राष्ट्र इस श्रसावधानी से 
लाभ उठाकर विश्व भर में साम्यवाद स्थापित कर लेंगे । भारत इस दृष्टिकोण से 
सहमत नहीं है । कम से कम वह इससे सहमत नहीं है कि उस ओर से भारत को 
कोई संकट है । हमें सोवियत संघ और उसके साथी देश जँसे कि पोल॑ण्ड, चेकोस्लो- 
वाकिया और रूमानिया श्रादि से आथिक सहायता मिली है। हमें युगोस्ला- 
विया से भी उचित सहायता मिली है । साम्यवादी चीन के साथ भी हमारे मंत्री-संवंध 
हैं और हमने चीन को संयुक्त राष्ट्रसड्डू में स्थान दिलाने के लिए पर्याप्त सहायता भी 
दी थी। भारत इसीलिए पश्चिम के साम्यवादी विरोधी दृष्टिकोण से सहमत नहीं 
है | हमें काइमीर की समस्या पर सुरक्षा परिपद में सोवियत सघ से विशेष सहायता 
मिली है। हम पश्चिमी सैनिक सद्भठनों से भी सहमत नहीं है वर्योंकि वे युद्ध एवं 
घृणा की मनोवृत्ति उत्पन्न करते हैं तथा विश्व को युद्ध के समीप ले जाते है। हम 
शक्ति के द्वारा शांति की पश्चिमी नीति से भी सहमत नहीं है । हमने वगदाद और 
मनोला सन्धियों का तथा पाकिस्तान को संनिक सहायता का इसलिए विरोध किया 
है कि इनके द्वारा जीत युद्ध भारत की सीमा तक आ पहुँचेगा और भारत के विदव 
युद्ध में उलभने को सम्भावना में वृद्धि होगी । 


भारत-अमरीकी सम्बन्धों में जो तनाव कभी-कभी दिखाई देता है उसका 
मुख्य कारण भारत के सम्बन्ध में श्रमरीकी जनता का विशाल अज्ञान है वर्योंकि हम 
अमरीका और सोवियत संघ दोनों से मँत्री रखना चाहते है इसलिए हमें साधारणतः 
अमरीका में गलत समझा जाता है क्योंकि एक साधारण अमरीकन ऐसी समानता को 
समभकने में असमर्थ है। उनके अनुसार सोवियत संघ का प्रत्येक मित्र साम्यवादी ही 
हो सकता है और इसलिए बह प्रजातन्त्र और पश्चिम का विरोधी होगा। अमरीका 
ओर इ गर्लड ने काइमोर समस्या पर पाकिस्तान की सहायता की है। अमरीका की 
पाकिस्तान को सँनिक और श्राथिक सहायता के कारण इन सम्बन्धों में श्लौर भी तनाव 
उत्पन्न किया हैं। जति भेद के सम्बन्ध में विधेपतः दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के 
साथ व्यवहार तथा शऔौपनिवेशिक समस्यात्रों पर भारत और अमरीका की नीति में 
प्रायः साम्य नहीं है किन्तु फिर भी अमरीका भारत को पूरी तरह से खोना नहीं 
चाहता है । वह यदि सम्भव हो तो नेहरू को अपनी ओर करना चाहता है या किसी 
प्रकार से ऐसा समझौता करना चाहता है जिसके द्वारा भारत बढ़ते हुए साम्यवाद को 
रोकने में अमरीका की सहायता करे | अधिकांश अमरीकन विचारक श्र राजनीतिन्न 
इसलिए भारत को सहायता देने के पक्ष में हैं कि एशिया का यही स्थायी प्रजातन्त्र है 
और यहाँ भी प्रजातन्त्र का अन्त एश्षिया में साम्यवाद की सबसे वड़ी विजय होगी 
वाल्टर लिपमन के अनुसार-- 
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- “तब कहाँ हम . साथियों की खोज करेंगे जबकि राष्ट्रवादी चीत, नीदरं- 
लेड्स तथा फ्रान्स एशिया में वह कार्य करने के लिए असमर्थ है. जिसकी, कि 
« हमें उनसे आ्राशा थी ।. मेरी समझ सें- यह एक मूलभूत समस्या है जिसका कि 
हल एशिया के प्रति अ्मरीकन नीति के निर्माण के लिए आवश्यक 
 . है” "“““* मेरी समझ में हमारे लिए यह अ्रच्छा होगा कि हम नेहरू 
के साथ अपने चीन और इन्डोनेशिया की नीति को निर्धारण करने के लिए 
सलाह करें ।!/ मर 
(न्यूयार्क हेराल्ड ट्रिब्यून १० जनवरी १६४६ इन्डियन फारेन पालिसी--डा० 
| कि जे० सी० कुन्ड़ा छ० ११७ से उद्धू त ) 
. इसलिए हम यह कह सकते हैं कि श्रमरीका भारत के सम्बन्ध में अपनी नीति 


निर्धारित करने के. लिये सोच में पड़ा हुआ है । 


: इस लेख का श्रन्त हम डा० जें० सी० कुन्द्रा के इन शब्दों में कर सकते हैं--- 
' #अश्रन्त में, यह भी कहना होगा कि भारतीय- वदेशिक नीति प्ृथकत्ववादी या 
तटस्थवादी इन शब्दों के साधारण अर्थ में न थी । वास्तव में वह एक युद्ध 
विरोधी नीति का पालन कर रहा था | उसकी नीति इस पूरे समय में यह थी 
दि यदि एक विश्व युद्ध प्रारम्भ हो तो उससे बाहर रहना है तथापि उसने 
अपने को जो कुछ विश्व में हो रहा है उससे अलग नहीं रखा। भारत' ने पूर्ण 
शक्ति से प्रत्येक समस्या को उसके गुणों "वाली नीति का पालन किया 
है और प्रत्येक समस्या पर एक या दूसरे पक्ष के विरुद्ध अपने विचार प्रकट 
किए हैं | ऐसी नीति के साथ कठिनता यह है कि यह एक केवल मौखिक - 
नीति रह जाती है जब तक कि “राष्ट्र इसकों इसकी ताकिक सीमा तक ले 
जानें का प्रयत्न नहीं करता--राज्यों के बीच में संवन्धों को झक्ति के उपयोग 
द्वारा--ग्रणों पर लिए गए हृष्टिकोश से कोरिया की समस्‍या को ही 
लीजिए । भारत ने यह मात्ता कि वहाँ पर आाक़मरा हुआ है उसने गुणों 
पर यह निणंय किया कि उत्तर कोरिया आक़मण॒कारी है किन्तु क्या वह इस 
आक्रमण को एशिया की शक्ति द्वारा लड़ने के लिए तैयार था तथा वह उत्तर 
कोरिया से जिसकी कि साम्यवादी गुट पूर्णंत: ठीक समभता था, युद्ध कर 
सकता था ? ऐसा सार्ग स्वभावतः भारत की किसी ओर सम्मिलित न होने 
और युद्ध विरोधी नीति के विरुद्ध था| | 

(इन्डियन फारेन पालिसी ए० २२४) 


हम इस बात पर डा० कुन्ड्रा से पूरांत: सहमत हो सकते हैं कि हमने अपनी 


विदेश-तीति के मूल सिद्धान्त का पूरांतः पालव नहीं किया हैं | यदि हम ज्ञान्ति तथा 
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5१०, 


राष्ट्रों की बीच में कानून और सुरक्षा की व्यवस्था तथा अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में कानून का 
राज्य स्थापित करना चाहते हैं तो हमारे लिए यह आवश्यक है कि कानून को तोड़ने 
वाले और मानने वाले के मध्य में तथा श्राक्नशणकारी और उसके शिकार के बीच में 
भेद करें। विश्व में [हमारी स्थिति को बनाये रखने के लिए तथा भारतीय व॑देशिक 
नोति यथार्थ में बक्ति बनाने के लिए महत्वपूर्ण तथा आवश्यक है कि हमें कंबल एक 
नैतिक दाशंनिक की तरह से नैतिक सिद्धान्तों के आधार पर निरणंय दे देने से ही संतोष 
नहीं कर लेना चाहिए किन्तु आक्रमण का विरोध करने के लिये तथा कानून ने 
मानने वाले राष्ट्रों का विरोध करने के लिए अपनी संपूर्ण शक्ति से तथा श्रपने संपर्र 
साधनों---न॑तिक व शारीरिक से सदंव तत्पर रहना चाहिए । 





हक न्‍ 


कि 


शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व 











युद्धोत्तर ब्ान्ति-पुर्णा सह-अस्तित्व की समस्या ने अत्यन्त ही मह॒वस्पुर्णा रूप 
घारएा कर लिया है। वास्तव में इस समस्या का प्रादुर्भाव १६१७ में सोवियत . 
संघ की स्थापना के समय से ही हुआ है । विद्व के इतिहास में सर्व प्रथम एक प्रमुख 
राज्य में एक भिन्न प्रकार की श्राथिक, सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था स्थापित 
हुई । इस राज्य ने यह घोषणा की कि काले मावर्स की राजनैतिक विचारधारा 
को कार्य रूप देना और उसे सम्पूर्ण विश्व में फैलाना इसका एक प्रमुख उद्देश्य होगा । 
और ईंस धमकी को पुरा करने के लिए इसने विश्व के साम्यवादी दलों के तृतीय 
अन्तर्रा्रीय संघ की स्थापना की । इस राज्य के प्रति जन्म से ही संदेह और अविश्वास 
की भावना रही और दूसरे राज्यों ने बहुत समय तक इसको मान्यता नहीं दी। एक * 
राज्य जिसका स्पप्ट उद्देश्य दूसरे राज्यों के आंतरिक क्षेत्र में हस्तक्षेप करना है और 
जो हस्तक्षेप द्वारा श्रव्यवस्था, अराजकता फैलाना चाहता है और ईंसके फलस्वरूप एक 
साम्यवादी अधिनायतन्त्र की स्थापना करना चाहता है तथा जो अन्तर्राप्ट्रीय प्रमुख 
सिद्धान्तों को भंग करता है, ऐसे राज्य को अन्तर्राप्टरीय समाज के लिए एक अत्यन्त ही 
संकट की वस्तु माना गया था। महान्‌ शक्तियों में संयुक्त राज्य अमरीका ने ही इसे 
१६३० में इन अन्त में उत्तम मान्यता प्रदात की थी और यह भी तब किया था जब कि 
इसने साम्यवादी दलों के तृतीय अन्तर्राष्ट्रीय संघ का विधटन किर दिया था तथा 
एक विश्व समाजवादी क्रान्ति के उद्देंय और आदर्श को छोड़ देने की स्पष्ट घोषणा 
की थी तथा संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार को यह स्पष्ट वादा किया कि उस 
राष्ट्र में संविधान द्वारा स्थापित सरकार को पलटने के उद्देश्य या इरादा रखने वाले 
किसी राजनीतिक दल, समूह या गरुट्ट को जिसकी विचारधाराएँ हिसात्मक हैं, कभी 
भी सहायता नहीं देगा । 

ट्रोट्स्की तथा स्टालिन की वाक्ति के लिए श्रतिह्वन्दिता का निर्णय १६२८ में 
स्टालिन के पक्ष में हुआ और तव सोवियत संघ ने राजनैतिक दृष्टि से यह उचित 
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समभा कि वह विश्वक्कां नि के उद्देश्य को छोड़ दे । स्टालिन ने एक देश में समाजवाद 
की स्थापता और निर्माण को सम्भव समझा तथा इसे एक अस्पप्ट और अव्याव- 
हारिक विश्वक्ान्ति के आदर्श से अधिक महत्वपुर्ण समझा । स्टालिन ने इस सिद्धान्त 
का प्रतिपादन किया कि पूजीपति राज्यों के विश्व में समाजवादी राज्य का भी अस्तित्व 
हो सकता है। एक राष्ट्र में समाजवाद के विचार के पीछे पूजीपत्ि राष्ट्रों के साथ 
सह-अस्तित्व का विश्वास छिपा हुआ था और तव से विश्व में इस राज्य के प्रति यद्यपि 
तनाव कुछ कम हो गया किन्तु फिर भी इसमें और विश्व के दूसरे राज्यों में सम्देह 
श्रीर अविश्वास का पूर्ण अ्रन्त नहीं हुंझा । यह पू जीपति राज्यों के इसके प्रति सन्देह भौर 
अविश्वास के दृष्टिकोण का कारण है। यद्यपि सोवियत संघ में उनके प्रति क्रान्ति के 
' लिए कोई सहायक एवं सहानुभूति रखने वाले नहीं थे तथा सोवियत संघ के तथा 
समाजवाद के बहुत से संगठित और प्रभावशाली सहायक उनकी सीमा के भीतर थे 
विश्व के प्रत्येक महत्वपूर्ण राष्ट्र में सुसंगठित साम्यवादी दलों की उपस्थित उनके लिए 
चिन्ता का विपय थी। यह भी पूर्ण विदित है कि यह साम्यवादी दल इसके अन्तर्राष्ट्रीय 
संघ के विघटन के पश्चात्‌ भी सोवियत संघ से निर्देश और सहायता की झ्राशा रखते 
हैं एवं प्राप्त करते हैं। प्रत्येक पुजीवादी राज्य में इस प्रकार उसकी ज॑नता का एक 
भाग सोवियत संघ का प्रशंसक था एवं और उसकी स्वामिभक्ति तथा देशभक्ति पर यह 
पूर्णतया विश्वास नहीं कर सकते थे । 
इद्धुल॑ण्ड और फ्रांस की प्रजातन्त्रीय सरकारों ने जर्मनी श्रीर इटली के फासिस्ट- 
वादी अधिनायकतंत्रों की इस व्यर्थ आशा में कि वे किसी समय पर इस साम्यवादी राज्य 
और इसकी विचारधारा को नप्ट कर देंगे सहमत नहीं वरन्‌ प्रोत्साहित किया और जब 
परिचम के प्रजातन्त्रों ने यह समझा कि फानिस्टवाद केवल साम्यवाद विरोधी ही नहीं 
वरन्‌ प्रजातन्त्र विरोधी भी है बहुत देर हो चुकी थी। इसलिए उन्होंने उन्हें अपनी नोति' 
में एकाएक परिवर्तन करना पड़ा और अपने अ्रितित्व के लिए उन्हें द्वितीय महायुद्ध के 
बीच में इस धुशित राज्य से सहयोग करना पड़ा । अभ्रव तक यह युद्धकाल ही इन दोनों 
व्यवस्थाओं के वीच सक्रिय सह-अर्तित्व का काल रहा 
युद्ध के पश्चात्‌ विजित तथा नष्ठप्रायः सोवियत संघ के स्थान पर एक विरतुत 
और बक्तिशाली सोवियत संघ विश्व के समक्ष आया। यह अपने प्रकार का केवल एफ 
ही राज्य नहीं था किन्तु भ्रव इसके साम्यवादी राज्यों का एक ग्रद्ट था जिसमें कि 
सम्पूर्ण पूर्वी योरुप और चीन सम्मिलिन थे। इस गुट के सदस्य शुक सामान्य विचार- 
घारा द्वारा संबंधित हैं। तथा राष्ट्रीय राजरन।ति में यह विचारों द्वारा एकत्व एक शाधुनिक 
तथ्य है और यह साधारण राजनीतिक तथा घरेतू सन्वियों से अधिक घक्तिमाली 
एवं श्रधिक स्थायी है । यह घामिक सन्धि की तरह कट्टरता पर आधारित है । 


बज हे 


श्राज अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में पूजीवादी और समाजवादी विचारघधाराएँ पर्ग रूप 
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से शक्ति से सुसज्जित एक दूसरे के विरोध के लिए तत्पर हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि 
या. तो विश्व के राजनीतिज्ञों ने अपने ऐतिहासिक पाठ भुला दिए हैं .या इतिहास का 
अत्यन्त ही अपूर्ण अध्ययन किया है | यह एक इतिहास का महत्वपरं पाठ है । विचारों 
को क्रभी भी शक्ति,के द्वारा तष्ट. या दवाया नहीं जा सकता। इस. सत्य को हम 
जितनी झीघता से हम जांन लेंगे उतना ही मानवता के हित में होगा । किसी भी 
विचारधारा को दवाना असंभव है, और यही वात -साम्यवादी विचारधारा के लिए 
भी सत्य है। .दर्शेन का उत्तर केवल दरशंन के द्वारा-ही दिया जा सकता है |. दर्शन 
के संघर्पों का तिपटारा युद्ध के मैदान में कदापि नहों हो सकता । यह अच्यन्त -आइचये- 
जनक वात है: कि वे लोग जो कि विश्व के भाग्य एवं भविष्य को निर्देशित करते 
: साधारण तथ्य को समभने में अ्रसमर्थ हैं ॥ तकों .का उत्तर गोलियों और धमकी से 
प़था उसका एक- संक्रामक: रोग मानना और, फैलने से रोक़ते,के लिए चारों ओर एक 
“निषेध-रेखा खींचना अत्यधिक अत़ाकिक, - हास्यास्पद और वास्तव में;अपनी हार, “को 
स्वीकार करना है। साम्यवाद न है.और न इन पूजीवादी राज्यों.के लिए.एक संकट 
“रहेया यदि वे अपनी -कमियों पर ध्यान दें और यह पता लगाने का प्रयत्न करे कि 
इसकी प्राप्ति के मुख्य कारण क्या हैं। हमें उन परिस्थितियों में सुधार करना चाहिए 
जिनके कारण करोड़ों सम्यवाद की ओर भुकते हैं । 

क्योंकि यह विचारघाराएँ समझोते के लिए कोई सर्वमान्य आधार का निर्माण 
करने में असमर्थ हैं और यह एक दूसरे का शक्ति के द्वारा विनाश भी नहीं कर सकतीं 
“जब तक कि साथ ही साथ यह सम्पुर्ण विश्व एवं सभ्यता का विनाश न करनलें तो 
क्या यह अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति कें लिए एक अधिक उच्ित दृष्टिकोण न होगा कि इनके 
बीच सह-अ्रस्तित्व का प्रयत्त किया जाय। इतिहासकार नेहरू ने इतिहास के इस 
तथ्य को समझा है और उसने इसे श्ञान्तिप्णं सह-अ्रस्तित्व के सिद्धान्त के रूप में 
जिसको कि १६५४ की नेहरू-चाऊ घोषणा में एक निश्चित रूप दिया गया था और 
पजिसको साधारणतया हम पंचशील कहते हैं । 

इन पेचीदे सिद्धान्तों का अध्ययन करने से यह परांतः सिद्ध हो जायगा कि 
शाॉँतिपरां सह-श्रस्तित्व का मुल आधार सहिष्णता है--विभिन्न आर्थिक, राजनीतिक 
धामिक और संस्क्ृतिक व्यवस्थाओ्ों के वीच सहिष्णुता | अन्तर्राष्ट्रीय क्षत्र में इस 
सहिष्णुता को हम एक दिन में उत्पन्न नहीं कर सकते | यह सत्य है कि वाक्ति के 
कारण घमंड उत्पन्न होता है और फायदे के कारण असहिष्णुता | जब तक कि विश्व 
की प्रमुख शक्तियों उदुजन वम और महाद्वीपीय निर्देशित शल्लों पर विश्वास 
करेगी तव तक सहिष्णुता का प्रइन ही नहीं उठता । एन्ड्र, रोथस्टीन का यह मत है 
कि एक नवीन व्यवस्था को स्थापित करने के लिए तथा ज्ञान्तिपूर्णं सह-अस्तित्व के 
अग को प्रारंम्भ करने के लिए -- 


कहर] 


“सर्वप्रथम इन दोनों : राज्यों द्वारा (और यह फ्रान्स, अमेरिका तथा सोवियत) 
' संघ के सम्बन्धों के लिए भी समान रूप से ठीक है, यह घोषणा जिसके करने 
में अत्यन्त देर होगई है कि वे अपनी युद्ध कालीन सन्धियों के सिद्धान्तों पर 
अत्यन्त शीघ्र ही कार्य करेंगे, ब्रिटेन के संगठन में २६ मई १६४२ की 
आग्ल-सोवियत संधि के तृतीय अनुच्छेद ने दोनों देशों को दूसरे समान हृष्दि- 
कोख वाले राष्ट्रों के साथ युद्धोत्तर ज्ञान्ति युग में स्थापित करने और अनुमान 
को रोकने के लिए समान कार्य करने के प्रस्तावों को मानने के लिए एक होना 
चाहिये और यह वायदा पांचवें अनुदच्छेद में और झ्रागे विस्तृत किया था जबकि 
दोनों पक्ष इससे सहमत थे कि वे योरुप को आर्थिक स्मृद्धि शौर सुरक्षा के 
संगठन के लिए शान्ति के पुनः स्थापन के पश्चात । निकट: और म॑श्रीपूर्शा 
सहयोग एवं कार्य करेंगे ।” 
“शान्तिपर्ण सह-अस्तित्व के लिए झ्रावदयक दूसरा सिद्धान्त यह है कि प्रभु 
सत्ता और भौमिक संपर्णंता का आदर है। इराका श्र्थ है कि वह समय भा 
गया है जबकि इस घमंड से भरी हुई और क्रोध उत्पन्न करने वाली “उद्धार 
वात का अ्र्त किया जाय जो कि सर्दव जनरलों और राजनीतिज्नों में उनकी 
सरकारों द्वारा अस्वीकार किए हुए चलती।रहती है। यदि सीमाओं भ्रोर क्षेत्रों 
के सम्बन्ध में संघर्ष है तो अब समय आ गया है कि हम गम्भीरता प्‌व॑क तथा 
व्यापारिक रूप से जाँचें और देखें कि उनमें से वयों कोई इस योग्य है जिसको 
पलटने के लिए विश्व युद्ध आवश्यक हो यदि नहीं तो स्पप्ट रूप से वह समय 
आरा गया है कि हम जिससे वास्तव में सहमत हैं उसको लिखित रूप दें तथा 
उसे कानुनी मान्यता भी प्राप्त हो जाए । 


तृतीय, १६९४२ की सन्धि के सातवें अनुच्छेद के अनुसार ब्रिटेन श्रौर 
सोवियत संघ ने जिन॑ विरोधो संबंधों तथा गुट्टों के विरुद्ध अपने आपको 
बाँधा था उनका श्रन्त कर दिया जाय । इसका यह अर्थ नहीं है कि आध्ययक 
रूप से सब वर्तमान संबंध विच्छेद किए जाएँ"“''*“समस्या केवल यह है कि 
उनको किस प्रकार परिवर्तित किया जाय ताकि अस्तर्राप्ट्रीय भय में कमी हो, 

अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग में बुद्धि हो । 

“इसके परचात्‌ एक दूसरे के आंतरिक मामलों में अ्रहस्तक्लेप की नीति आतो 
है---जिसका यह श्रथं नहीं है कि अपने भौतिक सांकृतिक, वैज्ञानिक और 
सामाजिक उपलब्धियों का प्रकाशन न किया जाय ।"“““'अहस्तक्षेप का झर्ये 
दूसरे देशों की आन्तरिक राजनीति पर आधिक ओर वित्त सम्बन्धी दवाव क 
अन्त कर देना है--जिसके कि युद्ध के पश्चात वहुत से उदाहरण मिलते हैं 


[ इद्४ | 


न 


“शांति पुर सह-अस्तित्व का पाँचवा मुल्य लक्षण हैं समता के आधार पर 
व्यापार | एक दूसरे के विरुद्ध किसी प्रकार का भेदभाव किए विना तथा 
राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक स्पष्ट त्ामंग्री जैसे कि शस्त्र और गोला 
वारूद के अतिरिक्त और किसी पर श्रतिवन्ध न करना । 

“जशांतिपुर्ं सह-अस्तित्व के लिए एक आवश्यक छटा सिद्धान्त सरकारों द्वारा 
वज्ञानिक और सांस्कृतिक अनुभवों के दोनों देशों के बीच में विनिमय के लिए 
अत्यधिक सहायता [” 


स्टालिन ने अपनी पुस्तक 'समाजवाद की आथिक समस्याएँ” में लिखा 
है कि राजनीतिक विभाजन के कारण विरव में दो विरोधी विद्व बाजार आदि 
आधथिक रूप में भी विभाजन.कर रहे है। २९ मार्च १६४५४ को बोर्ड आफ ट्रेंड के 
अ्रध्यक्ष ने भी कहा था--- 


“यदि विश्व को दो अलग आधे भागों में विभाजित कर दिया. जाय तो यह 
व्यापार के लिए अत्यधिक रुणण विश्व होगा ] 
ऐन्ड्र, रोथस्टीन ने इस सम्बन्ध में कहा है कि -- हु 
“विश्व के वातावरण में इन सिद्धान्तों की घोषणा तथा उनकी व्यवहार मे 
लाने के लिए पहले पय द्वारा प्रारम्भ भी बहुत पड़ा परिवर्तेत कर देगा ] 
किन्तु समान रूप से नितान्त आवश्यक विद्व की मुख्य संधर्पष समस्याओं पर 
समझौते की झ्रावश्यकता है । इन दोनों राज्यों के समूहों में “*** ॥ 
(पीसफुल को-एग्जिसटेन्स टेन्स ४० १५३) 


झान्तिपरणं सह-अस्तित्व से हमारा यह कदापि त्रथ नहीं हैं कि कोई एक पक्ष 
दूसरे पक्ष की राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक विचारधाराओं से परत: सहमत 
हो जाय | सह-अ्रस्तित्व का अर्थ सहमति कदापि नहीं है किन्तु केवल जीवित रहो झर 
दूसरों को जीवित रहने दो, की मनोर्वज्ञातिक प्रवृत्ति हैं । ब्रिटेन के श्रमिक दल की 
ग्रव्यक्षा डा० एंडियथ समरस्किल ने ११ दिसम्बर, १६५४ की रेडियो पर भापरा देते 
हुए इस सम्बन्ध में कहा--- * | 
ज्ान्तिपर्ण सह-अस्तित्व का अर्थ दुसरे राष्ट्र की सरकार के सिद्धात्तों से 
परातः सहमति आवद्यक रूप से नहीं है किन्तु इसका श्रर्थ सन्देह्मात्मक़ द 
ने करने की नीति जिसकी कि आजकल शान्ति कहते हैं से कहीं अधिक है। 
हमें श्पने इस विचार से छुटकारा पा लेना चाहिए कि जवकि आवा, विद्व 
भूखा है तव हम प्रगति कर सकते हैं ।* 
यदि हम थान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व के सिद्धान्त के सम्बन्ध में संद 
सहमति प्राप्त कर सके तो हम भविष्य में बान्ति की आशा कर सकते 
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परिस्थितियों में युद्ध की सम्भावना का अन्त हो जायगा ओर इस युद्धोत्तर दुग मे यद 
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अत्यधिक प्रयत्न करें । ब्यान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व यदि नहीं होगा तो हमें तृतीय महायुद्ध 
के द्वारा सा्वभौमिक विनाश का भय रहेगा । अरा घस्त्रों के भयंकर विनामकानो परि- 
'णाम को हम सब जानते हैं । हमारे लिए यह अत्यन्त आ्रावश्यक है कि हम घान्ति की 
मनोवृत्ति का विकास करें। अन्यथा सम्पूर्ण पृथ्वी 'की हमारी मान्यताश्रों और सभ्यता 
का और पिछली २५ झताव्दियों की सम्पूर्ण उन्नति के पूर्ण विनाथ की सम्भावना का 
हम झान्तिपूर्वक सामना नहीं कर सकते । 

मानवता की मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियों में हमें यथेप्ठ परिवर्तत करना होगा 
तभी सहिष्णुता और बान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व की स्थापना हो सकेगी। हमें पड़ोसी 
और पड़ोसी के मध्य एक सामाजिक समूह और दूसरे सामाजिक समूह के बीच के 
विभिन्न धर्मों के मब्य में, विभिन्न सांस्कितक समूहों के मध्य में धांतिपूर्ण सह-अ्रस्तित्व 
की स्थापना करनी होगी और तभी हम श्ञांतिपर्ण सह-अ्रस्तित्व के लिए आवश्यक तथा 
राष्ट्रीय समुहों के वीच में सहिप्णुता के लिए आधार-स्वरूप एक स्वस्थ मनोवृत्ति 
उत्पन्न करने में सफल होंगे । 

शान्तिपुर्ण सह-अ्रस्तित्व के सिद्धान्त को ठोस रूप देने के लिए यह आवश्यक 
है कि घृणा का प्रचार बन्द कर दिया जाए और राप्ट्रों के मध्म में अ्रप्राकृतिक 
प्रतिबन्धों को नप्ट कर दिया जाय | लोहे, रेशम या वांस के परदे नहों होने चाहिए 
और एक दूसरे को जानने के लिए यथार्थ में प्रयतत करना आवश्यक होगा । यह सत्य 
है कि हम उनसे घृणा करते हैं जिनको कि हम नहीं जानते, और जिनको हम नहीं 
जानते हैं उनसे हम घृणा करते हैं । और इस प्रकार घुणा एवं श्रज्ञान का यह दूपित 
वातावरण कट्गुता, तनाव तथा असहिष्णुता उत्पन्न करता रहता है तथा थान्तिपूर्ण सह- 
अस्तित्व के मार्ग में एक बहुत बड़ा अवरोध हैँ। सर नामंल एल्निलस ने थान्ति के लिए 
आवश्यक शिक्षा एक मनोर्वज्ञानिक तत्वों के सम्बन्ध में लिखते हुए कहा है कि 
मनोव॑ज्ञानिकों ने यह सिद्ध कर दिया है कि न तो मानव प्रकृति स्थायी है और न 
संघर्पमय है । मानव प्रकृति में परिवर्तन हुआ है, तथा परिवतंन किया जा सकता है । 
इन कारणों से हम सरलतापूर्वक शान्ति के लिए मनोवृति का निर्माण कर सम्ते हैं 
क्योंकि साधारणत: सामान्य व्यक्तियों में शान्ति की मनोवृति पाई जाती है । इस 
उदंइय की पूति के लिए यह आ्रावश्यक् है कि दोनों बुट्टों के साधारण व्यक्ति एक दूसरे 
के सम्बन्ध में अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त करें। इसके लिए यह आवश्यक है 
कि इन ग्रद्टों के वीच में समाचारों, दृष्ठिकोणों यातायात के साथनों आदि पर किसी 
प्रकार का कोई प्रतिवन्‍्ध न हो । जनता को एक दूसरे के सम्बन्ध में यदि यथाघंता 
को जानने का अवसर दिया जायगा तो यह निश्चित है कि वे एक दूसरे के भेदों 


[ १६६ ] 


के प्रति सहिष्णु होंगे तथा: उनमें सहानुभूति का विकास होगा । जब तक यह नहों होता 
तब तक .झान्तिपर्ण सह-श्रस्तित्व केवल एक राजनैतिक नीति का वक्तव्य मात्र रहेगा । 

झान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व से सक्रिय सहयोग का पग सब राष्ट्र अपने आप ले 
लेंगे, यदि उन्होंने झ्ान्तिपूर्ण सह-अ्वस्तित्व का सिद्धान्त अपना लिया है तथा झान्ति के 
लिए मनोवृति का. निर्माण हो छुका है । सहयोग का एक महत्वपर्ण क्षेत्र है इन दोनों 
ग्रुट्टों के बीच में सीबे व्यापारिक सम्बन्ध तथा सम्पूर्ण आर्थिक क्षेत्र में सहयोग | योरुप की 
अव्यवस्थित आर्थिक दा में सरलता से सुधार हो सकता है यदि पर्वा और पश्चिम के 
व्यापार को फिर से प्रारम्भ कर दिया जाय। पर्वी क्ृपि-प्रधान योरुप पश्चिमी 
ओ्ौद्योगिक-प्रधान योरप की आर्थिक व्यवस्था के लिए अत्यन्त ही आवश्यक है। संयुक्त राष्ट्र 
संघ के द्वारा प्रकाशित आंकड़ों का यह अनुमान है कि श्ौद्योगिक पश्चिमी योरुप १४४ 
करोड़ डालर लागत का, सामान पूर्वी योरुप को निर्यात कर सकता है किन्तु इन 
प्रतिवन्धों के कारण केवल ४७ करोड़ डालर की लाग्रत का सामान निर्यात कर रहा 
है । इसी प्रकार से योरुप २ श्ररव डालर लागत का सामान पश्चिमी योरुष को निर्यात 
कर सकता है, किन्तु इस समय केवल ५८ करोड़ डालर लागत का सामान ही निर्यात 
करं रहा है । यह सव उन अश्रप्राकृतिक प्रतिवन्धों के कारण है जो कि पश्चिम के 
प्राकृतिक व्यापार का अ्रवरोध कर रहें हैं तथा योरुप की झ्राथिक व्यवस्था को असन्तु- 
लित कर रहे हैं । यह श्रकिडे पर्यातः सिद्ध करते हैं कि इन अप्राकृतिक प्रतिवन्धों और 
शीत-युद्ध के परिणामस्वरूप दोनों पक्षों की हानि हो रही है। श्राथिक सहयोग 
अत्यन्त ही आवश्यक है और विश्व के राजनीतिज्नों कों इसकी आवश्यकता समझे 
लेनी चाहिए, अन्यथा यह अप्राकृतिक अवस्थाह्रों के कारण विश्व में एक आथिक 
संकट उत्पन्न हो सकता है और यह संकट प्‌ जीवादी आर्थिक व्यवस्थाश्रों को सम्भवंतः 
नष्ट भी कर देगा। इस कार्य को चलाने के लिए अ्रप्राकृतिक आर्थिक सहायताएँ 
अधिक दिनों तक उपयोगी नहीं हो सकतीं। शल्मों की यह दौड़ जो लिए 
व्यापार में अत्यधिक वृद्धि कर रही है प्राकृतिक आर्थिक सन्तुलन स्थापित भी कुछ काल 
न कर सकेगी । 

विश्व के प्राकृतिक सांधनों के उपभोग के क्षेत्र में श्रौद्योगिक एवं यांत्रिक विकास 
'की प्रगति के लिए तथा. अन्त में आणु-शक्ति के थ्यान्ति पूर्णा उपयोगों के लिए यह 
अत्यन्त ही आवश्यक हैं कि दोनों ग्रुट्ट सह-अस्तित्व और सक्रिय सहयोग- के 
विचार को अपनालें | इस सक्रिय सहयोग के आधारों के संम्बन्ध में एन्ड्र, रोथस्ठीन 
. ने लिखा है--- 


: - « “यदि जान्तिपर्ण सह-अस्तित्व का अन्य वस्तुओं के साथ यह अर्थ भी स्वीकार 
कर लिया-जाय कि समस्त छोटे छोटे व बड़े राष्ट्रों की राष्ट्रीय प्रभ्युत्त्ता के प्रति 
: आदर हो तो यह समाजवादी व पूजीवादी राप्ट्रों के वीच सहयोग. के एऐक 


[६ कह 


विशाल क्षेत्र को खोलना संभव होंगा--और वह सहायता, जहाँ तक शीघ्र 
लाभ का संवन्ध है, निःस्वार्थ होगी किन्तु फिर भो यदि उसको एक अधिक 
समृद्धिशाली विश्व के भाग के रूप में देखा'जाय तो सहायता देने वाले देशों 
के हित में होगी। 


“निंल राष्ट्रों की राष्ट्रीय प्रमुतता आथिक और राजलन॑तिक क्षेत्रों में पूर्ण 
रहेगी । यह इसका एक आवश्यक लक्षण होगा । जैसे कि आवश्यक सामग्री 
यांत्रिक श्ौद्योगिक सहायता और दूसरी सेवाएँ इन सम्बधित देक्षों को बेची 
जानी चाहिए और वे उसे सरलतम संभव दार्तो पर जो कि उनके वर्तमान 
कठिनाई को पूर्णतः: ध्यान में रख कर निमश्चत की गई हैं, वापस चुकाए न 
कि पूंजी के विन्मयों के रूप में श्रोर उसके साथ सदंव के लिए या कुछ वर्षो 
की अवधि तक वापिक लाभ के अधिकार के लिए हो ॥” 


(पीसफुल को-एग्जिसट॑न्स, ए० १७५) 


यह झ्राथिक सहयोग तभी स्थापित हो सकता है जबकि श्राथिक साम्राज्यवाद 
श्रौर उपनिवेशवाद का पूर्शातः अन्त हो जाए। किन्तु ऐसा होने की बतंमान को कोई 
संभावना प्रतीत नहीं होती है। जब तक प्जजीवादी राष्टु रहेंगे तव तक वे खनिज 
पदार्थ श्लौर मार्केटों के लिए सुरक्षित साधनों की खोज में रहेंगे। पजीवादी देण 
पूंजीवाद की अधिक विकसित दब्षा में हैं पूजी के विनियोग का भी प्रयत्न करेंगे । 
इसके कारण पिछड़े हुए राष्ट्र पर आथिक औझौर प्रायः उनके मामलों में 
राजनीतिक हस्तक्षेप होता रहेगा । इस कारण से ही फ्रान्स जो कि देशों में हर 
कीमत पर अपने उपनिवेशों को बनाए रखने की मनोवृत्ति उत्पन्न होती है। ऐसा 
आधिक अ्रधिपत्य विश्वशञान्ति के लिए अहितकर है तथा थान्ति पूर्ण सह-अरस्तित्व 
की भावना के विकास के मार्ग में बाधक है। जब तक आधिक साम्राज्यवाद रहेगा 
तव तक प्रतिहन्दिता की भावना रहेगी। हमें एन्ड्रसैवस्टीन का यह प्रस्ताव मान 
लेना चाहिए कि जो कुछ पिछड़े हुए राष्ट्रों को सहायता दी जाय वह निःस्वार्थ हो 
ओर केवल सहायता.की भावना से ही दी जाय । आज जो अ्धिकांध सहायता दी जा 
रही है वह्‌ इस भावना से कदापि नहीं है । उसका उद्दं इय राजनीतिक हस्तलेप तथा 
श्राथिक साम्राज्यवाद है। 

इसलिए बान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व तभी संभव होगा जब कि हम घान्ति की 
मनोवृति का विकास कर लंगे। विरोधी और प्रादेशिक समभझौतों का अ्रन्त कर देंगे 
तथा संनिक मुद्दे और प्रतिग्रुद्ट, ट्रर्मन सिद्धन्त या आइज्रनहावर सिद्धन्त जैसी उम्र व 
तनाव उत्पन्न करने बाली नीतियों को छोड़ देंगे और उपनिवेशवाद, जातियाद तथा 
आधिक साम्राज्यवाद का अनन्त कर देंगे । हम यह भी निश्चिय पूर्वक कह सकते है कि 


५ आकर 


हमारे सामने जान्तिपूर्ं सह-अस्तित्व के अतिरिक्त और कोई मार्ग है-भी नहों है । यह 
एक. आ्रावश्यकता है । ज्ान्तिपुर्ण सह-अस्तित्व के अतिरिक्त जो मार्ग है उसमें अस्तित्व 
संभव नहीं है । यह-केवल राजनीतिक आवश्यकता यां तृतीय - विश्वयुद्ध से बचने के 


लिए ही आवश्यक नहीं है किन्तु यह आथिक आधांर एवं मानवता की समंद्धि के लिए 
अत्यन्त आवश्यक है।। ः 


किसी भी नोति की: सफलता के लिए, विश्व की परिस्थियाँ, दूसरे राष्ट्रों के 

स्वार्थ और अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक आवद्यकतायें आदि भी व्यान में रखनी पड़ती है । 

'हाल ही में भारत-चीनी सीमा-विवाद -तथा संघ .इस सिद्धान्त तथा इंसकी 

 अवावश्यकता या असफलता नहीं सिद्ध करता है, वरन्‌ यह इंगित करता है कि विना 
इस सिद्धान्त के सह-अस्तित्व असंभव हो जायेगा | - | 


अतीत ----.. तू अननन-नन- 





डे 
आधुनिक राज्य में नौकरशाही का स्थान 





नौकरकाही आ्राधुनिक राज्य का एक आवश्यक तत्व है । यह न केवल शासन में 
सुधार के लिए श्रावश्यक है किन्तु इसकी अनुपस्थिति से शासन स्वयं असम्मव होगा। 
यह सरकार द्वारा राज्य से वेतन प्राप्त सार्वजनिक पदाधिकारियों का एक समूह हे 
जिनको अपने कार्य के लिए प्रशिक्षण मिलता है, जिनकी नीकरियाँ स्थायी हैं श्र जिन 
पर राजनीतिक परिवर्तनों का कोई प्रभाव वहीं होता । इस श्रकार के पदाधिकारियों 
की संख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही है शौर यह वृद्धि राज्य के कार्य-क्षेत्र के श्रनुपात में 
है । राज्य के द्वारा कोई भी नया कार्य या कोई नया विभाग इनकी संख्या में बुद्धि 
करता है । अमरीका के रोजगार में लगे हुए व्यक्तियों का दर्सांध तथा ब्रिटेन, फ्रान्स 
और जरमनी का पंचमांश इन सावंजनिक कर्मचारियों का हैं ।: इनकी संख्या में पिछले 
१०० वर्षों में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है । इड्नलेंड में १६२१ में २७ हजार सावंजनिक 
कर्मचारी थे जबकि उनकी संख्या १६४६ में ३ लाख के ऊपर पहुँच गई तथा श्रमरीका 
में इसी काल में €६ हजार से बढ़कर १४६ हजार हो गई 

समस्त राजनैतिक संस्थाएँ, उनके चलाने वाले व्यक्तियों की प्रकृति, गुण तथा 
कार्यकुशलता के अनुसार कार्य करती है । हरमत फाइनर वा कथव है--- 

“४ *** संस्थाएँ व्यक्तियों से अधिक और कम कुछ नहीं | कोई भी संस्चा 

उसके आविष्कारक और चलाने वाले व्यक्तियों के ग्र॒ुगो से ऊपर नहीं उठ 

सकती । सरकार की समस्याश्रों के हल करने की अंतिम रूप से सम्भावना है 

उन पुरुषों और महिलाओं की प्रकृति में है जो कि उस संस्था के भाग है। प्लेटो 

ने जब अपने संरक्षकों के प्रशिक्षण में अधिक घ्यान दिया था तो बहू गलत नहीं 

था और उसके समय से अधिकांग राजनंतिक विचार उसके उच्चय्म अन्तह्दप्टि 

केपुन; खोज हैं ।” 

२४ े" (मान गवर्नमन्द्स ए० ७०६) 


| ३७० ) 


यह केवल सार्वजनिक सेवाओं का ही उत्तरदायित्व है कि राजनैतिक शक्ति को 
विभिन्न विषयों में एक व्यक्ति से लगाकर सारी जनसंख्या पर कैसे लागू करना और यह 
कार्य केवल सार्वजनिक करमंचारी ही कर सकते हैं। जनता, व्यवस्थापिका सभा या 
मुख्य कार्यकारिणी कोई भी कानूनों को विभिन्न मामलों में या सर्वाधिक परिस्थितियों 
में लागू नहीं कर सकती । किसी भी राज्य में नौकरश्ाही का महत्व इच दो तत्वों पर 
निर्भर करेगा--- 

(अ) राज्य का कार्य-क्षेत्र, और 

(व) प्रशासक और राजनीतिज्ञ का राज्य के चलाने में अनुदान का अनुपात । 

आधुनिक राज्य का प्रमुख लक्षण विस्तृत रूप में सक्रिय कार्य है । इसको सक्रिय 
और लोक कल्याणुकारी राज्य के उद्दं श्यों को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्य 
करने पड़ते हैं । भविष्य में भी राज्य के नियन्त्रत् करने की शक्ति में भी निरन्तर वृद्धि 
होगी । आधुनिक राज्य मानवीय कार्यों को इतने अधिक विभिन्नक्षेत्रों में निर्देशित 
करता है कि इसकी इस-सम्वन्ध में हम पुरातन धर्म राज्यों रे तुलला कर सकते- हैं । 
यह नवीन कार्यों के चैतिक और भौतिक पक्षों के प्रत्येक विभाग को पूर्ण करता है। 
राज्य हमारे पालने से लगाकर झमगझाव तके की सभी आवश्यकताओं के सन्वन्ध में 
किसी न किसी प्रकार से उत्तरदायी है । इस सम्बन्ध में हरमन फाइनर का कथन है--- 

“इसका लेखा सड़कों, गटरों, भवनों पर लिखा हुआ है और यह वतलाता है 
कि राज्य ने वया किया है ताकि समाज में थोड़ी मात्रा में बुद्धि तथा व्यक्ति 
की अपराधी और यंत्रचालित गाड़ियों से सुरक्षा तथा आर्थिक दुःख और जहरीले 
कीटाणुओं के विरुद्ध वातावरण और व्यक्तिगत रक्षा दे सके। प्रत्येक वर्ष हजारों 
नियम और ओआज्नाएँ सव आधुनिक राज्यों की विस्तृत और वर्तमान कार्यों की 
योजना यह बताती है कि राज्य कैसे प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर ध्यान देता 
है । तथा अपने अस्तित्व में उसकी प्रत्येक प्रकृति को करोड़ों घागों में दुनता 
ऐंठ्ता हैं। इनको कोई भी क्षण अगप्रवन्बित नहीं है और प्रत्येक क्षण होने 
वाली कई घटनाओं के लिए भी पूर्व निश्चित और ठीक फार्म या कार्यालय है । 

| (सा्डर्न गवर्नभेन्ट्स छ० ७११) 


न 


आधुनिक राज्य को पुरातन या मव्यकालीन राज्यों से सावंजनिक पदाधि- 

कारियों को अपनी आज्ञाश्ं को लागू करने के लिए इतनी बड़ी संख्या में नौकर रखना 
ही मेद करता है । े 

आधुनिक सौकरशाही पश्चिमी औद्योगिक सम्बता की देन है जैसे कि 

शेप और सव प्रकार की आधुनिक राजन्रंतिक संस्थायें । १६ वो शताव्दा क अन्त 

में यह पता लगाना कि राज्य के निरन्तर बढ़ता हुआ कार्य क्षेत्र का कार्य पुरानी नौकर 

शाही जिसका आधार कुनवापरस्ती, जन्म तथा पद था और जो इस कारण से आवः 


॥ “ ॥ 


अ्शिक्षित तथा अयोग्य थी का अन्त कर दिया जाथ और उसके स्थान पर कुमल योग्य 
और प्रशिक्षित पदाधिकारियों को रखा जाय जो कि राष्ट्र के सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हों शोर 
उनके चुनाव में सामाजिक स्थिति, धामिक विश्वास व दलीय सम्वन्धों का ध्यान न 
रखा जाय । दूसरा यह भी ठीक समझा गया कि श्रम विभाजन कार्यो की विशेषता 
आदि के सिद्धान्त प्रद्यासकीय सेवाओं में भी लागू किए जाएँ। 
इनका इतना अधिक आधुनिक राज्य में महत्व तथा आवश्यकता होने पर 
भो अ्रपेक्षाकृत उन्हें हम श्राधुनिक राज्य का मुख्य भाग नहीं कह सकते । 
“व्यावसायिक, वैज्ञानिक, प्रशासकीय और धामिक विशेषज्ञों तथा उनके 
दक्ष सहायकों की यह वड़ी भारी सेना के द्वारा एक विशाल और अत्यन्त 
आवश्यक सेवा की जाती है | वे लोग विशेष विभेपज्ञता देते हैं। उनको तथ्य 
मालूम हैं । थे उस समय तक निरंतर कार्य करते रहते है जब तक कि जिस 
कार्य को करना है उसकी वीड्धिक योजना की आवश्यकता है ने कि चुनाव की 
अवधि की शअ्रप्राकृतिक सीमाग्रों के भीतर। जबकि राजनीतिज्न जो कि उनवा निर्दे- 
शन करता है, सार्वजनिक इच्छाग्रों, अभिलापाओों का अस्त्रमात्न है। सावंजनिक 
पदाधिकारी प्राकृतिक तथा सामाजिक वँज्ञानिक तथ्यों को देता है जो कि यह 
न्िश्विय करते हैं कि इच्छा को क्रिस प्रकार पुरा किया जाय या उसमें परिवर्तन 
किया जाय या उसको छोड़ दिया जाय । ये उन भागों को बताता है जिनके 
द्वारा इच्छा या अ्भिलापा की पू्ति कम से कम बलिदान के द्वारा जो कि 
तागरिकों को सहन करना होगा यदि कानूनों को पूरा करना है | सुर्भे विभपत्ष 
की प्रशंसा में और अधिक जानने की आवश्यकता नहीं है यद्यपि विभेषज्ञ-- 
जिसके द्वारा हमारी सम्यता जीवित है--की सीमाओं दे सम्बन्ध में जो प्रयत्न 
किए गए हैं इस हृष्टिकोश से यह ठीक ही होगे ।” 
(मारने गवर्ममेन्ट्स-- फाइनर, ४० ७१३-१४) 


० 


आधुनिक सार्वजनिक सेवाओं द्वारा की गई सेवाओं में किसी मात्रा तक आव- 
श्यकता है और यह श्रावश्यकता इस कारण है कि हम उद्यतर जीवन-शतर की अभि- 
लापा करते हैं । हम यह भी आज्ञा वरते है कि राज्य को आगे बढ़वार हमारी उन 
सम्पूर्ण अभिलापाग्रों का जो कि व्यक्ति और दूसरी सामाजिक संस्थाएँ जिसमें असफल 
रही हैं, का भार अपने कन्धे पर ले ले । इसलिए राज्य को एक उच्चतर जीवन-तर का 
प्रबन्ध करने के लिए हमारी श्राथिक सुरक्षा के लिए, महत्वपूर्ण अभिडापाप्रों की पत्ति 
के लिए, प्राकस्मिक दुघंटताग्ी त्तथा अनिश्चित भविष्य के विरुद्ध सुरक्षा के लिए इन सब 
कार्यो को अपने हाथ में लेना पड़ता है क्योंकि निज्जी संस्थार्यें उन्हें पा नहीं कर 
सकतीं झौर राज्य उनको अच्छे प्रकार से पुरा कर सकता है । ये सेवाए' व्यक्तियों को 
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निरन्तर तथा सुव्यवस्थित रूप में प्रात्त होनी चाहिए और यह कार्य केवल एक विशेषज्ञ 
तथा स्थाई सावंजनिक सेवाएँ हो कर सकती हैं ॥' 
े आधुनिक प्रशासन अधिकांश रूप में अप्रत्यक्ष और कागजी प्रशासन है। प्रत्येक 
समस्या का दूर से ही हल किया जाता है तथा इस हल को लिखकर तथा एक 
कागजी विश्लेपण क॑ द्वारा ही प्राप्त किया जाता है। किन्तु यह आधुनिक यातायात 
के जीघ्षतर साधनों के द्वारा ही सम्भव है । राज्य का अधिकांश कार्यक्षेत्र केन्द्रीय- 
कृत है । 

“क्न्द्रीयकरण की कमियां किसी सीमा तक मापदंडों और कीमतों और परि- 

णामों के विलक्षण विकास के द्वारा कम हो गई हैं । इसलिए स्थानीय निरी- 

क्षक, केन्द्र को रिपोर्ट और आ्रांकड़े भेज सकता है, जिनका कि केन्द्र में भी वही 

स्पष्ट अर्थ होगा जो कि दूर स्थिति भागों में है । फिर भी शिकायत करने वाले 

उपभोक्ता का व्यक्तिगत सम्बन्ध ग्रावश्यक है। अधिकांश सार्वजनिक सेवा का 

कार्य अब भी अव्यक्तिगत है 

(साउने गवर्नमेन्ट्स--फाइनर, ४० ७१५) 

राज्य के द्वारा की गई सेवाएँ परांतः एकाधिकारी होती हैं | अपने कार्य के 
श्रधिकांश क्षेत्रों में राज्य को किसी झौर संस्था से प्रतियोगिता नहीं करनी होती है। 
यह अपने सब ग्राहकों को समान रूप से व्यवहार करता हैं और इसकी अधिकांश 
सेवायें न तो लाभ और न हानि के आधार पर हैं। इसका उद्दंध्य है सत्र आवश्यक 
सँवाओं का प्रवन्ध करना । जनसेवा में लाभ का उद्देंह्य नहीं होता हैं । अपनी एकाधि- 
कारी प्रकृति के कारण राज्य के द्वारा की गई सेवायें एक विश्ेप स्थिति में हैं। नाग- 
रिक न तो किसी प्रतिद्वन्दी के पास ही जा सकता है और न कीमत पर वाद-विवाद ही 
कर सकता है । यह सेवायें माँग और पूत्ति के नियम द्वारा निर्देशित नहीं होती है। 

हमारे पास ऐसा कोई साधन नहीं है जिसके द्वारा व्यय किए हुये रुपये और 
इसके परिणाम स्वरूप कार्य का ठीक-ठीक प्रकार से संवन्द निकाल सकें। अधिकांश 
प्रशासकीय सरकारी नौकर इस बात की अधिक चिन्ता नहीं करते हैं कि राज्य का 
रुपया किस प्रकार व्यय हो रहा है । इसका मुख्य कारण बह है कि इस प्रकार के 
व्यय में उनका व्यक्तिगत कोई संवन्ध नहीं है तथा दुसरे शब्दों में हम यह कह सकते 
हैं कि राज्य के द्वारा किये गये कार्यों में उसका कोई लाभ नहीं हैं और उसके परिणाम 
स्वरूप वहुत अधिक मात्रा में रुपया ब्यथवं में व्यय होता हैं। इस व्यर्थ व्यय की कम 
करने के लिये हमें सार्वजनिक पदाधिकारियों के चुनाव में और भी अधिक सावबानी 
बरतनी चाहिये । हमें केवल उन्हीं लोगों को इनना चाहिये जो कि सबसे अधिक योग्य 
है ताकि निर्णय के कारण जो व्यथे व्यय होता है वह किसी सीमा से बच जाए । 
हमें केवल ऐंसे व्यक्ति इनने चाहिये तथा उनकी पदोन्नति करना चार्डिय जा कि साें- 
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ज़निक धन के व्यय में व्यक्तिगत रुचि लें तथा सार्वजनिक सेवाओं में रुचिपूर्वक कार्य 
करें । अनुशासन के नियम, पदोन्नत्ति तथा नौकरी के नियम इस प्रकार निभित होने 
चाहिये जो कि सार्वजनिक पदाधिकारी को अपने कत्तंव्य के लिये अधिक चेतनमील 
तथा ईमानदार बनाएँ । 
सावजनिक सेवाएँ लाभ के लिये नहीं है किन्तु उन क्षेत्रों के लिये है जहाँ पर 
कि अत्यधिक आवश्यकता है | इसलिये इसमें पक्षपात या विपमता का कोई प्रश्न नहीं 
उठता । सार्वजनिक पदाधिकारियों को सबके प्रति पक्षपात रहित होना चाहिये तथा 
किसी के प्रति विपम व्यवहार नहीं करना चाहिये | उनके लिये सब समान हैं । और 
पहले उन लोगों पर ध्यान देता चाहिये जिनको कि उनकी सेवाओं की अधिक 
आवश्यकता है तथा उन सबके प्रति करना चाहिये . जो भो व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित 
नियमों के श्रन्तगंत आते हैं। बैमार संविधान के १०६ अनुच्छेद ने इस बात पर 
बल दिया था कि--- 
“कानून के समक्ष सब जमंस समान है” सार्वजनिक विशेषाधिकार 
पद एवं स्थान की विपमताओं का श्रन्त किया जाता है ।! 
फ्रान्स में जहाँ कि प्रशासकीय कानून है सार्वजनिक पदाधिरिकायों द्वारा समान 
व्यवहार के सिद्धान्त को स्वीकार किया गया है । 
“सब व्यक्ति जो कि निश्चित दक्षात्रों की पूर्ण करते हैं, जो कि सामान्य 
और अव॑गिक्तिक प्रकार से सेवाश्नों के मूलभूत नियम (कानून, नियम तथा 
सामान्य निर्देशन) को उन सेवाओं को माँग करने की कानूनी शक्ति है जोकि 
सार्वजनिक सेवाश्रों का उद्देश्य है। यह व्यक्तियों की समानता का सार्वजनिक 
प्रशासन के संवन्ध में सिद्धान्त है 
जेंडो--लंस भिन्सोपिल्स जनरंफस डो ड्रायट एडमिनिसट्रंटिफ का तृतीय 
भाग, ४० २० मार्डन गवन्सेन्द्स--फाइनर--ए० ७१४८ से उद्ध, त) 
इगलेंड और समस्त कानून के राज्य वाले राष्ट्रों में! जिन्होंने कि इगलिश 
कानूनी व्यवस्था और राजनीतिक संस्थाग्रों को अपनाया है, कानून के समक्ष समा- 
नता सब नागरिकों को सुरक्षित है । इसका श्र्थ है कि राज्य और उसके कर्मचारियों 
द्वारा सब के प्रति समान व्यवहार किया जायगा । इसलिये राजकीय कर्मचारों अपने 
कार्यो में पक्षपात नहीं कर सकते । 
राजकीय कमंचारियों का कार्य-लेत्र सीमित है। उन्हें कानून विधेयकों और 
उन नियमों, जोकि उनके कार्य तथा निर्देशन के लिये निर्माण किये गये हैं, कि सीमाग्रों 
में कार्य करना होता है। उनकी व्यक्तिगत रुचि व अरुचि का प्रदन ही नहीं उठता है 
कोई भी सरकारी कर्मचारी चाहे किसी भी विशेष नियम को ने चाहे या उसे प्रता- 
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किक समझे किस्तु फिर भी उसे लाग्मु करना ही होगा । प्रजातस्त्र में वह अपने प्रत्येक 
कार्य के लिये जनता के प्रति उत्तरदायी है | वास्तव में यह अप्रत्यक्ष उत्तरदायित्व है। 
किन्तु इसके कारण उन्हें अ्रत्यन्त सावधान रहना पड़ता है और जहाँ तक संभव हों 
वह अपने कार्य में नुटियाँ नहीं कर सकते । उनकी प्रत्येक कायंदाही जनता के समक्ष 
होती है और वे अपनी प्रत्येक त्रुटि के लिए उत्तरदायी हैं। त्रुटियों के प्रति अत्यधिक 
सावधानी के कारण वे अपने कार्यों को धीरे-घोरे तथा व्यवस्थित रुप से करने 
के आदी हो जाते हैं और इस कारण इसे लाल फीता कहा जाता है। प्रशास- 
कीय अधिकारी अपने कार्यों की प्रकृति के कारण अनुदार प्रवृत्ति के हो जाते हैं प्रौर 
वे नवीनता के विरोधी होते हैं । वे नियमों का पालन तथा व्यवस्थित रूप सें ही कार्य 
करते हैं, चाहे उससे कितनी ही देरी क्‍यों त हो । धीरे-धीरे उनमें नये विचारों और 
सुधारों को ग्रहरा करने की शक्ति का अन्त हो जाता है। इसी कारण से जैसे-जैसे 
नौकरशाही की झक्तियाँ और महत्व में वतंमान शताब्दी में वृद्धि हुई है वैसे ही बसे 
नौकरबाही की आलोचता में भी वृद्धि हुई है--- 5, ु 
“ब्रिटिश नौकरणश्ाही पर प्रायः अधिपत्य प्राप्त करने का आरोप लगाया जाता 
है । और प्रायः उसी प्रकार से बहुत से लोगों कहना कि अधिकारी अपनी सत्ताओं 
का अनुत्तरदायी पूर्ण प्रयोग करते हैं जवकि अन्य यह शिकायत करते हैं कि सब 
कमंचारी कामचोर हैं तथा वे अपने कार्यो को करने के लिए अत्यन्त डरपोक हैं। 
(दी सिविल स्चिस इन ब्रिदेन--जो० ए० केम्पर्वेल छु० ६ ) 
आधुनिक राज्य में प्रशासकीय अ्रधिकारी राज्य की नीति निर्धारण पर अपने 
अनुपात से कहीं अ्रधिक प्रभाव डालते हैं और यह प्रभाव का अनुपात यदि मंत्री 
नौसिखिये हैं तो और भी अधिक हो जाता है। साधारणतः नीति-निर्धारण का काय॑ 
मंत्री तथा कार्य कारिणी के राजनीतिक विभाग का है। किन्तु प्राय: वीति-निर्धारण के 
लिए विशेष ज्ञान व अनुभव की आवश्यकता पड़ती है जो कि राजनीतिक 
कार्यकारिणी के पास नहीं होता है और तत्व इसे स्थायी अधिकारियों पर निर्भर 
रहना पड़ता है । किसी भी विभाग के राजनैतिक अध्यक्ष के लिए उस विभाग की 
समस्याओं का विश्येपज्ञ होता आवश्यक नहीं हैं । प्राय: उनके प्रति वह उदासीन होता 
है और उसमें बहुत कम या नहीं के वरावर प्रशासकीय योग्यता होती है । ऐसी परिस्थि- 
तलियों में प्रायः उसके अ्रधिकारों का महत्व वढ़ जाता है और उनकी. सलाह को 
अत्यन्त ही ध्यान पुर्वक सुना जाता है। 
“प्न्त्रीमण्डल द्वारा किसी भी प्रस्ताव पर उस समय तक वादविवाद संभव 
नहीं है जब तक कि सर्वाधिक विभागों के उच्च अ्रधिकारियों पर उसे पूर्णूप 
से परीक्षण करने का तथा अपने मन्त्रियों द्वारा राय प्रकाशित करने का अवसर 
नहीं मिला है और सरकारें चाहे वह किसी भी राजनीतिक दल की क्यों न हो, 
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इन अधिकारियों की सलाह को बिना सोचे-सम मे अलग नहीं हटा देती हैं। जहाँ 
तक संभव है नौकरशाही की सलाह पूर्णाहूप से पक्षपात रहित होती है और 
बहुत से योग्य व्यक्तियों के सामूहिक ज्ञान पर आधारित है जिनको कि उनके 
बीच से प्रश्मासन के प्रत्येक पहलू का लम्बा अनुभव है |”! 
(दी सिविल सचिस इन ब्रिदेत--जी० ए० कंम्प्बल छ० १०) 
यह मन्त्रियों का कत्तंव्य है कि प्रशासकीय अ्रधिकारियों दारा प्रस्तुत किए गए 
प्रत्येक प्रवन्ध के राजनंतिक पहलुओं का परीक्षण करे। उन्हें यह ज्ञान होना चाहिए 
कि जनता क्या चाहती है और क्या नहीं ? यह उन प्रशासकीय अधिकारियों जो कि 
परम्परा श्रौर रूढ़ियों से बंधे हुए हैं, जो योग्यता और शक्ति के वाहर हैं कि वह जनता 
की आकांक्षा को जानें तथा उनके अनुसार ही प्रवन्ध का निर्माण करें । 
वर्तमान शताब्दी में व्यवस्थापिका के कार्यो में अत्यधिक वृद्धि होने के कारर्ण 
प्रदत्त श्रधिकारों की प्रवृत्ति में निरन्तर वृद्धि हो रही है। संसद प्रायः कानून हारा 
सामान्य सिद्धांतों को निर्धारित करती है तथा उसके विस्तार को प्रशासकोय झ्रधिकारयों 
पर छोड़ देती है। इस कारण से नौकरशाही की शक्तियों में अ्रत्यधिक वृद्धि हुई है भौर 
प्रशासकीय अधिकारियों को कानून निर्माण की शक्तियाँ भी मिल गई हैं। व्यवस्थापिका 
के पास न तो इतना समय ही है और न इतनी योग्यताएँ ही हैँ कि वे विस्तार के 
नियमों का निर्माण कर्रे क्योंकि ऐसा करने के लिए विधेष ज्ञान की श्रावध्यकता 
होती है । 
“जितनी अ्रधिक विस्तृत तथा झत-प्रोत मानवीय कार्यों का सरकार द्वारा 
नियोजन जितना अधिक विस्तृत और ओरोत्त-प्रोत करने वाला होगा उतनी ही 
शक्तिशाली यह झक्ति हो जायगी । 
(मार्डन गवर्नमेन्ट्स- फाइनर, एछ० ५२५) 
प्रदत्त शक्तियों में वृद्धि राज्य के कार्यक्षेत्र में वृद्धि के अनुपात से ही होगी। 
यहाँ पर विशेष वात यह ध्यान में रखने योग्य है कि नियमों का निर्धारण स्थायी 
प्रशासकीय अ्रधिकारियों हारा होता है जिनको कि हम किसी भांति भी जनता का 
' औअतिनिधि नहीं कह सकते। इन नियमों का जनता द्वारा उसी प्रकार मानना होता 
है ज॑सा कि व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित कानूनों का। इससंवंध में दो महत्वपूर्ण प्रश्न 
उठते हैं। प्रथम, तो यह नियम कि कानून का निर्माण जनता के प्रतिनिधियों द्वारा ही 
होना चाहिए, भंग होता है। यह प्रश्ासकीय अधिकारियों को अत्यधिक थक्तियां देता 
है और वे व्यक्ति की स्वतन्चता में हस्तक्षेप कर सकते हैं तथा ऐसे प्रतिवन्‍्ध लगा 
सकते हैं जो कि स्वेच्छाचारी हों । यह सत्य है कि श्रधिकांथ देझों में इन नियमों का 
परीक्षण करने के लिए व्यवस्थापिका की एक समिति नियुक्ति की जातो है किन्‍त यह 
समस्या इतनी बड़ी है, कि इन तमाम नियमों का चावधानीपूर्वक परीक्षण असंभव है। 
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द्वितीय इस कारण से कानून के राज्य के सिद्धान्त का पतन होता है और 
परिस्पामस्वरूप प्रशासकीय अधिकारियों दरा- कानून के समक्ष समान वर्ताव करने 
सिद्धान्त का भी प्रशासकीय अधिकारी उससे कहीं अधिक शक्तियों का- प्रयोग कर रहे 
जितनी कि एक प्रजातन्त्रीय व्यवस्था में उनके लिए उचित है | -फाइनर ने इस संबंध 
'में सत्य ही कहा है कि--- ॥ 
“सरकार की प्रतिदिन की कार्यवाही का नियंत्रण करने की समस्या सम- 
कालीन ज्ञासन की मुख्य समस्या है ।” 


4 श 


ने 


| (साइन गवर्नेन्‍्सेन्ट्स, ए० ५२६) 
आधुनिक प्रशासकीय सेवाओं को मोटे रूप से दो भागों में विभक्त किया जा 
सकता है । प्रथम भाग तो वह है जिसके द्वारा साधारण प्रतिदिव का कार्य किया 
जाता ,है । जहाँ तक नौकरशाही का शासन में प्रभाव का प्रइन है यह भाग उतना 
महत्वपूर्ण नहीं है, किन्तु एक दूसरा भाग है जो कि मन्चरि-मण्डल के सलाहकार के रूप 
में कार्य करता है और किसी भी मन्त्रिमण्डल या राष्ट्पति की सफलता या असफलता के 
लिए अत्यधिक महत्व रखता है | इस भाग के द्वारा छोटी से छोटी त्रुटि का भी सरकार 
के लिए विनाशकारी परिणाम हो सकता हैं। अमरीका के युद्ध-विभाग के एक अ्रधिकारी 
की छोटी सी त्रुटि जिसने पर्ल हार्वर वन्दरयाह को चेतावनी का तार साधारण तार- 
साधनों द्वारा भेजकर संयुक्त राज्य अमेंरिका की सरकार को अत्यधिक हानि पहुँचाई थी। 
राज्य का कल्याण उस भाग पर अधिक निर्भर है जिसको कि मं॑काले ने प्रशासन का 
बौद्धिक भाग कहा था और उसके द्वारा किसी भी त्रुटि के गम्भीर परिणाम हो सकते 
, यह वौद्धिक भाग-- हे 

“त्ीति के एक महत्वपूर्णा तत्व का अनुदान करता है तथा इसके व्यावहारिक 
पूरंता के लिए. सहायता करता है | यह चोटी पर से आज्ञाओ्ं का निर्माण 
करता अथवा देता है ।* ४ * 
(साडर्त गवर्नसेन्ट्स--फाइनर, छ० ७२०) 
नौकरज्ञाही का न्राधुनिक राज्य में स्थान के इस अध्ययन को हम फाइनर के 

इन छव्दों द्वारा अन्त कर सकते हैं--- 

: “नौकरशाही की समस्या केवल सार्वजनिक पदों की ही समस्या नहीं है, इसमें 
राज्य के तीन तत्व संबंधित हैं। प्रशासकीय विभाग, व्यवस्थापिका तथा 
जनता । प्रत्येक को अपना आवश्यक अनुदान इसमें करना है और दो के 
द्वारा किए गए अनुदान को तीसरे की अनुपस्थिति से व्यर्थ हो सकता है। 
व्यवस्थापिका को सर्वप्रथम सावधानीपूर्वक कानून का निर्माण करना है ताकि 
उत्तरदायित्व स्पष्ट हो तथा कार्य निश्चित हों। इसको अपनी मशीनरी और 
प्रशालियों का २० वीं झताव्दी का अभिनंवीकरण करना होगा ताकि यह 
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करोड़ों सार्वजनिक उत्पादकों के कार्यो को पूर्णत: शास्तिपुर्वंक, विचारपुर्वक 
अध्ययन कर सके और सबसे अधिक इसका राष्ट्र के प्रति यह निष्कपट 
उत्तरदायित्व है कि वह सार्वजनिक अधिकारियों को श्रौसतन व्यापारी मनृप्य 
एवं महिलाएँ समर्कभे जो कि अपने रोजगार के लिए सावंजनिक व्यापार में 
कार्य कर रहे हैं'“*** "जनता के भी अपने कर्तव्य हैं। इसको यह स्वीकार 
करना चाहिए कि उपभोक्ता से भी कभी-कभी गलती होती है। इसकी श्रयोग्यता 
को क्षमा नहीं करना चाहिए; इसकी शिकायतें करनी चाहिए किन्तु जलन और 
हँसी उड़ाने की प्रवृत्ति पर आत्म-संयम करना इंसका कर्तव्य है । और हंसी 
दोनों पक्षों की सुननी चाहिए''*'“'शासन से घ्रुणा करना वचपना है वर्योकि 
शासन आवद्यक है" * **** सुरक्षा और व्यक्तियों को नौकरी में रखने का क्या 
अत्यधिक महत्व है । सार्वजनिक सेवाओं की कुशलता के लिए एक प्रकार से 
प्रकाश का पुन्ज है । यदि सही प्रकार के व्यक्ति प्राप्त होते हैं तो वे सब बातों 
को जानने ओर करने के योग्य हैं जिनको करने के लिए भ्रन्यथा लम्बी चोड़ी 
ओऔर जटिल व्यवस्थाओं को श्रपनाना होगा****** सावंजनिक प्रशासन का सबसे 
महत्वपूर्ण तत्व व्यक्ति हैं। इच्छा थ्रौर मस्तिष्क सर्वप्रथम है । वे नीति- 
निर्धारण करते हैं तथा समस्त संस्थाएँ कार्यो को अन्तर्गत है |! 

(माडन गवर्नमेंट्स "० ७३२२-२३) 


जंसे-ज॑से आधुनिक राज्य का पुलिस से लोक-कल्याणकारी, निप्न्रिय से सन्निय 
प्रकृति में परिवर्तन हुआ है वंसे वैसे प्रणासकोय सेवाझ्रों की प्रकृति और स्थान 
में भी परिवर्तन होना श्रावश्यक है। इससे भी अधिक आवश्यक जनता का इन 
प्रशासकीय अश्रधिकारियों के प्रति दृष्टिकोण में परिवर्तन है। इनको श्रव हमें विरोधी 
या विदेशी तत्व नहीं मानना चाहिए, किन्तु उनके साथ सहानुभूति का व्यवहार करना 
श्रावश्यक है । वास्तव में प्रजातन्त्रीय सांवंधानिक राज्य में नौकरणाही का सच्चा रथान 
जनता के मित्र, निर्देशक और कलाकार का है । 


५9० 
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उदारवादी व्यक्तिवाद के श्रेष्ठ जीवन के साधनों के देने में असफलता तथा 
अ-हस्तक्षेप की नीति को अपनाने के कारण का आर्थिक छ्षेत्र में अव्यवस्था के कारण 
प्रजातन्‍्त्र के प्रति विद्वास में कमी हुई है । सर्वाधिकारी राज्यों तथा सर्वाधिकारीवाद 
की प्रगति का मुख्य कारण ईंस असफलता और अव्यवस्था के प्रति प्रतिक्रिया है । इस 
सम्बन्ध में वाठकिन्स का कथन है--- 


“सर्वाधिकारीवाद का उदय राष्ट्रीयता के उदय के समान ही आधुनिक उदार- 
बाद के सिद्धान्त और व्यवहार की आन्‍न्तरिक कमजोरियों को प्रतिविम्बित 
करता है ।*'**'* सर्वाधिकारी विचारधारा इतनों विस्तृत है कि हम उसको 
पश्चिम की परम्परा के लिए विदेशी या एक आकस्मिक विचलन नहीं मान 
सकते । इसके स्नोत पश्चिमी सभ्यता की जड़ों में हैं।' 
(दी० पालिटिकल ट्रेडीशन आफ दी बेस्ट, ए० ३०३-४) 
उदार प्रजातन्त्र के विरुद्ध इस प्रतिक्रिया का प्रारम्भ १€ वीं शताब्दी से हुआ 
था । प्रजातन्‍्त्र की अयोग्यता के विश्वास में वृद्धि का मुख्य कारण प्रजातत्वीय सरकारों 
की आर्थिक क्षेत्र में विस्तृत शोपण को रोकने में असफलता है | इसके विरुद्ध दा्धतिक 
प्रतिक्रिया हीगल, नीत्से, माक्से तथा एन्जल्स की कृतियों में स्पष्ट रूप से दिखाई देती 
है। २० वीं शताब्दी की फासिस्टवादी एवं सम्यवादी अधिनायकतन्त्र श्रजातस्त्र के विरुद्ध 
१६ वीं झताव्दी के इस दार्शनिक प्रतिक्रिया के पूर्व परिणाम हैं । प्रजातत्त्र की 
अयोग्यता की पूजा तथा सावारण अन्ञानी व्यक्तियों वारा शासन जो कि शासन विज्ञान 
से स्वंधा अ्नभिन्न हैं, के रूप में आलोचना की जाती थी | 
प्रथम महायुद्ध के पदचात्‌ केन्द्रीय और पूर्वी योरुप के नवीन स्वतन्त्रता प्राप्त 
क्षेत्रों ने साम्राज्यों के स्थान पर अधिनायकतन्त्रों को अपनाया । इस प्रकार इंटली मे 
मुसोलिनी ने शक्ति प्राप्त कर फासिस्ट अधिनायकतंत्र की स्थापना की जबकि सोवियत 
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संध में सर्वहारा वर्ग का सबसे पहला अ्रधितायकरतंत्र स्थापित हुआ्रा। केन्द्रीय और 
पूर्वी योरुष के छोटे-छोटे राज्यों में जँसे कि युगोस्लाविया, हंगरी, खूमानिया, ग्रास्ट्रिया, 
अल्वानिया, पौर्लन्ड और यहाँ तक ग्रीस में भी नाम-मात्र को भी प्रजातस्त्र नहीं था । 
ओर इस प्रकार इस विश्वयुद्ध ने जो कि प्रजातन्त्र की रक्षा मे लड़ा गया था और जो 
कि प्रजातन्त्र के आदर्शो को विदव भर में फैलाना चाहता था, सापम्राज्यवाद से उद्धार 
फिए हुए योरुप के किसी भी क्षेत्र में प्रजातन्‍्त्र की स्थापना नहीं कर सका। निरंकुण 
साम्राज्यवादी सरकारों के स्थान पर फासिस्टवादी या साम्यवादी सर्वाधिकारी धासनों 
-की स्थापना हुई । 


इन नए अधिनायकतन्त्रों ने अपने आपको झधिक योग्य, अधिक जब प्रिय 

कौर नागरिकों को श्रेप्ठ जीवन के साधन देने के लिए ग्रधिक उचित घोषित किया है 
और यह सब केवल कोरा घमंड मात्र ही न था । जहाँ तक नागरिकों को भौतिक 
, आवश्यकताओं का प्रश्न है, इन राज्यों ने थोड़े समय में पुराने प्रजातंत्रीय राज्यों को 
हरा दिया । इस प्रकार के शासन के श्रन्तंगत इटली ने केबल दस वर्ष में एक 
महात्‌ शक्ति का स्थान प्राप्त कर लिया | इसके पास प्रभावित करने वाली सँनिक 
जक्ति, योस्प की सर्वश्रेष्ठ सड़कें, पूर्ण रोजगार तथा किसी अंग तक खोये हुये रोमन 
सम्मान को भी इसने पुनः प्राप्त कर लिया सोवियत संध ने एक पिछड़े हुए कृषि 
प्रधान देश से जो कि सामाजिक, सांस्कृतिक झौर झ्ौद्यागिक दृष्टि से मध्ययूम में था 
१६३६ तक विश्व की एक महान श्रौद्योगिक शक्ति का झूप घारण कर लिया तथा 

इसकी सर्वश्रेष्ठ शक्तियों में गणना होने लगी। आपने ४१ वर्ष के अस्तित्व में सर्वे 
 हारावर्ग के अधिनायकतन्त्रों ने यथार्थ में आश्चर्यजनक प्रगति की है। इसने एक 
"पिछड़े हुए कृपिए्धान राज्य को एक शक्तिशाली श्रौद्योगिक राज्य में परिवर्तित कार 
दिया जो कि एक अति महान्‌ पद को प्राप्त कर सका है श्रोर सम्पूर्ण विश्व से बँज्ञा- 
“निक विकास में आ्रागे बढ़ गया है। नात्सी जमंनी ने ६ वर्षों के भीतर ही जर्मन आशिक 
व्यवस्था का पुनः संगठन, वर्साय की सन्धि के प्रतिवन्धों का अ्रन्त तथा इतना संनिक 
“विकास किया कि अ्रव तक इतिहास में लड़े गये समस्त युद्धों से अधिक महंगा, खूनी 
ओर विनाशकारी युद्ध संपूर्णा विश्व से न लड़ सका । इस प्रकार हम देखते है कि इन 
आधुनिक सर्वाधिकारी झासनों का, जहाँ तक राष्ट्र के भौतिक विकास का प्रश्न है, फार्य॑ 

अत्यन्त ही प्रभावित करने वाला है| दूसरी ओर इसी युग में इगलेंड और फ्रान्स ष्दी 
पुराने प्रजातन्‍्त्रों की शक्ति एवं साधनों में समान रूप से परिवर्तन हुआ । उन्होंने 

अपनी झान्तरिक एवं वँदेशिक सीति में अनिश्चितता और अपनी श्रान्तरिक कमजो- 
'रियों को प्रदर्शित किया और इसका परिणाम यह हुआ कि द्वितीय महायुद्ध के प्रारंभ 
में वे इस गुद्ध के लिए स्वंधा आयोग्य थे और उनको एक दूसरे सर्वाधिकारों राज्य 
सोवियत संघ ने बचाया । आधुनिक सर्वाधिकारीवाद की सफलता का मेंद तथा यह 
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व्यक्तियों के श्रेष्ठ जीवन के लिये आवश्यक साधन किस प्रकार दे सकता है इन प्रइनों 
का उत्तर देने के लिये इन दोनों मुख्य सर्वाधिकारी वादों --फापम्िस्टवाद और साम्यवाद 
-के आधारों को जान लेना आवश्यक है ॥ * 
इटली के फासिस्टवादियों के अनुसार व्यक्ति को राज्य के पूर्णतया आधीन रहना 
चाहिए, और अबीनता व्यक्ति के संपुरां व्यक्तित्व की अघीनता है। न कुछ राज्य के 
वाहर, न कुछ राज्य के विरुद्ध किन्तु प्रत्येक वस्तु राज्य के अधीन होनी चाहिये। 
उन्होंने विरोध का अन्त करने के लिये शारीरिक व सरकार की शक्तियों, प्रचार, समा- 
, चारों पर नियंत्रण, भय एवं घमकियों का प्रयोग किया था | फासिस्टवाद का न कोई 
दर्शंन है और न कोई सेंद्धान्तिक आधार ही । मुसोलिनी का इंस संवन्ध में कथन है-- 
“फासिज्म वास्तविकता के आधार पर स्थित है; वोल्शेविज्म सिद्धान्त पर 
आधारित है ।* '** “हम निर्चयात्मक तथा यथार्थंवादी होना चाहते हैं; ह 
सिद्धान्तों तथा विचार-विमशं के संदिग्ध एवं अनिरदिचत वातावरण से बाहर 
निकलना चाहते हैं । मेरा कार्यक्रम'““***कार्य ह---कोरी वातें करता नहीं ।”” 
(आधुनिक राजनीतिक चिन्तन--कोकर--छ० ५००-४०१, 
यादवेन्दु तथा मेहता द्वारा अनुवादित) 
इस संवन्ध में एलफर्ड रोकी का कथन है--- 
“यह सत्य है कि फासिज्म कार्य तथा भावना है और वह ऐसा ही वना रहेगा 
यदि और कोई बात हुईं तो यह अपनी विद्दव-प्रेरक्त शक्ति जो कि इसके 
पास है और जिसके द्वारा यह पुननिर्माण कर सकता है, नहीं कायम रख 
सकता और तब यह कुछ चुने हुए व्यक्तियों के एकास्त में मनन करने योग्य 
वस्तु रह जायगा ।7 (दी पालिदीकल डाक्ट्रिमह आफ फरसिज्म, छ० १०. 
. रीसेन्द पालिदीकल थॉद--कोकर. छ० ४७३ से उद्ध,त) 
मुख्यतः यह कार्य का सिद्धान्त है फिर भी इसने अनुभव के आधार पर कुछ 
सिद्धान्तों का निर्माण किया है | इसके लिए व्यक्ति केवल साथन है तथा समाज साब्य । 
सामाजिक सम्पूर्खता अपने व्यक्तिगत सदस्यों को अस्त्र के रूप में कार्य में ला सकती है 
यहाँ तक कि उनका वलिदान भी कर सकती है। फासिज्ष्म स्वतंत्रता, समानता और 
आतत्व के प्रजांतंत्रीय सिद्धान्त में विश्वास नहीं रखता है। प्रजातंत्र के इन तीच 
आदणों के स्थान पर यह उत्तरदायित्व, अनुझासन और श्र णीवद्ध संगठन के सिद्धान्तों 
को स्थाफ्ति करता है। इसका विश्वास है कि संपूर्ण जनता को दो भागों में विभा- 
जित किया जा सकता है, एक तो वह जिसमें कि आज्ञा देने की क्षमता है--झना हुआ 
नेता वर्ग, और वह जो कि अनुगामी होने योग्य ही हैं--सम्पूर्ण साधारण व्यक्तियों 
का वर्ग । ऐसे सिद्धान्त को समानता के सिद्धान्त में कभी विश्वास नहीं हो सकता | 
कोकर के अनुसार : 
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“राष्ट्र समस्त सदस्यों या किसी सदस्य से अधिक महत्वपूर्ण है और किसी भी 
व्यक्तिगत हित पर सार्वजनिक हित का प्राधान्य होना चाहिए--बह ग्राधार- 
भूत विचार शासन के संगठन तथा उसकी नीति के फासिस्ट सिद्धास्तों क 
निर्धारण करते हैं । राजसत्ता कुलीनतन्त्रीय तथा ब्वेत्ततन्त्रीय होनी चाहिए । 
उसे व्यक्तियों का नहीं वरन्‌ राष्ट्र के अन्तगंत आवश्यक समुदायों का प्रति- 
धित्व करना चाहिए ब्रीर उसे अपने संगठन में केन्द्रीभूत श्रीर श्रपने काय॑ में 
अदम्य होना चाहिए ।” 
(आधुनिक राजनोतिक चिन्तन कोकर, ए० ५०४ यादन्वेदु तथा मेहता 
द्वारा श्रनुवादित) 
फासिज्म इसलिए प्रजातन्त्र विरोधी है । यह जनता का, जनता के द्वारा झ्लौर 
जनता के लिए श्यासन में विश्वास नहीं करता तथा उसके स्थान पर नेताग्रों का, नेताओं 
के द्वारा, नेताश्रों के लिए शासन को स्थापित करता है । यह शान्ति विरोधों भी हे । 
युद्ध एव हिंसा को वह राष्ट्रीय नीति का आवश्यक अद्नभ समझता है। राष्ट्रीय उद्दं श्यों 
को पुरा करने के लिए तथा महत्वपूर्ण हितों की सुरक्षा के लिए वह अन्तर्राष्रीय क्षंत्र में 
हिंसा का उपयोग आवश्यक समभता है । इसलिए फासिज्म साम्नाज्यवादी एवं सैनिक- 
वादी है तथा युद्ध में विद्वास रखता है। नात्सीवाद फासिज्म का जमंन स्वरूप है, ओर 
इसलिए इसमें इसके सब ग्रुरा तथा एक विशुद्ध सर्वश्रेंठ जातीयता का सिद्धांत भी है । 
नात्सी नेता एवं विचारक प्रजातन्त्र की कमजोरी एवं अयोग्यता, युद्ध और हिसा की 
आवश्यकता, चुने हुए लोगों द्वारा शासन तथा युद्ध को राष्ट्रीय नीति का एक आवध्यक 
श्रस्र मानते थे । इन दोनों प्रकार के अधिनायक तन्‍त्रों के लिए+प्री० कोकर के निम्न- 
लिखित शब्द समान रूप से लागू हो सकते हैं 
“बल-प्रयोग तथा भय उन लोगों के लिए सत्ता के वास्तविक शआ्राधार है जो 
फासिस्टों की भाँति राष्ट्रीय गौरव तया सत्ता को ही स्वय ध्येय और न्यायपूरां 
राज्य की अपेक्षा शक्तिशाली राज्य को ही श्र्ट मानते हैँ। समूचे फासिस्ट 
साहित्य मैं श्रादि से अन्त तक मंकियावली के थब्दों में दुवंलता, अ्निश्चय तथा 
भावुकता की राष्ट्र के सबसे महान्‌ दुम्रण मानकर निन्दा की गई है। यह 
कहा जाता है कि राष्ट्रीय राज्य की नीति एक आधारभूत नियम के ध्राधीन ह- 
वह नियम है, संसार में योग्यतम को विजय का प्राकृतिक कानून । श्रत; 
फासिज्म उस अनुभव मूलक? 'ययाधंवादी' भावना को सर्वोत्तम प्रनिब्शक्ति है 
जो आज के राजनीतिक वाद-विवाद में व्यापक रूप से परिव्बात है | वह कहा 
जाता है कि मानव विवेक तथा घुमेच्छा से थासन के लिए अपने नागरिकों था 
दूसरे शासनों के साथ व्यवहार के लिए कोई कार्यक्रम नहीं बना सकता। 
एक राष्ट्रीय सरकार को सदा वर्तमान स्थिति की वास्तविकतामों छा सामना 


करना चाहिए और गृह तथा वदेशिक नीति - का निर्धारण अवसरवादिता के 
आधार पर होना चाहिए । वार्तालाप तथा सम्मेलन, भावना तथा सिद्धान्त के 
स्थान पर सवल पुरुषों का कुशल कार्य होना चाहिए ।”? 
(आधुनिक राजनीतिक चिन्तन--कोकर, प्ृ० ४५२०-२१ यादवेन्दु तथा मेहता 
द्वारा अनुवादित) 
इस प्रकार फासिज्म प्रजातन्त्रीय समाजों और सिद्धान्तों की अयोग्यता तथा 
निरथंक आदर्शवाद के विरुद्ध एक विद्रोह है। सर्वहारा वर्ग का अ्रधिनायकतन्त्र इस 
अनुमान पर आधारित है कि अ्र-हस्तक्षेप की नीति आर्थिक शोपरा का सिद्धान्त है तथा 
यह एक ऐसे नवीन सामाजिक व आशिक व्यवस्था को स्थापित करेगी जिसमें “प्रत्येक 
से अपनी योग्यता के अनुसार तथः प्रत्येक को अपनी आवश्यकता के अनुसार' के सिद्धांत 
की स्थापना हो । | दे 
फासिस्ट और साम्यवादी श्रधिनायकतन्त्र दोनों एक दलीय राजन॑तिक व्यवस्थाएँ 
हैं । दोनों विचारों और व्यवहारों की एकरूपता स्थापित करना चाहते हैं | दोनों अत्य- 
घधिक असहिष्णु हैं और दोनों इन नवीन सामाजिक एवं राजनंतिक मान्यताश्रों में व्यक्ति 
का अश्रधिक से अधिक विश्वास स्थापित करना चाहते हैं । सद्धान्तिक दृष्टि से दोनों समान 
रूप से अधितायकतन्त्रीय, निरंकुदवादी, सर्वसत्ताधारी हैं तथा इन दोनों व्यवस्थाशओं में 
व्यक्ति को एक गौण स्थान तथा गौरा महत्व दिया जाता है। व्यक्ति केवल अस्तमात्र 
है| व्यक्ति को भौतिक साधनों को प्राप्त करने के लिए इन आधुनिक सर्वाधिकारी 
राज्यों को जो कीमत चुकानी पड़ती है वह बहुत श्रधिक है । उसे अपनी आत्मा तथा 
अपनी आध्यात्मिक और नंतिक स्वतन्त्रता को वेचना पड़ता है जिसके परिणामस्वरूप 
उसके व्यक्तित्व का स्वतन्त्र विकास अ्रसम्भव हो जाता है । 
सर्वहारा वर्ग के अधिनायकतंत्र की परिभाषा करना अत्यन्त ही कठित कार्य॑ 
है। कालंमाव्स के अनुसार सर्वहारा वर्ग में वे लोग हैं जिनके पास अपना कहने को 
अपने शारीरिक श्रम के श्रतिरिक्त और कोई सम्पत्ति या भौतिक साधन नहीं है। किसान 
तथा निचली श्रेणी के मध्यवर्ग के लोग भी इस परिभाषा के अनुसार सर्वहारा वर्ग 
में नहीं आते हैं । सर्वहारा वर्ग के श्रधिनायक्रतंत्र में केवल औद्योगिक श्रमिक होंगे 
जिनमें कि.अत्यधिक राजनीतिक चेतना का विकास हो छुका है | इस सर्वहारा वर्ग के 
अधिनायकतंत्र को दो मुख्य कार्य करने होंगे--- | 
(श्र) क्रान्ति का संगठन और उसकी प्रति-क्रान्ति के विरुद्ध रक्षा । 
(व) सव प्रकार के ज्ञोपय का अन्त तथा ऐसे उच्चतर साम्यवाद का स्थापना 
के लिए प्रयत्न जिसमें वर्गविहीन व राज्यविहीन समाज होगा तथा जिसका 
मुख्य सिद्धान्त प्रत्येक से अपनी योग्यता के अनुसार तथा अत्यक का 


अपनी आवश्यकता के अनुसार हांगा। 


[ देघ३े | 


प् 


मावस और लेनिन दोनों का यह विश्वास था कि सर्वहारा वर्ग का यह ऐतिहा- 
सिक कार्य है कि वह पू जीवाद का विनाथ करेगा तथा सर्वहारा वर्ग के अधिनायकतंत्र 
का शासन प्रारंभ करेगा और एक वर्गंविहीन व राज्यविहीन सर्माज की स्थापना- 
करेगा। सर्वहारा वर्ग का यह अधिनायकतंत्र एक दल का अधिनायकतंत्र होगा। साम्ब- 
वादियों के अनुसार यहं एक दलीय श्रधिनायकतंत्र इसलिए उचित है कि साम्यवीदी 
राज्य का केवल एक ही वर्ग होगा और सर्वहारा-वर्ग के हितों की रक्षा केवल 
साम्यवादी दल ही कर सकता है। 

यह अधिनायकतंत्र वर्ग-संघर्प एवं छुणा का उपदेश देता है किसी भी 
बहुमत के लिए चाहे वह कितना ही क्यों न हो किसी भी अल्पमत का अन्त कर देना 
त॑तिक दृष्टि से गलत है। यह आधुनिक सर्वाधिकारी राज्य चाहे वह फासिस्द हो या 
साम्यवादी, विभिन्नता तथा असहमति को सहन नहीं कर सकते । वे अधिक से अधिक 
एकरूपता चाहते हैं श्लौर उसके लिए प्रयत्न भी करते हैं । यह एकरूपता मानवीय 
व्यक्तित्व का अन्त करती है तथा जीवन को पूर्णात: नीरस वनाती है । मानवी व्यक्तित्व 
के विकास में जीवन का सँन्यीकरण तथा विचार और अ्रभिव्यक्ति पर प्रतिबन्ध अत्यन्त 
बाधक है । 

विज्ञान की सहायता से विचार नियंत्रण तथा जनता तक पहुँचने के थक्तियाली 
साधनों ने इन अधिनायकतंत्रीय शासनों में रहने वाली जनता के लिए मानसिक दासता 
का एक नवीन युग प्रारंभ किया है | इतिहास की पूर्व दासताओ्ं से यह दासता अधिक 
पूर्ण एवं भयानक है क्योंकि इसमें दास को अपने बचनों की चेतना नहीं। बह 
अ्रपनी इस दासता में प्रसन्न है। यदि यह सर्वाधिकारी शासन सम्पूर्णा विद्व पर ब्राशिपत्य 
जमा लाने में सफल हो जाता है तो हम फिर से एक अन्धकारमय युग में प्रवेण करेंगे ॥ 


“८6 १०८/ 





2-७2 :जछआछ फट “82४ आकाछ का 5 
0 पक पा अप अदरक जा 





लत अटुएाा 4 प-ल्‍नाक 
हि 
ये 






